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स्वतंत्रता-प्राप्तिके पदचात्‌ हमारे देशमें शिक्षाका विस्तार हुआ है। साथ ही उच्च शिक्षा- 
प्रणालीके कारण ज्ञान-विस्तारके नये अवसर सुरूम हुए हैं। तकनीकी क्षेत्रमें मी हम बड़े कदम 
भर रहे हैं। इतना होते हुए भी, कई कारणोंसे, उच्च शिक्षा-प्राप्तिकिे लिए साधारण छात्रके 
ज्ञान-संस्का रका संवल पर्याप्त नहीं है; अतः विश्वविद्यालयीय छात्रका ज्ञान-व्याप भी बहुत कम 
प्रतीत होता है। 

यह भी स्वाभाविक है कि स्वाघोन लोकतांत्रिक समाजके सर्वाज्भीोण विकास-कारूमें सर्व- 
साधारण शिक्षित जनवाकों चुनौतियाँ देने वाली असंख्य जटिल समस्याएँ भी उपस्थित होती रहें। 
ऐसी परिस्थितिमें, बौद्धिक थिक्षाका ज्ञानसंचय अपर्याप्त रह जाने पर एक सुसम्य नागरिकके रूपमें 
उसके व्यक्तित्वकी क्षति वंयक्तिक व राष्ट्रीय-दोनों दृष्टियोंसे प्रभावशाली पूत्तिकी अपेक्षा 
करती है। 

इस क्षति-पूर्तिके उद्देश्यसे सरदार पटेल युनिवर्सिटीने अपनी सीमाओंमें रहकर यथासंभव, 
एक अल्प, किन्तु संनिष्ठ प्रयास किया है और इसे ज्ञान-गंगोंत्री के माध्यमंसे मानव विद्याशाखाके 
वीस ओर विज्ञान विद्याआखा के दस--इस तरह कुल तीस ग्रंयोंकी मालाकी थोजनासे आरंभ 
किया है। 

महाविद्याल्य-ल्तरके छात्रों व शिक्षित नागरिकोंकों व्यानमें रखकर यह ग्रंथमाला तैयार 
करनेका निश्चय किया गया है। इस ग्रन्थ मारछाके उद्देश्य हैं : 

(१) अव्ययनकी इच्छावाले पाठक इन ग्रंथोंकों थोड़े परिश्रमसे, कितु रसपूर्वक पढ़ें; 
उनकी ज्ञान-पिपासा अधिक बढ़े; (२) अव्ययनके उपरांत अव्येताके हृदय-पटल पर सर्वाज्धीण 
विकासके मुख्य सोयान उमर आवें; (३) जानकारी व तथ्योंकी अनेक-विधता द्वारा ज्ञान- 
प्राप्तिका गुर! पाठक हस्तगत करें और (४) अवध्येताओंके हृदयमें मूलमूत सत्य एवं मूल्योंके प्रति 
श्रद्धाका वीजा रोपण हो। 

इस दृष्टिसे इतिहास, चितन-साहित्य, छलितकला और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रोंके विभिन्न 
प्रकारके आलेखनोंके लिए कुछ आधारभूत वातें स्वीकार करके ही हम अग्रसर हुए हैं। यथा : 

(१) मानव-विकासमें अनेक प्रेरक-शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं; परंतु अंततोगत्वा 
परिस्थितियोंके परिवर्तनमें मानवीय चेतना भी प्रमुख मूमिका अदा करती है; और हरेक मानवके 
व्यक्तित्वके यथासंभव पूर्ण विकासकी नींव पर ही सामाजिक व सामुदायिक विकासका भवन रचा 
जाना चाहिए। 
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(२) विज्ञानका रहस्य परिवर्तनशीलतामें निहित है और अखंड शोव-वृत्ति ही उसकी कुंजी 
है। विज्ञानकी विलक्षणता तथ्योंके भंडारका संचय करनेमें नहीं है। कितु वाह्म विश्वेखल॒ताओंकी 
अंतनिहित संवादिता खोज लेनेमें है। 

(२) अन्वेषणकी इस प्रक्रियामें मानव-चेतता और कल्पना-शक्तिका योगदान असाधारण है; 
और यह वैज्ञानिक सत्य मुक्त मानवके निर्णयका ही फल है। 

(४) आखिर तो विज्ञान भी अन्य मानवीय क्षेत्रोंकी भांति मूल्योंके निर्णयके बिना मात्र 
यांत्रिक प्रवृत्तिके रूपमें टिकेगा नहीं। इस संदभंमें विज्ञान और मानव-विद्याओंके बीचकी ज्ञान- 
सीमाएँ अभिन्न प्रतीत होती हैं। 

(५) जीवनकी समग्रताके साथ आदिकालके तदात्मभूत बनी सूजन-अवृत्तियोंके प्रति 
विशेष अभिमुख होना व आत्मीयता जगाना उचित है। हमारा विद्यार्थी और नागरिक सौंदर्य 
निरखनेवाला बने, सौंदयें पहचाननेवाला बने और उसका आस्वादन करनेवाल। अर्थात्‌ परमानंदी' 
घूँठ पीनेवाला बने; ऐसी चेतसिक सृजन-शक्तिका रहस्योद्घाटन करना चाहिए। 

(६) इस ग्रंयमालाका लक्ष्य उस रहस्यकों अवगत कराना है कि ज्ञान केवछ जानकारी 
नहीं है, विज्ञान भौतिक या प्राकृतिक श क्तियोंका केवल संकलन या पृथक्करण नहीं है; अनुभूति 
केवल घटनाओं का बाह्य स्पर्श नहीं है; श्ञानानुभूति इससे भी कुछ विशिष्ट है। 

हमने सदेव इस समानताका अनुभव किया है कि उ पर्युक्त बातें सिद्ध करनेका कार्य अति 
दुष्कर है। एक ओर युवकों व नागरिकोंका स्तर, उनकी अभिरुचि, अध्ययन क्षमता और बोध- 
क्षमता की सीमाएं हैं; तो दूसरी ओर इतिहास-विकासकी झाँकी करानेका कार्य कठिन है। गंभीर 
व कठिन समझे जानेवाले विषयोंको गम्भी रतासे, कितु आ स्वाद्य बनाकर प्रस्तुत करनेका कार्य लेखकों- 
के लिए कसौटी-रूप है। सम्पादकोंकी भी मर्यादाएं होती हैं। इस प्रकार यह प्रयास महत्त्वाकांक्षी 
व दुस्साध्य लगते हुए भी अति महत्वाकांक्षी किवा असाध्य नहीं है। इस यात्राका आरंभ हमने इस 
विश्वाससे किया है कि गंगावतरण करानेका तो नहीं, गंगोत्रीमें आचमन करानेका यश तो हमें 
मिलेगा। विदेशी प्रंथोंके अनुवाद या रूपान्तरोंको प्रस्तुत करनेके बजाय यथासंभव मौलिक अध्ययन 
व चिंतन प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। 

अपने इस प्रयासमें हरि: ३४ आश्रम, नडियादवाले पूज्य श्री मोटासे, भारत सरकारके शिक्षा 
मंत्रालय और राज्य सरकारके शिक्षा विभागसे तथा अन्य सज्जनों और संस्थाओंकी ओरसे जो 
आशिक सहायता हमें प्राप्त हुयी है, उसके लिए हम इन सभीके बहुत ही कतज्ञ हैं। नडियाद और 
रांदेरके अपने भक्तों और प्रशंसकों द्वारा ज्ञान गंगोत्री श्रेणीके ग्रंथोंके प्रकाशनार्थ दो छाख रुपयों- 
का दान सरदार पढेल युनिवर्सिटीको दिलवाकर पूज्य श्री मोटाने ज्ञान-गंगोत्रीके इस कार्यका मंगलारंम्म 
किया है। 

: मगर यह हुई गुजराती ग्रंथ-श्रेणीकी बात। इस श्रेणीके प्रथम दो ग्रंथोंके प्रकाशित होनेके 
बाद पूज्य श्री. मोटाने सोचा कि यह ग्रंथ-श्रेणी हिंदी-माषियोंके रिए भी उतनी ही उपयोगी है, जितनी 
गूजराती-भाषियोंके छिए और उन्होंने ज्ञान-गंगोत्रीकी हिन्दी-आवृत्तिके लिए पतींस हजार रुपयेका 
दान सरदार पटेल युनिवर्सिटीको देनेका विचार प्रकट किया। पूज्य श्री मोटाकी यह शुभ भावना 
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फलूवती साबित हुयी। हिन्दी-आवृत्तिके लिए अन्य व्यक्तियोंसे हमें दान मिलने लगा और इस प्रकार 
इस श्रेणीके प्रथम ग्रंय ब्रह्मांड-दर्शन के हिन्दी-संस्करणका प्रकाशन शकक्‍य वबना। हम पूज्य श्री मोटाके ढ़ 
और जन्य सभी सज्जनोंके बहुत कृतन हैं। हम आशा करते हैं कि हिंदी संस्क्ररणके इस कायंमें मारत - 
सरकारके शिक्षा मंत्राह्यसे भी हमें सहायता प्राप्त होगी । 
इस ग्रंथ ध्ेणीमें हिन्दीमें अब तक चार ग्रंव--ब्रह्मांड-दर्श न, पृथ्वी-दर्शन, स्वास्थ्य-दर्शन 
और रसायन-दरद्वंन प्रकाशित हो चुके हैं। यह पांचवां ग्रंथ स्व॒राज्य-दर्शन' आपके ह॒थोंमें है। 
गजरातके जनेक श्रेष्ठ चितकों व लेखकोंने इस योजना के सम्पादक-मण्डरूके सदस्यों और 
परामर्श-दाताओंके रूपमें अपनी सेवाएँ अपित कर तथा अनेक प्राध्यापकों, अध्येताओं और विद्वानोंने 
लेखनका दायित्व स्वीकार कर हमारी योजनाओंको मूतंरूप दिया है, तदर्थ हम उनके ऋणी हैं। 
हमारी यूनिवर्सिटीके सिण्डिकेटके सदस्यों, अन्य अध्यापकों और प्रशासकीय कर्मचारियोंने 
ज्ञान-गंगोत्री के इस कार्य उत्साहपूर्वके सहयोग प्रदान किया है। उस वातका तथा इस योजना- 
के सम्पादक श्री मोगीलार गांधी और सेवानिवृत्त सह-सम्पादक श्री वंसीधर गांधीकी नैष्ठिक यत्व- 
घशीलताका यहां उल्लेख करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है। 
भारत सरक्षारके शिक्षा मंत्रारूय द्वारा निर्वारित पारिमापिक पदावली का प्रयोग इस 
ग्रन्व-श्रेणी में किया गया है। 
++डॉ० आर० डी० पटेल 
वल्लमविद्यानगर उपकुलूपति 
सरदार पटेल युनिवर्सिटी 
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स्वराज्य-दर्शन का आमुख लिखनेकी जिम्मेदारी लेते समय मैं संकोचका अनुभव करता 
था। आमुख लिखना मुझे इसलिए पसंद है कि पुस्तक ऊपर-ऊपरसे पढ़ लेनेके स्थान पर उसके 
हृदथमें प्रवेश करनेका अवसर मिलता है और साहित्यकों पचाना भी हो जाता है। आमुख' लिख 
देनेका साहस कुछ अवकाशकी अपेक्षा भी रखता है, कुछ भाषा पर अधिकारकी माँग करता है और 
कुछ विचारोंकी स्पष्टता चाहता है। परन्तु १०-१२ दिनोंकी समय-सीमाके इन' दिवोंमें अत्यन्त 
व्यस्त रहनेके कारण अवधिके भीतर इसे लिख डालनेका काम लगभग अशक्य था। इस पर 
भी संयोजकों और लेखकोंको निराश न करनेकी दृष्टिसे मैंने आमुख लिखनेका निमंत्रण 
स्वीकार किया। 
ज्ञान-गंगोत्री ग्रंथमाला' का पाँचवाँ ग्रंथ स्वराज्य-दर्शन! मननशील' लेखनीसे लिखा' गया है। 
इसमें स्वराज्यशास्त्रके सभी पहलुओंको लेकर उतके साथ न्याय करनेकी पूरी सावधानी बरती गई 
है और पाठकोंकों यह पता लगे विना नहीं रहेगा कि इन' सबमें गहरा अध्ययन निहित है। स्वराज्य- 
दर्शन कठिन' विषय है। इसके विषयमें जो विचारा गया है और जो लिखा गया है, वह एक गागरमें 
सागरके समान है। इसे लेकर मेरे मनमें कोई शंका नहीं है कि जिसने इस विषयमें थोड़ी-बहुत एकाग्रता 
घारण की होगी और जिसके पास इससे सम्बद्ध थोड़ी-सी भी प्राथमिक भूमिका होगी, उन सबके 
लिए यह ग्रंथ अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। 
जीवन-विकासकी दो अनिवार्य शर्तें हैं: चित्तकों पहचाननेका पुरुषार्थ करता और निसगगे- 
की क्रिया-प्रक्रियाकों समझनेका प्रयत्न करता। जिस प्रकार अन्दरका जगत्‌ अपने नियमोंके आधार 
पर चलता है, उसी प्रकार वाहरका जगत्‌ भी अपने नियमोंके आधार पर चलता है। जिन्हें इन' दोनों 
प्रक्रिओंको गहराईसे देखनेका अभ्यास है, वे समझ जायँगे कि जो कछ तक सरल रूगता था; वह 
आज कठिन लग रहा है तथा समय बीतते एक नये और उच्नत स्तर पर पहुँचने पर वह पुनः सरल 
बन जाता है। राजनीति भी एक स्तर पर सरल, सीधी-सादी छूगती है, परन्तु विकासके पथ पर 
बढ़ती हुई राजनीति सीधी-सादी व सरल नहीं रह सकती। उन्नत दक्षामें वह अनेक स्तरोंमें विभा- 
जित हो जाती है। किन्तु जब उन स्तरोंका अध्ययन किया जाता है, तव उसके सीधे-सादे व सरल 
होनेकी प्रतीति होती है। 
अगर भारतीय जीवनके विकास और अवनतिके इतिहासका इस दृष्टिसे परीक्षण करेंगे तो 
यह ज्ञात होगा कि कौन-सी वस्तु उसे अल्प' विस्तार की दिशासे अतिविस्तारकी विशामें ले गई, उनमेंसे 
कौन-सी वस्तुएँ उन्नतिकी पोषक हुईं और कौन-सी अवनतिकी पोषक वनीं। यह माननेके स्थान पर कि 
अल्पविस्तृत राजनीति ही श्रेय है, यह माननेके स्थान पर कि दूसरे छोर पर वह मात्र पिछड़ेपतकी 
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निशानी है, निर्र्गके विकासक्रमको समझनेसे सब्ची प्रक्रियाका दर्शन होता है, गहराईए विचार करने- - 
का अवसर मिलता है! 

यह निविवाद सत्य है कि भारतको अवनतिके रास्ते पर ले जानेमें राजनीतिका हिस्सा है। 
पर यह तथ्यसे दूर है कि पूरे दोवकी जिम्मेदारी इसीकी है। शास्त्रीय दृष्टिस तो अघटित होगा ही। 
भारत जब विकास-मार्ग पर पुनः आगे आ रहा है तो इस समय प्रजा-विकासमें राजनीतिका भी 
हिस्सा है--इस वातको शास्त्रीय दृष्टिसे समझनेकी इच्छा रखने वाले व्यक्तियोंकों यह पुस्तक उप- 
योगी सिद्ध होगी। अतः सम्बद्ध पुस्तक देखने पर मैं इस विषय पर विना लिखे नहीं रह सका। 

प्रंथके मूलमूत भाग पर आनेके पूर्व अगर मैं इस शास्त्रीय दृष्टिसे निष्पन्न आशावादकी ओर 
ध्यान आकृष्ट करूं तो यह मात्र उचित ही नहीं अपितु आवश्यक भी जाना जायगा। राजनीतिकी बात 
शुरू होते ही जहां निराशाका स्वर निकलने लूगता है, वहाँ इस ग्रंवकी आशावादी भूमिका मुझे अत्यन्त 
स्वस्थ प्रदोत होतो है. जिसकी घोषणा प्रंथके आरम्ममें की गई है। 

आश्ञावादकी भूमिका पर की गई विवेचनाका महत्व उसकी रचनात्मकतामें है। किसी भी 
सुजनमें रचनात्मक मावना जनिवार्यतः: होनी ही चाहिए। यह सर्जन रचनात्मक दृष्टिस हुआ 
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राजनीतिकी प्रद्षियाको निमसर्गकी प्रक्रियाके माग-स्वरूप देखनेमें अम्यस्त व्यक्तियों और 
राजनीतिको अपनी महत्त्वाकांक्षाकों ही संतुष्ट करनेके साधन-स्वरूप उपयोगमें लेने वाले व्यक्तियोंके 
वीच यही वड़ा अन्तर है। उदीयमान प्रजाको, जिसे भविप्यमें राजनीतिके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना है, यह अन्तर समझे बिना काम नही चल सकता। आज जो राजनीतिमें घृणाकी दृष्टि 
जन्म ग्रहण कर रही है, वह शास्त्रीय दृष्टि नही है। अपनी हीन महत्त्वाकांक्षाओंकों तृप्त करनेके लिए 
राजनीतिका उपयोग करनेवाले आया राम गया राम” दलरूवदलुओंके कारण राजनीतिके प्रति 
घृणा दिखाना विकासशील प्रजाके लिए लेशमात्र भी लामदायी नहीं। 


यह पुस्तक इस वातको समझानेमें सहायक सिद्ध होंगी कि राजनीति किस प्रकारके विकास- 
का झास्त्र है और प्रजाके पालन-पोषण और रक्षणका अमोंघ साधन है। 


नारतीय राजनीतिके मूलमूत प्रइनोंका विवेचन रसप्रद है। भारतका भू-माग, भारतकी 
प्रकृति-प्रदत्त सम्पत्ति, मारतकी सीमा और संरक्षणके प्रश्न, भारतके पड़ोसी प्रदेश और प्रजा पर उनका 
प्रमाव--ये पाँचों वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय जन-जीवन और भारतीय जनताकी विशिष्टताओंके 
निर्माणमें इन पाँचों वस्तुओंका योग निविवाद है। परन्तु राजनीतिका एक महान्‌ सत्य, जो भारतकी 
राजनीतिके लिए ही नही, अपितु किसी भी राष्ट्रकी राजनीतिके लिए विचारा जाना अनिवाय है, प्रजा- 
की विश्विप्टता [जीनियस ] है। जब कोई प्रजा सुख और ज्ञान्तिकी शोधमें जाग्रत होती है और उसकी 
कल्पना-सृप्टि उसे शक्ति और वेग प्रदान करती है, तव वह सोलह कलाओंसे खिल उठती है। प्रजाकी 
यह जार्काक्षा जब पूरी नहीं होती, तव वह निराझ्ाके महासागरमें डूबकर कृत्रिम विरक्‍्त भावना 
धारण करनेका प्रयत्न करती है या फिर असफलताको चुनौती रूप स्वीकार कर करेंगे या मरेंगे'का 
संकल्प लेकर या होम के पंथ पर या तो सफल होतो है अयवा समाप्त हो जाती है। राजनीतिकी 
नींवमें मानव-खमी रकी भूमि पर निर्मित ऐसी ही विशिष्टताएँ निहित हैं। उसे भी आगे रख कर इन 
पाँचों वस्तुओंके साथ अपेक्षित महत्त्व देना आवद्यक है। 
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मारतने इन्द्रिय और मनकी शक्तिकी अपेक्षित कीमत नहीं आँकी है। मन चंचल है और 
इन्द्रिय तथा मनके संयोगसे निष्पन्न सुख भी नश्वर है--यह कह कर उसने चिरकारूके -सखकी 
कल्पनाके आसपास सम्पूर्ण जन-जीवनको व्यवस्थित करनेका प्रयत्त किया है। यहः मानता हैं कि इस 
प्रयोगने कहाँ तकः सफलता पाई है और कहाँ तक जन-जीवनकी रीढ़की हड्डीको इसने कमज़ोर 
किया है, इसका विवेचन स्वराज्य-दर्शनके विषयमें होना अनिवार्य है। .इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदिका 
तिस्गंकी रचनामें शक्तिदाताके रूपमें स्थान है; और: सानुपातिक मानव-विकासके लिए इसकी भी 
आवश्यकता है। भारतने इन सबको तकार कर विरक्‍्त दशाका पोषण किया है। परिणामतः 
आज दूसरे छोर पर जानेका भय उत्पन्न हो गया है। इसके विवेचनके अभावमें स्वराज्य-दर्शन 
अधूरा माना जायगा। - 

अपनी प्रजाको' अगर गतिशी रूता वनाए-रखनी है तो सैकड़ों वर्षोकी त्रुटिका प्रभाव और उसके 
उपायों पर भी विचार किए विना काम नहीं चल सकता। इस दृष्टिसे राजनीतिकी मूलभूत वस्तुओंमें 
राष्ट्रीय शिक्षाका स्थान एक महत्त्वकी वस्तु है। उसका उद्देश्य सुधारके लिए अवसर प्रदान करना है। 
१५ अगस्त १९४७कों राष्ट्रने जिस प्रकार विदेशी ध्वजको तिलांजलि: दी, उसी -समय मारतवर्षको 
पराधीनतापोषक मूल्यों पर रचित शिक्षा-पद्धतिको भी तिलांजलि दे देनी चाहिए थी। पसधीनता- 
पोषक मूल्योंके आधार पर रचित शिक्षाने राष्ट्रीय राजनीतिके मूलमें पिछले बीस वर्षोमें जितना 
कुणाराधात किया है, उसको छात्रोंमें व्याप्त अराजकृताके आधार पर नहीं आँका जा सकता। उस 
पीढ़ीको तो हमने समाप्त-कर दिया; परन्तु राजनीतिक क्षेत्रमें अपरिपक्वता, सामाजिक क्षेत्रमें संकरता 
और आशिक क्षेत्रमें आज जो स्वार्थवृत्ति दिखाई देती है; वे भी इस भयंकर वृत्तिके ही परिणाम हैं । 

राजसत्तामें भाग लेनेकी वृत्तिके साथ-साथ निसगगंके विकासक्रममें समझदारीसे आगे आकर 
भाग लेनेकी वृ त्तिके विषयमें विचारणा आवश्यक है। एकाधिकारी सत्ता केवल राजतंत्रकी ही इजारेदारी 
थी--यह मान कर चलना यथार्थ नहीं होगा। मनुष्यके स्वभावकी मर्यादाएँ रही हैं। अधिकाधिक 
प्राप्त करता, 'कमसे कम मेहनत करके प्राप्त करना, प्राप्त हुएको नहीं छोड़ना, “किसी भी कीमत 
पर किसी भी प्रकार उसे पकड़े रखना---इस प्रकारकी स्वभाव-सी माके कारण सामन्तशाहीका जन्म हुआ 
और आज प्रजातंत्रकी आड़में टोलाशाहीका खतरा वना हुआ है। स्वराज्यके सानुपातिक दर्शनके लिए 
यह आवश्यक है कि इन विक्ृतियोंकों समाप्त करनेका पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। गणपतंत्रकी व्यवस्था- 
का मूल है: 'सत्ताको बाँठ कर भोगों। 

जिस प्रकार एकांगी राजनीतिका प्रश्न विचारकी अपेक्षा, रखता है, उसी प्रकार एकांगी लोक- 
नीतिका प्रइन भी विचारणा चाहता है। राजनीतिका निर्माण करनेमें लोकनीति विपयक जितनी 
स्पष्टता सर्वोदयके द्वारा हो रही है, उतनी ही समझदारी व स्पष्टता लोकनीति वनानेमें राजनीति-योग- 
को लेकर स्वीकृत होनी आवश्यक है। 

जनजाति प्रदेश अत्यन्त नाजुक प्रइन उत्पन्न करेया। मैं मादता हूँ कि उसमेंसे भी, जैसा कि 
लेखकने स्वीकार किया है, हम लोग सकुशल वाहर निकल आयेंगे। परन्तु उसका कुछ विशेष अव्ययन, 
मनन व चिन्तन आवश्यक है। उस प्रदेशको राष्ट्रविरोधी छोगोंने अणुवमकी भांति प्रशिक्षित किया 
है। जहाँ यष्ट्रविरोधी तत्त्व नहीं पहुंचे हैं, वहाँ भी राष्ट्रका उनके प्रति दृष्टिकोण पृज्य गाँवीजीके 
शब्दोंमें कहें तो 'प्रायश्चित्त की अपेक्षा रखता है। न्‍ 


१० ५; स्वराज्य दर्शन 


“रजनी तिमें भाग लेनेकी प्रक्रियासरे आकार ग्रहण करता जातियोंका असाम्प्रदायी- 
करण प्रजा-तंत्रात्मक राजनीतिके लिए आश्वासन और उसकी संभावना वन जाता है।' 
--यह कवन प्रगतिशील राजनीति और समाज-जीवन की गहरी समझका द्योतक है। 
कांग्रेस मध्यमार्गी दल है। वह न तो रूढ़िवादी वन सकता है और न उद्दाम करान्तिकारी 
ही दन सकता है। इन दोनों शक्तियोंका उपयोग करनेके लिए दोनोंको ही उसने अपने मंच पर स्थान 
दि है। करी सदोवा पाटिल और श्ली मेनन इस दृष्टिसि एक ही मंच पर बेठते थे। मंत्रिमंडलमें 
उनका स्थान कमी भी उतना अनिवार्य नहीं माना गया, जितना अनिवार्य मध्यममार्गी लोगोंका 
स्थान माना गया हैं। व्यवस्थापक वर्ग सामान्यतः मध्यममार्गी स्तरसे आये हैं। यहाँ हम एक ऐसे 
कथन पर आा जाते है जो सर्वथा प्रसनाथं ही रहेगा। 
थों भारतीय राजनीतिको बनाने वाली विचारवारामें गाँवीवादका समावेश नहीं 
होता, फिर भी उसका भारतीय राजनीति पर प्रगाढ़ प्रभाव है। गाँवीवाद एक विचार- 
घाराकी अपेक्षा समग्र जीवन-दर्गन है। उसका असर इतना व्यापक और सर्वस्वीकृत है कि 
कोई भी राजनीतिक दल उससे मुक्त या अस्पृष्ट नहीं है।' 

जगत्‌-चिन्तकोंके ग्रंथोंको पढ़नेस एक वात तो स्पष्ट हो जाती है कि १९४६-४७के किसी दिन 
कॉाँग्रेसन गाँवीनिप्ठ राजनीतिक सिद्धान्तोंको छोड़नेका साहस किया था, ठीक इसी प्रकार चार-छः 
वर्षोके वाद योजना-आयोगने उसके आर्थिक सिद्धान्तको एक ओर रख कर त्वरासे उद्योगीकरणका मार्ग 
ग्रहण करनेका साहस किया था। गाँवी जीवन-दर्शनका प्रभाव यों तो मारतके मानसपट पर गहरा वना 
रहेगा पर त्रियाशील राजनीति और अर्थनीतिका विज्याल प्रचार उसे असामयिक मान कर ही चलेगा। 
भारतकी राजनीतिक संस्कृतिका इतिहास रहस्यमय है---प्रंथमें वताई गई यह वात सच है कि उसे 
न्याय दे सकनेवाल्ा अव्ययत--तल्स्पर्धी अध्यवन---अमी तक नहीं हुआ है। कमसे कम विभिन्न विचार- 
घाराओंका अध्ययन और उनका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है। इस संदर्भमें लोकप्रवाहके 
थोड़े बहुत स्पप्ट होते हुए राजनीतिक प्रवाहोंका ऊपरसे जो विवेचन हुआ है, वह मननीय है। 

१८२ वर्षके लम्बे सतयके वाद मारतमें जिस रूपमें परिवर्तन हुआ है, उसकी अनेक वातें इस 
दिखाई देती हैँ। सत्ता-नरिवतंनका साक्षी होनेके नाते कह सकता हूँ कि शायद ही कोई उपयोगी 
वात रह गई हो। यह गंभीर अव्ययनका एक नमूना है। गुजरातके शिक्षार्थी गुजरात विपयक कुछ 
विशेष जानंकारीके अधिकारी हैं, क्योंकि ५६२ देशी राज्योंमेंस रलूगमग ३००से अधिक देशी राज्य 
गुजरातके ही माग थे। वे सभी राज्य आदर्श या कुधर न थे, पर सभी पामर भी न थे। गृजरातके 
देशी राज्योमेंसे लगभग १२ राज्य ऐसे गिनाए जा सकते हूँ, जो व्यवहारमें विकासकी दृष्टिसे---प्रजा- 
सेवाकी दृष्टिसि---अच्छी तरह आगे बढ़े हुए थे। उन्होंने अपनी दृष्टिसे अपने प्रदेशोंका विकास 
करनेकी कोशिश भी की थी। जब राप्ट्रके नवनिर्माणका समय आया, तब गुंजरातके राजाओंमेंसे 
प्रमुख व्यक्तियोंने उसे संगठित वनानेमें जो योग दिया है; वह स्वराज्य-दर्शनमें थोड़ेसे उल्लेखका 
आकांक्षी है। ः के 

सरदार साहवकी इस महान्‌ सिद्धिकी कितनी ही सर्वस्वीकृत सिद्धियोंके साथ तुलना की जा 
सकती है। देशी राजाओंको जिस ढंगसे उन्होंने जीता, वह उनकी सक्षम कार्यकुशरूताका प्रमाण है; 


किक हि 


इतना ही नहीं, अपितु उनके औदायंका प्रमाण भी है। सरदार साहव कठोर भी थे और मृदु भी । 





|| 
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बासुख : ११ 


इन दोनोंके सम्मिश्रणका दर्शन भारतीय समाजके समक्ष अपनी परिपूर्णतामें नहीं आया, गुजरातके 
समक्ष भी नहीं आया, जो खेदजनक है। 
संघीय-तंत्र पर लिखा गया प्रकरण भी गंभीर अव्ययनके वाद लिखा गया है। मेरा राजनीतिके 
, साथ सम्पर्क मात्र आन्दोलनात्मक नहीं रहा है, उसके भिन्न-भिन्न पहलुओंके अध्ययन करनेका पूरा- 
पूरा अवसर भी मिला है। मुझे कहना चाहिए कि मुझे भी कई चीज़ें इस पुस्तकसे जानने व समझनेको 
मिली हैं। भारतीय संघीय-तंत्रके मूलमें जो भेद है, वह भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भारतके ब्रिटिश 
कालके अलग-अलग प्रान्त स्वायत्त सत्ताका उपभोग करने वाले राज्य न थे, यह तथ्य ध्यानाक्ृष्ट 
करता है। पश्चिम वंगालकी संयुक्त मोर्चेकी सरकार तथा केरल सरकारकों यह भेद बताना 
आवश्यक है! 
पाँचवें प्रकरणमें रह गई तथ्य-क्षतिकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करना अनिवार्य समझता हूँ । वास्तवमें 
१५ अगस्त १९४७में प्रकट जूनागढ़-पाकिस्तान अधिमिलनसे लेकर सितम्बरके अन्त तक और बीचमें 
रचित अस्थायी सरकारका सम्पूर्ण इतिहास काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्के नेतृत्वका इतिहास 
है। पूृ० सरदार साहब उस समय जिस स्थान पर आसीन थे और उन्हें जो जिम्मेदारियाँ पूरी! करनी थीं 
और साथ-साथ पूज्य गाँधीजीके गजसे मापी जानी वाली सरकार पर अप्रत्यक्ष रूपसे भी आक्षेप न आए, 
इस उद्देश्यसे काठियावाड़ राजकीय परिषदके क्रियाकलापोंसे गांधीजीकों परिचित किया जाता था। 
उन पर विर्गतक्रों जिम्मेश्वरी नहीं रखो जाती थी। काठियावाड़ राजकीय परिपदके इस कदमको 
उन्होंने जून।गढ़ व काठियावाड़की प्रजाके हृदयकी माँग मान कर नकारा नहीं और कुशलतापृर्वक 
अपनी राष्ट्रीय नीतिको दोष न पहुँचे, इस तरह उसे सरकारकी नीतिके साथ बुन दिया। 
इसी प्रकारकी अ्रांति उत्पन्न करनेवाला दूसरा कथन है: कश्मीरका प्रश्न हमेशा व्वलंत 
ही रहा है'; 'भारतमें उसका विलीनीकरण नहीं हुआ--इस प्रकारके कथनकी शायद ही' आवश्यकता 
है। इसी तरह पृष्ठ १०० पर एक पैराग्राफ ऐसा भ्रम पैदा करता है कि सरदारने निष्ठुरता विग्रह और 
कूटनीतिका आश्रय लेकर देशी राज्योंके पूरे प्रकरणको पूरा किया। मुझे लगता है कि विलीनीकरण- 
की प्रक्रियासे जिन्हें अधिक हानि सहनी पड़ी है, उन राजाओंकों भी इस प्रकारका भ्रम नहीं है। 
आज भी, ठीक समय पर सावधान कर उन्हें और राष्ट्रको बचा लेनेके लिए वे हृदयसे सरदारजीके 
प्रति अपने पूजनीय बड़ोंके समान आदर और प्रेम प्रदर्शित करते हैं। किसी एक गरजिम्मेदार राजाको 
सम्बोधित कर कहे गये वचन या किसी एक राजाके कारण उत्पन्न विग्नहका प्रभाव सामान्यतः पूज्य 
सरदार साहबकी नीति नहीं मानी जा सकती है। राजा प्रवीणचन्द्र मंजदेवका प्रसंग भी एक अपवाद 
ही माना जाना चाहिए। सामान्यतः हमें संतोपका अनुभव करना चाहिए कि राजाओंने अपनी-अपनी 
जिम्मेदारियोंका बड़ी शालीनतासे निर्वाह किया है। 
प्रजातंत्र।त्मक राज-नीतिमें राज-करुटुम्बोंकी संततिका प्रवेश भी अन्य प्रश्नोंकी भाँति चर्चा- 
का विषय बना होता तो प्रजाको स्पष्ट मार्गद्शन मिला होता। राजपरिवार विपयक जो अहोमाव 
प्रजाके मनमें थोड़े समय तक रहा, वह भी राजप्रथाके शांतिमय विलीनीकरणका एक सीचा परिणाम 
था, जीवन प्रणालीसे उत्पन्न स्वाभाविक विशेषताका यह एक प्रतीक था। उन्हें अछूग रखनेकी 
प्रक्रि] तो मात्र भूतकालमें उनके साथ हुए संघर्षकी स्मृतिसे उत्पन्न घृणाका परिणाम ही 
मानी जायगी। 


१२ : स्वराज्य दर्शन 
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राजाओंका राजनी तिमें प्रवेश उनके स्वभाव और संस्कारसे उत्पन्न वस्तु थी। उद्दाम शक्तियोंके 
साथ उनका जुड़ना लूगमग असंभव-स्रा था। जिस लोकसे वे निकले थे, जिसनें उनका मनोविकास 
हुआ था और उनके आसपास जो वर्तुलू था; वे सव उनको स्वतंत्रपार्टीका स्वामाविक प्रत्याशी बना 
सकते हैं, समाजवाद या उद्दामवाद तक शायद ही ले जा सकें। 

राजाओंके वापिक जेब-खंकों लेकर कहीं-कहीं कठोर शब्दोंमें अलोचना की गयी है। इस 
विपयके अनुवन्ध न तो अवाधित हैं न अन्तिम ही। उन्हें एक राजवीतिक व्यवस्था है! माना जा सकता 
है। यह राजनीतिक राष्ट्रीय नीतिका ही परिणाम है। राष्ट्रनीति परिस्थितिके अनुसार बदली भी जा 
सकती है। इस दृष्टिसे यह राजकीय व्यवस्था सरकार और राजागण समझदारीसे बदल भी सकते 
हैं। इस तथ्यको स्वीकार करनेके वाद समझदारी इसीमें है कि पुज्य सरदार साहवका अनुकरण 
कर और राजाओंकों विद्वासमें ले उचित ब्गसे इस प्रकरणका अन्त किया जाय। 

इसी प्रकार भाषावार प्रान्त-रचनाका सवाल भी थोड़ा-सा दूसरे पहलू पर विचार चाहता है। 
आज भी विश्वमें अमेरिका और स्विट्जरलडकों अगर अपवाद रूप मान लें तो विशेषतः सभी स्थानों 
पर भापावार राज्य-रचना देखनेकों मिलती है। रूसको छोड़कर शेप यूरोप जैसे भारतवपंमें एक 
भाषा संभव नही है। प्रजाको स्व॒राज्यका अनुमव कराना हो तो यह अनिवायं था कि उसका सभी 
कामकाज उसकी मापामें ही होना चाहिए। प्रइन केवल इतना है कि इस प्राकृतिक माँगको किस रूपमें 
पूरा किया जाय कि जिससे एकताकों आँचन आए। यह भी अनुभव नहीं हो रहा है कि प्रजामें 
एकतावकी भूज कम है। इस कमीका अनुमव न तो चीनके १९६२के आक्रमणके समय हुआ और 
न पाकिस्तानके १९६५८के आक्रमणके समय हुआ। परन्तु कहीं श्ंखलाकी कड़ियोंमें कमी अवश्य रह 
गई है। वात इतनी है कि उसे कंसे पूरा किया जाय, जिससे लोगोंको स्वराज्यका अनुभव भी हो 
और साथ-साथ लोगोंके हृदयमें पड़ी हुई एकताका अनु मव और छाम राष्ट्रकों भी मिलता रहे। 

राप्ट्रती एकताको दृढ बनानेके लिए मात्र प्रजाकी एकता पर आघार रखना चाहिए। प्रजाकी 
उचित आश्या-आकांक्षाकी उपेक्षा करनेसे या उसे हेय मान लेनेसे प्रजाको संतोष मिलनेवालू नहीं है । 
प्रजाकी आधा-आकांक्षाका औचित्य भी प्रजाकों ही तय करना है। उसमें अकारण अश्रद्धा रखनेसे भी 
उसे न्याय नहीं मिलेगा । विपमता और अन्यायकी उपेक्षा करनेसे संतोप मिलने वाला नहीं है। अब यह 
विना माने काम नही चलेगा कि पुनर्रचना का प्रयोग पू् करनेमें दी्घटूप्टि, कुशलता, उदारता आदि- 
की कमी रही है। परन्तु जितने समयमें यह सव कुछ हो सका है और जितनी मात्रामें यह सफल हुआ 
है, उसकी ओरसे भी आँखें बन्द नहीं की जा सकतो। 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदिके महत्वपूर्ण पदोंकी जिम्मेदारियों और उनके 
कर्तव्यों पर विस्तारसे चर्चा की गई है तया मूचनाओंकी दृष्टिसे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल और संसदका प्रशासनिक चित्र भी बहुत अच्छे ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। 

मुझे लगता है कि राष्ट्रपति-विपयक विचार जिस ढंगसे किया गया है, उस तरहसे प्रधानमंत्री के 
चुवावके विपयमें नहीं किया गया। अगर उसमें अलूग-अरूग प्रवाहोंका विचार दिया गया होता तो 
यह अधिक उपयोगी होता। वास्तवमें इतने महत्वपूर्ण पदकों लेकर विचार करते समय सभी शतप्रति- 
शत व्यक्ति व्यक्तिगत रागहेपसे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री पदके लिए दलके नेताकों पसंद नहीं करते। 
भारतमें जो भी प्रधानमंत्री होगा, उसे कितने ही तत्त्वोंको लेकर चलना होगा। यह तय करनेका 
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काम सर्वश्रथम प्रत्याशीके ऊपर आता है। उसे विचार कर लेना है कि वह स्वयं 'उसे कितना न्याय 
दे सकता है। साथ ही साथ हिन्दुस्तानकी साम्प्रतिक हालतमें उस पक्षके नेताओंकों भी विचार करना 
पंड़ेगा। विश्वकी जनसंख्याके छठे भागकी जनताकों शान्तिमय मार्ग पर आगे ले जानेकी प्रत्रियाके 
सभी पहलुओं पर विचार करना होता है। 

यह प्रवाह निरन्तर बदलूता' रहता है। पण्डित जवाहरलाल नेहरूके वाद १९६५में जो प्रवाह 
बह रहे थे, उसमें सर्वंसम्मतिसे उनका उतराधिकारी चुना जाय; यह केवल कांग्रेसका ही प्रश्न नहीं 
था। बाहरी जगत्‌में राष्ट्र स्थिरतासे अपना हिंत पसंद कर सकता है - यह सिद्ध करनेका प्रदइन प्रतिष्ठा- 
का प्रइन था। कांग्रेसके तत्कालीन अध्यक्ष होनेके नाते यह जिम्मेदारी श्री कामराजके ऊपर आई॥ 

श्री लालवहादुर शास्त्री के अवसानके बाद वैसा ही प्रइन पुन: उठ खड़ा हुआ थ।। परन्तु वह बहुत 
महत्त्वपूर्ण न था। उस समय बहुघा दलके हितकी दृष्टिसे सर्वंसम्मतिका निर्णय हितप्रद लगता था.। 
उप्त समय एक-दो प्रवाह राष्ट्रका ध्यान आक्ृष्ट कर रहे थे। एक तो दक्षिण भारतमें हिन्दी-अंग्रेजीकी 
लड़ाई---जो अधिकांशत: श्री. कामराज और तमिलनाडुमें कांग्रेसकी हारका कारण थी'। इस' सम्बन्धमें 
हिन्दी या अंग्रेजीको लेकर जिनमें प्रवछ आग्रह था, उनके लिए जिम्मेदारी उठाना कितना अनकल था; 
यह निश्चित करना था। ; 

१९६७के चुनाव आए। कांग्रेसके सामान्य छोटेसे बहुमतकों विभाजित न करना ही चिन्ताका 
विषय था। परिणामतः प्रधानमंत्री! और उपग्रधानमंत्रीका फार्म्यूला प्रस्तुत किया गया। 

राजनीति व्यक्तिगत'महत्त्वाकांक्षाओंका मंच है। किन्तु साथ ही साथ तात्कालिक व भविष्य- 
की जिम्मेदारियाँ किसी नज़रसे ओझल नहीं होतीं--मह॒त्त्वाकांक्षाओं और जिम्मेदा रियोंकी कड़ी समझ- 
दारीमें निहित है। राजनीतिक नेतृत्वके' सामने आज क्या शकय है ?” तथा क्या परामर्पूर्ण है? ' 
आदि प्रइन' हमेशा उपस्थित रहते हैं। 

इस ग्रंथमें चुनाव विषयक विवेचन भी अच्छा हुआ है। दल तथा प्रत्याशीकी वखिया उधेड़ डालने 
वाले प्रहारोंके बीच प्रत्याशीका व्यक्तित्व विलोड़ित होता है। उसकी शक्ति और उसकी कमजोरी 
दोनों प्रकट होती हैं। चुनाव जिस प्रकार जनता, दल व प्रत्याशीकों सामाजिक और राजनीतिक 
क्षेत्रमें आत्म-निरीक्षणका अवसर प्रदान करते हैं; उसी प्रकार अपने विचारोंकी परीक्षा करनेका भी 
अवसर प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, जो समाधान होता है, उससे इस वातका माप निकल आता 
है कि प्रत्याशी प्रजाको अपने साथ कहाँ तक ले जा सका है। | 

चुनाव भारतीय जीवनका एक अनिवार्य भाग है। अगर यह मान लें तो 'एक ओर उसमें 
निहित अनिष्टोंका ज्ञान और दूसरी ओर प्रत्याशी तथा दलोंके विचारोंके मूल्यांकनका ज्ञान लोगों 
को दिया जा सकता है। स्थिर प्रजातंत्रके विकासकी दृष्टिसे यह एक अनिवायं शर्त है। राजनीतिक 
दलीय-पद्धति भी हमारे यहाँ शोधकी अपेक्षा रखती है। जवकि एकदलीय अ्रमावकी स्थितिका अन्त आया, 
“तब तो इसकी अत्यन्त जरूरत है, एतत्सम्वन्धी पर्याप्त विवेचनः इस ग्रंथमें दिखाई देता है। 

कांग्रेस संस्थाके विषयमें मेरे मनमें यह भाव रहा है कि जबसे उसकी अच्छे-से-अच्छी वुद्धि 
और मानवताकी शक्ति शासन चलानेके काममें रुकने लगी, तवसे उसका एक किनारेसे अपरदन होना 
शुरू हो गया; परन्तु अभी तक उसे बचा सकनेकी संभ/वना थी। श्री संजीव रेड्डीने जो दस वर्षक 
नियम सुझाया, वह भी ऐसी ही समझ और अनुभवका परिणाम था। परन्तु वह नहीं हों सका ओर 
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नेतृत्वकी रचनात्मक कार्योके प्रति वेफिक्रीके कारण जब प्रजाके साथके तंतु कमजोर होने लगे, तब 
दूसरे किनारेसे अपरदन शुरू हो गया; जिससे कांग्रेसको बचाना मुश्किल हो गया है। १९५५-५६समें 
इस दिश्यामें कुछ प्रयास हुआ। शासनमें कांग्रेसकों सत्रछ्ाम शक्तिको निविवाद आवश्यकता है--ऐसा 
कांग्रेस नेदृत्वको अनिवायं लगने पर धीरे-धीरे सामान्य कार्यकर्ताकों क्षेत्रीय रचनात्मक कामोंमें 
प्रवत्त करनेका काम वन्द हआ। रचनात्मक कामोंके प्रति उपेक्षावृत्ति सीमा तोड़ गई। इस स्थितिमें 


लाण हाता गया। 
कांग्रेसके लिए जो न्याय लागू किया जा सकता है, वही न्याय सभी राजनीतिक दलोंके लिए 
लागू हो सकता है। ४ 
जनसंघके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघको छोड़ दे तथा साम्यवादियोंकी नुकसान पहुँचानेवाली 
हे पुष्ट करने वाले जन-प्रम्पर्ककी आवश्यकता शायद ही 


5 /2॥ 
ठ। ता 


पड़्यंत्रकारी सेवाकों अलग कर दें तो प्र 
किसी दलने स्वीकार की है। 

विचारधारा भी अन्ततः पुस्तकोंके वाचनसे प्राप्त नहीं हो्ती। वह तो केवल लोक-जीवनके 
ज्वल्न्त प्रश्नोंका निरन्तर उत्तर ढुंढ़ने वालो तोब् वुद्धिसे उत्पन्न होती है। आखिरकार तो उसके 
मन्द और दीब वेगोंकी गतिके मूलूमें इन ज्वलन्त प्रश्नोंसे सम्बद्ध संवेदन पड़ा हुआ है। 

जिस प्रकार राजनीतिक नेतृत्वकी अपरिपक्‍्व॒ता दलूको लोक-सम्पर्कसे दूर रखती है, उसी 
प्रकार अपरिपक्वता गुटवन्दी पैदा करती है। परियक्‍व्र राजनीतिक पुरुष अपने जीवन-उद्देश्यके लिए 
अपनेको गुटवन्दीमें वेंघने नहीं देगा। उसके पक्षमें रहने पर भी उसकी नज़र प्रवहमान समाजगंगा 
और उसकी आवश्यकता पर रहेगी। उसकी. नज़र अन्ततः इसी वात पर टिकी रहेगी कि प्रवहमान 
समाज-गंगाका प्रवाह ठीक दिल्यामें और पूरे वेगसे वहता है या नहीं । राजनीतिक व्यक्ति स्वयं अपने लिए 
कुछ नहीं चाहता। उम्तके लिए मूल वस्तु मान समाजगंगा और उसका उचित दिशामें प्रवाहित 
प्रवाह। अगर प्रवाह अपेक्षासे अधिक वेगवान होगा तो अच्छी और सबलल्‍ू वस्तु भी वह जायगी, 
जिसकी उसे चिन्ता है। अगर वह प्रवाह अपेक्षाकृत कम है तो उसे कीचड़, गंदगी जमा हो जानेकी 
चिन्ता है। 

->गुटवन्दी उस समय प्रविष्ट होती है, जब प्रवाहके सामने नज़र नहीं रहती और अपने 
स्थानसे सम्बद्ध विशेष साववानी रहती है। 

मारतवर्पषकों यह क्षति अपने संकान्तिकारूमें वर्दाइत करनी होगी। 'स्वराज्य-दर्शन' जैसे 
ग्रंथ हमें यह खोज निकारूना सिखा सकेंगे कि हमारे लिए क्या इष्ट 

आवादी और योजना पर हुआ विवेचन तया असाम्प्रदायिकता पर हुआ विवेचन भी मननीय 
है। पुस्तकमें प्रस्तुत होनेवाला परिशिष्ट साहित्य मेरे सम्मुख नहीं है, जिसे मैं एक इष्ट वस्तु मानता 
हैं। आमुख को रूम्वा वनानेके लारूचसे भी मैं वच जाता हूँ और रूम्वे-चौड़े आमख पढ़नेके कष्टसे 
पाठक भी निस्संदेह वच जायेंगे। है 

गंभीर चिन्तनके आधार पर अपनी भापामें छिखे हुए इस प्रकारके ग्रंथ प्रजातंत्रके लिए अनि- 
वांय हैं। इतना कष्ट उठाकर ऐसी पुस्तक तैयार करनेके छिए लेखक तथा संयोजक मित्रोंको मेरा 
हादिक अभिननन्‍्दन ! 
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दो दाब्द | प्रा० नगोनदास संघवी 


जाग्रत सभाजमें, विशेषतः जाग्रत प्रजातांत्रिक समाजमें राजनीति केवल राजपुरुषों अथवा 
प्रशासनिकोंका क्षेत्र नहीं है; वरन्‌ समस्त जनताका रसक्षेत्र होता है और होना चाहिए। मात्र संविधान 
बना देनेसे, प्रसंगानुकूल चुनाव आयोजित कर देनेसे, योग्य दछ या नेताकों चुन देनेसे जबताका शासन 
स्थापित नहीं हो जात! और न वह टिक ही पाता है। राजनीतिक प्रवाहों और प्रेसंगोंकों समझने, 
समाज तथा राष्ट्रके सामने उपस्थित प्रश्नोंसे सम्बद्ध सतत चर्चा करने, अपने नेताओं तथा प्रशासनिक 
अधिकारियों पर सतत निगाह रखनेका धर्म प्रजातांतिक' समभाजका है। कारण कि स्वतंत्रताकी रक्षा 
करनेके लिए निरंतर रखवाली क रने का मूल्य चुकाना पड़ता है। हमारे देशमें इस प्रकार की समझदारी 
और रखवाली विशेषरूपसे आवश्यक हो गई है; क्योंकि प्रजातंत्रकी परम्परासे विहीत समाजमें और 
प्रजात॑त्रके लिए घातक माने जा सकने वाले सामाजिक और आशिक ढांचेमें प्रजातंत्रकी स्थापनाका 
अभूतपूर्व और भगीरथ प्रयोग हमारे देशमें किया जा रहा है। यह महान्‌ प्रयोग जितना महत्त्वपूर्ण 
है, उतना ही' रसअद है और उसमेंत्ते मिलने वाली सफलता-असफलताकी मीमांसा केवल भारतीय 
नागरिकोंके लिए ही नहीं; अपितु प्रजातंत्रमें विश्वास रखने वाले सभी जिज्ञासुओंके लिए उत्कट 
रसका विषय बन गयी है। अपने आसपास चल रही इस प्रक्रियामें गुजरातके ही नहीं, बल्कि देशके 
सर्वसाधारण शिक्षित नागरिकोंमें रुचि जाग्रत करनेके लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करना इस 
ग्रंथका मुख्य उद्देश्य है। 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवनकी धारा इतनी सृक्ष्मतासे और इतनी तेज गतिसे 
बहती रहती है कि सामाजिक जीवनके चित्रको प्रस्तुत करनेवाला ग्रंथ लिखा जाय, इसके पूर्व ही वह बासी 
हो जाता है। | 

इस ग्रंथको वर्तमानके यथासंभव नजदीक छातेका प्रयास किया गया है, फिर भी काम सर्वथा 
पूरा नहीं हो पाया और न पूरा हो ही रुकता है; क्योंकि इस ग्रंथमें प्रसंगोंका विरूपण न किया जाकर 
उनका विवेचन करनेका प्रयास किया गया है। इस पर भी राजनीति या राजनीततिके अध्ययनमें तटस्थता 
बनाए रखनेका अशक्य काम करनेका प्रयास मैंने नहीं किया है। अपने पूर्वाग्रहोंको ढैकनेकी कोई 
मेहनत नहीं की है। विरोधपक्षके पक्षमें जितनी भी बातें हो सकती हैं, उनका उल्लेख कर मैंते अधना 
मन्तव्य प्रस्तुत किया है। महत्त्वपूर्ण किसी भी बातकी उपेक्षा या विक्रृति न हो, इस वातका पूरा 
ध्यान रखा है, फिर भी विद्वान्‌ पाठकोंको इस प्रकारके उदाहरण अगर मिल जाएँ, तो इसे पूर्वाग्रह न 
भानकर मेरे अज्ञानका परिणान ही माननेकी कृपा करे। 

इस पुस्तकमें मेरा कुछ मो मौलिक होनेका दावा नहीं है। इस सम्पूर्ण ग्रंथमें शायद ही कुछ 
ऐसा हो, जो मेरी अपेक्षा अधिक समर्थ विद्वानोंके द्वारा अधिक अच्छे ढंगसे अन्यत्र प्रस्तुत न किया गया 
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हो। उनका मुझ पर बहुत वड़ा ऋण है और इसे मैंने कुछ अंशोंमें ग्रंथमें दी गई संदर्म-सूची द्वारा स्वीकार 
भी कर लिया है। 

इस पुस्तकके लेखन-कार्यमें मुसे अतेक महानुमावों और मित्रोंका सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने 
समस्त प्रकरणोंकी पांडुलिपिको देखकर और उनमें रह गई कमियोंकी ओर संकेत कर, उनमें वांछित 
सुधार आदि सूचित किए तथा उनकी भाषाको सुधार कर उन्हें अच्छी व्यवस्था प्रदान की है। विल्कुल 
अपरिचित लेखकके रूपमें जब मैं माननीय ढेवरभाईके पास पहुँचा तो उन्होंने इसे देख जाना स्वीकार 
किया और अपनी ऋजु-कठोर परीक्षण-प्रक्षियामें उसे पूर्णतः पाया। अपनी व्यस्ततामें भी उसके 
तथ्यों, शैली, वाक्य-रचना और शब्दोंकों तोछा-मापा। इस ग्रंथमें जो कुछ भी संतुलित और प्रौढ़ 
दृष्टि दिखाई देती है. उत्तका श्रेय अधिकांशतः उन्हें जाता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर मैं 
माननीय श्री ढेवर भाई तथा अन्य मित्रोंके द्वारा सुझाई गई वातोंको पूरी तरहसे स्वीकार सका होता 
तो यह ग्रंथ और अधिक अच्छा हुआ होता। 

प्रंथ-मालाके सम्पादक श्री मोगीसाईने इस ग्रंथंके आरम्मसे लेकर अन्तिम स्वरूप ग्रहण करने तक 
प्रत्येक्ष ओपान पर इतनी रुचि ली है कि वे इस ग्रंथके मात्र सम्पादक ही नहीं, वरन्‌ सहलेखक भी बन 
गए हैं। तथ्य, प्रस्तुतोकरण तथा भाषा-शलीके अनेक दोषोंको उन्होंने धो डाला है। उन्होंने समय-समय 
पर मुझे पत्र तवा मौखिक चर्चाजओं द्वारा प्रोत्साहन दिया है और लगाम भी खींची है। मतभेदोंकी शुद्ध 
चर्चा करनेके वाद उन्होंने उदार भावसे मुझे अपने रास्ते पर स्वतंत्रतापू्वक चलने दिया है। इन सव 
आदरणीय महानुभावोंका मैं आमारी हें। फिर मी इसमें जो कुछ है और जो नहीं है---उस सबका 
पूरा दायित्व तो मुझे ही स्वीकारना है। 

उदय 
कमला नेहरू क्रास रोड, 


कांदीवली,. वम्बई-६७ 
(2) 


अधिकांश भागको देख सुझाव देनेवाले विद्वान्‌ : 


श्री उछंगराय नवलरूराय ढेवर श्री नीरूमाई देसाई 
डॉ० आलुवहन दस्तूर प्रा० कीत्तिदेव देसाई 
प्रो० देवब्रत पाठक श्री यशवंत दोशी 

श्री उत्सवमाई परीख श्री चन्द्रकान्त शाह 


दो शब्द ॥। १७ 


सम्पादकीय 
गूजरातीमें इस ग्रंथ-श्रेणीके ३० ग्रंथोंके प्रकाशनका आयोजन किया गया है। अब तक 
हिन्दी में इस ग्रंथमा लाके चार ग्रंथ अनूदित हो चुके हैं, यह पाँचवाँ ग्रंथ पाठकोंके हाथमें है। 
मसानविकीका आरम्भ स्वराज्य-दशंन'से होता है और उसमें भी राजनीतिके ग्रंथसे, यह घटता 
ही क्या साहसिक नहीं है ? | 
विज्ञान विषय्से सम्बद्ध ग्रंथोंके प्रणयत्तमें एक बातकी विज्ञेष सुविधा थी : विषय चाहे 
कितना ही जटिल क्यों त हो, परन्तु एक वार विद्वानोंके हाथों मथे जानेके वाद और एक बार रूप 
ग्रहण कर लेनेके बाद अन्य चिंत्ाएँ फिर कम ही रहती हैं। मानविकीके मामलेमें उल्टा अनुभव भी 
हो सकता, है।. मॉडल तय, होनेके बाद तद्विदोंकी हथौड़ियोंसे उसका रूप वनना शुरू होनेके बाद ही 
वस्तुतः कसौटीका , आरम्भ होता है। विज्ञान विषयमें, उसके प्रस्तुतीकरण पर चाहे कितनी ही 
विभिन्नता हो, पर मूलभूत बातोंमें अधिकतर मरतैक्य ही रहता है और उसमें मतभेदोंके लिए कम अवकाश 
रहता है। मानविकीसे सम्बद्ध विषयों में प्रस्तुतीकरणको लेकर चाहे कितनी ही एकता प्रवत्तित हो, पर 
मूलभूत बातोंमें उग्र मतभेद वता रहना अधिक संभव है। दूसरे, विज्ञानके क्षेत्रमें अगर कभी कुछ 
मतभेद भी हो जाय तो उसे निभा लेनेकी उदार प्रणाली पर्याप्त रूपमें आजकल विकसित हो गई 
है और अधिकांशत: वह स्वाभाविक बन गई है; परच्तु मानविकीके क्षेत्रमें इस प्रणालीके बहुत कम 
विकसित होनेके कारण विषयकी चर्चा बहुत अधिक ऊहापोह जगाती हुई दिखाई देती है। 
स्व॒राज्य-दर्शंन” [राजनीति |के विषयमें यह कहा जा सकता है कि इसमें दिए गए 
प्रत्येक विषय पर वाद-विवाद खड़ा हो सकता है और उसमें केवल विद्वान्‌ ही नहीं; अपितु रेलॉ-ब्सोंके 
यात्री, नगरोंमें गली-कंचोंमें रहने वाले परिवार तथा चौपालों. पर बँठने वाले -गाँव वाले बड़ी 
संजीदगीसे बहसें करते मिल सकते हैं। अनेक वार तो ऐसा आभास भी होता है कि हमारा देश जगत्‌के 
किसी भी देशकी तुलनामें अधिक राजनीतिक जागृति रखने वाला है। 
स्व॒राज्य मिलने पर देशकी प्रजाके मनमें अनेक अपेक्षाएँ जागी हैं, इसकी तुलनामें प्राप्त 
उपलब्धियोंसे वह चिढ़ गई है। एक या दूसरे प्रकारसे अपना मन्तव्य प्रकट करती है और उसमें भी 
अगर कुछ आश्वासन न मिले तो न करने योग्य कार्य करने पर उतर आती है। इसका अर्थ यह है कि 
वे नेतागण, जिनके सिर पर. प्रजाकों सच्चे राजनीतिके सिद्धान्तोंके प्रकाशमें समी घटनाओंके 
मूल्यांकन करनतेका प्रशिक्षण देनेका दायित्व था, अपने कर्तेव्यसे च्युत हुए हैं। 
सभी प्रजातांत्रिक देशोंमें प्रजाका स्वस्थ वौद्धिक निर्माण करनेका काम हमेशा एक चुनौती- 
के समान होता है। बाहरी घटनाएँ जितनी सरल दिखाई देती हैं, उतनी सरल नहीं होती। तद्विप- 
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यक उचित निर्णय पर पहुँचनेके पूर्व आवश्यक जानकारी और बौद्धिक दृष्टिकोणके साथ, स्वस्थ- 
समच्वयी दृष्टिकोग आवश्यक है। राजनीतिक दल नींवके इस कामको बहुत स्थूल दृष्टिसे व सीमित 
रूपमें करते हैं। ऐसी दक्यामें नींवका यह पुरुता काम पूरा करना विश्वविद्यालयों और बुद्धजी वियोंके 

आजके युगमें, जब सभी कुछ 'राजनीति' वनता जा रहा है, और वह भी प्रवहमान राजनी तिके 
रूपमें, उस समय उसके स्थायी तत्त्वोंका दर्शन परिवर्ततमान घटनाओंके संदर्भमें करना आवश्यक है। 
यह दूसरी वात है कि इस प्रकारका मूल्यांकन हमें ऊहापोहमें डाले बिना नहीं रहेगा। हमारे इस ग्रंथके 
आमुखमें श्री ढेवरमाईने इसका शुभारम्भ कर दिया है और हमें आशा है कि विद्वानों और जागरूक 
सम्भ्रान्त नागरिकों द्वारा इस विचार-मंथनकी प्रक्रियाकों वेग प्राप्त होगा। हमारे लिए तो 
ग्रंथकी यही सार्थकता है। 

यह काम अत्यन्त भगीरथ है। एक लेखक, एक ग्रंथ या एक संस्थाकी शक्तिके वाहर है यह 
काम करना। फिर भी प्रजातंत्रकी इसीमें ज्ञान है, इसीमें प्रजातंत्रका उज्ज्वल भविष्य है कि जिसे 
स मूलभूत वातकी प्रतीति हुई है; वह या ऐसे सव, इस दिशामें अपना सन्निष्ठ पुरुषार्थ करे या करे। 

इस दृष्टिसे यह ग्रंथ सच्ची दिशामें किया गया साधारण-सा प्रयास है। इस ग्रंथके मुख्य लेखक 
प्रा० नगीनदास संघवीने ग्रंथमाछाकी योजनाके रूक्ष्यकों ध्यानमें रख कर बहुत कष्ट उठाया है। 
उनकी मूल हस्त-प्रतिको पढ़ जाने वाले विद्वानों तथा सम्पादकों द्वारा दिए गए सुझावोंमेंसे यथासंभव 
अधिक्लांधको स्वीकार कर इन्होंने मनकी उदारता और वैचारिक परिपक्वताकी प्रतीति कराई 
है--जो सम्पादकोंके लिए भविपष्यके प्रयोगोंकी दिश्ञामें उत्साहप्रद और आशाप्रद वन जायगी। 

इस ग्रंथकों समृद्ध बनानेके प्रयासमें प्रा० कीतिदेव देसाईने आरम्मके दो महत्त्वपूर्ण प्रकरण 
लिख कर तथा सम्पादनके काममें आधद्यन्त अत्यन्त सावघानीपूर्वक सहयोग व सहायता देकर हमारे 
कठिन पंथकों सरलू बढाया है, तदर्थ हम उनके आमभारी हैं। इसके अतिरिक्त दुसरे अनेक विद्वानोंने 
(नामावली अन्‍्यत्र दी गई है) प्रो० संघवी तथा सम्पादकोंकी इच्छाकों सम्मान देकर इस ग्रंथके अधि- 
कांश भागको अत्यन्त सहानुमूतिपूर्वंक तथा वारीकीसे देखकर वहुतसे ठोस व बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, 
अतः हम उन सब मित्रोंके ऋणी हर 

विद्येपतः इस प्रंथक्ा आमृख लिखनेके लिए छेखक-सम्पादकोंकी विनतीको स्वीकार कर 
आदरणीय श्री ढेवरनाईने वहुत थोड़ेसे समयमें जो विस्तृत आमुख लिख दिया है, तदर्थ उनके प्रति 
हम अपनी आभार-भावना प्रकट करते हैं। 

स ग्रंथके लिए सूचनाएँ तथा फोटो उपलब्ध कराने वाले सभी मित्रोंके प्रति आभार। 

हमारी यह विशेष अपेक्षा है कि प्रस्तुत ग्रंथका विषय और उसका विस्तृत विश्लेपण अध्ययन- 
शील वर्तुलोंमे ऊह्यपोह् जगाए 

इस ग्रंथके प्रकाशनमें #साघारण विरूम्वके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं 
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१ ५ मारतीय राजनीति - प्रथा और प्रक्रिया 


राजनीति समाजके सत्तातंत्रके आसपास आकार लेनेवाली प्रक्रिया है। व्यवस्था और 
अनुशासनकी अमूक मात्रा समाजके संरक्षण और संवर्धनके लिए एक अनिवायय पूर्व शर्ते है। व्यवस्था 
और अनुद्यासनकी यह मात्रा यदि सहज और ऐच्छिक रूपमें प्रकट होती है तो बल और वाध्यता पर 
आधारित सत्तातंत्रकी जरूरत नहीं रहेगी । परन्तु मानव-स्वभमावकी अपूर्णताके कारण ऐसे राज्य- 
विहीन समाजका बनना संभव नहीं हुआ है, इसलिए प्रत्येक मानव-समाजमें कम या ज्यादा अंशोंमें 
बल पर आवारित सत्तातंत्र अनिवार्यतः अपना अस्तित्व रखता है। 

ऐसे सत्तातंत्र या राज्यके तीन मुख्य काम होते हैं : १. कानूंन और व्यवस्थाका सर्जन 
करना; २. ऐसे महत्वपूर्ण जीवन-मूल्यों पर, जिन्हें अनिवार्य रूपसे अमर करानेकी ज़रूरत पड़ने 
पर भी समाज इप्ट रूपमें ही देखे, लाजिमी तौर पर अमर कराना। दूसरी तरहसे कहना चाहें तो 
समाजके मूल्य-डाँचे (ए2]ए०८ 50प८४णएा८) का संरक्षण करना; ३. अनेक प्रकारके प्रति- 
स्पर्धी हितों और दादो का न्यायकर उनके बीच प्राधिकारिक चुनाव करना। समाजके परस्पर विरोधी 
और वैकल्पिक हितोंके वीच राज्यके उचित हितकों अपनी सम्भति और अपने वलके द्वारा समर्थन 
देना। राज्यथास्त्रम इसे मूल्योंका प्राधिकारिक विनिवान (6पपा०ंकरपएट थी0टडांण ० 
ए०॥०८४) कहा जाता हैं। इस प्रकार राज्य समाजमें व्यवस्था, मूल्य-संरक्षण और स्पर्धा-निराकरणके 
लिए सत्ताकेन्द्र वना रहता है। 

इन कार्योकों पूरा करनेके त्िए राज्यकों सर्वेदेशीय और अनिवायं अधिकारूुदक्षेत्र (ए्नएथ- 
50 € (:०7फए्पोष0५ उप्म50८४०४) दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर बरू-प्रयोगकी सत्ता 
राज्यको दी गई हैं। इतना ही नहीं पर दूसरी तरफ समाजकी दूसरी किसी भी संस्था द्वारा वलू-प्रयोग 
कानूनी तौरपर निपिद्ध घोण्ति किया गया है। इस प्रकार राज्यके पास ही “बलके कानूनी प्रयोगका 
एकाधिकार” (?४०:००००७ [7 ८४०। ०७५८ ० 07८८) है। किसी भी व्यवितके लिए राज्यका 
सदस्य होना जरूरी है और उसका राज्यके कार्य-प्रभावोंस मुक्त होना संभव नही। 

इस स्थितिमें व्यक्तिके सामने एकमात्र विकल्प राज्यकी निर्णय-प्रक्रिव पर अपने हितोके 
पक्षमें प्रभाव डाबना रह जाता है। समाजके विविध वर्ग इस वातके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि 
राज्यके निर्णय उनके मूल्यों या हितोंके पक्षमें आयें। राज्य-सत्ता अथवा राजनीतिक प्रभाव (703८०) 
7वीप०१८०) डालनेकी यह स्पर्धा राजनीतिका मर्म है। इसीलिए हेरोल्ड लहासवेल राजनीतिको 
“सत्ताके सर्जन और सहमागिताका अव्ययन” कहता है; इसके अतिरिक्त उसने अपनी एक पुस्तकका 
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नाम भी खूब सूचक दिया है---“राजनीति : किसे क्या, कैसे और कब मिलता है? ” (?०पं८5 : (४॥० 
छ6&8, शव, फण्छ ब्स्त छर८टय ) ? 

राजकीय प्रभावके लिए स्पर्धाके रूपमें यदि राजनीतिको देखें तो राजनीतिमें दो तत्त्व मुख्य भाग 
अदा करते हैं: (१) समाजमें विविध वर्गोंके न्‍्यूनाधिक सामाजिक आथिक और राजकीय सामर्थ्यके 
कारण रचा हुआ समाजका अतिस्तरित (प्रांइ॥9 897फए८८००८०) सत्ता-छाँचा; (२) इस सत्ता- 
ढाँचेके अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले विविध वर्गोके वीच आपसी सम्बन्ध। इस प्रकार 
समाजका सत्ता-ढाँचा और उसमें आकार लेनेवाले आपसी संबंध राजनीतिके दो पहलू हैं। प्रथमका 
स्वरूप यदि तांत्रिक है तो दूसरेका प्रक्रियात्मक (?7०८८४४८०)) | किसी भी समाजमें रचे जाने वाले 
इस प्रकारके सत्ता-डाँचे तथा आपसी संबंधोंके मूलभूत और स्थायी तौर-तरीकों (7?०६८०७) को 
राजकीय प्रथा (?०४४८०) 895८०) कहा गया है। 

किसी भी राजकीय प्रथाकी अलग ऐसी सुष्टि होती है और उसकी अलूगता इतनी व्यापक 
हो गई है, उसके अपने अलग-अलग सत्ता-ढाँचे, कार्य-रीतियाँ और शैलियाँ होती हैं कि राजनीतिके 
सार्थक अध्ययनके छिए राजकीय प्रथाका ज्ञान पिछले ढाई दशकोंमें अनिवार्य बन गया है। 

प्रणालीगत राजनीति-शास्त्रके अपेक्षाकुत॒ अधिक औपचारिक, उपदेशात्मक और संस्थाकीय 
अभिगमके विरोधमें सन्‌ १९०८में क्रमशः ग्रेहाम वोलास और आऑर्थर वेण्टलीने मानव-व्यवहार और 
सामाजिक संदर्भके अनौपचारिक पहलुओंको अधिक महत्व देना शुरू कर दिया था। उसके बाद सन्‌ 
१९२५में प्रकाशित चाल्स मेरियमके अध्ययनने इस नए अभिगमको स्पष्ट रूप दिया। इस तरह इस 
सदीके प्रथम भागमें प्रथागत अथवा व्यवहार-प्रधान राजनीति (89#व्यगबाांट ० फैलाबशंगएथो 
?०४४८४)का जन्म हुआ। परन्तु व्यवहारप्रधान राजनीतिकी परम्पराका प्रभावशाली विकास तो 
दूसरे विश्वयुद्धेगे वाद ढाई दशकोंमें हुआ। राजनीति-शास्त्रके इस नए अभिगमकी परम्परामें 
राजकीय प्रथाका भाव केच्धवर्ती है। किसी भी राजनीतिके सत्ता-ढाँचे और सत्ता-संबंधोंके सर्वागीण 
और सम्पूर्ण चित्रको राजकीय प्रथा कहा गया है। राजकीय प्रथा राजकीय वास्तविकता समझनेका 
भावात्मक नक्शा या नमूना ही है; परन्तु वह वास्तविकता नहीं है। राजकीय प्रथाका यह आत्म- 
निष्ठ व ख्यालात्मक स्वरूप भुलाया नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार राजकीय प्रथा संकुल वास्त- 
विकताको समझनेके लिए अमूत्त और विश्लेपणनिष्ठ अवधारणात्मक ढाँचे (0070०९००(ए७) क77०- 
७४०7४) से अधिक कुछ नहीं है। घर 

किसी भी राजकीय प्रथाके चार, अंग हैं : (१) संरचना (50फ0०४८), (२) कार्य 
(77०००४००४ ), (३) व्यक्ति अथवा वर्ग द्वारा राजनीतिमें निमाई जानेवाली भूमिका (२०८५), 
(४) राजनीति और सत्ताके प्रति समाजके मूल्य, दृष्टिकोण, कार्य-पद्धतियों और शैलियोंमेंसे उमरती 
हुई राजकीय संस्कृति (?0पपंत्श! 0ण८घ7०) | ये चारों अंग किसी भी राजकीय प्रथामें 
मौजूद होते हैं, यद्यपि उनकी लाक्षणिकताएँ और उनके स्वरूप अरूग-अलंग होते हैं। उदाहरण देना * 
हो तो इन चार अंगोंको मानव-शरीरके उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। शरीरको ढाँचा 
प्रदान करनेवाला अस्थिपंजर और अरूग-अलूग अवयवोंके निश्चित क्रममें व्यवस्थापनको ढाँचा कहा 
जा सकता है; जवकि रकक्‍त-प्रसार, श्वासोच्छवास, दर्शन, श्रवण, पाचन आदि शरीरकी प्रक्रियाओंकों 
कार्य (7६८४००७) कहा जायगा। व्यक्तिगत अवयवों द्वारा समग्र शरीरमें अदा किए जाने वाले 
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रोलको व्यक्तिगत रोल या भूमिका कहा जायगा और प्रत्येक मानव-शरीरकी व्यक्तिगत लाक्षणिकताओं 
अर्थात्‌ प्रक्रियाओं और प्रत्याघातोंमें मौजूद विशिष्टताओंको संस्कृति अथवा कार्य-शैली कहा जा 
सकता है। 

इस तरह ये चार अंग राजकीय प्रथाके प्रमुख घटक या इकाई हैं। किसी भी राजकीय 
प्रथामें संरचना तथा कार्य होने ही चाहिएँ। जिस तरह हाड़पंजरके बिना मानव-शरीरका होना संभव 
नहीं है, उसी प्रकार संरचनाके विना राजकीय प्रथा संभव नहीं। इसी प्रकार किसी भी राजकीय 
प्रथाकों अमुक काम तो करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राजकीय प्रथामें राजनीतिके मुख्य 
काम तो समान भावसे ही वर्तमान होते हैं। 

राजकीय प्रथाके ऐसे सर्वेसामान्य कामोंकी सर्वागीण व सर्वंसम्मत सूची देना तो कठिन है, 
किन्तु कुछ उदाहरण दिए जा सकते है: 

(१) कानूनका सर्जन, (२) कानूनका निष्पादन, (३) कानूनका अर्थघटन, (४) 
राजकीय समाजीकरण ($०लंथां४४०३ ) : राजनीति और सत्ता-संबंधी समाजके मूल्य, 
दृष्टिकोणों, कार्यपद्धतियों और शैलियोंकों नई पीढ़ी या नवागन्तुकोंमें संक्रात्त करनेका कार्य, (५) 
राजनीतिकरण (?०7पंतंइ8४४०) : समाजके अराजकीय वर्गों व समूहोंको सक्रिय राज- 
नीतिमें रत और भाग लेनेमें प्रवत्त करनेकी प्रक्रिया, (६) सक्रिय भाग और भरती (छश्ाापंतल॑ं- 
ए०्पं०. $: एटटपांधए८ट१५) : राजनीतिके विविध क्षेत्रों और भूमिकाओंमें काम करने 
वाले व्यक्तियोंकी सक्रिय भागीदारी और मरतीकों पोपित करनेवाली प्रक्रिया, (७) हित-संज्ञानता 
([परादाटह 70०८एणॉ४४०४) : विविध वर्गों और समूहोंको अपने हितोंके संबंधमें सजग, 
सचेतन और आग्रही वनानेका काम, (८) हित समूहन ([70०7८५८ &887८82४०४)) : राजकीय 
प्रभाव पानेके लिए बड़े पैमाने पर काम करना संभव हो, इसलिए विविध वर्गोको बड़े-बड़े मोचोंमें 
संगटित करनेका काम। विविध वर्गोके समूहत और समन्वयमेंसे आकार ग्रहण करनेवाले राजनीतिक 
दलोेका सर्जन हित समूहनकी प्रक्रियाका उत्तम उदाहरण है, (९) राजकीय संचार-व्यवस्था 
(?0पं८४ (४0फ्ग्ाणपंट३ पंत ) : राजकीय प्रथामें भाग लेनेवाले विविध कक्षा और विस्तारोंके 
वर्गेके वीच विचारों व विवादोंका संचरण-कार्य। उदाहरणार्थ, समाचारपत्र, रेडियो, सभा आदि। 
(१०) अन्यसंक्रामण (9॥0४५४७४०॥) : राजनीतिमें प्राप्त असफलता व हतोत्साहके कारण राजनीतिसे 
अन्यत्र संक्रामणकी प्रक्रिया। 

संरचना और कार्योकी सावंभोमिकता (ए४ए८०५७॥॥9) ही विविध देशों व विविध 
समयोंकी राजनीतिकों समानता प्रदान करती है। इस पर भी संरचना और कार्यके स्वरूप तथा 
लाक्षणिकताओंसे सम्बद्ध विविध राजकीय प्रथाओंके वीच विभिन्नता वनी रहती है, यह भूछना 
नहीं चाहिए। 

इस ढंगसे राजकीय प्रथाका अवधारणात्मक ढाँचा राजनीतिके सार्थक अध्ययनके लिए 
आवश्यक परिप्रेक्य (7०:97५८४४८) प्रदान करता है। राजनीतिके विविध अंगों और कार्योकी 
संरचनात्मक व्यवस्था और कार्य-पद्धतिकी समग्र व सर्वागीण अवधारणाके संदर्भमें ही राजनीतिका 
उचित अध्ययन हो सकता है। राजकीय प्रथाके अव्ययनके छिए दो प्रकारके ध्यान-केन्र विकसित 
हुए हैं: (१) प्रथाके स्तर, (२) प्रथाका परिपालन और परिवर्तन । 
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राजकोय प्रथाके त्तीन स्तर कल्पित किए गए हैं : प्रथम, राजनीतिको उसकी समग्रतामें : 
और विज्ञाल फलक पर देखनेका वृहद्‌ स्तर। इस प्रकार राजकीय प्रथाके समग्र विस्तारको आवत 
कर लेने वाले विहंगावलोकन जैसी अध्ययन प्रथाकों बृहदू-राजनीति (7880००-7०॥४ं८७) कहा 
गया है। दूसरा, राजनीतिमें मागर लेनेवाली छोटीसे छोटी इकाई--व्यक्तिको महत्व देकर वैयक्तिक 
अथवा वर्गीय राजनीतिक व्यवहार पर बल देने वाला सूक्ष्म स्तर, जो अध्ययन-प्रथासे निस्सृत 
सूक्ष्म-राजनीति (7/०००-००४ ४०७) है। तीसरा, व्यक्ति और समग्र राजकीय प्रथाकों संकलित 
करने वाले समाचारपत्रों, दलों, दाववर्गों जैसी समस्याओं पर भार देने वाला श्वृंखछा-स्तर है और 
उसमेंसे शंखला राजनीति (#7:-7०४८७) आकार छेती है। इस प्रकार राजकीय प्रथाके विविध 
स्तरों पर भार देनेवाले विविध अध्ययन-अभिगम प्रकट हुए हैं। 

राजकीय प्रथाके अध्ययनका दूसरा केन्द्रबिन्दु प्रथाके परिचालन और परिवर्ततके आसपास 
विकसित हुआ है। प्रथा-परिचालन (59४:८०-०००/७ ४००) में प्रथाके प्रतिदिनकी कार्य-पद्धति और 
प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर प्रथा-परिवर्तत (5एश०7-०थ्यह्॒० में 
परिवर्तनके परिवलों व प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है। 

इस प्रकार प्रथा-परिचालन और प्रथा-परिवतंन राजकीय जीवन और राजकीय विकासके 
दो अविभाज्य पहलू हैं। परिचालन और परिवेतंनके बीचका विभाजन विश्लेषणात्मक अवधारणा 
मात्र है। वास्तवमें परिचालन और परिवर्तनकी प्रक्रियाएँ एक दूसरेसे इतनी गुंथी हुईं हैं कि उन्हें 
अलग करना मृहिकल है। किसी भी राजकीय प्रथाके परिचालत और परिव्तंनकी पद्धतियोंमेंसे 
ही जीवन्त राजनीति उत्पन्न होती है। 

विविध देशोंकी राजकीय प्रथाओंमें संरचनात्मक अनिवायंता और मूलभूत प्रक्रियाएँ स्वे- 
सामान्य रूपसे रहती हैं। किसी भी राजनीतिमें सत्तातंत्र और राजकीय समाजीकरण, भरती, 
हितसंज्ञानता, हितसमूहन, राजकीय संचार जैसे राजकीय कार्य एक-से होते हैं। यों विश्वके विविध 
देशों व समयोंकी राजनीतिको देखें तो उनमें ऐसे ही रूघृतम सामान्य अवयव मिलते हैं। सर्वव्यापी 
समानताके ऐसे तत्त्व राजनीतिको सार्वदेशिक आयाम (पापंए८०४०] थैंग००५०॥७) प्रदान करते हैं। 

राजकीय संरचना और प्रक्रियाओंके ऐसे सर्वव्यापी स्वरूपके संदर्भमें भी विविध प्रकारकी 
भिन्नताके लिए अवकाश रहता है। राजकीय संरचना प्राथमिक या विकसित ? सादी या संकुल ? 
राजकीय संरचनामें विभिन्नीकरण (77००० ४४४०) और विशज्विप्टीकरण (97०८ंध॥5६॥00०7)) की 
मात्रा कितनी है? संरचनाके विविध अंग समाज-व्यवस्थामें कितनी स्वायत्तता अनुमव 
करते हैं? संरचनाके कौनसे अंग किस प्रकार राजकीय कार्य करते हैं ?--ऐसे अनेक प्रश्नोंके 
उत्तर किसी भी राजकीय प्रथाकी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक विशिष्टताएं बाहर छाते हैं। यों 
संरचना और्‌ प्रक्रियाओंकी मूलभूत समानता होने पर भी उनके स्वरूप और छाक्षणिकताओंकी 
विभिन्नताओंमेंसे प्रत्येक राजकीय प्रथाका अलूमाव या व्यक्तित्व उभरता है। 

विविध राजकीय प्रथाओंकी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक लाक्षणिकताओंकी तुलना और वर्गी- 
करण पर भार देने वाले अभिगमने तुलनात्मक राजनीति ((०ऋएथा80ए८ 9०४८४) के नए उप- 
शास्त्रको जन्म दिया है। प्रया-परिचालून और प्रथा-परिवतनके परिवलों और प्रवाहोंके अनुरूप विध्वकी 
विविध राजकीय प्रथाओंका अर्थ॑पूर्ण वर्गीकरण करनेका प्रयत्न एरिस्टोटलके 'जमानेसे होता आया है। 


४ ; स्वराज्य-दर्शंन 


दूसरे विश्वयुद्धक वाद विकसित हुई व्यवहार प्रधान राजनीतिने प्रधा-तुलनाके शास्त्रमें एन 
परिणाम जोड़े हैं। मुख्यतः पश्चिमी विश्वकी राजनीतिके अनुभव पर रचित राज्यशास्त्रके सिर पर 
सन १९४५के वाद जन्मे अनेक एशियन और अफ्रीकन राज्योंको समझाने व उनका आदर करनेकी 
जिम्मेदारी आ पड़ी है। इस नई चुनौतीने एक तरफ तो तत्कालीन राज्यशास्त्रकी अवधारणाओं 
और पद्धतियोंकी अपूर्णता दिखा दी है तो दूसरी ओर पश्चिमी और अ-पश्चिमी विश्वकी राजनीतिक 
वास्तविकताओंके दीचके अकल्प्य अन्तर पर प्रकाश डाला है। पश्चिमी राज्यशास्त्रको अधिक विश्व- 
व्यापी (एापण्टाइव) बनाने तथा अ-पश्चिमी राजनीतिको समझनेके लिए नई धारणा और नए 
परिप्रेक्य विकसित करनेके महाश्रमसे पर्चिमी और अ-पश्चिमी राजनीतियोंके वीच प्रकार-भेद 
(अथवा वर्गीकरण) विकसित हुआ है। 

अर्वाचीन प्रथा-तुलनामें पश्चिमी और अ-पश्चिमी राज्योंके वीचकी यह नयी प्रकार-व्यवस्था 
(५:9००४५ ) खूब अर्थपू्ण और असरकारक वन गई है। इस प्रकार-व्यवस्थासे सम्बद्ध साहित्यको 
विकसित करनेमें गेंन्रियल आल्मण्ड, ल्यूसियन पाई, डेविड एप्टर जैसे राजनीतिशास्त्रियोंने महत्त्वपूर्ण 
योग दिया है। अभी तक इस प्रकार-व्यवस्थाकी परिभाषाके सम्वन्धमें मतेक्य नहीं हो सका है। 
यूरोप-अमेरिकाके राष्ट्रों और एशिया-अफीकाके राप्ट्रोंके बीचकी इस प्रकार-व्यवस्थाका वर्णन करनेके 
लिए अनेक शब्दयम्मोंका उपयोग हुआ हें--पश्चिमी और अ-परिचमी राष्ट्र, विकसित और 
विकसनज्ञील राष्ट्र, उद्योगप्रधान और क्ृपिप्रधान राष्ट्र, परिपक्व और नवोदित राष्ट्र आदि। 

पद्चिमी ओआद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रों और अ-पश्चिमी खेतीप्रधान तथा अद्धंविकसित या 
विकसनशीलर राष्ट्रोंकी विभिन्नताएं नवोदित राप्ट्रोंकी राजनीतिको समझनेके लिए अमूल्य संदर्भ 
उपस्थित करती हैं। इस कारण ही भारतीय राजनीतिकी विशिप्टताओंके अध्ययनकी पृप्ठभूमिके 
रूपमें पश्चिमी और अ-पश्चिमी राजनीतियोंके तुलनात्मक अंशोंकों नोट करना अपेक्षित है। 

दूसरे विश्वयुद्धके वाद अफ्रीका और एशियामें अस्तित्व प्राप्त राप्ट्र पदिचिमी राष्ट्रोंस राज- 
नीतिक विकासकी मात्रा और प्रश्नोंकी अग्रतामें इतने अधिक अछग हो जाते हैं कि यह कहनेमें 
कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उनकी 'स॒प्टि' ही अछय है। जितने अंशोंमें पश्चिमी राप्ट्रोंसे अ- 
पश्चिमी राप्ट्र अलग हैं, उतने ही अंश्ोंमें विविध अ-पश्चिमी राष्ट्रोंके बीच समानता भी है। राजकीय 
जीवन-समक्षकी चुनौतियों ओर राजनीतिकी मूल्मूत पद्धतियोंसे सम्बद्ध विविध नवोदित राष्ट्र 

अच्छी खासी समानता रखते हैं। 

नवोदित राप्ट्रोंके सामने चार मुख्य प्रश्न हैं: (१) स्वतंत्रताका संरक्षण, (२) राष्ट्रीय 
एक्शेकरण, (३) ऑऔद्योगिक विकास और (४) आधुनीकरण। हरूम्वे समयके वाद और अनेक 
संघर्पोके पच्चात्‌ स्वातंत्र्य प्राप्त करनेके कारण अ-पश्चिमी राप्ट्र स्वातंत््यके मामलेमें जरूरतसे 
ज्यादा संवेदनशील हैं, सजग हैं। नए राप्ट्रोकी निवंठता और अविकसितताके कारण उनके 
स्वातंत्र्यकों अनेक दिशाओंसे भय रहता है। इस परिस्थितिमें राष्ट्रीय स्वातंत्र्यका संरक्षण अधिकांश 
नवोदित राप्ट्रोंके छिए सर्वािक महत्वका प्रश्न है। दूसरा महत्त्वका प्रइन सभी अ-पश्चिमी राप्ट्रोंके 
लिए है राष्ट्रीय एकीकरणका। यरोपीय उपनिवेशवादके नीचे विविध और विभिन्न प्रदेश: श-समूहों 
और सांस्कृतिक वर्गोको एक तंत्रके अन्तर्गत लाया गया था। राजकीय इकाईकी सांस्कृतिक संश्लिप्टता 
(0एएथ]ं (20७९४०॥ )को अधिकांशतः साम्राज्यवादी नीतियोंमें प्रधानता नहीं दी जाती 
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थी। परिणामतः विभिन्न वर्गों पर ऊपरसे लादे गए उथले एकीकरणसे बननेवाली कृत्रिम एकता- 
की नींव पर रचित नए राष्ट्रोंका राष्ट्रवाद निर्वेछ रहा है। इसके अछावा उपनिवेशवादियोंकी 
भेद उत्पन्न कर राज करनेकी नीतिके कारण इस कमज़ोर राष्ट्रवादमें विभाजनकी शक्तियोंको 
बल मिला है। इस प्रकार एक ओर तो विभिन्न वर्गोके बीच बनावटी और उथली एकता वनाए 
रखनेकी नीति, तो दूसरी तरफ उपनिवेशवादी भेद-नीतिके कारण नवोदित राष्ट्रोंके सामने राष्ट्रीय 
एकीकरणकी महान चुनौतो खड़ी है; विभिन्न समूहोंको नई राजकीय इकाईमें आत्मसात्‌ और 
एकीकृत करना रह गया है। नाइजीरियाका आलन्तरिक विंग्रह, कांगोंमें कटांगाका विद्रोह, पाकिस्तानके 
सामने पठानोंका आन्दोलन, भारतमें नाग और भीज़ों जातियोंका प्रश्न, बर्मामें कारेन विद्रोही-- 
ये सब और इन जैसे अनेक प्रइन अपूर्ण एकीकरणमेंसे उद्भूत प्रश्न हैं। तीसरा, ये सब राष्ट्र आथिक 
दृष्टिसे खूब पिछड़े हुए हैं। तेजीसे वढ़नेवाली आवादी, कम उत्पादन और लूगभग नहींवत्‌ बचतकी 
दर--ये इन राष्ट्रोंके समान प्रश्न हैं। इस परिस्थितिमें शीघ्र उद्योगीकरण और आशिक विकास-- 
ये इन राष्ट्रोंके प्राणप्रशत हैं। इस कारण सभी अ-पश्चिमी राष्ट्र उद्योगीकरणके लिए उत्कट प्रयत्न 
कर रहे हैं। चौथा, नवोदित राष्ट्रोंका समाज-जीवन परम्परागत और रूढ़िवादी है। रूढ़ि, रिवाज़ों 
व शंकाओंका जनसामान्य पर खूब प्रभाव है। नवोदित राष्ट्रोंके समक्ष मुख्य प्रश्न है रूढ़िगत 
समाजोंमेंसे ताकिक और आधुनिक समाजोंका सर्जन करना। इन समाजोंमें विशिष्ट वर्ग (०॥॥८०) 
आधुनिक तथा पश्चिमी शिक्षा प्राप्त है; जबकि सामान्य जनसमूह अभी तक रूढ़ि, परम्परा और 
अज्ञानमें लिप्त है। नवोदित राष्ट्रोंमें आधुनिक विशिष्ट वर्ग समाजकों आधुनीकरणकी ओर ले 
जानेकी कोशिश कर रहा है। परिणामस्वरूप, आधुनिक विशिष्ट वर्ग और भ्रणालीगत जनसमूहके 
बीच तनाव और संघर्ष जन्म ले छेता है। सदियों पुराने प्रणालीगत समाजोंका आधुनीकरण एक 
अत्यधिक संकुल और त्ञाजुक प्रक्रिया है। अफ्रीका और एशियाके नवोदित राष्ट्रोंके सामने ये चार 
महाप्रइव उनके राजकीय जीवन पर छाए हुए हैं। ये एक-सी चुनौतियाँ अ-पश्चिमी राष्ट्रोंकी 
राजनीतिको समानता देती हैं। 

चुनौतियों, परिस्थिति और विकासकी मात्रात्मक समानताके कारण अ-पश्चिमी राष्ट्रोके समाज- 
जीवन और राजनीतिकी रीतमें खूब समान लाक्षणिकताएँ देखनेकों मिलती हैं। 

पहले तो नवीदित राष्ट्र कृषिप्रधान हैं और टेक्नोलोजीके विकासमें पिछड़े हुए हैं। अधिकांश 
प्रजा गाँवोंमें रहती है और शहरीकरणकी प्रक्रिया धीमी है। खेतीप्रधान समाजमें कुदुम्ब और जाति जैसी 
प्राथमिक संस्थाओं (!04/7279५ 79500०॥४०7७) का प्रावल्य अधिक होता है, जबकि औद्योगिक समाजमें 
दलों, मजदूर संगठनों, वर्गंगत हित-समूहों, स्वैच्छिक मण्डलों जैसी गौण संस्थाओं (8९००१वैक्षाए 
॥75060४०॥७) का अस्तित्व और प्रभाव अधिक होता है। डसके अतिरिक्‍त खेतीप्रधान समाजमें 
लोगोंका व्यवहार अधिकतर सामाजिक स्तर और रिवाज़ों (58॥प5 & (ए७४०॥5) पर आधारित 
होता है, जवकि औद्योगिक समाजमें मानव-सम्बन्ध अपनी-अपनी पसंद और कानून (ए०ाध/8८६ 
2०तें [,0७) पर निर्भर करते हैं। सामाजिक व्यवहार, धंवेका चुनाव आदि विविध प्रश्नोंके प्रति 
अभिगमों और दृष्टिकोणोंमें व्यक्ति-क्रेन्रित मुक्त पसंदके बदले समाज-केन्द्रित रूढ़िगत स्तरोंका प्रावल्य 
खेतीप्रधान समाजोंमें रहता है। इस प्रकार अ-पर्चिमी राप्ट्रोंमें खेतीग्रधान समाजके कारण प्राथमिक 
संस्थाओंका प्रभाव और व्यक्तिगत मुक्त पसंदके बदले स्थानगत रूढ़ि-स्तरोंका वर्चस्व रहता है। 


६ : स्व॒राज्य-दर्शत 


दूसरे, अ-पश्चिमी राजनीतिका संरचनात्मक ढाँचा अल्पविकसित और प्राथमिक होता है। 
संरचनात्मक विभिन्नीकरण ($7फएलएणबी तॉलिशाएंधांणा)की मात्रा कम होनेके कारण 
अ-परिचिमी राष्ट्रोंके संरचनात्मक ढाँचेमें विशिष्टीकरण (5ए«टंधोड४०१) या स्वयत्तता 
विकसित नहीं होती। इसके विरोधमें पश्चिमी राजनीतिका संरचनात्मक ढाँचा संकुल, विकसित 
और विशिष्टीकृत होता है। उसके ढाँचेमें प्रत्येक अंग अपना निश्चित विशिष्ट काम ही करता है। 
उदाहरणार्थ, अमीवासे प्राथमिक प्राणीमें अलूग-अलूग कार्ोंके लिए विविध अंगोंका विभिन्नी- 
करण या विशिष्टीकरण नहीं हुआ होता। लगभग सभी काम एक ही जीवकोशके थोड़ेसे अंग 
करते हैं, जवकि दूसरी तरफ मानवके समान विकसित प्राणीमें अलग-अलग कामोंके लिए अनेक 
कोशयुकत अरूग-अलूग अंग विकसित हुए हैं अथवा यों भी कहा जा सकता है कि जहाँ दो-तीन 
व्यक्तियोंका छोटासा कार्यालय होता है, वहाँ समी काम एक या दो आदमी करते रहते हैं; परन्तु 
सैकड़ों व्यक्तियोंसे मरपूर तंत्रमें अलग-अरूग कामोंके लिए विशिष्ट व्यक्ति निश्चित होते हैं। इस तरह, 
संरचनात्मक विभिन्नीकरणकी दृष्टिसे पश्चिमी और अ-पश्चिमी राजनीतिमें मौलिक अंतर रहता है। 

तीसरे, अ-पश्चिमी राजनीतिका भूमिका-ढाँचा (7०८-४४४८ए०८) अस्थायी होता 
है। भूमिका राजनीतिक व्यवहारकी रूघृतम इकाई है। अनेक भूमिकाओंकी सौपानिक व्यवस्थाकी 
स्थायी पद्धति ही संरचनात्मक ढाँचा है। पश्चिमी राजनीतिमें ऐसी भूमिकाएँ स्थायी और 
विशेषीकृत होती है। विकसित विशिष्टीकरणके कारण एक अंग दूसरे अंगकी भूमिका अदा 
नहीं कर सकता। परन्तु अ-पश्चिमी राजनीतिमें भूमिकाएँ अस्थायी और अविशिष्टीकृत होनेकी 
वजहसे विविध संरचनात्मक अंग एकसे अधिक भूमिका अदा कर पाते हैं अथवा आपसी भूमिकाओंकी 
अदल-बदल कर सकते हैं। अल्पविकसित राष्ट्रोंमें सेना संरक्षणके अलावा राजनीतिक पक्षोंका भी 
काम कर सकती हैं अथवा धामिक संस्था आरामसे राजनीति दर अथवा समाचारपत्रका स्थान ले 
सकती है। कई वार सिविल सेवा हित-समूहोंका भी काम कर लेती है। इस तरह राजनीतिकी 
भूमिकाओंकी अदलूबदकके कारण अ-परश्चिमी राजनीतिमें भूमिका-हाँचा सतत बहते रहनेकी 
स्थितिमें रहता है। यों मूमिकाकी अ-विशिप्टता और भूमिका-संक्रमणकी (#०९-आ०ड7प्राशओ॥9) - 
की सुगमता नवोंदित राप्ट्रोंकी राजनीतिकी छाक्षणिकता है। 

चौथे, पश्चिमी और अ-पश्चिमी राजनीतियाँ राजनीतिक संस्क्रति (2०॥४८७४) (एणै५८प्ए्थेके 
संबंधमें अलग-अलूग होती हैं। राजनीति-संबंधी समाजके मूल्य, दृष्टिकोण, दर्शन (9८०८००४०॥१७) 
प्रतिमाओं (798०५) और कार्येशेल्योंमेंसे किसी भी राप्ट्रकी राजनीतिक संस्कृति निर्मित होती 
है। पश्चिमी राष्ट्रोंकी राजनीतिक संस्क्ृति तकंसंगत और समरस (7४०४०) शाते ग०7ा०8०१०७७) 
है। राजनीतिके मूल्य और दृष्टिकोणको लेकर प्रजाके बड़े भागमें सर्वंसम्मति वर्तमान है। 
राजनीतिक संस्कृतिकी इस समरसता और संश्लिप्टताके कारण पर्चिमी राप्ट्रोमें अन्तर सीमा- 
वर्ती और गौण होता है। इससे राजनीतिक जीवनमें उदारता, सहिष्णुता और खिलाड़ीपन सहज 
रूप ग्रहण करते हैं। जवकि दूसरी ओर अ-पश्चिमी राष्ट्रोमें राजनीतिक संस्कृति मिश्र और 
अतिविभाजित होती है। प्रजाके अलग-अलग वर्गोमें राजनीतिक मूल्य और दृष्टिकोण विपयक 
मोलिक मतभेद होते हैं। एक तरफ विविध प्रणालीगत प्रजा-समूहोंके वीच अन्तर और मतभेद होते 
हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक और रूढ़िगत वर्गोके वीचका अंतर भी विशाल होता है। विविध 
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समूहोंके सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के बीच के ऐसे अन्तर राष्ट्रगजीवनकों अनेक छोटे-छोटे प्रजा-समूहोंमें 
वाँट डालते हैं। ये असंख्य समूह राजनीतिक मूल्य, दृष्टिकोण और शैलीविषयक विभिन्न छाक्ष- 
णिकताएँ रखते हैं। यों अनेक अतिविभाजित और मिश्र (कछग्राषयावद बाते जाऋण्पे) 
राजनीतिक संस्कृतियोंमेंसे एकरूप और संश्लिष्ट राजनीतिक संस्क्ृतिका सर्जन किस प्रकार किया 
जाय, यह अ-पश्चिमी राष्ट्रोंके समक्ष मुख्य चुनौती है। इससे अधिक कहें तो राष्ट्रकी विविध राज- 
तीतिक संस्कृतियोंके बीच संघर्षोके कारण राजनीतिमें खेलके वात्तावरण और खिलाड़ीपनके बदले 
धर्मयुद्धका जुनून प्रवर्तित है। विशेष रूपसे आधुनिक विशिष्ट वर्ग और रूढ़िगत आमवर्गकी राजकीय 
सृष्टियोंके' वीचका संघर्ष अ-पश्चिमी राजनीतिमें नए परिणाम उपस्थित करता है। 

पाँचवाँ, अ-पश्चिमी राजनीतिमें राजकीय संस्थाएँ और ढाँचे औपचारिक और आधुनिक, 
होते हैं। उनकी नींवमें काम करनेवाली निम्न-संरचनाएँ' (॥93-87पघ८४००८७), यथा--जातियाँ, 
धार्मिक कोमें, भाषासमूह आदि प्रणालीगत और अनौपचारिक होती हैं। अधिकतः ऐसे समाजकी प्रजाके 
राजनीतिक दृष्टिकोण और संस्कृतियाँ भी रूढ़िगत होती हैं। रूढ़िगत सामाजिक निम्न संरचना 
और रूढ़िंगत राजनीतिक संस्क्ृतियोंके संदर्भभें आधुनिक राजनीतिक संस्थाओंको काम करना 
पड़ता है। रूढ़िगत जातिवाद अथवा जातिवाद और आधुनिक पक्ष या हितसमूह एक-दूसरे पर 
असर डालते रहते हैं। इसमें अनेक वार राजनीतिका स्वरूप ((00)) आधुनिक होता है, परन्तु 
उसका हाद (50082॥००) रूढ़िगत होता है। | 

छठा, पश्चिमी राष्ट्रोंमें पक्ष और उसके प्रति वफादारी अथवा समर्थनका आधार ताकिक 
मूल्यांकक और विविध समूहोंके हितोंकों संरक्षण देनेकी पक्ष या नेताकी सफलता पर रहता है। 
राजनीतिक लाभालाभकी व्यावहारिक गणना पर राजनीतिक वफादारी रची जाती है और निमित 
होती है। राजनीतिक वफादारीकी ऐसी बुद्धिगम्य, व्यावहारिक और हितसम्बन्धित (7४0४४), 
एग््परथा८ट... 6... 7 /७7८४(-००५४६१) दैलीको 'साधनपरका (ंग्र४7प्र7००(७)) दृष्टिकोण 
कहा गया है। इसके खिलाफ अ-पश्चिमी राष्ट्रोंमे राजनीतिक वफादारीका आधार उमिल आवेगों 
पर रहता है। अ-पद्चिमी राजनीतिमें वुद्धिगम्य मूल्यांकन और हित-संरक्षणकी सफलता वफादारीके 
निर्णयमें बहुत कम भाग अदा करती है। कार्य-सफलता और हित-संरक्षणकी व्यावहारिक और 
बुद्धिगम्य नींवके बर्देले, व्यक्तिगत और अव्यावहारिक उमभिल वफादारीकी नींव पर अ-पश्चिमी 
राजनीति आकार लेती है। ऐसी अताकिक और उमिल शैलीको स्नेहपरक' (७7८८४४८) दृष्टिकोण 
कहा गया है। 

सातवाँ, राजकीय वफादारीके वुद्धिगम्य और 'साधनपरक' स्वरूपके कारण पश्चिमी राप्ट्रोंकी 
पक्षप्रथा व्यावहारिक और सिद्धान्तविहीन बनी रहती है। विविध समूहोंका हितपरक समर्थन पानेकी 
कोशिशमें आदर्श और सिद्धान्तोंकी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं, विविध समूहोंके हितसंरक्षणके लिए 
किए जानेवाले प्रयासोंमें व्यावहारिक और गणनापूर्ण खेलका तत्त्व अधिक होता हैं। जबकि दूसरी 
तरफ, अ-परदि्चिमी राजनीतिमें दरगगत राजनीतिके स्वरूप और उसके समर्थकोंके हित-संरक्षणकी 
व्यावहारिक गणनाके वीच अनेक वार विसंवाद देखनेकों मिकता है--वल्कि ऐसी गणनासे यह बहुधा 
अलिप्त रहता है। इससे अ-पश्चिमी दलप्रथामें सिद्धान्तों, आदर्शों और विश्वव्यापी दर्शनों (प्रप॑एटाइथा 
7००८८० ४०४७) के नारे खूब होते हैं। ऐसी राजनीतिमें समूहगत हितों और पक्षीय वफा- 


८: स्व॒राज्य-दर्शन 


दारीके बीच वद्धिगत संबंध बहुत कम होते हैं। अधिक कहें तो ऐसी राजनीतिमें सिद्धान्तोंके नारे 


द 

होते हैं, परन्तु वफादारीकी नींव व्यक्तिगत होती है। इस प्रकार सिद्धान्तोंके प्रति शब्दासक्ति 
और व्यक्तिवादी समह-राजनीति--य्रे दो आपसमें विरोधी वातें अ-पश्चिमी पक्षप्रथामें दिखाई 
देती हैं। 


आठ्वाँ, व्यवस्थित सुसंस्थीकृत (89 ग॥70घ४0०7७]६००) ओर स्वायत्त (8पाण३०0- 
77005) हित-समूहोंके जाल पश्चिमी राजनीतिके महत्वपूर्ण अंग हैं। परन्तु अ-परिचिमी राजनीतिमें 
हित-समूह खूब कम, कमजोर और प्राथमिक दझशामें होते हैं। अ-पश्चिमी राजनीतिमें एक 
तरफ हित-समूहोंके विशिष्टीकरण और संस्थानीकरणकी मात्रा वहुत कम होती है, तो दूसरी 
ओर हित-समूह राजनीतिक पक्षोंके हित-सावन वन जाते हैं और स्वायत्त अस्तित्व नहीं रख पाते। 
ऐसी परिस्थितिके कारण हित-समूह राजनीतिमें स्वतंत्र व प्रभावशाली भाग अदा नहीं कर पाते। 
लोगोंके हितों और माँगोंको स्पप्ट आकार और अभिव्यक्ति देनेवाले संस्थारूप हित-समूहोंके 
अभाव और कमज़ोरी के कारण अ-पश्चिमी राष्ट्रोमें टोलाशाही अथवा गलियोंमें होनेवाले 
तूफान लोगोंकी माँगोंको अभिव्यक्ति देनेके मुख्य साधन वन जाते हैं। अ-पर्चिमी राष्ट्रोमें 
फैली हुई टोला-गाजनीति (709-0०ध८७)का मुख्य कारण सब और स्वायत्त हित-समूहोंका 
अभाव है 
नोवाँ, अ-पश्चिमी राज्योंमें राजनीतिक संवहन (9णॉपं८०]-००आाग्रणंट&००७) भी 

अल्पविकमसित दझमें होता है। निरक्षरताके कारण पुस्तकों, समाचारपत्रों जैसे संवहनके औपचारिक 
साधनोंकी अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पर्क और ज़वानी वातचीतकी प्रभावशाल्ति अधिक रहती है। 
इसकी वजहसे अ-पब्चिमी राजनीतिमें संवहन या संचारके औपचारिक माध्यमोंका प्रभाव गोौण 
और सीमावर्ती होता है। अधिकमें कहें तो ऐसे समाजमें एकीकृत और सर्वेसाधारण (एा्6० 
बात ००णगरा॥०7) मसंबहन या संचार-प्रथाका अभाव होता है। प्रजाके विविध वर्गोकी राजनीतिकी 

लय और दृष्टिकोण विषयक विभिन्नताओंके कारण समाजमें अनेक राजनीतिक संस्क्ृतियोंका 
सर्जन हो जाता है। एक तरफ आधुनिक वर्गों और प्रणालीगत वर्गों, तो दूसरी तरफ रूढ़िगत विभिन्न 

सांस्कृतिक समूहोके कारण समाज राजनीतिक संस्क्ृतिकी दप्टिसि अतिविभाजित हो जाता है। 
इन सब विभिन्न राजनीनिक संस्क्ृतियोंके साथ तादात्म्य स्थापित करनेके छिए अरूग-अरूग परि- 
भापाएँ, प्रभाव अथवा प्रतिमाए और परम्परागत रूपक उपयोगमें छाने पड़ते हैं। जो परिभाषा, 
प्रभाव अथवा रूपक किसी एक मसंस्क्ृतिके लिए असरकारक सिद्ध होते हों, वही दूसरी राजनीतिक 
संस्कृतिमें असफल सिद्ध होते है। उदाहरणार्थ, गांवीजीका रामराज्य झब्द-प्रयोग। आधुनिक समृहको 
स्पर्ण करनेके लिए जो परिभापा और अवधारणा कामयाब सिद्ध होती है, वही रूढ़िगत समहोंमें 
असफल हो जाती है। उसी प्रकार रामराज्य या हरिश्चन्द्रकी जो वाते प्रणालीगत हिन्दू-समह 
हृदयस्पर्दी बनती हैं, वे बातें मुस्लिम-समूह पर असर नहीं करती। पश्चिमी राप्ट्रोमें एक प्रकारकी 
परिभापा, संकेत, प्रभाव अथवा परम्परागत रूपक प्रजाके सभी वर्गोकों बड़ी माद्रारमें समान रूपसे 
स्पर्श करता है, जवकि अनेक विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियोंके कारण अ-पब्चिमी राज्योंमें विभिन्न 
प्रजा-समूहोंके छिए अलहूग-अलूग परिभाषाओंकी योजना करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितिकों मॉरिस 
जॉन्स “राजनीतिके विभिन्न मुहावरे! (काए्टा5८ 400775 ० 9०॥४८७) बताता है। 
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दसवाँ, अ-पश्चिमी राजनीतिकी केन्द्रवर्ती छाक्षणिकता अपूर्व गतिसे होनेवाली राजनीतीकरण 
और भरती (गांपंलंडबधंणा बाते 76८7एंंप्ाह४() की प्रक्रिया है। किसी भी राजनीतिमें 
जनसमूहको तीन भागोंमें वाँठ जा सकता है : (१) सक्रिय राजनीतिज्ञ (7णांप्ट्थ ॥८धंजंड5), 
(२) राजनीतिमें रुचिशील वर्ग (णांप्ृव्शं ४४8६७), (३) राजनीतिसे उदासीन वर्ग 
(४००7-०० धं८०१ 5998०) । किसी भी समाजमें इन तीन वर्गोर्में ही व्यक्तियों अथवा समूहोंका 
आना-जाना बना रहता है। उदासीन वर्ग जब राजनीतिसे आक्पित होकर राजनीतिमें रस लेने 
लगता है, तव उसे राजनीतीकरण (7०णां४रथं5३४०४)की भ्रक्रिया कहते हैं; और 'जब राजनीतिमें 
रस लेने वाले व्यक्ति अथवा समूह सक्रिय राजनीतिज्ञ बनते हैं, तव भरती (7८्टाफॉफथा।) 
कहलाती है। पंड्चिमी राजनीतिमें प्रजाका बड़ा भाग राजनीतिमें निमग्न रहता है; अतः राजनीती- 
करण और भरतीकी प्रक्रिया गौण तथा सीमापर होनेका महत्व रखती है। इसके विपरीत अ-पश्चिमी 
राष्ट्रोंमें प्रजाका बड़ा भाग राजनीतिसे अलिप्त रहता है और स्वतंत्रता-प्राप्तिके वाद वह अपूर्व गतिसे 
राजनीतिकी ओर खिचने लगा है। राजनीतीकरणकी यह तेज़ प्रक्रिया एक स्वागत-योग्य प्रवाह 
है; प्रजाका बड़ा भाग राजनीतिमें रस लेना आरम्भ कर दे और उसमें ग्रथित होने रंगे तो यह 
प्रजातंत्रके लिए तथा राजनीतिक प्रथाकी लोक-स्वीकृति (०870778०9 ) के लिए आवश्यक है। 
परन्तु राजनीतीकरणका अपूर्व वेग राजनीतिक स्पर्धाके लिए मैदानमें इतने अधिक सत्तावाहकोंको ले 
आता है कि कई वार तो सत्ता-भागीदारीका गंभीर संकट (फथ्यपंलंएथ०7ं०० ८१8०5) अ-पश्चिमी 
राजनीतिमें उत्पन्न हो जाता है। 

ग्यारहवाँ, अ-पश्चिमी राजनीतिमें नेतृत्वकी विशिष्ट शैली विकसित होती है। विभिन्न 
राजनीतिक संस्क्ृतियोंके कारण समग्र समाजकों एक परिभाषामें अपीक करना संभव नहीं होता। 
फलत: नेताओंको विविध प्रजासमूहोंकों ध्यानमें रखकर अलूग-अरूग भापामें बोलना पड़ता है, 
अन्यथा सभी प्रजा-समूहोंको अपील कर सकनेवाला राष्ट्रीय नेता बनना मुश्किल हो जाता है। 
इस तरह नेताओंको अहूग-अलूग प्रसंगों पर अलग-अलग आपसी विरोधी अथवा अस्पष्ट वातें 
करती पड़ती हैं अन्यथा राष्ट्रीय नेताओंके स्थान पर प्रादेशिक अथवा समूहवादी नेताओंकी प्रबलता 
बढ़ जाती है। इस तरह एक तरफ संदिग्ध राष्ट्रीय नेतृत्व तो दूसरी तरफ विविध प्रजासमूहोंकी 
अछगतावादी और संकुचित विचारधाराकी नींव पर विकसित होता हुआ प्रादेशिक नेतृत्व अनेक 
अ-पश्चिमी राष्ट्रोंमें देखनेकी मिलता है। इस ढंगसे ऐसे समाजमें आधुनिक और प्रणालीगत 
नेतृत्वोंके बीच संघर्ष अथवा सहयोगकी रीति परिस्थितिके संदर्भानुकूलछ विकसित होती है। अधिकमें 
कहें तो विभिन्न प्रजा-समूहोंको एक साथ अपीछ करनेमें मुश्किकका अनुमव करनेके कारण नेता 
राजनी तिके स्पष्ट और निश्चित तथ्योंकी बड़ी मात्रामें अवगणना करते हैं और सिद्धांत या आद्शोकि 
नाम पर धुंधुवाई या अनिश्चित वातें करते हैं। राजनीतिके निश्चित मुहोंकी व्यावहारिक चचकि 
बदले उभिल और राष्ट्रवादी अतिशयोक्तियोंकों प्राधान्य मिलता है। ऐसे ही कारणोंसे नेता 
आन्तरिक प्रश्नोंकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्‍नों पर अधिक सरलतासे स्पष्ट दृष्टिकोण उपस्थित कर 
सकते हैं । 

अ-पश्चिमी राप्ट्रोंके नेतृत्वके प्रश्नकों समझनेके लिए मेक्‍्स वेबरकी प्रकार व्यवस्था 
(:५7००६४५)का उपयोग हुआ है। प्रणालीगत समाज दूटे और नया समाज विकसित हो, इसकी 
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मध्यावधिमें मेक्‍्स वेवर संक्रांति-सोपान कल्पित करता है। इस सोपान पर सामाजिक स्तर, व्यक्तिगत 
वफादारी और रूढ़ि पर आधारित प्रणालीगत नेतृत्व (प्तेंपंजात 0४त०७79)का युग अस्त हो 
रहा है; जबकि दूसरी त्र समह-हितकी ताकिक गणना और हित-संरक्षणकी सफलताके आधार 
पर रचा जानेवाला आधुनिक नेतृत्व (गरा०्त०० ]००त०जशग०) भविप्यके गर्भमें होता है। 
जीवन-व्यवहारकी यूगों पुरानी प्रणालियोंके दूट पड़ने पर प्रजा अरक्षा और व्यग्रताकी तीज भावना- 
का अनुभव करती है। दिशाझून्यता और त्रिशंकु-मनोदशाकी भावनाके परिणामस्वरूप प्रजा 
किसी भी प्रकारके आधारके लिए टक्‍करें खाती रहती है, जिससे टोलाशाहीका सहज ही जन्म हो 
जाता है। ऐसे संक्रांतिकालमें ऐसी सम्मोहक या करिश्मेवाली नेतागीरी सफल होती है, जो प्रजाको 
मोहिनी रूगा सकती हो या पिता-प्रतिमा (व्िधाधानंशघ४०) उपस्थित कर सकती हो। यों 
बड़ी मात्ञामें अ-पश्चिमी राज्योंमें सम्मोहक या करिस्मेवाले (८ंठापंआा8४ं०) नेतृत्वका प्रावल्य 
जीवन व्यवहारकी प्रणालीगत और आधुनिक शौैलियोंके वीचके संक्रांतिकालके माथे थोपा जा 
सकता है। 

अ-पश्चिमी राण्ट्रोंकी राजनीतिकी छाक्षणिकता विपयक चर्चा यहाँ पूरी नहीं हो जाती; 
इस विपयके साहित्यमें इसके अतिरिक्त भी अनेक मुद्दे विकसित किए गए हैं। परन्तु प्रस्तुत चर्चाका 
मुख्य आधय यह दिखाना है कि अ-पश्चिमी राप्ट्रोंकी राजनीतिक सृष्टि' पश्चिमी राजनीतिसे कितनी 
मात्रामें और किस ढंगसे अहूग है। इस तरहकी अवधारणात्मक पृष्ठभूमिके संदर्भमें ही भारतीय 
राजनीतिकी लाक्षणिकताओंकी चर्चा अर्थपर्ण बल सकती है। 

दूसरे विश्वयुद्धके वाद विकसित हुई अ-पक्चिमी या नवोदित राप्ट्रोंकी ऐसी अलग “राजनीतिक 
सृप्टि' के एक भागके रूपमें भारतीय राजनीतिको देखना वाकी हैं। कई वातोंमें भारतीय राजनीति 
अ-पब्चिमी राजनीतिकी लाक्षणिकताएँ घारण किए हुए है, और कितनी ही वातोंमें वह अलग भी 
हैं। एक तरफ नवोदित राष्ट्रके एक भागके रूपमें अ-पश्चिमी प्रकार-व्यवस्थाकी सामान्य लाक्षणिक- 
ताओंकों भारतीय राजनीति प्रतिविवित करती है तो दूसरी तरफ इस भारतीय राजनीतिने राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व, ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक ढाँचोंकी विभिन्नताके कारण अपने विशिष्ट लक्षण 
विकसित किए हैं। इस प्रकारकी सामान्य और विशिष्ट छाक्षणिकताओंके समनन्‍्वयसे भारतीय राज- 
नीतिका सही चित्र खड़ा होता है। 

भारतीय राजनीतिकी छाक्षणिकताओंका अध्ययन करते समय इस प्रदनके दो परिणाम ध्यानमें 
रखने होंगे : (१) सांदर्भिक परिस्थिति या प्रणालीगत व्यवस्था, (२) इस परिस्थिति या व्यवस्थामें 
तेजीसे आ रहा परिवर्तत। भारतीय समाजकी यूगों पुरानी परम्पराएँ, छाक्षणिकताएँ तथा, मानसिक 
दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिको प्रणालीगत संदर्भ (ए8तांधंण५७। ८०५०८७६) अथवा आरम्भविन्दु 
(भध्ायागड 9०४) प्रदान करते है; तो इस संदर्भमें तेजीसे आ रहे परिवर्तन भारतीय 
राजनीतिकी गतिज्नीवता दिखाते हैं। भारतीय राजनीतिकी प्रणालीगत छाक्षणिकताएँ नोट 
करनेके साथ-साथ उसमें १९वीं सदीसे होते आ रहे परिवतेनकों भी नोट करना चाहिए । 
सांदर्भिक परिस्थिति और परिवर्तनके प्रवाहोंके धन्तर्सम्बन्धोंस राजनीति आकार छेती है। भारतीय 
राजनीतिकों उसकी प्रणालीगत व्यवस्था (ए००प०१७] ०6००) की दृष्टिसि यदि देखें तो उसकी 
कितनी ही छाक्षणिकताएँ स्पप्टत: उभर जाती हैं। 
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प्रथम, भारतीय जीवनमें समाज-जीवन और राजनीतिके बीच बड़ा अन्तर रहा है। समाज- 
जीवन राजनीतिसे अलग स्वायत्त और उदासीन रहा है। समाज और राजनीतिके बीचके सम्बन्ध 
हल्के-फुल्के और अपरोक्ष रहे हैं। राजनीति और समाज-जीवनके बीचका सतत और जीवन्त 
अन्तर म्वन्ध भारतकी प्रणालीगत व्यवस्थामें देखनेको नहीं मिलता। राज्य बने या मिटे, साम्राज्य 
वर्ने या विगड़ें, उसका सीधा असर समाज पर दिखाई नहीं देता। थोड़ेसे अनिवार्य लघुतम सम्पकोके 
अलावा समाज-जीवन राजनीतिसे अलिप्त रहता था। रिवाज़, कानूनके सर्जन और उसके निष्पादनमें 
राज्यका भाग बहुत कम रहता था। इस प्रकार राजनीति और समाजके बीचका विज्ञाल अन्तर 
भारतीय प्रणालीगत व्यवस्थाका केन्द्रवर्ती लक्षण रहा है। 

दूसरा, भारतीय समाज अतिविभाजित और अतिस्तरित (॥ग्रंड्ाए ग887रलाल्व ब्वाप्त 
7राह्ठा॥ए 50ए८ए7८१) रहा है। अनेक भाषाओं, जातियों और प्रदेशोंके कारण भारतीय समाज 
वहुतसे अलग-अलग समूहोंकी सौपानिक व्यवस्था (!/लिक्ाणांव्य]. ब्रापक्राहुए्ाा )का 
जालमात्र बना रहा है। भारतीय समाजकी तीन लाक्षणिकताएँ रही हैं: (१) छोटे-छोटे समूह, 
(२) इन समूहोंकी ऊँचनीच या सौपानिक व्यवस्था करनेकी अतिजागरूकता और (३) ऐसी सौपानिक 
व्यवस्थाकी अत्यधिक जड़ता। इस प्रकार भारतीय समाजका ढाँचा अतिविभाजित, अतिस्तरित 
और जड़ है। यों सामाजिक क्षेत्रमें भारत ने संस्थानीकरण और तंत्रीकरणमें ऊँची कक्षा विकसित की 
है। सामाजिक तंत्ररचनाकी दृष्टिसे भारतीय समाज संकुल और विकसित सोपान प्रतिविवित 
करता है। 

तीसरा, ऐसे सुविकसित और अतिस्तरित सामाजिक ढाँचेकी तुलूनामें भारतकी राजनीति 
तंत्ररचना प्राथमिक कक्षाकी रही है। राजनीतिक तंत्ररचनाकी परम्परा अथवा व्यवस्थाशक्ति 
भारतमें प्रवल नहीं थी। परिणामतः भारतीय प्रणालीमें राज्य सादा और प्राथमिक स्वरूपका 
रहा। सामाजिक क्षेत्रमें जिस प्रकारका संकुल और अतिस्तरित ढाँचा भारतने विकसित किया था, 
वेसा ढाँचा राजनीतिके क्षेत्रमें विकसित नहीं हुआ। भारतमें सबलर केंद्रीय राज्यसत्ताकी परम्परा 
कभी बलवान नहीं रही। भारतीय राजनीतिके मुख्य लक्षण रहे: प्राथमिक और अल्पस्तरित 
तंत्रचना। संस्थानीकरणकी मात्रा और तंत्ररचनाके आधारोंकी दृष्टिसि भारतीय समाज और 
भारतीय राजनीतिके बीचकी ये विभिन्नताएँ प्रणालीगत व्यवस्थाका मुख्य परिणाम 
रही हैं। 

चौथा, समाज और राजनीतिको अथवा व्यक्ति और राजनीतिक प्रथाकों संकलित करने- 
वाले शंखलातंत्र (॥0088० 5४४८7) की अपर्याप्तता भारतीय राजनीतिकी महत्वपूर्ण छाक्षणिकता 
है। विकसित देशोंमें सामान्यतः समाचारपत्र, हित्तसमूह, दावसमूह, दछ आदि समाज और राजनीतिको 
संकलित करनेका श्वृंखला-कार्य करते हैं। भारतमें ऐसे शरंखला-तंत्रका विकास सीमित और प्राथमिक 
रहा है। सुब्यवस्थित और संश्लिष्ट (एणी-0इ्थ्पंडट्त. शाप्त ०णगाएंण्ओ) शुंखला-तंत्र 
समाज व राजनीतिके वीचके आपसी संबंधोंके छिए एक अनिवार्य पूर्वशर्त है। समाचारपत्रों या हित- 
समूहोंके व्यवस्थित निम्नतंत्र (प्ती३-ड४ापटापा८) का अभाव भारतीय राजनीतिकी बड़ी 
मर्यादा है। ऐसी परिस्थितियोंमें दो कारणोंका समावेश होता है: (१) प्रजाकी माँगों और अरमानों- 
को वाणी देने बाले संस्थानीकृत (छथा-ंजब्मापप्रांएएशाड८्त) हितसमूहोंके अमावमें प्रजा 
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अपनी माँगोंको पेश करनेके लिए जुलसों, सत्याग्रहों और मोरचों जैसे टोलाशाही मार्गोको अपनाती 
है। (२) प्रजाके हितोंको स्वरूप व अभिव्यक्ति देने वाले संस्थागत तंत्रोंकी गैरहाज़िरीमें व्यक्ति- 
केन्द्री समह जन्म लेते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीतिमें वार-बार दिखाई देने वाले टोलाशाही 
आविप्कारों और सिद्धान्तविहीन व्यक्तिवाटी समहोंके पीछे मरे कारण श्ूंखलछातंत्रके विकासकी 
अपूर्णता है। सुब्यवस्थित शंखलातंत्रके विकासके साथ-साथ राजनीतिक टोलाशाही और व्यक्ति- 
केन्द्रित समहवाद दूर होते जाते हैं, जो स्वत्र देखनेको मिलता है। 

पाँचवाँ, भारतीय प्रणालीगत व्यवस्थामें रूघुसमूह-अभिमुखता (झआशों हाएपएए७ णरेशाएव- 
धंणा)का खूब प्रावल्य रहा है। कुटुम्ब, जाति या गाँव जैसे रूघुसमूहोंके प्रति वफादारी या समर्पण- 
की भावना प्रजामें तीम्र होती है और पक्ष या आर्थिक समूहोंके समान बड़ समूहोंके प्रति कमज़ोर । 
लघुसमूह-अभिमुखताकी प्रव्लता और गुरुसमूह-अभिमुखता (छंड इ70प० ०ंध्गाब्ााणा)का 
अभाव एक विश्चिप्ट परिस्थितिका सर्जन करता है। भारतीय प्रजा रूघुसमूहरोंके सम्बन्धमें समप्टि- 
वादी या समूहवादी (०णा०८८४ंलं॥) दृष्टिकोण रखती है, परिवार या जातिके हिए भोग 
या आत्मसमर्पण करनेमें भारतीय प्रजा संकोच नहीं करती। कुटुम्ब या जातिके समान रूघु- 
ह प्रजामें उत्कट आत्मीयता और संवेदना जागृत करते हैं। जवकि दूसरी तरफ राज्य अथवा 
आशिक वर्ग जैसे गुरुसमूह प्रजाके हृदयोंकों स्पर्श नहीं कर पाते और उनके प्रति प्रजाकी भावना 
या वफादारी बहुत कमज़ोर होती है। फलूत: पक्ष, राज्य अथवा गुरुसमूहोंके लिए वलिदान देने 
अथवा आत्मविलोपन करनेकी तीज वफादारी प्रकट नहीं होती। इस प्रकार भारतीय प्रजा गुरु- 
समूहोंके संवंधर्मं व्यक्तिवादी (॥70ल्‍00थ॥$४०) दृष्टिकोण रखती है। भारतीय प्रजाका 
यह दृष्टि-भेद (वांला०५०9५७ ० 2५५६७०१८५) खूब ही उल्लेख्य है। एक तरफ व्यक्ति 
इतनी हृद तक कुटम्व या जातिकी झरणमें जाते हैं कि सहज ही तानाशाहीका भास होने लगता है; 
तो गृरुसमूहोंके प्रति जो उपेक्षा या उदासीन दृष्टिकोण देखनेको मिलता है उसमें व्यक्तिवादी 
विश्वेंखल्तताका दर्शन किया जा सकता है। अनेक पब्चिमी राजनीतिन्नोंने एक या दूसरी कक्षाके दृष्टि 
विन्दुओंका आवार लेकर आपसी विरोधी विधानोंकी ओर संकेत किया है। पिताकी आज्ञाका अंध- 
पालन करनेवाले नचिकेता, भीष्म या पुरुका उदाहरण देकर यह बतानेका प्रयत्न किया गया है कि 
भारतीय राजनीतिमें तानाग्ाही दृष्टिकोण वर्तमान थे। जवकि दूसरी ओर भारतीय प्रजाकी विश्यूं- 
खलताके भी वहुतसे दृष्टान्त ढूँढें गए हैं। इन दोनोंमें सत्यका अंथ है, परन्तु ये अधूरा और अद्धसत्य 
पेद्य करते हैं। भारतीय प्रजामें समप्टिवादी और व्यक्तिवादी--यथे दोनों ही दृष्टिकोण रहे हैं, 
लूघुसमूहोंके सम्बन्ध भारतीय प्रजा समप्टिवादी रही है, तो गुरु-समूहोंके विपयमें व्यक्तिवादी। 
लघु-समूह-अभिमृखताके कारण भारतमें छोटे-छोटे समूह अधिक सवकह्ू और शक्तिशाली 
रहे हैं; अधिकमें कहें तो बड़े-बड़े समूह भी छोटे-छोटे समूहोंमें वेंट जानेकी अनिवार्य वृत्ति 
प्रकट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ गुरुूसमूह अभिमुखताके अभावके कारण सार्वजनिक 
हित, सामान्य हित' या सार्वजनिक मुहोंकी अवधारणा अत्यधिक धुघटी और अल्पविकसित 
रहती है। 
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छठा, भारतका राजनीतिके प्रति प्रणाल्ीगत दृष्टिविन्दु विशिष्ट रहा हैं। राजनीति समग्र 
समाजके हिंत और सामाजिक फजंकी दृष्टिसि चछूती चाहिए, ऐसा भाव भारतीय समाजका रहा 
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है। समष्टिहित और कतव्य-वोध--ये दोनों राजनीतिके मारतीय आदझैमें प्रमुख स्थान पर हैं। 
समाजके विविध समूहोंके वीच निरे मौतिक हितोंके छिए लड़नेवाली राजनीतिकी पर्चिमी धारणा 
भारतीय परम्परामें दिखाई नहीं देती। राजनीतिके इन दो दर्शनोंके बीच विभिन्नता उल्लेखनीय 
हैं। विविध समूह अपने भौतिक हितोंके लिए राजनीतिक स्पर्घामें उतरें, यह घारणा ही भारतीय 
मनको निन्‍्ध छगती है। इस कारण राजनीतिकी नींवके रूपमें समूह-हित और छाभ-प्राप्तिकी पर्चिगी 
धारणा अभी तक भारतीय मनको स्वीकार्य नहीं वनी हैं। इसलिए नेता भी यदि समष्टि-हितमें 
कतंव्य-बोधसे प्रेरित होकर काम करता है, तभी वह लोकस्वीकृति प्राप्त करता है। परिणासतः 
नेताओंको अथवा लोगोंको, समूह-हित तथा छाभ-प्राप्तिमें काम करते रहने पर भी बातें तो समप्टि- 
हित और कर्त्तव्य-वोधकी करनी पड़ती हैं। राजनीतिक विषयक इस प्रकारकी दृष्टिसि भारतीय 
समाजमें बारम्वार दृष्टिगत सेवा और सत्ताका इंठ्व उत्पन्न होता है। यह माना गया है कि सत्ता 
निदा-योग्य वस्तु है। भौतिक हित या समूह-हितके लिए स्पर्धा खराब है, वर्ज्य है और इसलिए 
भारतीय मनमें यह दृढ़ मान्यता है कि स्पर्धात्मक सत्ताकी राजनीति भी अनुचित है। इसलिए ही 
सत्तामें डूबे रहने पर भी वात सेवाकी ही करनी पड़ती है। सत्तापर अधिकार करनेके लिए 
दल राजनीतिमें प्रवेश करते हैं यह कहने की अपेक्षा यह कहना पड़त्ता है कि वे सेवा करनेके लिए 
आगे आए हैं। इसके फलूस्वरूप नेतृत्व विषयक पश्चिमी और भारतीय घधारणामें भी बहुत बड़ा 
अन्तर है। पर्चिममें विविध समूहोंके भौतिक हितोंके लिए प्रयत्नशीरू नेता मानाहें है, जबकि 
भारतमें समष्टिहित और नैतिक सुधारके लिए प्रयत्नशील नेता स्वीकार्य होता है। इस प्रकार 
नेतृत्व सम्बन्धी भारतीय घारणा समष्टिकेन्दी और कत्तंव्यप्रेरित रही है। ठीक इसके विपरीत नेतृत्व 
विपयक परिचमी धारणा समूहकेन्द्री और हितग्रेरित रही है। राजनीति और सत्ताके प्रति इन 
विशिष्ट दृष्टियोंके कारण अनेक वार राजनीतिक वाणी और व्यवहारके वीच अन्तर आता दिखाई 
देता है। 

सातवाँ, इस दृष्टिकोणके संदर्भमें स्पर्धा विपयक अभिगम भी देखना प्रसंगप्राप्त है। 
समाजमें स्पर्धा और संघ दूर करने योग्य दूषण हैं, इस कारण भारतीय मनमें यह जम गया है कि 
सभी काम सर्वेसम्मतिसे करने चाहिएँ। इस रूपमें भारतीय प्रणालीमें संघंकों नीचा स्थान दिया 
गया है और सर्वसम्मति या समन्‍्वयकों आदर्श माना गया है। जाति-व्यवस्थाका आदर्श भी 
समाजमें स्पर्धा-निवारण ही था। ्वधर्मो निधन श्रेय:--इस सूत्रका मुख्य लक्ष्य समाजके विविध 
समूहोंके वीचकी स्पर्धाको अकारथ बनाना था। इंस कारण भारतीय राजनीतिमें सर्वेसम्मतिको 
अग्रस्थान दिया गया है और सर्वसम्मति की राजनीतिक शैलीको सहज रूपमें लोकस्वीकृति मिल 
जाती है। - 

उक्त सात मुद्दे भारतीय समाज और राजनीतिकी प्रणालीगत छाक्षणिकताओंको स्पष्ट 
करते हैं। भारतमें आधुनिक राजनीतिके आरम्मके पहले पूर्वभूमिका इस सांदर्भिक परिस्थिति 
(००णा(65पप्रक्े शॉपिनाणा ) या प्रणालीयत व्यवस्था (एशवंपंतरव) ०70००) को प्रदान करती 
है। भारतीय राजनीतिके आधुनिक सोपानके आरम्भ कालका स्वर क्‍या था, इसकी धारणा 
सांदर्भिक परिस्थितिकी चर्चा देती है। किन्तु भारतीय राजनीतिकी ये श्रणालीगत लाक्षणिकताएँ 
किसी रूपमें सनातन नहीं हैं; वे भी परिवर्तनके प्रवाहाथीन हैं। 
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उन्नीसवीं सदीके आरम्मसे ही भारतमें आधुनीकरणका आरम्भ हुआ। इस समय भारतमें 
ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव दृढ़ थी और यूरोपमें ब्रिटेनके सामने नेपोलियनकी चुनौतियोंका अन्त आ 
गया था। यहाँसे भारतमें राष्ट्रवाद, पश्चिमी शिक्षा तथा आधुनिक राज्यप्रवन्धका आरम्भ हुआ । 
इस नए यगमें भारतकी राजनीतिक प्रणालीगत व्यवस्थामें बहुत रहोवदल हुई। पिछले डेढ़ सौ वर्षोमिं 
भारतीय राजनीतिके प्रणालीगत ढाँचेमें परिवर्तत लानेवाले मुख्य तीन परिवल हैं: (१) ब्रिटिश 
शासनके नीचे स्थापित सुकेन्द्रित और एकीकृत राजतंत्र : भारतमें असरकारक और सबल केन्द्रीय 
सरकारकी परम्परा मजबत वनी और उसके साथ व्यवस्था-एकीकरणके प्रवाह रचे गए। इस 
प्रकार केंद्रीय राज्य-व्यवस्था आधुनिक दफ्तरशाही और सिविल सेवा आधुनीकरणके मुख्य चालक 
वने। (२) राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनका विकास : कांग्रेसके नेतृत्वमें विकसित राष्ट्रीय आन्दोलनने 
भी राष्ट्रीय वोध और आधुनिक राण्ट्रीय विशिष्ट वर्ग (706०7 72४०४०७| ८॥॥८)को वनानेमें 
वड़ा भाग अदा किया। (३) स्वतंत्रता पानेके वाद अपनाई हुई प्रजातांत्रिक राज्यव्यवस्था: 
पिछले दो दशकोंकी प्रजातांत्रिक राजनीतिने प्रणालीगत लाक्षणिकताओंमें महान परिवर्तन उपस्थित 
किए। इन परिवतंनोंने राज्य और समाजके वीचके अन्तरको कम करनेमें और अभूतपूर्व वेगसे हो 
रहे राजनीतीकरणके प्रभावान्त्गंत भारतीय समाज-व्यवस्थाकी सौपानिक जड़ता [#एल्थ्यागांत्यो 
प्रडांथा।ए) कम करनेमें महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। इस प्रकार, आधुनिक दफ्तरशाही 
राष्ट्रीय विशिष्टवर्ग और प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणालीगत व्यवस्थामें परिवर्तन लाने वाले मुख्य 
परिवरू वन रहे हैं। 

इन तीन परिवलोंके नीचे भारतीय राजनीतिकी प्रणालीगत व्यवस्था वहुत तेजीसे वदरू 
रही है। भारतीय राजनीतिमें आ रहे परिवर्तनके मुख्य कारण इस प्रकार हैं: 

प्रथम, भारतीय राजनीतिमें सवर केन्द्रीय सरकारकी परम्परा विकसित हो रही है। 
प्रणालीगत व्यवस्थामें केन्द्रीय सत्ता खूब कमज़ोर थी, जो धीरे-बीरे दूर हो रही है। राप्ट्र-जीवनके 
हरेक क्षेत्रमें एकीह्ृत तंत्र-व्यवस्थाका गहरा असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय पुरुषार्थ और परिवर्तेनकी 
पहल या लगाम (7शरा४०४८८) स्थानीय समूहोंके हाथोंमेंसे खिसक कर राष्ट्रीय विशिष्ट वर्ग या 
राष्ट्रीय सरकारके हाथोंमें जा रही है। 

दूसरा, राजनीति और सामाजिक जीवनके बीचका प्रणालीगत विज्ञाल अन्तर कम होता 
जा रहा है। राजनीतिके प्रभावान्तगेत सामाजिक ढाँचा वदरू रहा हैं और सामाजिक निम्नतंत्रक 
असर राजनीति पर पड़ रहा है। उदाहरणार्थ, एक तरफ जातियों या धर्मसमूहोंकरा असर 
राजनीति पर हो रहा है, तो दूसरी तरफ न्पर्वात्मक राजनीतिके प्रभावके नीचे अनेक जातियोंका 
समवायीकरण, अ-सम्प्रदायीकरण और राजनीतिक विभाजन हों रहा है। समाज और 
राजनीतिके बीच यह अन्तः:प्रसरण (770००) 9०!१८४०४४०॥ ) दोनोंके ही वीच नई कड़ियाँ रच 
रहा है। 

तीसरा, एक तरफ राजनीतिका प्रणालीगत प्राथमिक और अतिस्तरित' ढाँचा तेजीसे मिश्र 
ओर अतिस्तरित वन रहा है तो दूसरी ओर सामाजिक ढाँचेकी अतिस्तरितता टूट रही है। राज- 
नीतिमें नए असरकारक और संदिल्प्ट तंत्र आकार छे रहे हैं, केन्छ और राज्य सरकार, अतिस्तरित 
प्रवंबतंत्र, जिछा पंचायत, तहसीरू-पंचायत, ग्राम-पंचायत, नगरपालिकाएँ--ये सव राजनीतिक तंत्र- 
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रचनाके बढ़ते हए संस्थानीकरण और तंत्रीकरणके उदाहरण हैं। जबकि दूसरी तरफ सामाजिक दरें 
बल आल मिल सा बहतसे छोटे जछामेद्य (+द्ाथ-धं80६) समूहोंमें विभाजित भारतीय 
समाजकी अतित्रिमाजितनता और अतिस्तरितता पिघरू रही है। राजनीतिमें छोटे समूह प्रभाव 
नहीं डारू पाते, जिससे छोटे समूह दूट कर नए विद्याल समूहोंका आकार ग्रहण कर रहे हैं। राजपूत 
बारैया, पाटणबाडिया, काठी, कोलछी जैसे अनेक जातिसमूहोंके संबंध-स्थापन और समवायीकरणसे 
उत्पन्न क्षत्रिय-चोव समाज ढचिकी टूटती हुई अतिस्तरितताका निर्देश करते हैं। अधिकमें कहें तो 
राजपूत आदि उच्चबर्ग बारैया और काटी आदि निम्न जातिसमूहोंकों रिझाानेकी जो कोशिश कर 
रहे हैं, बह शिधिछ् होती हुई सीगानिक जड़ताको प्रकट करती है। इस प्रकार समाज-जीवन और 
राजनीतिकी संस्थानीकरणकी मात्राके बीच जो प्रणालीगत विभिन्नता थी; वह धीरे-धीरे कम होती 
जा स्हीदहे। 

चौथा, समाज-जीवनके आधुनीकरण और विकासमें राजनीति केन्द्रस्थ स्थान प्राप्त कर रही 
है। गप्ट्र-जीवनके प्रेरकबलके रूपमें राज्यका महत्व बढ़ रहा है। 

पाँववाँ, प्रणालीगत व्यवस्थामें कुटुम्ब या जातिके समान जन्मजात प्राथमिक संस्थाओंका 
ही प्रभाव था और विकल्पकी नींव पर रची हुई गोण संस्थाओं ($०८००छव॥०ए ण्ठआर्पं58पंणाएकी 
परम्परा कमजोर थी। इसके बदलेमें अब भारतीय राजनीतिमें गौण संस्थाओंकी परम्परा 
विकसित होने छगी है। दावसमूह और हितसमृह, युवक-संगठन, मजदूर-संघः आदि ऐसी ही गौण 
संस्थाओंके उदाहरण हैं। किन्तु इन सबमें राजनीतिक दल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गौण संस्था 
है। ऐसी संस्थानीकृत और आवुनिक गौण संस्थाओंका संश्लछिप्ट और व्यवस्थित जालतंत्र आधुनिक 
राजनीतिकी आवध्यकता है। इस दिशामें भारतीय राजनीतिमें विकासका आरम्भ हो 
गया है। 

छठा, प्रणाडलीगत समाज-व्यवस्था और आधुनिक राजकीय प्रथाके बीच समन्वय स्थापित 
किया जा रहा है। प्रणाली और आधुनिकता एक-दूसरे पर असर कर रही हैं और दोनोंका एक- 
दूसरेम॑ अन्तःप्रमरण (रा।-9०॥८७७४०४) हो रहा है। प्राणालीगत समाज-व्यवस्था और 
आधुनिक राज्य-व्यवस्थाके वीच सम्पर्क और अन्तःप्रसरणके सावन समूह बनते हैं। आधुनिक 
राजनीतिक दलोंमें जातिवादी समूह विकसित हो रहे हैं; तो प्रणालीगत जातियोंमें दलगत समूह 
उत्पन्न हो रहे हैं। कमी-कमी जाति-प्रथा पक्ष-प्रथाकी उपप्रथा बन जाती है, जबकि कभी-कभी 
पक्ष-प्रथा जाति-प्रथाकी उप-प्रथा बन जाती है।इस प्रकार समृहवादी राजनीति प्रणालीगत समाज- 
जीवन और राजदीतिके बीचकी कड्ी बन जाती है। 

इस प्रकार भारतीय राजनीति तेजीसे बदरछ रही है। स्पर्ात्मक राजनीति और चनाव- 

था परिवर्तनके इस प्रवाहकों अधिक वेग प्रदान करती हैं। जमानेसे अल्िप्त समाजके अनेक समृह 

राजनीतिमें खिचे आ रहे हैं। राजनीति और सत्ताकी साझेदारीकी प्रतिदिन तीत्र होनेवाली मात्रा 
भारतीय राजनीतिमें विकासको प्रेरणा देती है। जमानेसे स्थगित राजनीतिकी प्रणालीगत व्यवस्थाका 
रुद्ध पानी अनूतपूर्व वेगसे आन्दोखिति हो गया है। भारतीय राजनीतिकी प्रणाल्वीगत व्यवस्था 
विदा ले रही है और उसकी जगह आधुनिक व्यवस्था आकार पा रही है। इस दुंगसे देखने पर 
बतेमान समय नारतीब राजनीतिका संक्रांतिकाद है। परिवर्तनके विस्तार और वेगकी टण्टिसे यह 
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संक्रांतिकाल भारतके राष्ट्र-जीवनमें अपूर्व प्रवाहात्मकता और नाट्यात्मकताकी रचना कर 
रहा है। ' 
परन्तु इस परिवर्तन अथवा संक्रांतिकालके भी अपने प्रश्न हैं। यह कहना कठिन है कि 
भारतीय राजनीतिका यह संक्रांतिकाल कितना लूम्बा होगा। इस संक्रांतिकालमें भारतीय 
राजनीतिको अनेक प्रइन परेशान कर रहे हैं और कितनी ही वातों पर तंगदिली बढ़ 
रही है। 

संक्षेपमें, ऐसे परिवर्तनके प्रश्नोंकोी इस प्रकार लिखा जा सकता है: (१) सार्वजनिक 
हित' और 'सार्दजनिक प्रश्नोंसे सम्बद्ध विव कमज़ोर और धृंघछा रहता है। केन्द्रीकरणके बढ़ते 
हुए प्रवाहोंके होने पर भी अभी तक सामान्य जनसमूहमें राजनीतिकी विशाल इकाइयों और प्रश्नोंके 
प्रति आत्मीयता या जागरूकता प्रकट नहीं हो पाई है। विशाल हितों और सार्वजनिक प्रश्नोंके 
दर्गन (7०-८०८०४०शोकी निम्नमात्रा भारतीय राजनीतिकी बड़ी कमी है। (२) राजनीतिमें 
व्यक्तिपरक समूहवादका प्रभाव प्रवर्तित है। समाज और राजनीतिके वीच सम्पकं-स्थापनमें यह 
सम्‌हवादी राजनीति महत्वपूर्ण भाय अदा करती है। अधिकांशत: रूघुसमूह-अभिमुखतासे पीड़ित 
भारतीय राजनीतिमें छोटे-छोटे समूहोंकोी विशारलू आधारकी राजनीतिक इकाइयोंमें नियोजित 
करनेके साधनरूपमें समूहवाद महत्वपूर्ण और स्वागत-योग्य भाग अदा करता है। परन्तु राजनीतिक 
वफादारीकी नींव सिद्धांत या हितके बदले व्यक्तिपरक होनेके कारण राजनीतिमें तकहीन व्यवित- 
भक्तिका चललन अधिक होता है। इस प्रकार राजनीति अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तिपरक, समूहवादी 
व हेतुविहीन वन जाती है। (३) राजनीतिमें व्यक्तिपरक और सिद्धान्तविहीन समूहों पर अपेक्षा- 
कृत अधिक निर्भरता राजनीतिको हेतुशून्यता और अस्थिरता प्रदान करती है। (४) राजनीतिमें 
सिद्धान्तों और नीति-विकल्पोंका स्थान गौण रहता है। परिस्थितिका मूल्यांकन, विविध समूहोंके 
हितोंकी व्यावहारिक चर्चा, विविध विकल्पोंवाली नीतियोंके गुणदोप विपयक विवाद--ये सब 
राजनीतिमें अत्यधिक सीमावर्ती वने रहते हैं। (५) सर्वेसम्मति, समप्टिवाद और ककर्तेव्यकी 
वाणी और स्पर्धा, समूहवाद और हितोंका व्यवहार राजनीतिमें संदिग्घता और तनाव (57७४7) 
उत्पन्न करते हैं। सर्वंसम्मतिकी बातें और स्पर्शात्मक राजनीतिसे उत्पन्न वाणी और व्यवहारके 
भेद या अन्तर गंभीर प्रकारके अन्तविरोधों (77॥7०-८००००४०।८४०४ ) को जन्म देते हैं। 
ऐसे अन्तविरोध राजनीतिके प्रति लोगोंकी आस्था और श्रद्धाको चोट पहुँचाते हैं। ये और इस 
प्रकारके अन्य प्रइन भारतीय राजनीतिके संक्रांतिकालके मुख्य प्रश्न हैं। ये प्रश्न भारतीय 
राजनीतिके ज्ामने चुनौतियाँ हैं, किन्तु ये ही उसके विकासके लिए अवसर भी प्रदान 
करते हैं। 

भारतीय राजनीतिमें इस संक्रांतिकाछकी तंगदिलीके पीछे राजनीतिके ढाँचे और शैलीके 
वीचका संघर्ष मुख्य कारण हैं। भारतीय राजनीतिका ढाँचा आधुनिक स्पर्वात्मक और संस्थाकृत 


है; जवकि उसकी झौली प्रणालीगत, सर्वसम्मतिमय और व्यक्तिपरक है। इस प्रकार स्पर्धा राज- 
चीतिके आधुनिक ढाँवे और प्रणालीगत शैलीके दीचके संघर्ष और असंगततासे संक्रांतिकालकी 
मुद्किलें पैदा होती हैं। आधुनिक औपचारिक राजनीतिके परिचारूनमें जातिवादके समान निम्न- 


तंत्रोंका असर वर्तमान है। मुक्त और स्पर्वात्मक राजनीतिकी वास्तविकतासे सर्वंसम्मतिकी शैली 
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टकराती है। उसी प्रकार राजनीतिके ढांचे और इंलीके संघर्पमेंसे संक्रांतिकालके संवेदन आकार 
ग्रहण करते हैं। 

भारतीय राजनीतिमें आ रहे परिवर्तनोंकी यह घटना राजनीतिक विकास (?णॉएल्यो 
तल्स्लग्ञ्ञाला।) के प्रघ्त खड़े करती है। किसी भी राजकीय प्रथामें प्रथा-परिचालन (था 
7एुलाबधंगा ) और प्रथा-परिवर्तनकी प्रक्रियाएँ सतत और लगातार चलती ही रहती हैं। वस्तुतः 
परिवर्तन परिचालन और परिचालनमें परिवर्तन सन्नरिहित हैं। इन दोनोंको अलग करना संभव 
नहीं है। ट्स पर भी विश्केषणात्मक स्पप्टताके लिए प्रथा-परिवर्तत या राजनीतिक विकासका 
अलग शध्यानकेन्द्र विकसित करना जरूरी है। 


है। प्रथाके स्थापित ढाँचे और अन्तर्सबंबोंकी रीतिकी मर्यादामें अदछा-वदछी भी परिवर्तन नहीं 
है, परन्तु प्रथाके ढाँच और अन्तःसंबंधोंकी रीतिमें हुई अदछा-बदली परिवर्तत या राजनीतिक विकास 
है। राजकीय प्िंकासके ौरत्िए विकसित राजनीतिमशास्त्रकी चर्चामें विकास (१0एल०एणञ०थाआ) 
एक मृल्यरहित (एशए८०५७५) अवधारणा है। इस प्रकारके प्रयोगमें विकास” और प्रगति” परस्पर 
पर्याय नहीं है। प्रथाके ढचिमें हुए किसी भी हेरफेर्कों विकासके रूपमें निरूपित किया जाता है। 
इस तरह विकासकी यह धारणा प्रगति और अगति--दोनोंकी प्रक्रियाओंको अपनेमें समाए हुए 
है। इसीलिए इस चर्चार्मे राजनीतिक विकास और प्रथा-परिवर्तनकी धारणाओंकों लगभग पर्यायोंके 
झूपमें मान छ्िया गया है। 
किसी भी प्रथार्में राजनीतिक विकास रचनेवाले परिवल्ल या कारण कौन-से हैं? राज- 
नीतिक विकासकी प्रक्रियाकों जन्म देनेवाले और वेग प्रदान करनेवाले मुख्य चार परिवल्त माने 
जा सकते हैं: (१) युद्ध और अन्‍्तर्राप्ट्रीय संधर्ष या स्पर्धा जैसी बाह्य चुनौतियाँ, (२) टेक्नोलोजी- 
वी अदल्य-्बदछी, (३) राष्ट्र जीवनमें परिवर्तन छानेके लिए तैयार विशिप्ट वर्गोके प्रयास 
और (४) प्रजातांत्रिक राजनीति तथा समग्र प्रजाको समा लेने वाली राजनीतिक स्पर्धा और 
साझेदारीकी प्रक्रिया। ये चारों परिबल अपने-अपने ढंगसे राजनीतिक प्रथाके स्थापित ढाँचेकों 
आन्दोछित करते हैं। ये परिबत्न या तो राजनीतिक प्रथामें सीधे ढंगसे परिवर्तन छाते हैं 
या फिर राजनीतिक प्रथाके सामाजिक आ्थिक निम्नतंत्र (हगी8 50८४०) में वे ऐसा 
परिवर्तन उपस्थित करते हैँ कि उनके संदर्भमें राजनीतिक प्रथ्रामें हेरफेर करना ज़रूरी बन 
जाता है। | 
इस प्रकार किसी भी राष्ट्रके जीवनमें राजनीतिक विकास केन्द्रीय महत्त्वका स्थान घारण 
करता है। इस पर भी बहुत छूम्वे समय तक राजनीतिशास्त्रमें प्रथा-परिवर्तत या राजकीय विकासके 
प्रग्नों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सामान्यतः राजनीतिशास्त्रमं राजनीतिक प्रथा किस प्रकार 
काम करती है, यह समझने पर अधिक भार दिया गया। परन्तु अन्तिम सदीमें त्रिविध समाज- 
धास्त्रियोंने राजनीतिक विकासकी प्रक्रियाकों अधिकाधिक समझनेका प्रयास किया है। कार्ल मात्र्स, 
टायनवीं, स्पेंगलर, ऑगस्ट, कोम्टे, द्वेन्नी मेन, फडिनानद टोएनी, एमिलू ड्कहाइम, मेक्स वेबर, टाल्कोट 
पारमंस-इस प्रकार समाजणास्त्रियोंकी परम्पराने विकास या परिवर्तनके प्रब्नोंकी खबियों पर 
प्रकाथ डालनेकी चेप्टा को है। इस विचास्परम्पराके आधार पर दूसरे विश्वयुद्धके वाद 
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राजनीतिक विकासके बारेमें अधिक सोचा गया और प्रभावशाली कहे जाने योग्य साहित्य रचा जा 
रहा है। 

राजकीय विकासके स्वरूप और प्रक्रियाकों समझनेके लिए किए गए अनेक प्रयासोंमेंसे तीन 
दिशाओंके अभिगम मुख्यतः ऊपर उभर आए हैं : (१) तांत्रिक विभिन्नीकरणका अभिगम, (२) 
संस्थानीकरणका अभिगम और (३) संकटोंका अभिगम। इन तीनों अभिगमोंमें सत्यके महत्त्वपूर्ण 
अंश ही नहीं हैं. वरन्‌ वे एक-दूसरे के पूरक भी हैं। 

प्रथम, राजनीतिक प्रथामें तांतिक विभिन्नीकरण (ह/प्रटाणाश तारलिणा॥धंधव0० ) की 
मात्रा कितनी विकसित हुई है इससे राजकीय विकासका माप निकाछा जा सकता है। विख्यात 
राजनीतिके विद्वान्‌ ग्रेवियल आलमण्डने इस अभिगमको रूप दिया है। ग्रेबवियल आलमण्डकी 
मान्यता है कि तांचिक विभिन्नीकरण, राजकीय संस्कृतिका असम्प्रदायीकरण अर्थात्‌ प्रादेशिक या 
समृहवादी संकुचित राजकीय संस्कृतियोंके बदलेमें समग्र राष्ट्रके लिए एकीकृत राजनीतिक संस्क्ृति- 
का उद्भव और राजनीतिक प्रथाके विविध क्षेद्रों और अंगोंमें स्वायत्तताका विकास--इन तीन 
निर्देशकोंक आधार पर राजनीतिक विकासके ऐतिहासिक सोपान निश्चित किए जा सकते हैं। 
इस दृप्टिसे वह राजकीय विकासको तीन सोपानोंमें वाँटता है: (१) प्रथम सोपान : इस सोपानमें 
राजनीतिक ढाँचा अनौपचारिक, अविभिन्न और आन्तरायिक (#रलिणवगे!, प्राक्किदाएंबराट्ते 
गाते ्।थ्य्यंं।०१८) होता है। (२) प्रणाठीगत सोपान : जब सरकारी ढाँचा भिन्न 
स्वरूपमें उमर कर आता है, तव राजनीतिक विकासके इस दूसरे सोपानका आरम्भ होता है। 
पिता, टोलीनायक या घमंगुरुकी अपेक्षा राजाकी भूमिका (7००८) जब अछूग दिखाई दे, तब 
इस प्रकारके तांत्रिक विभिन्नीकरणकी प्रक्तियाका आरम्भ होता है। राजाके दरवारमें अलग-अरूग 
दरवारियोंके वीच विकसनथीलर विशिष्टीकरण, राज्यके अरूग-अलछग प्रदेशों पर राजाके प्रभावशाली 
अंकुगकों बनाए रखनेके लिए सैद्धान्तिक सत्ता-ढाँचे (|#ंवाब्प्टॉगंट्ब. 90एछ०--४7पटप्राप्ट) 
का विकास, केन्द्रीय दफ्तरशाही और सिविल सेवाका उदय, सामन्तवादकी व्यक्तिगत वफादारी 
और अनुवन्धों पर आधारित राज्य-व्यवस्था--ये सव इस प्रणालीगत सोपानमें विकास प्राप्त करने 
वाले सरकारी ढाँचेके विभिन्नीकरणके उदाहरण हैं। (३) आधुनिक सोपान : जब राज- 
नीतिक प्रथाके दल हितसमूह, समाचारपत्र जैसे राजकीय निम्नतंत्र विकसित करने लगें, तव 
राजनीतिक विकासका आधुनिक सोपान आरम्म होता है। जब विश्ञाल भूमि पर प्रजाका बड़ा भाग 
राजनीतिमें भाग छेने लगे, तव प्रणालीगत राज्यप्रथा अपूर्ण सिद्ध होती है और दलों, समाचार- 
पत्रों और हितसमूहोंका उद्भव अनिवार्य हो जाता है। इस ढंगसे अनौपचारिक और खण्डित 
राजकीय ढाँचा, सरकारी ढ्चेका विभिन्नीकरण और राजकीय निम्नतंत्रोंका विभिन्नीकरण--ये तीनों 
क्रमच: प्राथमिक, प्रणालीगत और आधुनिक राज्यप्रथाओंकी छाक्षणिकताएँ हैं। अधिकतः 
इन तीनों सोपानोंमें ग्रेविवल आलूमण्ड स्वायत्तताकी मात्रा पर क्रमानुसार वर्गीकरण प्रस्तुत 
करता है। 

इस प्रकार आल्मण्डने तांत्रिक विभिन्नीकरणकी नीव पर राजनीतिक विकासका ऐतिहासिक 
उत्क्रांतिविवरण उमारा है। 

दूसरा, सेम्युअल हंटिग्टन राजकीय विकासका मूल आधुनीकरण और संस्थानीकरणकी 
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ह , मात्राओंके संतुलूनमें देखता है। आवुनीकरण और सामाजिक तरलीकरण (770पल्ापंड्यांग खाते 
(5०८ंथ] ग्राणआ58४0०७ ) की मात्रा समाजमें ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, तदनुसार राजकीय प्रथाके 
सामने या तो नए प्रइन खड़े होते जाते हैं या फिर पुराने प्रश्न विराट रूप घारण कर उपस्थित 
होते हैं। आवुनीकरणकी बढ़ती हुई मात्रासे उत्पन्न प्रइ्नोंको हल करनेके लिए यदि समाज आवश्यक 
संस्थागत परिपक्वता विकसित न कर सका तो राजनीतिक पतन आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार 
आधुनीकरणके. साथ-साथ यदि समाजके संस्थानीकरण.. (॥४४:एणाशंबछ तंग )की 
मात्रा भी बढ़ती जाय, तभी राजकीय विकास सम्पन्न किया जा सकता है। आधुनीकरण और 
संस्थानीकरणके बीच थोड़ा अन्तर रहना स्वाभाविक है; परन्तु यदि यह अन्तर बहुत बढ़ जाय तो 
राजकीय विकासके लिए खतरा उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार सेम्युअल हंटिग्टन यह मानता 
है कि संस्थानीकरणके लिए समाजकी शक्ति पर राजनीतिक विकासका आधार है। विशेषतः 
विकासोन्मुख अ-पश्चिमी देशोंमें संस्थानीकरणके विकासके लिए क्षमताकी सीमाका ख्याल न 
रख कर यदि आधुनीकरणकी ओर आँख बन्द कर दौड़ा जाय तो ऐसे राष्ट्रोंकी राजकीय 
प्रथाके टूट जानेका भय भी उसे दिखायी देता है। अतः आधुनीकरण और संस्थानी- 
करणके वेगोंके बीच संतुलन बनाए रखनेकी योग्यता राजकीय विकासके लिए आवश्यक 
पूर्वशर्त है। 
तीसरा, ल्यूसियन पाईने राजकीय विकासका स्वरूप समझनेके लिए संकटोंका सिद्धान्त 
विकसित किया है। ल्यूसियन पाईके मतानुसार किसी भी राजकीय प्रथाकों मुख्यतः छः मूलभूत 
संकट हल करने पड़ते हैं : (१) आत्म-परिचय अथवा अहंताका संकट (धाल उंतंत्ाप(७ टापश्ं) : 
किसी भी राजकीय प्रथाका प्रथम और मूलमूत संकट प्रजाके विविध वर्गोमें आत्म-परिचयकी 
सामान्य भावनाकी विकसित करनेका है। यदि प्रजाके विविध वर्ग या प्रदेश आपसमें तादात्म्य 
(पेलापीटधंणा)का अनुमव न करें, तो वह राज्य टिक नहीं पाता। इबों जाति यदि 
नाइजीरियाके राज्यमें तादात्म्यका अनुभव न करे अथवा मुस्लिम अखण्ड भारतमें तादात्म्यका 
अनुमव न करे, तो राज्यकी रचना ही असंभव होगी। इंग्लैण्डके साथ तादात्म्य न अनुभव करने- 
वाला आयरलैण्ड अलग हुआ; इसे इंग्लैंडके आत्म-परिचयके संकटके रूपमें निरूपित किया जा 
सकता है। इंग्लैण्ड आयरलैण्डके मामलेमें असफल हुआ, किन्तु स्काटलैण्डकी ओरसे उत्पन्न ऐसे 
आत्म-परिचयके संकटको हल करनेमें सफल भी हुआ। भारतके अंगमूत भागके रूपमें रहनेकी 
नागालैण्ड या मीजीलैण्डके आत्यन्तिक तत्वोंकी आनाकानी भी इसी आत्म-परिचयके संकटका निर्देश 
करती है। (२) छोक-स्वीकृतिका संकट ((7० 6878978८५ ८ाप॑अं$) : राज्यकी रचना निश्चित होने 
पर किस प्रकारकी राज्य प्रथा विकसित की जाय, इस सम्बन्धमें प्रजाके विविध वर्गोकी सर्वसम्मति 
और सर्वेस्वीकृति प्राप्त करना एक दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्यसंचालून सम्बन्धी चाहे 
कोई भी प्रथा विकसित की जाय, किन्तु यदि वह वीरे-धीरे प्रजाके दिल्‍ूमें धर नहीं कर छेती तो 
वह लरूम्बे समय तक नहीं टिक पाती। संविधानसे सम्बद्ध विवाद लछोकस्वीकृतिका संकट घोषित 
करता है। संविधानके मूलमूत ढॉचेसे संबंधित विविव वर्गों और दल्लोंके बीच एकमतता स्थापित 
कर रेनेसे छोक-स्वीकृतिका संकट हल किया जा सकता है। एकात्मक सरकार या संघीय सरकार 
विपयक विवादमें कांगोंकी प्रथा टूट गई, और इसी प्रकार संघीय तंत्र या अरद्धंसंधीय तंत्र विपयक 


२० : स्वराज्य-दर्शन 


विवादकों लेकर नाइजीरियामें अन्तविग्रह आरंभ हो गया। भारतमें भी जनसंघ संघीय तंत्र 
विषयक और वामपंथी साम्यवादी दल प्रजातंत्र विषयक विरोध और आशुंंकाएं प्रकट करते हैं: 
इस पर भी भारतने वड़ो मात्रामें यह संकट हल कर लिया है और उसकी शासन प्रया विशाल 
लोकस्वीकृति प्राप्त करती जा रही है। (३) प्रसरणका संकट (06 एलाल्यबपंणा 
८) : नए राज्योंके सामने एक और संकट यह है: राष्ट्रजीवनके दूरतम और निम्नतम 
स्तर तक उसके आदेज्ञोंको प्रसारित करनेकी असरकारकता उत्पन्न करना। आदेश-प्रसरणकी 
असरकारकता यदि उत्पन्न न हो तो राज्यके हुक्म कागज पर ही रह जायेंगे और वास्तवमें सिद्ध 
नहीं हो पायेगे। यदि भमारतकी ही वात करें तो कितने ही दशकोंसे वालरूूग्न पर कानूनी प्रति- 
बंध लगाए जाने पर भी वाललरूग्न देशके किसी न किसी कोनेमें होते ही रहते हैं; इसी प्रकार 
नद्या-निषेष या अस्पृश्यता-निवारणकी नीतिके कार्यान्वयनमें अपेक्षित सफरूता नहीं मिली। ये 
प्रसरण सम्बन्धी संकटके उदाहरण हैं। (४) साझेदारीका संकट (76 फुब्मपंलंए2ध४ंणा टठायअंड) : 
ज्यों-ज्यों प्रजाके विविध वर्ग राजनीतिकी ओर खिंचते जाते हैं और उसमें भाग छेने लगते हैं, त्यों- 
त्यों सत्ताविभाजन या सत्ताकी साझेदारीका संकट जन्म लेता जाता है। जवकि राजनीतिमें 
जनताके सामूहिक तरलीकरण (ग्रा8४४-न7०४9॥8४४०॥)का युग स्वरूप ग्रहण कर रहा है, 
तव साझ्ेदारीका संकट अधिक तीव्र और सहज वन जाता है। भारतमें ब्राह्मण-अब्राह्मणोंके झगड़े, 
उत्तर भारतमें जाट और राजपूतोंकी आपसी स्पर्घा अथवा गुजरातमें पाटीदारों और क्षत्रियोंके 
वीचका संघर्ष--ये सव साझेदारीके संकटका निर्देश करते हैं। (५) एकीकरणका संकट (४॥९ 
प्राण पंणा ८ए४ंआं5) : प्रजाके विविव प्रदेश-समूहों, संस्कार-समूहों तथा वर्ग-समूहोंके बीच 
जीवन्त संवहन (८००ग्मणण्ंट४००0) स्थापित करने और उसमेंसे आकार लेनेवाली 
आपसी अन्‍्तःक्रिया (॥08८00५) पर आधारित संवंधोंकी एकीकृत प्रथा विकसित 
करनेकी चुनौती भी राजकीय प्रथाके लिए वड़ा संकट है। (६) विभाजनका संकट 
(06 तांझमठएण४ंणा ८रंभंड) : इस मुह्े पर विभाजनका संकट जन्म लेता है कि समाजकी 
आथ्िक संपत्ति और राजकीय सत्ताको प्रजाके विविव वर्गोमें किस प्रकार विभाजित किया जाए। 
मार््सदादके उदयके वाद विभाजनका वबोब और उसके लिए स्पर्बा राजनीतिमें अधिक तीक् 

ल्युसियन पाईके मतानुसार किसी भी राजकीय प्रथाकों ये छः संकट हल करने पड़ते 
हैं। राजकीय प्रथाका विकास इस पर आधारित है कि वह इन संकटोंकों कैसे और कितनी 
सफल्तास हल करती है। यहाँ यह नोट करना चाहिए कि संकट प्रत्येक देशमें निश्चित 
क्रसे नहीं आते। इंग्लैण्डमें ट्यूडर-युगर्मे आत्म-परिचयका संकट उत्पन्न हुआ, स्टुअर्ट-युगमें 
लोकस्वीकृतिका संकट आया, उन्नीसवीं सदीमें सामाजिक तरलीकरणसे निप्पन्न साझेदारीका 
संकट आया और ठीक वीसवीं सदीमें विभाजनका संकट तीज हआ। इसके विपरीत यूरोपमें 
ऐसा स्पप्ट क्रम नहीं चन्द्र सका, अतः वहाँ राजकीय विकास इंग्लेण्केक समान क्रमिक व 
घान्त नहीं रहा। जमंती और इटली में राष्ट्ररर्चना होनेके वाद आत्म-परिचयका संकट आया। 
फ्रांसमें लोकस्वीकृति और एकीकरणका संकट पूरी तरहसे हल न हो सकनेके कारण उसके 
प्रसरण और विभाजनके संकट खूब विकेट वन गए हैं। किसी राषप्ट्रमें लोक-स्वीकृति और 
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आत्मपरिचयका संकट हल होनेके पूर्व विभाजन या साझेदारीका संकट आ पड़ने पर उसकी 
राजकीय प्रथा टूट जाती है। इस प्रकार ये छः संकट जिस रूपमें राजकीय भ्रथाके सामने 
आते हैं, उसके अनुसार ही वहाँके राजकीय विकासकी रीति (74०४) निर्चित होती है। 
ल्युसियन पाई तो यह मानता है कि संकटके क्रम-विकल्पोंसे राजकीआ विकासकी विविध रीतियाँ 
तय करनेवाली प्रकार व्यवस्था (+५7००४५) भी विकसित की जा सकती है। अधिकतः यह भी 
निश्चित नहीं होता कि ये संकट एकके वाद एक ही आयेंगे। एशिया और अफ्रीकाके नवोदित 
राप्ट्रोकी मुख्य कटिनाई यह है कि उनके हिस्सेमें बहुतसे संकट एक साथ और एक ही समयमें 
हल करनेके छिए उपस्थित हो गए हैं। 
प्रथा-परिवर्ततके स्वरूप और प्रक्रिया विपयक ये तीन अभिगम राजकीय विकासकी 
धारणा स्पप्ट करते हैं। तांत्रिक विभिन्नीकरण, संस्थानीकरण सम्बन्धी क्षमता-वृद्धि और कितने 
मूलभत संकट या चुनौतियाँ हुल करनेकी शक्ति--शन तीनों पर किसी भी प्रथाका राजकीय 
विकास निर्मर करता है। प्रथा-परिवर्तत विपयक इन अवधारणात्मक विश्लेषपणों और अभिगमोंसे 
धीरे-धीरे राजकीय विकासका सिद्धान्त आकार ले रहा है। मात्र प्रथा परिचालनके पहलुओं और 
प्रक्रियाओं पर ही भार देनेवाली राजनीतिके अभाव प्रथा-परिवर्ततन विपयक ये जोतें पुरी कर रही 
। राजकीय प्रथाके परिचालन और परिवर्तत विपयक इन सिद्धान्तोंके समन्वयसे ही राजनीतिका 
सर्वागीण और संतुख्ति सिद्धान्त जन्म लेगा। 
राजकीय विकासके इस अवधारणात्मक ढाँचि (००णा८्थ्फपश॑ गश7०-७णऐ० के 
संदर्ममें भारतके राजनीतिक विकासके प्रश्नोंका मूल्यांकन करना शेप है। आजकल भारतीय 
राजनीति-अति आन्दोलित और अतिप्रवाहात्मक स्थितिसे गुजर रही है। राजकीय विकासके 
प्रवाह अभूतपूर्व वेगसे भारतीय राजनीतिकी नवरचना और नवसंस्करण कर रहे हैं। 
एशिया और अफ्रीकाके नवोदित राप्ट्रोमें अपूर्व वेगसे आकार छेती राजकीय विकासकी 
प्रक्रिया विश्व इतिहासके अर्वाचीन युगकी अत्यन्त उल्लेखनीय घटना हैं। एक तरफ कितनी ही 
रहा है। इस प्रकार अल्पविकसित अ-पश्चिमी राज्योंमें आधुनीकरण और विकासके विश्व-आदर्श 
तेज़ीसे फंल रहे हैं। प्रणालीगत सामाजिक-राजकीय ढाँचोंमें विविध स्तरों पर आधुनीकरणके 
प्रवाहोंके फैलनेमे विविध परिवरतंन रचे जा रहे हैं। जिस प्रकार एक समय औद्योगिक क्रांति या 
फ्रेंच ऋंतिके प्रवाह विश्वके कोने-कोनेमें फेल गए थे, उसी प्रकार आज नई विश्व-संस्कृतिके अंगभूत 
आवुनीकरण और विकासकी धारणाएँ विश्वके कोने-कोनेमें फैल रही हैं और राजनीति और 
समाज-जीवनमें अनेक करंतियाँ रच रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आवधुनीकरण 
और विकास विपयक्र अमूतपुूर्व संजञानता अ-पश्चिमी राष्ट्रोंमें प्रवरतित है, परिणामस्वरूप आधनी- 
करण नवोंदित राज्यों अवोबात्मक प्रक्रिया नहीं रही है, परन्तु वह तो वोबमय समाज-परिवर्तनका 
दर्शन वन गया है। अतः नवोदित राज्योंकी राजनीतिमें प्रथा-परिचालूनकी अपेक्षा प्रथा-परिवतंनर्क 
प्रक्रिया व परिणाम अधिक महत्व धारण कर छेते हैं। सुविकसित राज्यप्रथाओंमें राजनीतिकी 
स्थिर और स्थायी रीति विकसित हो चक्री होती है, जिससे वहाँ परिवर्तत और विकासके 
सीमावर्ती होते हैं प्रधायरिचालनके प्रव्न केन्द्रीय स्थान पर होते हैं। नवोदित राप्ट्रोमें इसका 
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उल्टा ही होता है। नवोदित राष्ट्रोमे राजनीतिकी रीति अभी स्थिर नहीं होती, जिससे प्रथा-परि- 
चालनके प्रइनोंकों देखनेकी स्वस्थता प्राप्त नहीं होती; परन्तु प्रणालीगत प्रथासे आधुनिक राजकीय 
प्रथा रचनेके प्रयासोंके कारण इतनी त्वरासे परिवर्तत हो जाते हैं कि ऐसे राष्ट्रोंकी राजनीति 
समझनेके छिए राजकीय विकासमूलक परिप्रेक्य (पे०एण००शञण+५ ८णा५०5६० अनिवायें बन 
जाता है। 

भारतकी राजनीति भी इसमें अपवाद नहीं। भारतीय राजनीतिमें भी सम्प्रति प्रथा- 
परिवर्तनके प्रश्न खूब महत्वपूर्ण हो गए हैं; जिससे भारतीय राजनीतिको भी विकासके संदर्भमें 
मूल्यांकित करना अनिवार्य हो गया है। भारतीय समाज और राजनीतिके प्रणालीगत ढाँचे पर 
आवुनीकरण और स्पर्थत्मक प्रजातांत्रिक राजनीतिके कारण जो हेरफेर हो रहे हैं, उसकी विस्तृत 
चर्चा आगे हुई है। यहाँ इतना ही उल्लेख करना अलूम्‌ है कि एक तरफ प्रणालीगत समाज और 
दूसरी तरफ आधुनीकरण और स्पर्धात्मक प्रजातंत्र--इन दोनोंके बीच आपसी संबंधों और प्रभावोंमेंसे 
विकासकी प्रक्रिया आकार ग्रहण कर रही है और धीरे-बीरे आधुनिक राजकीय प्रथा विकसित हो 
रही है। भारतके राजकीय विकासकी लाक्षणिकताओंका उल्लेख करने तथा उसके प्रइनोंको 
समझनेके लिए प्रथा-परिचालनके तीन मुख्य अभिगमोंको लिया जा सकता है। इस दृष्टिसे भारतके 
राजनीतिक विकासके प्र॒इनको तांजिक विभिन्नीकरण, संस्थानीकरण और विविध संकटोंको हल 
करनेकी क्षमता नामक तीन कसौटियों पर आँका जा सकता है। 

तांत्रिक विभिन्नीकरण, सांस्कृतिक असम्प्रदायीकरण और उप-प्रथा स्वायत्तता (४प-8एशंटाए 
2ए०7०॥५ ) की दृष्टिसि भारतके राजनीतिक विकासने अच्छी-खासी मंजिल पूरी कर छी है। 
मरकारी तंत्र और राजकीय ढाँचेमें अधिकाधिक विभिन्नीकरण और संरिल्प्टताके तत्त्व प्रविप्ट 
रहे हैं। प्रणालीगत सोपानमें भारतीय राजनीतिका ढाँचा सादा और अल्पस्तरित था; अब 
हु खूब तेज़ीसे अतिस्तरित वन रहा है। अधिकत: ग्रेद्रियल आलूमण्ड जिसे राजकीय निम्नतंत्र 
कहता है, देसे समाचारपत्रों, दलों; हितसमूहोंका भी भारतमें उचित विकास हुआ है। इस पर भी 
इस क्षेत्रमं विकास अभी अबूरा हैं और उप-प्रथा स्वायत्तता अभी तक विकसित नहीं हुई है। जैसी 
स्वायत्तता समाचारपत्रों और हितसमूहोंको चाहिए, वैसी स्वायत्तता स्थापित नहीं हुई है। बहुत 
वार समाचारपत्र आथिक हितों व राजकीय दलोंके वाजे वन जाते हैं। दर, आ्थिक सत्ता-ढाँचे 
और समाचारपत्रोंक वीच अभी स्पष्ट विभिन्नीकरण नहीं हुआ है। उसी प्रकार भारतमें हितसमृह 
भी अधिकांशत: दरूगत राजनीतिसे घिरे रहते है। उदाहरणके रूपमें, मज़दूर-संगठन अरूग-अरूग 
दलोंके प्रमावान्त्गत विभाजित हैं। इतना ही नहीं, परन्तु एक दलमें चल रहे समूहवादी संघर्पोंके 
चरणों पर मज़दूर संगठनोंमें भी समूहवादी विभाजन हो जाता है। इस प्रकार पक्षीय राजनीतिसे 
स्वायत्त निम्नतंत्रके रूपमें हितसमूह अभी तक पूरे-पूरें विकसित नहीं हुए हैं और तदनुसार तांत्रिक 
विभिन्नीकरण राजनीतिक निम्नतंत्रकी कक्षा पर अभी तके थोड़ा कच्चा है और उस क्षेत्रमें उप-प्रथा 
स्वायत्तताकी मात्रा अभी तक कम है। 

संस्थानीकरणकी दृप्टिसे देखें तो संस्थानीकरणकी बढ़ती हुई आवश्यकताओंकों पूरा करनेकी 
क्षमता भारतके सामने एक मुख्य चुनौती है। जिस तेज़ीसे आधुनीकरण, शिक्षा, आध्िक प्रगति 
विकास प्राप्त कर रहे हैं; उस संदर्भमें ज़रूरी संस्थाएँ खड़ी करना तथा उनके छिए कार्यक्षम मानव- 
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डे 


बहू विकसित करना एक मुश्किल काम है। समाज-जीवनके नए-नए उन्मेषों और प्रवाहोंकों यदि 
मंस्थाकीय स्वरूप दिया जाय तो वे स्थिर रीतिमें परिणत हो सकती हैं। उदाहरण देना हो तो 
आजकल भारतमें कांग्रेसके प्रभावकी एक-दल-प्रमाव-प्रथाका संस्थाकीय ढाँचा दूठ गया है और 
उसके स्थान पर विकेसनशील अधिक तीज दलंगत स्पर्वावाली राजनीतिको संस्थाकीय स्वरूप 
देनेमें उपस्थित मुश्किलोंके कारण आजकी अस्थिरता जन्मी है। अधिक विशाल अभेमें देखें तो 
प्रजाके अमंतोष और मॉगोंको स्पप्ट आकार और अभिव्यक्ति देने वाले, सत्ताकेन्द्रके कानों तक 
पहुँचानेवाले और तहिपयक सरकारके साथ बातचीत करनेवाले असंख्य हितसमूहोंके संस्थागत 
जाल [वाज्रापपरपणारं उृछाफणा) प्रे-प्रे विकसित न हो सकनेके कारण प्रजाकी माँगें 
टोलाजणाही प्रदर्शन या गरी-राजनीतिका स्वरूप लेती हैं। संस्थाएँ रचने और समाजमें आकार 
ले रहे प्रवाहोंकों संस्थाकीय स्वरूप देनेकी क्षमता भारतके राजनीतिक विकासमें केल्वर्ती भाग 
अदा करेगी। 

प्रथाके सामने उपस्थित छ: मूलभूत संकटोंकी दृप्टिसि देखें तो भारतके विकासके कितने 
ही पहलू स्पप्ट हो जाते हूँ। आत्म-परिचयका महान्‌ संकट भारतने स्वराज्य-प्राप्तिकि समय अनुभव 
किया। अखण्ड भारतकी एक सरकार रचनेके दशकोंके महाश्रमके बावजूद भी हमें विभाजन 
स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार हम समस्त भारतको आवृत करनेवाला राज्य वनानेमें सफल 
नहीं हुए। परन्तु वाकीके भारतमें हम एक सुदृढ़ राज्य बनानेमें सफल हुए हैं। द्रविड़िस्तानके आन्दोलन- 
ने भी अछगतावादकी माँग छोड़कर राज्योंके लिए अधिक स्वायथत्तता प्राप्त करनेकी माँग स्वीकार 
कर ली, जो आत्म-परिचयके एक और संकटमें भारतीय राजनीतिक प्रथाकी विजय दर्शाती है। 
मात्र नागाल॑ण्ड और मीज़ोलूण्डके कुछ आत्यन्तिक तत्तवोंके अपवादको छोड़कर भारतने सम्प्रति 
तो आत्म परिचयके संकटकों पार कर छिया है। उसी प्रकार भारत हारा अपनाई गई शासन- 
प्रणाली भी प्रजाके विविध वर्गोकी सर्वसम्मति और सर्वस्वीकृति प्राप्त कर सकी है। जनसंघको 
संघीयतंत्र पर, वामपंथी साम्यवादी पक्षकों प्रजातंत्र पर थोड़ा अविश्वास और थोड़ी शंकाएँ हैं; 
परन्तु वे भी इसके विपयमें आत्यन्तिक आग्रही नहीं हैं। इस तरह लोक-स्वीकृतिका संकट भी 
भारतीय राजकीय प्रथा पार कर गई है। तफसीलमें विना उतरे यह कहा जा सकता है कि प्रसरण 
ओर नसाझेंदारीके संकटको हू करनेमें भी भारतको सफलता मिली है। दिनोंदित सरकारका 
तंत्र अधिक व्यापक और प्रभावशाली वन रहा है। उसी ढंगसे सदियोंसे राजनीतिसे उदासीन 
प्रजाके विविध वर्गोको राजनीतिमें खींचनेकी तरलीकरण और राजनीतीकरण (शाणेज्राब्नतंणा 
णशात एणीप॑लंइ४धंणा ) की प्रक्रि भी उचित रूपमें आगे आई है। पिछले बीस वर्षोमें प्रजा- 
का बहुत बड़ा वर्ग राजनीतिमें भाग लेने ऊूगा हैं; इतना ही नहीं, परन्तु इससे निप्पन्न सत्ता-साझे- 
दारीका संकट भी बड़ी उथद-पुथरू या अंवाबुंबीके बिना ही शांत हो गया है। इस प्रकार भारतीय 
राजनीतिने चार संकट बडी मात्रामें हल कर छिए हैं या निकट भविष्यमें कर लेगी, ऐसे आसार 
नज़र आ रहे हैं। मात्र एकीकरण और विमाजनके संकट भारतकी राजकीय प्रथाको हल करने 
चेष हैं । आने वाले दिनोंमें ये दोनों संकट भारतीय राजनीतिक प्रयाक्े छिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ 
वन जायग। 


झाजकीय विकासक्ों इन तीन मुख्य अध्ययन-अभिगमोंकी 


को 


दृष्टिस आँकने पर तो भारतकी 
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राजकीय प्रथाके सामने मुख्य चार प्रइन या चुनौतियाँ हैं : संस्थानीकरण, आधुनीकरण, एक्ी:! 
करण और सत्ता व सम्पत्तिका उचित वेटवारा। इन चार क्षेत्रोंमें मारतकी राजकीय प्रथा कितनी 
सफल होगी, इसका आधार उसके राजकीय विकास पर निर्मर है। हि? 

इस दणष्टिसे भारतकी राजकीय प्रथाने उल्लेखनीय विकास किया है। तांजिक विभिन्नीकरण 
संस्थानीकरण और संकटोंको हलू करनेकी क्षमताकी कक्षा पर उसको सिद्धियाँ प्रभावशाली हैं। 
इस पर भी कितनी ही महत्त्वपूर्ण चुनौतियोंका उसे सामना करना शेप है। इन चुनौतियोंकी 
व्यापकता और गंभीरता चिन्ता पैदा करनेवाली है। परन्तु पिछले दो दशकोंमें भारतके राजकीय 
विकासकी गतिविधि संतोयप्रद रही हो; इतना ही नहीं, अपितु विकासकी स्थिर रीति भी भारतमें 
विकसित हो रही है। समग्रतः प्रथाके सामने चुनौतियाँ मविष्यके लिए गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। 
परन्तु अब तकके अनुभवोंके आधार पर, ऐसे आसार नज़र आते हैं कि इन चुनौतियोंकों झेल 
लेनेके लिए अपनी शक्ति विषयक आशा तथा विश्वास उत्पन्न हो जायेंगे। चुनौती और उसका 
सामना करना जीवन्त राजनीतिकी अन्तःप्रक्रि]म है और उसमेंसे ही राजकीय विकास आकार 
लेता है। 
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भारत : प्राकृतिक प्रदेश 
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5. अने बोलीओ | 
'इछ्चिया हढ्पूद्दना आधारे 


२ + सारतीय राजनीतिके आधार 


किसी भी राप्ट्रकी राजनीति शूत्यावकाशमें निमित नहीं होती। जिस प्रकार रंगमंच और 
सब्निवेशकी पृष्ठभूमि नाटकके अभिनयकों स्थायी एवं अवैयक्तिक संदर्भ प्रदान करती है, उसी 
प्रकार राष्ट्रीय उत्तराधिकार किसी भी समयकी राजनीतिको स्थिर आधार प्रदान करता है। 
राप्ट्रके भौगोलिक, ऐतिहासिक, आ्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्तराधिकारकों कोई एक 
पीढ़ी न॒ तो एकाएक बदल ही सकती है और न उसकी उपेक्षा ही कर सकती है। इस प्रकार 
उत्तराधिकार द्वारा निर्मित बड़े ढाँचेकी सीमाओंमें रहकर राजनीतिज्ञोंकी राजनीतिको आकार 
देना पड़ता हैं। इस तरह एक तरफ तो ऐसे आधारके परिवरू राजनीतिको स्थायी और अवैयक्तिक 
पहलू प्रदान करते हैं तो दूसरी तरफ तत्कालीन प्रसंग, प्रजासमूह और व्यक्ति राजनीतिको गति- 
शील और .परिवर्तनशील बनाते हैं। 

इस दृष्टिसे देखें तो राजनीतिके परिवलोंको दो प्रकारोंमें वाँठ जा सकता है: (१) 
स्थायी और अवैयक्तिक आधारके परिवल्त ([०प्ाश०४8४०० ६८05) और (२) तत्कालीन 
और वैयक्तिक मानव-परिवल (#एशा०7० 4८075) । आधारगत परिवल पूरे अर्थमें स्थायी 
और अवेयक्तिक नहीं होते; परन्तु छोटी अवधि (अर्थात्‌ एक या दो पीढ़ियोंकी समयावधि)की 
दृष्टिसि वे अपेक्षाकृत स्थायी और अवैयक्तिक होते हैं। दीर्घकालकी दृप्टिसे तो मानव-प्रयत्न ही 
ऐतिहासिक परम्पराओं, भौगोलिक परिवलों, सामाजिक-आर्थिक ढाँचों तथा सॉँस्क्रतिक दृष्टियों- 
का निर्माण करते हैं और उन्हें वदल सकते हैं। अत: सम्पूर्ण अर्थमें आधारगत परिवलोंको स्थायी 
या अवैयक्तिक कहना उचित नहीं। परन्तु चूँकि कोई एक पीढ़ी या व्यक्तिसमूह इन आधारगत 
परिवलोंके उत्तराधिकार-संदर्भगोी नहीं वदल सकते, अतः इस अर्थमें उन्हें स्थायी और अवैयवितिक 
कहा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ आधारगत परिवलोंके संदर्भ-ढाँचेमें रह कर तत्कालीन 
घटनाएँ और परिवरद राजनीतिको स्वरूप प्रदान करते हैं। अगर आधारमूत परिवरलोंके विशारू 
ढाँचेकी जरूरत स्वीकार भी कर लें, तो भी इस सीमाके होते हुए भी मानव-प्रयत्नोंके लिए खूब अवकाश 
रहता हैं। आधारभूत परिवर्लोंका उत्तराधिकार-संदर्भ समान होते हुए भी तत्कालीन नेतृत्वके 
दो समूह राजनदीतिकों पृथक्‌-पृथक्‌ मोड़ दे सकते हैं। इस प्रकार आधारभूत परिवर और मानव- 
परिवल एक-दूसरेके पूरक होते हैं और उनके समन्वय और अन्तःसम्बन्धोंस जीवन्त राजनीति 
आकार लेती है। 


समाजशास्त्रमें आवारमभूत परिवर्तोकी यह धारणा मूलतः सही है; परन्तु अनेक वार 
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अतिणयोत्रितयों और अर्द्धंसत्योंके कारण इस मूलतः सही घारणाकी भी अनेक विक्ृत्तियाँ जन्मी 
हैं, जिससे ऐसी श्रान्तियों और विकृतियोंकों रोकनेके लिए आधारभूत परिवलोंकी धारणाविपयक 
थोड़े मुद्दे नोट करने प्रसंगानुकूछ हैं : (१) छोटी अवधिमें आधारभूत परिवलू स्थायी और अवैयक्तिक 
होते हुए भी रूम्बी अवधिकी दृष्टिसे वे परिवर्तनशील और मानवनिर्मित हैं। (२) आधारभूत 
परिवलोंके असरकी अवगणना नहों की जा सकती और उसके ढाँचेकी सीमाकों स्वीकार करना 
पड़ता है; यह सब कुछ होने पर भी आधारभूत परिवलोंका असर पहले से ही तय किया हुआ 
या विधिवादी नहीं होता और उसमें मानव-प्रयत्न और नीत्ति-विकल्पोंके लिए खूब अवकाश रहता 
है। बस तरह आधारभूत परिवलोंकी घारणा निर्णीतवादी, विधिवादी या नियतिवादी [वेलल- 
गधंईंट णा 92॥5४०) नहीं है, अत: वह मानव-इच्छा-स्वातंत्य (#7एगश्या ॥6० श्शी)के 
लिए अवरोधक नहीं है। (३) विविध प्रकाके आधारगत परिवलोंके असरका 
अनुमान करना शेप है। किसी भी एक आधारभूत परिवलको अरूण कर उसके महत्वकी अति- 
शयोक्ति करनेसे बहुतसे नुकसानदेह परिणाम आए हैं। आशथिक परिवलों या भौगोलिक परिवलोंको 
अतिमहच्च देनेसे आथिक निर्णतिवाद (८८०४०क्मांट त८थशांपंशा) या भू-राजकीय 
निर्णतवाद (8००७णापंव्शं त८०गंगंशा ) की विकृृतियाँ जन्मी हैं। अतः आधारभूत 
परिबलोंकी वात करते समय प्रमाण-बोघ रखना आवश्यक है। अधिकमें कहें तो आधारभूत 
विविध परिवल्र एक-दूसरे पर असर डालते हैं और तदनुसार उनमें परिवर्तन छाते हैं। सांस्कृतिक 
दृष्टियाँ आर्थिक परिवलोंके असरको गहरा या हल्का बनाती हैं या फिर आर्थिक परिवलोंमें हो रहे 
परिवर्तेन भु-राजकीय असरोंमें हेरफेर लाते हैं। इस प्रकार आधारभूत परिवलोंका असर सीमित 
होता है और एक-दूसरे आवारमूत परिवलके प्रभावके नीचे वदलता रहता है। यदि ये ठीन वातें 
ध्यानमें रखें तो समाजशास्त्रोंके अध्ययनमें आधारभूत परिवर्लोंकी यह धारणा खूब उपयोगी साबित 
होगी । 

यदि इस दृष्टिस भारतीय राजनीति पर विचार करें तो भारतीय राजनीतिको बिशालू 
संदर्म-इॉचा प्रदान करनेवाले राष्ट्रीय उत्तराधिकारको परखना अनुकूल होगा। भारतीय राजनीतिको 
स्थायी और अवैयक्तिक पृप्ठमूमि प्रदान करनेवाले इस राष्ट्रीय उत्तराधिकारके मुख्य पाँच 
आवार हैं : (१) भौगोलिक अथवा भू-राजकीय मूमिका या आधार, (२) ऐतिहासिक और 
राष्ट्रवादी आवार, (३) सामाजिक आवार, (४) आर्थिक आधार और (५) सैद्धान्तिक और 
सांस्कृतिक आधार या मारतकी राजनीतिक संस्कृति। 

भौगोलिक दृप्टिसि भारत दक्षिण एशियाके बड़े भागकों समाए हुए है। एशिया खण्डके 
कुंआ-स्तम्नके समान पामीरके उच्च प्रदेशसे चारों दिशाओंमें फैली हुई पर्वतमालाएँ दक्षिण एशिया 
उपखण्डको अलग करती हैं। 

हिन्दुकुणश, सुदेमान, कराकोरम और हिमारूयकी महान्‌ पर्बतमाछाएँ दक्षिण एशियाकों 
एक तरफ तो रेतीले और सूखे पश्चिम एशियासे और दूसरी तरफ ठण्डे मध्य एशियासे अछूग करती 
। इस प्रकार दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम एजियाकी अपेक्षा अधिक भीना 
और मध्य एशियाकी अपेक्षा अधिक गरम है। इस 
अपेक्षा भारतीय उपमहाद्वीप मानवके वसनेकी 
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भीनेपन और गरमीके कारण आसपासके प्रदेशोंकी 
दृष्टिसि अधिक आरामदायक और आकर्षक रहा 
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है। परिणामतः पश्चिम एशिया और मध्य एशियासे मानवसमूहोंने भारतीय उपमहाहीपमें आनेके 
लिए वारम्वार आक्रमण किए हैं। इसके विपरीत भारतकी ओरसे इन प्रदेशों पर आक्रमण नहीं 
हुए; कारण कि भारतकी तुलनामें, मनुष्योंके वसनेकी दृष्टिसे, ये प्रदेश अनाकपक हैं। 

कुछ अंज्ोंमें एक हो आधार पर स्थित आमने-सामने तो त्रिकोणोंके समान भारतका 
आकार है। इन दोनों त्रिकोणोंका आवार एक है--विध्य पर्वंतमालाकी शुंखला। इस आधार 
पर उत्तरके त्रकोणका ऊपरी भाग हिमालयमें निहित है; जबकि दक्षिणके त्रिकोणका ऊपरी 
भाग कन्याकुमारी पर स्थित है। क्षेत्रफलकी दृष्टिसि भारतका विस्तार ११,२७,००० वगेमीलू (२९, 
२०,००,००० हेक्टर) है। भारतकी उत्तर-दक्षिण लम्बाई २,००० मीरू (३,२०० किलोमीटर ) 
तथा पूर्व-पश्चिमकी लूम्बाई १,७०० मील (२,७२० किलोमीटर) है। भारतकी भूमिकी सरहद 
८,२००- मील (१३,१२० किलोमीटर) तथा साम्‌द्विक सीमा ३,५०० मील (५,६०० किलोमीटर ) 
है। इतने विस्तारके भीतर भारत प्रभावशाली भौगोलिक विभिन्नताएँ और विरोध धारण किए 
हुए है। बड़े उपजाऊ मैदान और पथरीला उच्च प्रदेश, घने जंगल व भयकर रेगिस्तान, हिमा- 
च्छादित गिरिमाराएँ और नीला समुद्रतट, विषुववृत्तीय उप्णप्रदेश और शीतकटिवन्धकों भी शरमा 
देनेवाले हिमक्षेत्र--ये सब प्रादेशिक विभिन्नताएं भारतमें देखनेको मिलती हैं। इस प्रकार विस्तार 
और विविधताकी दृष्टिसि भारत उपमहाद्वीपके लक्षणोंसे पूर्ण है। 

किसी भी राप्ट्रकी राजनीति पर पड़े हुए मौगोलिक या भू-राजकीय प्रभावका यदि मूल्यांकन 
करना हो तो इन पाँच वातोंका परीक्षण करना चाहिए : (१) प्राकृतिक प्रदेशोंके भू-राजकीय 
आधार और विशिष्टताएँ, (२) राजनीतिके मुख्य मर्मप्रदेश, (३) प्राकृतिक सम्पत्ति, (४) 
भौगोछिक सीमाएँ और उनके संरक्षणकी समस्याएँ तथा (५) पड़ोसी विस्तारकी प्रादेशिक रीतमें 
राप्ट्रका स्थान। इन पाँच बातोंका अध्ययन यदि किया जाय तो राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक 
प्रभावोंका महत्व और सीमा समझमें आ सकती है। 


(१) प्राकृतिक प्रदेश 


प्राकृतिक प्रदेशोंकी दुप्टिस भारतके मुख्य चार भाग हैं: हिमालूयकी पर्वतमाछा, गंगा नदी- 
का मंदान, दक्षिणका उच्च प्रदेश और तटीय मैंदान। प्रथम, हिमालयकी पर्वतमाछा विशारू और 
संकुल पर्वतप्रदेश हैं। तीन समानान्तर पर्वतमालाओंकी श्रेणियाँ २,००० मीरू (३,०० किलो- 
मीटर) तक फैली हुई है। इन दीनों पर्वतमालाओंकी संयुक्त चौड़ाई १०० से २०० मीरू (१६० 
से ३२० किलोमीटर) है। काश्मीर, नेपाल, भूतान, सिक्‍्क्रम, नेफा-विस्तार, नागालैण्ड तथा मीज़ो 
प्रदेश आदि इस हिमारूयी पटमें समाए हुए हैं। 

दूसरा, हिमारूय पर्वंतामालछाके दक्षिणमें गंगाका विशाल मैदान स्थित है। उवेरता, घनी 
आवादी और परिवहन आदिकी दृष्टिसे गंगाका मैदान भारतका श्रेष्ठ प्रदेश है। 

तीसरा, गंगाके मैदानके दक्षिणमें दक्लषिणका पठार स्थित है। दक्षिणका यह उच्चप्रदेश 
भारतीय द्वीपकल्पनाके बड़े भागकों अपनेमें समा लेता हैं। भौगोलिक विभिन्नताकी दृप्टिसे दक्षिणके 
पटारको तीन उपविभागोंमें वाँद सकते हैं: 

(अ) विध्याचलूके उत्तरका और अरावलीके पश्चिमका भाग : मालवा और वुन्देलखण्डका 
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उच्च प्रदेश। इस प्रदेशका ढछाव उत्ततरी ओर है और उसकी सोन और चम्बल जैसी नदियाँ 
उत्तरपूवमं वह कर गंगा नदीमें मिल जाती हैं। 

(व) विध्य पवंतमाला और अजंता श्रणियोंके बीचका प्रदेश : इस प्रदेशका ढलान 
पश्चिमकी ओर है और यहाँकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिममें बहती हुई अरव सागरमें 
मिल जाती हैं। मात्र नर्ंदाके उदगमके पूव॑में स्थित मैककू श्रेणियोंके पूवेका यह प्रदेश परूर्वकी 
ओर हढलता है। मैंकलू पर्वतमालासे आरम्म होनेवाले इस पूर्ब-तरफी ढलानके कारण महानदी 
उदड्डीसामें होती हुई बंगालकी खाड़ीमें जा मिलती है। 

(स) अजन्ता पहाड़ियोंका दक्षिणी त्रिकोण उच्च प्रदेश है, जिसके पश्चिममें पश्चिमी घाट 
और पूर्वमें पृवंघाट स्थित है। दक्षिण-पूर्वकी ओर इस प्रदेशका ढछान है और इस प्रदेशमें उत्तरसे 
दक्षिणी ओर जानेबाली क्रमशः गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ वंगालकी खाड़ीमें मिलती हैं । 

चौथा, इस दक्षिणी पठारके पूर्व और पश्चिमी किनारोंपर मैदान स्थित हैं। पश्चिमी 
तट पर गुजरात और केरलूके मंदान हैं। इस प्रकार प्राकृतिक दृष्टिसे भारत चार प्रदेशों अथवा 
उनके दस उपप्रदेशोंमें बॉँटा हुआ है। 

ये भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेश भारतीय राजनीतिमें राजनीतिक प्रदेशवादकी नींव 
बने है। अछूग-अछूग समयमें मारतके अरूग-अरहूग भागमें विकसित राजकीय इकाइयोंका अगर 
अध्ययन किया जाय तो उनमें सातत्य और निश्चित रीतिका अनृगमन होता दिखाई देता है। 
उबत दस उपप्रदेशोंके आसपास ही राजकीय इकाइयाँ रची जाती रही हैं। ये दस उपप्रदेश भारतीय 
राजनीतिके घटक या इकाइयाँ हो गए हैं। भारतीय राजनीतिमें संघर्ष, स्पर्धा या समन्वयकी जो 
रीतियाँ रची गई, उनकी इकाइयाँ तो अधिकांशतः ये दस उपप्रदेश ही रहे हैं। केलिडोस्कोपमें काँचके 
टुकड्रेकी रीतें बदरती रहती हैं, परन्तु कांचके टुकड़े तो वे ही रहते हैं; उसी प्रकार भारतीय 
राजनीनिमें इकाइयोंके रूपमें काम करनेवाले ये राजकीय प्रदेश तो वे के वे ही रहे हैं। मारतीय संविधान- 
के सत्रह राज्य भी ज्यादातर इन प्राकृतिक प्रदेशोंकी नीव पर रचित हैं। इस प्रकार भारतीय राज- 
नीतिके प्रदेशवादकी रीतिके पीछे भू-राजकीय नींवोंके इन प्राकृतिक प्रदेशोंकी विभिन्नता और 
विशिष्टता स्थित है। 


े 


(२) हादं-प्रदेश 


किसी भी राष्ट्रको राजनीतिमें हाई-प्रदेश (०००-४८७ )की घारणा भू-राजकीय प्रदान 
है। प्रत्येक राष्ट्रमें उवंरता, वरसात और यातायातकी सुविवाकी दृष्टिसि एक ऐसा प्रदेश होता 
है, जो राप्ट्रका हार्द बन जाता है। ऐसे प्रदेशोंमें आवादी घनी होती है और दसरे प्रदेशोंकी अपेक्षा 
इसका राजनीतिक प्रमाव खूब अधिक होता है। और राष्ट्रीय राजनीति उसके आसपास घमती 
रहती है। इस दृप्टिसे देखने पर तो मारतीय राजनीतिके परम्परागत हार्द प्रदेश दो रहे हैं: 
(१) गंगाका मंदान, (२) कावेरीका मैंदान। उत्तर भारतमें गंगाका मैदान, तो दक्षिणमें कावेरीका 
मेंदान केन्द्रवर्ती महत्व रखता है। १९५१की जनगणनाके अनुसार ११ करोड़की आवादी अर्थात 
एक चौथे मागकी आवादी गंगाके मँदानमें रहती है, जबकि ढाई करोह़््की आबादी कावेरीके मैदानमें 


रे _ 


रहती है। इन दो हाई -प्रदेशोंके महत्वका पता इससे चलता है कि नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदा- 
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वरी और क्ृष्णाके मैदानोंकी कुछ आवादी मात्र पाँच करोड़ है। ये पाँच नदियाँ पहाड़ी उच्च 
प्रदेशमें बहती रहनेके कारण उनकी घाटियाँ गहरी और कम चौड़ी हैं। अतः इन नदियों पर 
निर्वाह करने वाली आबादी भी बहुत पतली घाटियोंमें रहती है। जबकि दूसरी तरफ गंगा और कावेरीके 
मैदान विद्याल और सपाट होनेके कारण अधिक आवादीका निर्वाह कर सकते हैं। भारतके अधिकांश 
साम्राज्य गंगा और कावेरीके मैदानोंमें ही विकसित हुए हैं; अधिकत: उत्तर और दक्षिण भारतके 
बीचकी स्पर्धा और समनन्‍्वयकी नींवमें भी इन्हीं हादंप्रदेशोंने महत््वका भाग अदा किया है। मौये, 
गुप्त और मुगल साम्राज्योंका सर्जन गंगाके मैदानमें हुआ है; चोर और पाण्ड्य राजाओंके साम्राज्य 
कावेरीके मैदानमें विकसित हुए। स्वातंन्योत्तर राजनीतिमें गंगाके मैदानका प्रभाव विदित ही है। 
लोक-समभाके छत्तीस प्रतिशत सदस्य इसी प्रदेशसे चुने जाते हैं और अब त्तक फे सभी चारों प्रधान- 
मंत्री इसी प्रदेशके रहे है। इस हादंप्रदेशका विरोध करनेवाला परिवर कावेरीके हादठंप्रदेशमें 
विकसित हुआ है जो दररष्ट्व्य हैं। इस प्रकार दो हारदेप्रदेशोंके आस-पास भारतीय राजनीतिने 
आकार ग्रहण किया है। 
इन दो प्रणालीगत हार्द-प्रदेशोंमें उद्योगीकरणने दो नए हार्दप्रदेश जोड़ दिए हैं : (१) 
शेदपुर-कलरूकता विस्तार और (२) वम्बई-अहमदाबाद विस्तार। लोहे, कोयले और विद्युत- 
सुविधाके कारण ये दो प्रदेश तेज़ीसे भारतीय राजनीतिके हादे-प्रदेशके रूपमें विकसित हो 
। 
भारतीय राजनीतिके इन विकसनशझील हादे-प्रदेशोंने कितने ही टेढे प्रइव भी खड़े किए 
है। ऐसा ही प्रथम टेढ़ा प्रब्न इन हार्द-प्रदेशोंके वीच यातायात सम्बन्ध विकसित करना है। गंगा के 
दान और कावेरीके मँदानके वीच यातायातीय मार्गके रूपमें उड़ीसा-आंध्रके तटीय विस्तार बहुत 
पहलेसे विकसित हैं। उसी प्रकार गंगाके हार्द-प्रदेश और गुजरातके तटीय प्रदेशकों जोड़नेवाले 
दोनों मार्ग--अरावछीके पश्चिमका मरु-प्रदेश-मार्ग तथा अरावलीके पूर्वका पहाड़ी मार्ग--सदियोंसे 
समुपरिचित है। गंगाके दार्द-प्रदेशसे दक्षिणके हादें-प्रदेशमें जानेके छिए मुख्य द्वार चम्बलकी घाटी 
वनी हुई है। उसी प्रकार गृजरात तटीय प्रदेशसे दक्षिणके उच्च प्रदेशमें जानेके लिए नर्मदा और 
ताप्तीकी घाटियाँ महत्वपूर्ण मार्य प्रदात करती हैं। हादं-प्रदेशोंकी धारणासे निप्पन्न दूसरा टेढ़ा 
प्रब्न है--माल्वा-वुन्देलखण्डके अटारी प्रदेशका। विध्यका यह उच्च प्रदेश गंगाके हादद्-प्रदेशसे 
अलग दिखाई देते हुए भी ऐसा लूगता हैं कि मानो उस पर नजर रखने वाली अटारी वन गया हो। 
गंगाके हाई-प्रदेशके साथ इस अटारी प्रदेशके विशिप्ट सम्बन्धके कारण भारतीय राजनीतिमें एक 
नई रीति विकसित हुई है। वाहरके हमलेके सामने गंगाके हाई-प्रदेशका वचाव करना असंभव बन 
जाने पर इस हार्द-प्रदेशके पराजित मालिक इस अटारी प्रदेश्वमें सरक जाते थे। प्रदेश पहाड़ी 
होनेके कारण उसे पराजित करना कठिन था। इस पर भी हादं-प्रदेशके मालिक हादं-प्रदेश पर 
नजर रुख सकते थे और हादं-प्रदेशकी सत्ताके कमज़ोर होने पर पुन: उस पर अधिकार करनेकी 
आज्ञा बनी रहतो है। मौर्य और गुप्त साम्राज्यके बब्ते हुए दवावसे इस प्रदेशमें पुनर्गेठिंत गण- 
राज्य अथवा मुस्लिम आक्रमणोंके कारण गंगाके हाई-प्रदेशके स्वामित्वककों बनाए रखनेमें असफल 
होने वाले और अटारी प्रदेशका आश्रय लेने वाले राजपूत राजा--ये दोनों भारतीय राजनीतिमें 
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इस अटारी प्रदेशका मत्तत्त्व प्रदशित करते 
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(३) प्राकृतिक सम्पत्ति 

प्राकृतिक सम्पत्तिकी दृष्ठिसि भारत भाग्यवान है। भारतमें महान्‌ औद्योगिक राष्ट्र बननेको. 
गुंजाइश और संभावना निहित है। 

ओऔद्योगिक विकासकी दृष्टिसि धातु और लोहेको लेकर भारतकी स्थिति ईर्ष्या-प्रेरक है। 
विय्वमरके लोहेके श्रेप्ट भण्डारोंमेंसे एक मारतमें है। यह अनुमान किया जाता है कि विश्वके 
छोहेके पूरे भण्डारका एक चौथाई भाग भारतमें है। इसमें २,१०० करोड़ टन छोहा तो उच्च- 
कोटिका है। आजकल हम ३५-४० छाख टन लोहेका उपयोग करते हैं; इस गणनाके अनुसार तो 
हमारा यह छोहेका भण्डार छाखों वर्ष चलेगा। इसके अतिरिक्त अवरखके उत्पादनका ७०-८० 
प्रतिमत भाग भारत उत्पन्न करता है और मेगनीज़ोंका भण्डार भी अच्छी मात्रामें है। उसी प्रकार 
एल्यूमिनियम बनानेके लछिए वाक्साइट और अणुशक्तिमें प्रयुक्त थोरियम धारक मोवाज़ाइटके 
विषयमें भी भारतकी स्थिति खूब संततोषकारक है। 

उद्योगीकरणके लिए अपेक्षित चालकशक्तिकी दृष्टिसे देखने पर भारतमें कोयलेका भण्डार 
कम और निम्न क॒क्षाका है। कोयला उत्पादकोंमें भारतका सातवाँ नम्बर है। भारतमें कोयलेके 
भण्डार विषयक अनुमान २२९ करोड़से लेकर ६,००० करोड़ टन तकके हैं। आजकी गतिसे यदि 
हम कोयलेका उपयोग करते जायें तो उसका भण्डार २००से ३०० वर्ष तक चल पायेगा। दूसरी 
अन्य बातुओंकी अपेक्षा कोयलेकी स्थिति मध्यम है। प्राकृतिक तेलके सम्बन्धमें भारतका उत्पादन 
मीमावर्ती है। राष्ट्रीय उपयोगका मात्र दस प्रतिशत खनिज तेलका हम उत्पादन करते हैं। आसाम 
और गुजरातके तेलक्षेत्र विकसित हो रहे हैं। इनका जो परिणाम आयेगा, उस पर तेरूकी संभावना 
निर्भर है। इस प्रकार हमें लम्बे अर्सेकी दृष्टिसि विद्युतशक्तिके अन्य साधनों--अणृुशक्ति और 
जलविद्युत पर आधार रखना पड़ेगा। ट्राम्बे, तारापुर और राणाप्रत्ताप सागरके अणुविद्युत केन्द्र 
जय पूरा-पूरा काम करने छंगेगे, तव लूगमग ५२० मेगावाट विजली हमें मिल सकेगी। इस दिश्षामें 
अधिक विकास करनेके लिए भारतके पास असीम अवसर हैं। उसी प्रकार जलविद्युत उत्पन्न करनेकी 
भारतकी अनुमानित क्षमता ४ करोड़ किलोवाटकी है। इसमेंसे इस समय तो हम मात्र एक करोड़ 
किलछोवाट विद्युत उत्पन्न करते हैं। अतः जलविद्युतके क्षेत्रमें अभी भी चार गुना विकासके लिए 
अवकाण हैे। 

इस प्रकार औद्योगिक विकासके लिए आवश्यक खनिजों और साथनोंकी दृष्टिसि भारत 
वि्लार्व संमावनाओंसे पूर्ण है। इन संभावनाओंको वास्तविकताओंमें बदल देने पर भारत विराट 
औद्योगिक राप्ट्रके रूपमें विकसित हो सकता है। इसका होना न होना हमारी अर्थनीति और राज- 
नीति पर निर्भर करता है। 
(४) सीमाएँ ओर संरक्षण 


भारतके संरक्षणमें हिन्द महासागर और हिमारूय महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते आये हैं। 
राजनीतिक जीवन वहुवा अन्तर्मुखी रहा है; अधिकतः: भारतके पड़ोसी प्रदेश आकपेक व रूलचाने- 


वाले ने होनेके कारण भारतकी दृष्टि आक्रामककी अपेक्षा संरक्षणात्मक रही है। इसलिए भारतीय 


राजनीतिकी कमजोर कड़ी संरक्षण और सीमा विपयक अपूर्ण और अधूरी जागरूकता रही है। 


३२ : स्वराज्य-दर्शन 


भारतके विख्यात राजदूत और विद्वान्‌ू के० एम० पद्नीकरने (05००ह०णेमंव्शं फैबटाण:ड प्रा 
एतांधा प्रांक्षणज़ और पफ्ृततां5 गाते पातंणय 0००८श४7४ नामक पुस्तकोंमें भारतीय संरक्षणकी 
दृष्टिसि हिन्द महासागर और हिमालूयकी विशद चर्चा की है। 

सिंगापुरसे ब्रिटेनकी होने वाली विदा और चीनी नौकादलके बढ़ते हुए भयके संदर्भमें भारतीय 
संरणक्षके लिए हिन्द महासागरका महत्त्व स्वयं स्पष्ट है। भूतकालमें भी जलसेनाकी कमज़ोरीके 
कारण भारतमें उपनिवेशवादी अपना अड्डा जमानेमें सम हुए थे। अतः यह देखना रहा कि कहीं 
हिन्द महासागर विरोधी अथवा प्रतिद्वन्द्दी राप्ट्रोके अधिकारमें न चछा जाय। उसी प्रकार हिमालयके 
विपषयमें भी निश्चित बैठना मारतके लिए अच्छा नहीं है। सामान्यतः जेसी मानी जाती है, वैसी 
अभेद्यता हिमालूयकी पर्वतमाछाकी नहीं है। २८,००० फूट ऊँची पर्वंतमाला होने पर भी यहाँ एक 
अजीव भौगोलिक घटना घटी है। सामान्य रूपसे परवेतमालाकी शिखर-रेखा (४०८४-॥४॥४०) और 
जलथरू रेखा ((छ८णशा८त-7ञ८) एक ही होती है; परन्तु नदियोंकी अपेक्षा हिमालय नया 
होनेके कारण हिमालूयमें शिखर-रेखा और जलूथरू-रेखा एक नहीं रही। शिखर-रेखा हिमारूय 
पर्वंतमाला पर और प्रदेशकी जरूथरू-रेखा कराकोरम पव॑तसे तिब्वतके नीचे स्थित पूर्वे-पश्चिम 
कैलास पर्ववमाला पर है। इससे हिमालूयके उत्तरसे निकलरूनेवाली सिंधु, सतलूूज, कोसी और 
ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालूयकों वेघकर दक्षिणी ओर आती हैं। विश्वके भूगोलमें स्थिति ढूँढ़ने पर 
भी नहीं मिलेगी। ये नदियाँ जहाँ आगे आकर हिमारूयको भेद कर भारतीय उपमहाद्दीपमें प्रवेश 
करती हैं, वहाँकी घाट-घाटियाँ भारतीय संरक्षणकी कमज़ोर कड़ियाँ वन गई हैं। इस दृष्टिसे जहाँ 
कराकोरमको वेघ कर लूद्गाखमें इयोक नदी प्रवेश करती है, वहाँ श्योक घाटी; जहाँ सिंधु नदी भारतमें 
प्रवेश करती है, वहाँ डमचोक विस्तार; जहाँ हिमालूयकों वेध कर सतलज भारतमें प्रवेश करती है, 
वहां जिप्की घाट; कोसी नदी जहाँ हिमालयकों भेद कर नेपालमें प्रवेश करती है, वहाँकी घाटी; 
सिक्किमके भूटानके वीच स्थित चुम्दी घाटी; भूटानमें प्रवेश करनेवाली मनास नदीकी घाटी; नेफामें 
थागल्ग रिजके आगेकी डान्यमे और तावांग नदियोंके प्रदेश; ब्रह्मपुत्र जहाँ आसाममें प्रवेश करती 
है, वहाँके प्रदेश--ये सब भारतके संरक्षणकी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। 


(५) प्रादेशिक रीतियाँ 


एशियामें प्रवरतित राजनीतिकी विज्ञाल प्रादेशिक रीतियोंकी दृप्टिसे देखने पर भारत तीन 
प्रदेशोंका अंगभूत भाग है। दक्षिण एशियाके प्रदेशवादका सिहभाग भारत प्रदान करता है। 
दक्षिण एशियामें पाकिस्तान, सिलोन आदिकी तुलनामें भारत खूब बड़ा होनेके कारण इन राष्ट्रोंमें 
हीनताग्रंथि और वर्चस्व-मय (व ण १०फ्रां7०80४००) उत्पन्न करता है। इस प्रकार एशियाकी 
राजकीय रीतियोंकी पृप्ठनूमिकासे उमर कर आनेवाली भारतकी विराट्‌ प्रतिमा (था 7728८) 
अनेक संदिलूप्ट प्रइन उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त भारत पर्चिममें पश्चिम एशिया और 
पूर्वमें दक्षिण-पूर्वे एथियाके प्रदेश्योंके साथ संयुक्त है। यों भी कहा जा सकता है कि भारत पश्चिम 
एशिया और दक्षिण-पूर्व एशियाकों जोड़नेवाछा सेतु है। इस प्रकार भारतने इन दोनों प्रदेशोंसे सम्बन्ध 
विकसित किए हैं। स्वराज्य-प्राप्तिकि वाद भी नारतकी विदेश-नीति इन दो प्रदेशोंके वीच अवगणना 


भारतीय राजनीतिके आधार : ३३ 


ओर थाकर्षणके मावोंमें झोंका खाती रही है। १९४७से १९५५ तक भारतकी विदेश-नीतिका 
केन्द्र दक्षिण-पूर्व एशिया था। वांइंग परिपद्के वाद भारतका रस दक्षिण-पूर्व एशियामें कम होता गया 
और १९५०६से भारतीय विदेश-नीतिने पश्चिम एशियाकी तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। इस 
प्रकार एशियाकी राजनीतिमें बन रहीं विविध प्रादेशिक रीतियोंमें भारत अपना उचित स्थान ढूंढ़नेकी 
पूरी कोशिश कर रहा है। 

भारत विश्वके सबसे पुराने राष्ट्रोमेसे एक है। मानव-इतिहासके उप:काल तक उसका 
इतिहास फैला हुआ है। पाँच हजार वर्षके इस इतिहासमें भारतने वहुतसे उत्थान-पतन देखे हैं और 
विविध संघर्षो और समन्वयोंमें उसका व्यक्तित्व तैयार हुआ है। 

भारतीय इतिहासका मुख्य मर्म राजकीय एकता और सांस्कृतिक समन्वयके लिए किए 
जाने वाले प्रयास ही रहे है। उपमहाद्वीपीय विस्तारकों रखनेवाले भारतमें राजकीय एकता स्थापित 
करनेमें सफल हुए साम्राज्यों--मीर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुग़लक साम्राज्य 
और ब्रिटिश साम्राज्य--के समयका हिसाव करें, तो सब मिला कर सात सौ वर्षसे भी कम होते 
हैं। इस तरह भारतकी राजकीय एकता सिद्धिकी अपेक्षा स्वप्न अधिक रही है। राजकीय एकता- 
की इन मुश्किलोंके कारण उसकी चाह प्रजा-जीवनमें अधिक तीन वनी है। हिमालहूयसे कन्याकुमारी 
तक चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करनेके आदर्श और प्रयत्न भारतीय इतिहासके हरएक युगमें हुए 
हैं। यों भी कहा जा सकता है कि राजकीय एकता भारतीय समाजमें लोकस्वीकृत और सर्व- 
सामान्य राजकीय मूल्य वन गई है। 

राजकीय एकताके अतिरिवत सांस्कृतिक समन्वय भारतीय इतिहासकी दूसरी चुनौती 
रही है। पश्चिम एशिया और मध्य एशियाकी अपेक्षा भारत उबर जमीन, अपेक्षित वरसात तथा 
समधात हवामानके कारण मानव-आवादीकी दृष्टिसे हमेशा स्वागत योग्य और आह्लादक रहा 
है। इस वजहसे इतिहासके विविध स्तरों पर मध्य एशिया और पद्िचिम एशियासे नई-नई टोलियाँ- 
जातियाँ भारतमें आती रही हैं। विविव संस्कृतियोंके भारतमें आगमनने भारतीय इतिहासमें 
सांस्कृतिक संघर्५पं और समन्वयके अनेक प्रइन उत्पन्न किए हैं। वाहरसे आने वाले सांस्कृतिक आघात 
जौर उनसे निवट लेनेके लिए जन्मे राष्ट्रीय प्रत्याघातोंमें मारतीय-संस्क्ृतिकी सर्जनात्मकताके स्वर्ण 
पल रखे गये हैं। आयोके आगमन और द्रविड़ोंक साथ उनके संघर्ष-समन्वयसे उमरती वेदकालीन 
संस्कृति, ग्रीकोंके आक्रमणके प्रतिकार स्वरूप उभरता मौर्य साम्राज्य, शकोंके साथ हुए संघर्षसे 
उत्पन्न गुप्त साज्नाज्य, मुस्लिम आक्रमणोंके कारण उत्पन्न पुनरुत्थानवाद और हिन्दू-मुस्लिम समन्वयके 
प्रवाह, ब्रिटिण साम्राज्य द्वारा आए हुए यूरोपीय संस्क्ृतिके आधातके प्रत्याघात स्वरूप विकसित 
हुई राष्ट्रीय पुनर्जागृतिकी प्रक्रि--ये सब यह बताते हैं कि भारतीय इतिहासकी सर्जनात्मकताकी 
चावी वाहरते जाई हुई संस्क्ृतियोंकी चुनौतीके प्रतिकार रूपमें और उनको आत्मसात्‌ करनेमें रही 
है। यह उल्लेखनीय है कि भारतोय इतिहासके तीन मुख्य युग भी वाह्म संस्कृतियोंके आगमन और 
उनके आधघातमेंसे जन्मे हँ---आयोंके आगमनसे हिन्दू युग, मुस्लिमोंके आगमन से मुस्लिम युग और 
अंग्रेजोंके आगमनसे ब्रिटिश युग। ह 

पाँच हजार वर्षोके इस इंतिहासमेंस भारतको अनेक अनुमव और प्रब्न मिले हैं। हर- 
एक युग और हरुएक संस्छृतिने मारतके व्यक्तित्वके वनानेमें अपना योग दिया है। बौद्धवर्मके 


३४ : स्वराज्य-द्न 


आन्दोलूनने भारतके अहिंसा और शान्ति विपयक मुल्य स्थापित किए; मौर्य और गुप्त साम्राज्यमें 
विशाल साम्राज्यके लिए व्यवस्था तंत्रके विकसित होते हुए विज्ञानके दर्शन होते हैं। मुगल समयमें 
व्यवस्था या प्रशासनतंत्रके वर्तमान रांचेके वीज देखनेको मिलते हैं। सूबा, सरकार, परगना और 
महल आदि विविध स्तरोंपर प्रज्ासन तंत्रकी उल्लेखनीय तफसील मुग्रल सामञ्राज्यने विकसित की। 
उसी प्रकार अकवरके शासनने जमीन-महसूछकी वर्तमान व्यवस्थाकी नींव डाली। इस प्रकार 
भारतीय इतिहासने विविध अनुभवों और विकास हारा भारतको समृद्ध वनाया है। इसीके साथ 
भारतीय इतिहासने कितने ही प्रश्न और चुनौतियाँ भारतको दी हैं। संकुचित प्रदेशवाद और 
जातिवाद भारतीय इतिहासके द्वारा पैदा हुए प्रश्न हैं। उसी प्रकार आरयों और  द्वविड़ोंके आपसी 
संघर्षका मनोवैज्ञानिक आक्रमण-सय अभी तक मद्गासमें हिन्दी-विरोधी आन्दोलन और. द्वविड़ोंके 
लिए अछूग उपराष्ट्रवादकी प्रवृत्तिमें दिखाई देता है। अधिकतः मध्ययुगर्मे हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
वीच हुए सत्ता-संघर्ष में मानापमान तथा हीनता या रूघुता ग्रंथियोंके प्रश्न ऐसे उलझ गए हैं कि 
उनके कारण भारतकी मौजूदा राजनीतिमें हिन्दू-मुस्लिस प्रघत एक बड़ी समस्या वन गया है। 
१८८छके विप्लवसे चौंक कर अंग्रेजोंने देशी राज्योंके विलीनीकरणकी प्रवृत्ति पर यदि ब्रेक न 
लगाई होती तो आज भी भारतके ब्विटिश-विभाग और देशी राज्योंके विभागके बीच राजकीय 
अनुभवों और दृष्टिकोणोंके विषयमें जो भिन्नता मिलती है, वह शेष न होती। ऐसा न होनेके कारण 
ही हमें देशी राज्योंक विदीनीकरणकी समस्याकों सुलझाना पड़ा और अभी भी भारतीय राजनीतिमें 
राजाओंकी शक्ति महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। इस प्रकार इतिहासने भारतकों अनुमव-समृद्धि 
और प्रइन-परिताप--दोनों ही प्रदान किए हैं। 
आजके भारतका जन्म १९वीं सदीमें हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य हारा लाई गई परि्चिमी 
संस्क्ृतिका आघात और उससे जन्मे राष्ट्रीय प्रत्याघात--इन दोनों परिवलोंके संघर्ष और समन्वयसे 
वर्तमान भारतने आकार लिया है। १७०७में औरंगज़ेवकी मृत्युसे लेकर १८१८ तकका समय 
भारतमें सत्ता-संघर्ष और अंवाधुंधीका रहा हैं। मराठों, फ्रान्सीसियों तथा ब्रिटिशरोंके त्रिपक्षी 
सत्ता-संघर्षमें १९दीं सदीके आरम्भमें ब्रिटिशरोंकी स्पप्ट विजय दिखाई देती है। क्विटिश साम्राज्यका 
विस्तार करनेदी बौर दृढ़ीकरण करनेकी प्रक्रिया वेलेजडी (१७९८-१८०५) और हेस्टिग्स 
(१८१३-१८३६३ ) के समयमें अपनी चरमसीमा पर पहुँच गई। उस समय तक यूरोपमें नेपोलियनका 
विश्नह नी समाप्त हो गया था और ब्रिटेनमें उदारवाद (#9७थ्व57)का प्रवाह वेग ग्रहण 
कर रहा था। अतः ब्रिटिश साम्राज्यका वास्तविक प्रभाव १९वीं सदीसे भारतीय जीवन पर पड़ने 
लगा था। 
लाड्ड वेन्टिक (१८२८-१८३५) के समयमें भारतमें पश्चिमीकरण और आधुनीकरणके 
प्रवाहोंने गति ग्रहण की। सठी-प्रथाका उन्मूछन, ठगोंके त्रासका नाश, कायदेका व्यवस्थीकरण, 
रेलवे, टेलिग्राफ, मेकाछेकी सिफारिशोंके अनुसार आरम्भ अंग्रेजी-शिक्षा--इस प्रकार विविध क्षेत्रोंमें 
आधुनीकरण और समाज-सुवारके प्रयास आरम्भ हुए। १५वीं सदीके वादके हिस्सेमें उक्त वातोंके 
साथ-साथ उद्योगीकरणका प्रवाह भी मिल्ल गया। इस तरहसे सुदृढ़ राजकीय एकता और तार-डाकके 
समग्र देश पर छा जाने वाले जाल, पश्चिमी झिक्षा, उदारवादके असरमें आकर शुरू किए गए समाज- 
सुवारके काम और विकसनशझील उद्योगोंके चरणों पर फैलता हुआ आवुनीकरण--ये सव भारतीय 


नारतोय राजनीतिके आधार : ३५ 


जीवन पर बिछते हए ब्रिटिश साम्राज्यके सांस्कृतिक प्रभावोंके माध्यम थे। भारतके लिए वाह्म संस्क्ृतिका 
ऐसा तीत्र और सर्वव्यापी प्रभाव-आधात अमृत्पूर्व था। मुस्लिम-संस्क्ृतिकी चुनौती बहुधा सीमा- 
वर्ती और राजनीतिक थी; मुस्लिम-संस्कृतिका प्रभाव-आधात सीमित था और हिन्दू-समाज 
संरक्षणात्मक मनोग्रंथिके संस्कारवश अलगतावादकी जड़ काँचलीमें जा मरा था। परिणामतः भारतमें 
हिन्दू और मुस्लिम समाज आपसमें ओत-प्रोत न हो सके और समानान्तर समाजोंके रूपमें जीवित 
रहे। ब्रिटिश साम्नाज्यका सांस्कृतिक आघात इतना तीव्र और सवेव्यापी था कि उससे उदासीन 
रहना या उससे मूह फेर लेना भारतोय समाजके लिए असंभव था। पश्चिमी-संस्क्ृतिका यह प्रभाव- 
आधात पहली किसी भी संस्कृतिकी अपेक्षा अधिक व्यापक था। शिक्षित वर्गोके साध्यमसे यह 
समाजके अलरूग-अछूग स्तरों और कोनोंमें फेलने लगा। उसने बड़े पैमाने पर समाजमें स्पन्दन और 
संवेदनोंकी जगाया। 

ब्रिटिश साम्राज्यके सांस्कृतिक आधातके प्रत्याघात मिलेजुले थे। तत्कालीन सामन्तशाही 
और प्रणालीगत विशिष्ट वर्गने उसका विरोध किया। समाज-सुधार और टेक्नोलोजीके क्षेत्रमें 
प्रकटित नए उन्मेपने भारतीय जीवन पर प्रभाव डालनेवाले इन सामन्तशाही और विशिष्ट वर्गोको 
क्षुब्य कर दिया। इस क्षुव्वता और हक्‍्केवक्केपनसे १८५७का विप्लव खड़ा हो गया। इस विप्लवके 
लिए देसी राज्योंके विलीनीकरणकी नीति जितनी जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार हैं सामाजिक 
और टेक्नोलोजिकल सुधार। परन्तु १८५७का यह विप्लव इन नए सुधारोंके विरुद्ध आखिरी 
लड़ाई सिद्ध हुआ। इस विप्लवने सामन्तशाही और विशिष्ट वर्गोकी सदाके लिए कमर तोड़ 
डाली। सामन्तशाही और विशिष्ट वर्गके मिटे हुए प्रभावके कारण उत्पन्न शून्यावकाश परिचमी 
शिक्षा द्वारा विकसित हो रहे नए आधुनिक विशिष्ट वर्गसे भरा जाने लूगा। 

विलियम वेन्टिकके समयमें छोटेसे किन्तु आधुनिक पश्चिमी शिक्षाप्राप्त वर्गने इन सुधारोंका 
स्वागत करना शुरू कर दिया। इस नए वर्गके प्रतिनिधि थे राजा राममोहन राय। पश्चिमी-संस्कृतिके 
इस आधातका स्वागत या चुनौती देनेकी प्रक्रियामें ब्रह्मममाज, आयंसमाज, प्रार्थनासमाज आदि 
कितने ही धर्मसुधार सम्बन्धी आन्दोलन चल पड़े। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनरुत्यान और समाज- 
सुधारके आन्दोलनोंसे मारतकी राष्ट्रीय पुनर्जागृति (प्रथ्मंणाग कथ्याक्षंडड्शा८०) ने रूप ग्रहण 
किया। राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि इस जाग॒तिके ज्योतिधर 
थ। चस तरह १८२५-१८७५के पाँच दशकोंमें राप्ट्रीय नवजागृति और राष्ट्रवादके प्रवाह पुप्ट 
हुए ओर धीरे-धीरे आधुनिक शिक्षाप्राप्त विशिष्ट बर्गके हाथोंमें समाज जीवनका नेतृत्व चला गया। 

१८५७का विप्लव और १८५७क्रे आसपास जन्मी राष्ट्रवादी आन्दोलनकी नेतागीरियोंके 
वीच भिन्नता खूब सांकेतिक है। एक तरफ झाँसीकी रानी, तात्या टोपे या वहादुरशाह तो दूसरी 
तर्क सुर्द्धनाथ वनजा या दादामाई नौरोजी--नेतृत्वके दो समूह भिन्न दुनिया पेश करते हैं। एक 
अगालानत जार सामन्तशाही नेतृत्व प्रतिविवित करता है तो दूसरा आधुनिक और प्रगतिशील नेतृत्व 


उपस्थित करता है। इस तरह १८५८से १८७५ तक का समय भारतीय समाजके विशिप्ट वर्ममें 
जा रह मूलमूत और स्मरणीय परिवतंनका साक्षी है। 
इन परिवलोंके 


कारण १८७५के आसपास भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलनका सूत्रपात 
हुआ। ब्रिव्णि साम्राज्य 


हारा दा गई राजकीय एकतासे जन्मे राषप्ट्रवोध, सिविल सेवामें शिक्षित 
३६ : स्वराज्य-दर्शन 


भारतीयोंके प्रति हुए अन्यायसे उत्पन्न असंतोप, लॉडे नॉर्थत्रुकके त्यागपत्रमें निमित्त हुए रूई पर चुंगी 
विपयक विवाद आदि जनेक प्रसंगोंमें प्रतविवित आथिक झोषण और अन्याय, इल्वर्ट बिलके विवादसे 
वहिरागत जातीय भेदभाव, सामाजिक और घामिक सुबारोसे पुष्ट हुई राष्ट्रभावता, परिचमी शिक्षासे 
प्रकटित आधुनिक विशिष्ट वर्ग आदि विविध कारणोंसे भारतका राष्ट्रवाद विकसित हुआ। 
१८७७में सुरेन्द्रनाथ वनजोंने जिस सिविल सेवा आचन्दोरूनको जगाया था, उसीके चरणों पर 
१८८पमें वम्बईमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका जन्म हुआ। 

भारतीय राष्ट्रवादके विकासको चार सोपानोंमें वाँठा जा सकता है: (१) आरम्मिक 
सोपान : १८७८से १८८५ तक, (२) ब्रिटिश न्याबवृत्ति और आवेदनपत्रोंकी असरकारकता पर 
विश्वास रखनेवाली नरम राजनीतिका सोपान : १८८८से १९०४, (३) राष्ट्रीय आन्दोलनके 
गरम और नरम दलोंके बीच संघर्षका समय : १९०५से १९२० और (४) गांधीवादी राजनीतिका 
सोपान : १९२०से १९४७ तक । राण्ट्रीय मुक्तिसंग्रामके इन चारों सोपानोंके प्रसंग और प्रवाह इतने 
सुपरिचित हैं कि उनकी तफसीलमें उतरना आवश्यक नहीं। 

९२०में भारतीय राजनीतिमें एक महत्वपूर्ण बड़ी उलझन पैदा हो गई थी। कांग्रेसके 
गरम और नरम दरू--दोनों ही असफल सिद्ध हुए थे; एक जूब विनम्र होनेके कारण तो दूसरा 
अति उद्र होनेके कारण। इन परिस्थितियोंमें इन दोनों परम्पराओंका समन्वय कर मध्यम मार्ग 
वनानेका काम यांघीजीके हिस्सेमें आया। एक तरफ व्यवस्था और वेघानिक पद्धतियोंके लिए 
नरम दलका आग्रह और दूसरी तरफ गरम दरूकी आक्रामकता---इन दोनोंका समन्वय कर गांवीजीने 
राजनीतिकी नयी शैली विकसित की। इनके नए शस्त्र थे अहिसक सत्याग्रह और सामूहिक 


हक 
आन्दोलन 


आन्दोलन। इस प्रकार शिक्षितों तक सीमित राष्ट्रवादी आन्दोलूनकों गांधीजीने सामाजिक आधार 


पर विकसित किया। नगरके वृद्धिजीवी वर्गके साथ गाँवोंके किसान भी इस आन्दोलनमें आ 
मिले। १९२१में खिलाफत आन्दोलन, १९२२समें वारदोली सत्याग्रह, १९३०में दांडीयात्रा, १९३१का 


जे 


सत्याग्रह, १९४२का भारत छोड़ो आन्दोलन आदि सत्याग्रहोंकी परम्पराने कांग्रेसके स्वरूप 
और शक्तिका विस्तार किया और प्रजाके अल्ग-अहूग वर्गोकों राजनीतिक प्रवाहमें खींच लिया। 
गांवीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसने सच्चे अर्थोमें सामूहिक रूप घारण किया। दहरी मध्यम वर्ग और 
गाँवोंका समृद्ध किसान वर्ग--थे दोनों ही समूह आन्दोलनके मुख्य भागीदार वने। इस आन्दोलनके 
प्रति पूंजीवादियों और दलित वर्गकी सहानुभूति बनी रही; परन्तु एक या दूसरे कारणोंको लेकर 
वे इस आन्दोलनमें सक्तिय भाग न ले सके। एशियाके विविध राष्ट्रीय आन्दोलनोंकी तुलनामें 
कांग्रेलकी नींव प्रभावश्याली ढंगसे फैली हुई थी; परन्तु यह सब होते हुए भी उसके आन्दोलूनकी 
सरमसीमा आने पर नी उसकी सदस्यथ-संख्या ४० करोड़की आवादीमें २०-२५ लाखसे अधिक 
नहीं बढ़ी। 

इाप्ट्रवादी आन्दोलनके अन्तिम दिनोंमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं और भावनाओंका माध्यम 
कांग्रेस दनी। प्रजाके विविध वर्ग और उनकी विविध विचार-धाराओंको गूंथ कर एक विशाल 


| 


राष्ट्रीय मंच बनानेमें कांग्रेसको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुईं। इतना ही नहीं, परन्त राष्ट्रवादी 


आन्दोलनका ब्वेब राजकीय मुक्ति तक सीमित न रख कर प्रजा-कल्याण और सर्वोदयकी जागरूकता 


विकसित करनेमें कांग्रेसकी विदश्याल सामाजिक प्रशनोंसे सम्बन्धित संवेदनशीलता प्रकट होती है। 
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कांग्रेसके इस आान्दोलनकों सफहता और असफलता दोनों ही मिलीं। कांग्रेसकी सफलताके कारण 
ब्रिटिश साम्राज्यने जल्दी ही संवैधानिक सुवार करने आरम्म कर दिए और यह प्रक्रिया अन्तमें 
१९४७की स्वातंत््य धारामें परिणत हुई। जबकि दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादके प्रवाहोंको 
मुस्लिमोंके साथ जोड़नेके अनेक प्रयास करने पर भी कांग्रेस उसमें असफल हुई। १८२०में वहावी 
आन्दोलन शुरू हुआ; मुस्लिम राष्ट्रवादके प्रवाहको सर आगा खाँ तथा सर सैयद अहमदखाँने 
पुप्ट किया और ब्रिटिशरोंते उसे प्रोत्साहन दिया। १९०६४में मुस्लिम छीगकी स्थापना, १९०९सें 
अलग मतदातामण्डलकी रचना, १९४०में छीग छारा स्वीकृत पाकिस्तानकी माँग, १९४५-४०७में 
हुए व्यापक साम्प्रदायिक दंगे--यह्‌ सब प्रसंग-परम्परा महत्वपूर्ण होनेषर भी यहाँ उसको तफ़्सीलमें 
उतरना आवश्यक नहीं। अन्तमें मुस्लिम अलगतावादकों समाप्त करनेमें कांग्रेसको मिली असफलतासे 
पाकिस्तानका जन्म हुआ (विशेष विवरण इसी ग्रंथमारा-योजनाके स्वातंत्य-संग्राम दर्शन अंथमें 
देखिए) ! 

१९४७की १५वीं अगस्त जितनी भारतीय राष्ट्रवाकके लिए विजयकी प्रतीक थी, उतनी 
ही पराजयकी भी। स्वातं"य-दिवसके समारोह पर दिल्लीमें जगमगाती रोशनी और वंगालमें 
पीड़ित मानवोंके आँसुओंको पोंछत्ते हुए गांधीजी--ये दो चित्र हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनकी जय-पराजय 
और गौरव-करुणताको वेधक ढंगसे प्रतिविवित करते हैं। 


किसी भी राप्ट्रकी राजनीतिके पीछे सामाजिक परिवक और समूह काम करते रहते हैं। 
समाजमें घन, धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश आदि विविध आधारों पर सत्ता-ढाँचा और सत्ता-संबंध 
बनते रहते हूँ। इस प्रकारमें सत्ता-ढाँचेफे अतिरिक्त आथिक और सामाजिक सत्ता-ढाँचे भी होते 
हैं। समाजके विविव क्षेत्रमें ये सत्ता-डंचे और परिवर एक-दूसरे पर असर डालते रहते हैं। 
राज्यशास्त्रकी परिमापामें इस वास्तविकताकों औपचारिक राजनीति और उसकी सामाजिक- 
आधिक निम्न-संरचनाके आपसी संबंधोंके रूपमें निरूपित किया गया है। राजनीतिकी औपचारिक 
परिपाटी और सामाजिक-आथिक निम्न-संरचनाकी अनौपचारिक परिपाटीके बीच समन्वय-संघर्षसे 
दी जीवन्त राजनीति स्वरुप प्राप्त करती है। 

राजनीतिके औपचारिक और अनोपचारिक कक्षाके अन्तः-संबंधोंकी स्पष्टताके लिए थोड़े 
मुद्दे नोट करना अपेक्षित है: (१) किसी भी सम्राजकी राजनीतिकी आ्थिक-सामाजिक निम्न- 
संरचना होती ही है। इस निम्न-संरचनाकी तफसीलें और स्वरूप विविध समाजोंमें अछग-अरूग हो 
सबते हैं; परन्तु निम्न-संरचनाके बिना राजनीतिका होना संभव नहीं। (२) इन दोनोंका आपसी 
असर सम्पूर्ण और एकमार्गी नहीं होता। दोनों कक्षाएँ एक-दूसरे पर असर डालती हैं और यह असर 
दूसरे अनेक परिवलोंस सीमित वनता है। कितनी बार आथिक समूह और जातिवादी परिबर 
ओपचारिक राजनीति पर असर डालते हैं तो कितनी ही वार औपचारिक राजनीति आशिक समूह 
या जातियोंमें जड़से हो परिवर्तन छा देती है। इस प्रकार ये अन्तःसंबंब न तो पृर्वेनिर्णीत ही हैं 
और न एकमार्गी ही। (३) राजनीति और उसका आ्थिक-सामाजिक निम्नतंत्र--ये दोनों स्थगित 
न होकर गतिशील और परिवतेनशीर हैं। राजनीतिके हर-एक परिवतंनका असर उसके निम्नतंत्र 
पर पड़ता है बौर निम्नतंत्रमें होने वाले परिवर्तनोंका असर राजनीति पर पड़ता है। इस तरह 


३८ ५ स्वराज्य-दर्शन 


राजनीति और उसके निम्मतंत्रके वीचके अंतःसंबंधोंकी रीति (एवथांथ7) प्रतिक्षण बदलती 
रहती है। 

भारतकी राजनीतिके आधारमें काम करनेवाले सामाजिक परिवरलू और सत्ता-ढॉचेका 
अध्ययन करें तो घर्म, भाषा, जन-जाति और जाति--थे चार मुख्यतः उसकी इकाइयोंके रूपमें 
हमारे सामने आते हैं। ये चारों परिवल अलरूग-अरूग काम नहीं करते, परन्तु वे एक-दूसरे पर 
असर डालते रहते हैं। अनेक वार धर्म भाषाकीय समूहोंको या भाषा जाति-समूहोंको काटता रहता 
है। इस प्रकार तीनों ही बल सामाजिक ढाँचेकी रचनामें इतने उल्झे रहते हैं कि वास्तवमें उन्हें 
अछरूग करना असंभव हो जाता है। यहाँ मात्र विइलेषणकी दृष्टिसि इन चार परिवरोंको अलग-अलूग 


कर देखा गया है। 


(१) धासिक समूह 


धर्मकी दृष्टिसे भारतमें चार मुख्य धर्म कहे जा सकते हैं : हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और 
सिख। १९२१की जनगणनाके अनुसार चार घर्मोके अनुयाइयोंका प्रतिशत क्रमशः ८३९५, १०*७, 
२४ और १८८ है। इस तरहसे भारतके सामाजिक जीवनमें हिन्दू प्रभावशाली स्थान प्राप्त किए 
हुए हैं। काइमीर राज्य और आसामके पव॑तीय प्रदेशोंमें हिन्दुओंकी आवादी ५० प्रतिशतसे कम है, 
कच्छ, केररू, पंजाव और आसामके घाटीप्रदेशोंमें ५०-७५ प्रतिशतके बीचमें है। इनके अतिरिक्त 
दोष सभी प्रदेश्योंमें हिन्दुओंकी आवादी ७५ प्रतिशतसे अधिक है। हिन्दू वहुमतमें होनेके कारण 
लघुताग्रंथि या भयग्रंथिसि पीड़ित नहीं हैं। युगोंसे विकसित परम्पराके अनुसार हिन्दुओंका 
दृष्टिकोण सहिप्णु और समन्वयवादी रहा है। इसी कारण वहुमती घर्मंसमूहकी जननी राजनीति 
भारतमें विकसित न हो सकी। स्वराज्य-प्राप्तिके पूर्व भी हिन्दूराष्ट्रका नाद जगाने वाली हिन्दू 
महासभा भारतकी राजनीतिमें उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त नहीं कर सकी थी। स्वराज्य-प्राप्तिके 
वाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ हिन्दूराष्ट्रके सिद्धान्तको आगे बढ़ा रहे हैं। सामान्यतः 
यह देखनेकों मिला है कि जहाँ हिन्दू अल्पमतमें होते हैं या जहाँ अन्य जातियोंकी चुनौती उल्लेख्य 
होती है, वहाँ-वहाँ आत्यन्तिक हिन्दूवादी राजनीतिको वरू मिला है। यह भी द्रष्टव्य है कि स्पर्धात्मक 
राजनीतिके दवावोंमें आकर जनसंघ भी भाषा और व्यवहारमें अपने आत्यन्तिक सिद्धान्तोंकी नरम 
और अधिक स्वीकार्य वनानेकी कोशिश कर रहा है। सिलोनमें जिस प्रकार "मात्र सिंहली के सिहली 
राप्ट्रवादके प्रवाहमें वन्दरनायकेका पक्ष सत्ता पर आया, उसी प्रकार भारतमें उग्र हिन्दृवादके 
प्रवाहमें किसी पक्षका सत्ता पर आ जाना असंभव नहीं तो भी आजकलरूकी परिस्थितियोंको देखते 
हुए इसका होना संभव नहीं छूगता। 

भारतमें हिन्दुओंके वाद दूसरा धामिक समूह मुस्लिमोंका है। भारतके बँटवारेसे पहले 
मुस्लिमोंकी आवादी २५ प्रतिशत थी, जो अब घट कर १० प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार 
मुस्लिम भारतमें सबसे वड़े अल्पमतमें हैं। इस पर भी मुस्लिम आवादीकी संख्याकी दृष्टिसे 
इण्डोनेशिया और पाकिस्तानके वाद भारतका तीसरा स्थान है। काइमीर राज्यमें मुसरूूमानोंकी 
आवादी ६८ प्रतिशत है। उत्तर गुजरात, उत्तर प्रदेश, विहार, वंगालू और आसाममें मुसलूमानोंकी 
संख्या क्रमशः: १७, १०८, ५८, ७० और २८ लाख है। दक्षिणमें भूतपूर्व हैदरावाद राज्यकी राजधानी 


भारतीय राजनोतिके आधार : ३९ 





हैदराबादके आसपास मुसलहूमानोंकी १०से १५ प्रतिशत आवादी है। निज्ञामके शासनके कारण 
इस प्रदेशमें मसलूमानोंका असर रहा हैं। उसी प्रकार केरलके मलवार विस्तारमें मुसलूूमानोंकी 
आबादी १६ प्रतिशत है। इस प्रकार काश्मीर, गंगा नदीका प्रदेश, उत्तर गुजरात, हैदराबाद और 
केररू--इन पाँच प्रदेशोंमें मुसलमानोंकी आवादी उल्लेखनीय है और वहाँकी राजनीतिमें महत्त्ववृण 
भाग अदा करती है। 


धामिक बहुमत ओर अल्पमत' 


बहुमत सबसे बड़ा. सबसे बड़े. सभी रूघु 


राज्य बहुमत धर्म धर्मका. रूघुमत लघुमत धर्म मत धर्मका 
प्रतिशत. धर्म का प्रतिशत प्रतिशत 
5 8 न न न नल नल मनन 
केररू हिन्दू ६०.८ ईसाई २१.२ ३९.२९ 
पंजाव हिन्दू ६३.७. सिद्ध ३८.रे ३६३ 
आसाम हिन्दू ६४.८ मुसलमान २२.९ ३५.२ 
काब्मीर मुसलमान ६८.३. हिन्दू र्८प्‌ ३१.७ 
वंगारू हिन्दू ७८.७. मुसलमान २०.० २१.३ 
महाराष्ट्र हिन्दू ८२.२ मुृसलरूमान ७.७ १७.८ 
उत्तर प्रदेश हिन्दू ८४.७. मुसलमान १४.६ १५.३ 
विहार हिन्दू ८४.७... मुसलमान १२.५ १५.३ 
मैसूर हिन्दू ८७.३ मूृसलमान ९.९ १२.७ 
आंध्र प्रदेश हिन्दू ८८-४ . मूसलूमान ७.५ ११.६ 
गुजरात हिन्दू ८९.०. मुसलमान ८.५ ११.० 
मद्रास हिन्दू ८९.९. ईसाई ण्र १०.१ 
राजस्थान हिन्दू ९०.० मुसलमान ६.५ १०,० 
मव्य प्रदेश हिन्दू ९४.०. मुसलमान ४.१ ६.० 
उड़ीसा हिन्दू ९७.६ मुसरमान १.२ २.४ 





१. केरलूमें मुमहूमानोंकी आवादी रूगमग १६ प्रतिशत है। 
२. सेन्सस कमीशन (जनगणना आयोग)की १९६१की रिपोर्ट पर आधारित। 


४० : स्व॒राज्य-दर्शन 


स्वराज्य-प्राप्तिकि वादकी राजनीतिमें मुसलमान सामान्यतः कांग्रेसका समर्थन देता रहा 
है। रूघुमत सम्प्रदाय होनेके नाते मुसलमान स्वभावतः लूघुताग्रंथि तथा भयग्रंथिका अनुभव करते 
हैं; अतः अपने हितोंका रक्षण करनेके लिए कांग्रेसको ही समर्थत देनेकी भावना मुसलमानोंमें 
दिखाई देतो है। इस तरह स्वराज्यके वाद दो दशकों तक कांग्रेसको मुसलूमानोंका समर्थन मिलता 
रहा है; परंतु पिछले थोड़ेसे वर्षोमें मुस्लिम मतों पर कांग्रेसका प्रभाव कम हो गया है। बीस वर्षोकी 
स्पर्धात्मक राजनीतिके वाद मुस्लिमोंमें आत्मविश्वास बढ़ा है और उनमें राजनीतिक विभाजन हो 
रहा है। केरलूकी राजनीतिमें मुस्लिम लीगने सदा ही एक प्रभावशाली वलके रूपमें भूमिका अदा 
की है। परन्तु १९६५के वाद मुस्लिम अधिक सक्रिय बने हैं। चौथे चुनावके समय उत्तर प्रदेश्ममें 
मजलिसे मुशावरतने राजनीतिमें सक्तिय भाग लिया और अलूग-अछरूग राज्योंमें शाखाएँ स्थापित 
कर मुस्लिम मतदाताओंको मार्ग-दर्शन देनेकी कोशिश की। चौथे चुनावमें पहली ही बार मुस्लिम 
मतों पर कांग्रेसका प्रभाव टूटा है और विविध पक्षोंके बीच मुस्लिमोंका विभाजन होता शुरू हो 
गया है। इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपीनियनकी मत गणनाके अनुसार १९५७में कांग्रेसको 
मिले मतोंका प्रतिशत ५३ था, जबकि १९६७में घटकर ४४ प्रतिशत रह गया है। राजनीतिक 
विकासकी दृष्टिसे यह स्वागतयोग्य प्रवाह है। 

भारतमें ईसाइयोंकी आवादी मात्र २४ प्रतिशत है; परन्तु उनकी आवादी केरल, नागा- 
लेण्ड और मद्गरासमें केंद्रित होनेके कारण वहाँ उनका राजनीतिक प्रभाव अधिक है। नागालैण्डमें 
आदिवासी ईसाई धर्मका पालन करते हैं। १९वीं सदीमें ईसाई पादरियोंने यहाँ शिक्षण और 
धर्मका प्रचार करता शूरू किया, तभीसे यहाँ ईसाई धर्मके चरण पड़े। आज नागालैण्ड राज्यमें 
ईसाइयोंकी वहुसंख्या है। केरूूमें ईसाइयोंकी आवादी २१*२ प्रतिशत है और केरलमें वह बड़ा 
प्रभाव रखती है। ईसवी सन्‌ ५२में अपोस्टल थामस मल्वारमें आया। तभीसे वहाँ ईसाई कौमका 
आरम्म हुआ। केरूूकी राजनीतिमें ईसाइयोंका प्रभाव खूब रहा है। वे मुख्यतः: व्यापार, उद्योग, 
वेंकों आदिके क्षेत्रमें महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित कॉलेज 
और स्कूल तथा ईसाई चर्च केरलूकी राजनीतिमें सक्रिय भाग अदा करते हैं। आरम्भके वर्षोामें 


आप ्ज्थ् 


केरलमे 


 कैरलमें कांग्रेसमें ईसाइयोंका प्रभाव अथिक था और पदट्टमाथान्‌ पिल्‍्लईके बाद नायर तत्वोंको 
हटाकर ईसाइयोंने कांग्रेसके नेतृत्वकों सेमाल लिया। वहुत वर्षों तक नायर और ईसाई समूहोंके 
दीच संघर्ष और मान-मनौवरू चरूती रही। परन्तु १९६०के वाद कांग्रेसमें एलवा जातिका प्रभाव 
बढ़ने लगा और आर० शंकरका दल आगे आया। एलवा जातिके बढ़ते हुए प्रभावसे असंतुप्ट होकर 
पी० टी० चेको और के० एम० जॉजके नेतृत्वमें ईसाई समूहने १९६४में कांग्रेस छोड़कर केररू 
कांग्रेस की स्थापना की। १९६५के चुनावमें इस विद्रोही कांग्रेसने २४ बैठकों पर अधिकार जमा 
लिया और तबसे यह ईसाई-तत्वोंका राजनीतिक रंगमंच वन गई | 

सिखोंकी आवादी मात्र १८ प्रतिशत है, फिर भी यह पंजाव में केंद्रित होनेके कारण 
पंजावकी राजनीति पर असर डाल रही है। १६वीं सदीमें गुरु नानकके नेतृत्वमें सिख धर्मकी 
स्थापना हुई। मुगल साम्राज्यकी जनूनी नीतिके विरुद्ध सिखोंने अपना मिजाज सैनिक बना 
लिया। जहांगीरके समयमें प्रथम शहीद गुरु अर्जुनसिंह हुए; उसके वाद औरंगजेवके समयमें नौवें 
गुरुकी हत्या हुई और इसके वाद गुरु गोविन्दर्सिहने खाल्सा पंथकी स्थापना की। इस प्रकार मुग़र 


भारतीय राजनीतिके आधार : ४१ 


थार धस्ती 


्‌ 
> 


भारत: पर्मक 


५७9 


४ 9९,२९३ 
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४२ : स्व॒राज्य-दर्न 


साम्राज्यके साथ हुए संघपंसे सिखोंकी ऊड़ायक वृत्ति तैयार हुई। १९वीं सदीके तीसरे दशकमें 
गुरुद्वरेका प्रवन्ध करनेवाले प्रवन्धक वर्ग उदासी पंथके महँतोंके अनुचित कामोंके विरुद्ध आरम्भ 
हुए ग्रुद्वारा आन्दोलनमेंसे अकाली दलका जन्म हुआ। १९३०में अकाली आन्दोलन मास्टर तारा- 
सिंहके प्रभावमें आया। आज़ादीके वाद पंजावकी राजनीतिमें अकाली दल महत्वपूर्ण परिवलू रहा 
है। १९४७से सिखोंकी वहुसंस्या वाले पंजाबी सूबेकी रचनाके लिए अकाली दर आन्दोलन कर 
रहा है। १९८८्में प्रादेशिक फार्म्यूछाके आधार पर अकाली दल और कांग्रेसके वीच समाधान हो 
गया और १९५७के चनाव दोनोंने मिल कर लड़े। परन्तु १९५८ में अकाली दलने पुनः पंजाबी 
सूवेके लिए आन्दोलन छुरू कर दिया और कांग्रेसके साथ हुए मेलका अन्त आया। तबसे हिन्दी 
भाषाके पशक्षमें आयंसमाज और जनसंघ आदि हिन्दू शक्तियों और पंजाबी सूबेके पक्षमें अकाली 
दलके बीच संघर्ष शुरू हो गया। १९६१में पंजाबी सूवेके लिए मास्टर तारासिहने सैंतालीस 
दिनका उपवास किया। उसके वाद मास्टर तारासिहके नेतृत्वके विरुद्ध असंतोप उत्पन्न होनेके 
कारण १९६३में अकाली दल दो भागोंमें वँट गया--एक वर्ग मास्टर तारासिंहका और दूसरा 
संत फतहसिहका । १९६३के बाद मास्टर दकू कमजोर होता गया और संतदल मजबूत हुआ। 
१९६५में सिख गुरुद्वारा प्रवन्धक समितिके चुनावमें १३८ बैठकोंमेंसे ९५ बैठकें प्राप्त कर संतदलने 
अपनी सर्वोपरिता सिद्ध कर दी। अनेक आन्दोलनोंके वाद १९६६में सिख वहुसंख्या वाला पंजाबी 
सूवा स्थापित किया गया। १९६७के चुनावके बाद अकाली दलके नेतृत्वमें संयुक्त मोचेकी सरकारका 
गठन हुआ; परल्तु कांग्रेस पड्यंत्रोंक कारण वह समाप्त हो गई। १९६९में हुए मध्यावधि चुनावोंमें 
अकाली दल पंजावकी सवसे बड़ी पार्टीके रूपमें वाहर आया और फिरसे उसके नेतृत्वमें संयुक्त 
सरकारकी रचना हुई। 


(२) भाषा-समूह 


भारतके सामाजिक ढाँचेका दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवल भाषा है। १९०१की जनगणनाके 
अनुसार भारतमें ८४४ भाणएँ और वोलियाँ हैं। ये भाषाएं मुख्यतः चार कुलोंमेंसे विकसित हुई 
(१) इण्डो-आयेन भापा-कुछ : संस्क्ृतसे निकली हुई भाषाएँ, (२) द्वविड़ियन भापाकुल : 
द्रविड़ भाषामेंसे निकली हुई दक्षिण भारतकी चार भाषाएँ, (३) तिब्वतन्वर्मा भाषाकुछ : नेपारू 
उत्तर प्रदेशमें बोली जानेवाली नेवारी, सिक्किमकी लेप्या और नेफा व आसामकी पर्वतीय 
प्रदेशोंकी वोलियाँ, (४) आदिवासी समूह : गुजरात और राजस्थानकी सरहदों पर भील और 
मव्य भारतमें संधालोंकी वोलियाँ। इसमें इण्डो-आयंन समूह रूगभग ७५ प्रतिशत और द्रविड-कुर 
२४ प्रतिशत आवादीमें व्याप्त है। इस प्रकार भाषाकीय बँविध्यकी दृष्टिसि भारत एक विशिष्ट 


दृपष्टान्त वन जाता है। 


5 रु [9] 


5०5 


(78070 शाएु००४८७)के रूपमें स्वीकार किया गया हैं। इन चौदह भाषाओंके वोलनेवाले 
भारतकी आवादीके ९१ प्रतिश्षत हैं। 


भारतोय राजनोतिके आधार : ४३ 


भाषाकीय कुल : राज्यानूसार 
बहसंख्यावाली बहसंख्यावाली मुख्य अल्पसंख्यकों मुख्य अल्पसंख्यकोंकी कुल अल्पसंख्यकोंकी 





038 मापा भापाका प्र. श.. की भाषा भापाका प्र. श. भाषाओंका प्र. श 
आसाम आसामी ण्‌०,० बंगाली १९.० ४५.० 
पंजाव* हिन्दी ५०.२ पंजाबी ४०,८ ४४.८ 
काश्मीर काश्मीरी ५४.३ पंजाबी २८.५ ४५,७ 
राजस्थान राजस्थानी ७०.१ हिन्दी २१.४ २९.९ 
मैसूर कन्नड ७१.१ तेलुगु १० २८.९ 
केरल मलयालम छ४.३े तमिल ३.७ ५.७ 
महाराष्ट्र मराठी ७६.४ उर्दू ६.८ २३.७ 
मध्य प्रदेश हिन्दी ७६.७ राजस्थानी ३.४ २३.३ 
विहार हिन्दी ८१.५ उर्दू ७,० १९.१ 
मद्रास तमिल ८२.४ तेलगु ११.० १७.६ 
उड़ीसा उड़िया ८२.४ तेलगु २.३ १७.६ 
बंगाल बंगाली ८४.६ हिन्दी ६.३ १५.४ 
आंध्रप्रदेश . तेलगु ८४.८ उर्दू ५्‌ १५.२ 
दिन हि 
उत्तर प्रदेश हिन्दी ८९.१ दूं ७.० १०.९ 
गुजरात गजराती ९०.२ उर्दू २.९ ९.८ 


भारतके भाषा-प्रश्नकी तीन विशेपताएँ हैं: एक तो मुख्य भाषाओंकी संख्या चौदह है। 
केनेडाकी दो भाषाओं और स्विट्ज़रलण्डकी तीन भाषाओंकी तुलनामें भारतका भापषाकीय प्रश्न 
खूब जटिल और नाजूक है। दूसरे, इन सभी भाषाओं पर निविवाद प्रभाव डालनेमें समर्थ बड़ी 
भाषा कोई भी नहीं है। हिन्दी सबसे बड़ी भाषा है, पर उसके बोलने वाले मात्र ४२ प्रतिशत लोग 
हैं और यह भी नहीं कि वह बंगाली, मराठी और गूजरातीकी अपेक्षा अधिक विकसित होनेका 
दावा कर सके। इससे उसकी सर्वोपरिताका स्वीकार सहज और अनायास नहीं बनता। रशियामें 
लगभग २०से अधिक भापासमूह हैं, परन्तु रशियन भाषाभाषियोंकी संख्या ७६ प्रतिशत है तथा 
वहाँकी सभी भाषाओंकी अपेक्षा अधिक विकसित होनेके कारण रशियन भाषाका प्रभुत्व स्वामाविक 
रूपसे स्थापित हो गया हैं। भारतमें हिन्दीके नेतृत्वके विपयमें यह नहीं कहा जा सकता। तीसरे, 
भारतमें भाषाएँ बृहदांशतः एक या दूसरे प्रदेशमें केंद्रित हैं; अतः भारतीय जीवनमें भापासमह और 
भौगोलिक प्रदेश एक ही हो गए हैं। भापावाद और प्रदेशवादके इस संगमने भापाकों भारतकी 
राजनीतिमें सबसे अधिक शक्तिशाली परिवरू बना दिया है। धर्म और जातियोंको भी भाषाएँ 
विभाजित कर देती हैं, कारण कि धर्म और जातियाँ समग्र भारतमें फैली हुई हैं; जबकि भाषाएँ 
भौगोलिक प्रदेशमें ही केंद्रित हैं। मापावादकी भावना और वफादारी कई बार इतनी उत्कट होती 
है कि वह भाषाकीय उपराप्ट्रवाद (809-720०7०॥७०४ ) तक विकसित हो जाती है। 

भारतकी राजनीतिमें भापासमूह महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। भाषाकीय प्रान्तोंकी रचना और 
राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगमें लाई जानेवाली सम्पर्क मापाके विवादमें मापाकीय परिवलूका प्रभाव देखनेको 
मिलता है। इस प्रश्तकी चर्चा दूसरी जगह होनेके कारण यहाँ उसके विस्तारमें जाना अपेक्षित नहीं । 
.._$ विभाज्य पूर्वका संयुक्त राज्य: 


४४ : स्वराज्य-दर्श न 


(३) जन-जातियाँ | 

भारतमें आदिवासी जन-जातियोंकी आवादी ६८ प्रतिशत है। आदिवासी जन-जातियोंकी 
३०० लाखकी आबादी भारतमें तीन मृल्य केंद्रोंमें स्थित है: (१) आसामके पदव॑तीय प्रदेश : खासी, 
जेन्तिया, नागा, मीज़ो आदि जातियाँ यहीं रहती हैं। (२) मध्यमारतका उच्चप्रदेश : विध्य- 
पर्वंतमालाके पूर्वीय भाग और मैकलरू पर्वेतमालाके आसपास भारतके आदिवासियोंकी कुछ आवादीका 
६० प्रतिशत भाग रहता है। उक्त प्रदेश विहार, बंगाल, मध्यप्रदेश और उड़ीसाके बीचके पहाड़ी 
प्रदेशको अपनेमें समा लेता हैं। अतः चार राज्योंमें आदिवासियोंका प्रभाव उल्लेखनीय है। उड़ीसामें 
२४-१ प्रतिशत, मध्यप्रदेशमें २०६ प्रतिशत, विहारमें ९:१ प्रतिशत और वंगालमें ५९ प्रतिशत 
आवादी आदिवासियोंकी है। (३) गूजरात-राजस्थानका पहाड़ी प्रदेश : मारतके आदिवासियोंका 
कुल १६ प्रतिशत भाग यहीं रहता है। गुजरातमें १३४ प्रतिशत और राजस्थानमें ११५ प्रतिशत 
आवादी आदिवासियोंकी है। इस प्रकार भारतके सात राज्योंमें आदिवासियोंकी संख्या उल्लेखनीय 
है। आसामके आदिवासी मुख्यतः ईसाई हैं और अन्य भागोंके आदिवासी हिन्दू हैं। 

इन आदिवासियोंका प्रभाव राजनीति पर पड़ने लूगा है। धीरे-धीरे आदिवासी राजनीतिक 
जायरूकता प्राप्त कर राजनीतिमें सक्रिय भाग छेने रूगे हैं। नागभूमिमें नागोंके संगठन, आसाममें 
अखिल परद॑तीय नेता परिषद्‌ और मीज़ो संगठन, विहारमें झारखण्ड दल, मध्यप्रदेशमें महाराज 
प्रवीणचन्द्र भंजदेवका प्रकरण--जिसमें आदिवासियोंमें फैला हुआ असंतोप प्रतिविवित हुआ+--श्रे 
सब धीरे-धीरे राजनीतिमें आदिवासियोंके बढ़ते हुए प्रभावके उदाहरण हैं। गुजरात और राजस्थानमें 
अभी तक आदिवासियोंका असर दिखाई नहीं दिया है। परन्तु उनके राजनीतिक प्रभावकी भावी 
संभावनाएँ अच्छी-खासी हैं। इस प्रकार आदिवासी धीरे-धीरे भारतकी राजनीतिमें ओत:प्रोत हो 
गए हैं। जहाँ शिक्षाकी मात्रा बढ़ी है, वहाँ उनके अरमान और महत्वाकांक्षाएँ और स्पप्ट हो गई 
हैं। जासामकी आदिवासी-राजनीतिने नागभूमिकी रचना और पव॑तीय प्रदेशोंके स्वायत्त उपराज्यकी 
रचना--ये दो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। जहाँ शिक्षाका प्रसार अधिक नहीं है, वहाँ आदिवासी-राजनीति कुछ 
व्यक्तियोंकी प्रवृत्तियोंको वढ़ानेका साधन वन गई हैं। एक बात निविवाद है कि राजनीतीकरणकी मात्रा 
ज्यों-ज्यों बढ़ती जायगी, त्यों-त्यों आदिवासियोंके प्रभावकी अवगणना करना मुश्किल होता जायगा। 


(४) जातिसमूह 


भारतीय समाज-ढछॉँचेका चौथा महत्वपूर्ण परिवरू जातियाँ हैं। ब्राह्मण, वैद्य, क्षत्रिय और 


घद्र- ्ल्ज्डा 


गूद--इन चार जातियोंकी आदर्श व्यवस्था वास्तविक व्यवहारमें तीन हजारसे भी अधिक जातियों 
में वँट गई हैं। भोजन और छूग्त-व्यवहारके सामाजिक सजातीय विवाहोंस सम्बद्ध (८7००8भ70०7७) 
समूहोंके रूपमें जातियाँ सामाजिक ढाँचेकी इकाई वन गई हैं। 

जातिप्रधामें सवसे ऊपर ब्राह्मण हैं, जिनकी कुछ संख्या भारतकी आवादीका ६-४ प्रतिद्त 
है। ये समग्र मारतमें वेट हुए हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश और पंजावमें इनकी आवादी अपेक्षाकृत सबसे 
अधिक हैं और दक्षिण भारतमें कम हैं। भारतके विविध राज्योंमें ब्राह्मणोंने बहुत वर्षों तक उल्लेखनीय 
नाग अदा किया है। शिक्षा और वृद्धिजीवी व्यवसायथोंके कारण राजनीतिमें उनका प्रभाव अच्छा-खासा 
रहा है। केरलूमें नम्बूद्रीपाद, महाराप्ट्रमें चित्तपावन, मद्रासमें आावर और आयंगर, गुजरातमें नागर 
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और अनाविल्‍, काम्मीरमें क्ाव्मीरी ब्राह्मण--य्रे सब प्रभावशाली ब्राह्मण जातियोंके उदाहरण हैं। 

१९२० तक भारतकी राजनीतिमें ब्राह्मणोंका जोर था। इसके वाद अन्य जातियोंने ब्राह्मण 
जातिके वर्चस्वको चुनौती देना आरम्म कर दिया। महाराप्ट्र और मद्रासमें ब्राह्मपविरोधी आन्दोलन 
प्रवद्न हुए । मद्रासमें १९२०में आरम्म हुई जस्टिस पार्टीकी राजनीति फलरूफूल कर द्रविड़ मुनेत्र 
कपमममें विकसित हुईं। उसी प्रकार महाराप्ट्रमें ब्राह्मण-विरोबी आन्दोलनने मराठा कौमकी 
सर्वोपरिताको जन्म दिया। 

अन्य राम्योंमें मी वहुसंस्यक और ग्रामविस्तारोंकी समृद्ध जातियोंने भी राजनीतिमें भाग लेना 
घुरू कर दिया। इस दुष्टिसे गुजरातमें पाटीदार और क्षत्रिय, राजस्थानमें राजपूत और जाट, विहारमें 
भूमिहर और राजपूत, पंजावमें जाट, आंध्रमें काम्मा और रेड्डी, मैसूरमें लिगायत और वोकल्लिगा-- 
इन सब ग्रामीण जातियोंका बड़े पैमाने पर प्रभाव वढ़ने रूगा। ये ग्रामीण जातियाँ या तो समृद्ध 
किसान होनेके कारण आथिक प्रमाव रखती थीं या फिर वहुसंख्यक होनेके कारण राजनीतिक प्रभाव 
रखती थीं। इस प्रकार आशिक प्रभाव या संख्यावलूके कारण इन्होंने राजनीतिमें प्रवेश किया। 

पिछले कुछ समयसे हरिजन मी राजनीतिमें सक्रिय वन रहे हैं। भारतकी कुल आवादीके 
१४-२ प्रतियत लोग हरिजन हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, वंगाल, मद्रास, राजस्थान और उड़ीसा--इन 
पाँच राज्योंमें हरिजनोंकी आबादी राष्ट्रीय औसतकी अपेक्षा अधिक है। भारतके सामाजिक जीवनमें 
हरिजनोंका स्थान खूब नीचा था और उनको अस्पृश्य माना जाता था। गांधीजीके नेतृत्वमें हरिजन- 
उद्धारकी सबल प्रवृत्तिने मारतमें विकास किया। इसने एक ओर तो हरिजनोंमें संज्ञानता प्रकट 
करनेमें तथा दूसरी ओर सवर्णो का हरिजनोंके प्रति दृष्टिकोण वदलनेमें महत्वपूर्ण माय अदा किया। भारतीय 
संविधानमें भी अस्पृब्यता-निवारणके कानूनको स्थान दिया गया। वी० आर० अम्बेदकरने भी 
हरिजनोंकों संगठित करनेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई; जिसमेंसे अनुसूचित जाति मण्डल (80०ा6- 
तपरोल्व (]855 7टवलउ्घं०ा) और रिपब्लिकन पार्टीकी राजनीतिने आकार ग्रहण किया। आज 
रिपब्लिकन पार्टी अधिकांशत: हरिजनोंकी पार्टी वव॒ कर रह गयी है। 

इस प्रकार ये विविध जातियाँ भारतीय राजनीतिमें भाग ले रही हैं और उसके द्वारा 
भारतीय राजनीतिको नए परिणाम हाथ छूग रहे हैं। 

भारतीय राजनीतिका हाद समझनेके लिए जाति और राजनीतिके अन्तसंम्बंधोंकी प्रक्रिया एक 
महत्त्वपूर्ण चावी है। अनेक वार जातियों और राजनीतिके सम्वन्धोंको लेकर उथले और अतिशयोक्ति 
भरे विधान किए जाते हैं। राजनीतिमें जातिका प्रभाव एकमार्गी या सम्पूर्ण निर्णायक नहीं है। , 
जिस प्रकार जातियाँ राजनीति पर असर डालती हैं, उसी प्रकार राजनीतिके प्रभावके नीचे जातियाँ 
भी वदलूती रहती हैं। भारतीय राजनीतिके आवारोंकी परिचालन-प्रक्रियाकी गतिशीलता समझनेके 
लिए राजनीति और जातियोंके आपसी संवंधोंका विस्तारपूर्वक विइलेपण अनिवार्य वन जाता है। 

राजनीतिमें जातियोंका भाग समझनेके लिए तीन कक्षाओंमें इस प्रइनको समझना अपेक्षित 
है: (१) पूव॑ंगते, (२) संदर्म, (३) प्रक्रिया। जातियों द्वारा राजनीतिमें प्रभावशाली भाग लेनेके 
लिए कुछ पू्वेशर्त आवश्यक हैं। अछ्ग-अलग राज्योंमें जातियोंको अलग-अलूग काम करनेके कारण 
प्रत्येक राज्यमें जातीय राजनीतिकी सलूग-अलूग रीतियाँ विकसित हुई हैं। सांदर्भिक परिस्थितियोंकी 
ये विभिन्नताएँ जातियोंकी राजनीतिको दूसरा पहलू प्रदान करती हैं। तीसरे, जातिकी राजनीतिमें 


४६ ८ स्व॒राज्य-दर्शन 







उत्तरप्रदेश 
पंजाव 
बंगाल 
मद्रास 
राजस्थान 
उड़ीसा 
विहार 


आंध्र प्रदेश 


हश्णिन कीमोंका विस्तार प्रढ़ेश 





चूत ९० से कम प्रतिशत 
(2 ९ से २० प्रतिशत 


छुब्र २० से ३०. प्रतिशत 


हरिजन-आवबादीका राज्यानु सार प्रतिशत 


मर्‌० 


न्/् 


२०.४ 
१९.९ 
१८.० 
१६.७ 
१५.८ 
१४.१ 
१३.८ 


मैसूर 
मध्यप्रदेश 
केरल 
काश्मीर 
गुजरात 
आसाम 
महाराष्ट्र 


ज्श्ज् 


0 ० 
(७ -+९ए 
रू ७ 0 


भारतोय राजनीतिके आधार 


* 
+ 


४ 


भाग छेनेकी प्रक्रिया और उससे निष्पन्न असरोंका अध्ययन करनेके लिए ऐसी राजनीतिके स्वरूपको 
समझना आवश्यक है। इन तीन कक्षाओं पर राजनीतिमें जातिके स्थानका मूल्यांकन करना 
नाहिए। 

राजनीतिमें जातिके असरकारक बननेके लिए दो पूर्वंशर्ते हैं: (१) जाति वहुसंख्यक होनी 
चाहिए, (२) जातिमें अधिकांशतः: आर्थिक हितोंकी समानता (&००ग्रण्यां० णाकषटा८०) 
होनी चाहिए। वयस्क मताधिकारकी राजनीतिमें संख्याका महत्व स्वतः स्पष्ट है। किसी भी 
स्थान पर सभी जातियाँ प्रभावशाली नहीं होतीं। तहसीरू, जिला या राज्यके स्तर पर जो एक-दो 
जातियाँ बहसंस्यक होती हैं, वे ही प्रभावशाल्ली भाग अदा कर सकती हैं। गुजरातमें पाटीदार और 
क्षत्रिय, राजस्थानमें राजपूत और जाट, विहारमें मूमिहर और राजपूत, महाराष्ट्रमें मराठा, आंध्रमें 
रेड्डी और काम्मा, मैसुरमें लिगायत और वोकल्लिगा, मद्रासमें अनब्नाह्मण, केरलमें नायर और एलवा-- 
ये सब राज्यस्तर पर असर डाल सकनेवाली वहुसंख्यक जातियोंके उदाहरण हैं। चुनावकी राजनीतिमें 
अल्पसंख्यक जातियोंको अपनी जातिविपयक संज्ञानता अवरोधक सिद्ध होती है। अतः वहुसंख्यक 
जातियाँ जाति-संज्ञातताको उभारने पर अधिक भार देती हैं और लाभ उठानेका प्रयत्न करती हैं। 
परन्तु अल्पसंख्यक जातियोंको तो भूलना पड़ता है और राजनीतिमें से जातिवादको देश-निकाला 
देनेकी अच्छी-अच्छी चारतें करनी पड़ती हैं। 

राजनीतिमें जातिके असरकारक बननेके लिए दूसरी पूर्वशर्त है जातियोंमें आर्थिक हितोंकी 
समानता। अगर जातियोंमें आ्थिक हित्तोंकी समानता न हो तो जातिकी, एकता अधिक टिक नहीं 
पाती। जब भी आधथिक हित और जाति-हित समान होते हैं, तभी जाति खूब प्रभावशाली परिवरू 
वन जाती है। किन्तु जब जाति और आथ्थिक हितोंके बीच संघपं होता है, तव अधिकांशतः आर्थिक 
वफादारी विजयी होती है। केरढूमें ईसाई समाज और मुस्लिम समाजका आर्थिक हितोंके आधार 
पर उच्च और नीच वर्गोके वीच भ्रुवीकरण हो रहा है। गुजरातमें १९५०में पाटीदार और 
क्षत्रिय जातियोंके आथिक हितोंके संधर्षके कारण एकता बनानेमें असफलता मिली। १९५०से पहले 
गुजरात विभागमें अधिकांशत: पाटीदार जमीन मालिक थे और सौराष्ट्रमें ये ही पाटीदार किसान 
थे। इसलिए ग्‌जरातके पाटीदार जमीन-स्रुधारका विरोध करते थे, जबकि सौराष्ट्रके पाटीदार इसका 
विरोध नहीं करते थे। इस कारण दोनोंके बीच एकता स्थापित नहीं हो सकी। इसी तरहकी 
परिस्थिति गुजरातमें क्षत्रियोंकी थी। सौराप्ट्रके अधिकांशत: क्षत्रिय जमीन-मालिक थे और गृजरात 
विभागमें वे किसान थे। १९५२के चुनावमें गुजरातके क्षत्रिय भूमि-सुधारको, अतः कांग्रेसको 
समर्थन देनेके पक्षपाती थे; जबकि सौराप्ट्रके क्षत्रिय कांग्रेसके जमीन-सुधारके विरुद्ध लड़ लेना 
चाहते थे। परिणामतः १९५१के अहमदाबाद सम्मेलूनमें गजरात और सौराष्ट्रके क्षत्रियोंके वीचमें 
बहुत वड़ा विखराव आ गया। आर्थिक हितोंकी टकराहट जब जगती है तब जातियाँ टूट जाती ' 
हूं। इस अकारक और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस तरह वहुसंख्यक और आथिक सह- 
धमिता रखने वाली जातियाँ ही राजनीतिमें प्रभावशाली सिद्ध हो सकती हैं। 


जातीय राजनीतिकी पूर्वश्नतोंके वाद दूसरी कक्षा सांदर्भिक परिस्थितियोंकी विभिन्नताओंकी 
है। विविध राज्योर्में जाति-रंगपटकी बुनावट अछूग-अछूग होती है। राज्यमें वहुसंख्यक जातियाँ 
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कितनी हैं, इस पर जातिगत राजनीतिकी रचनाका आधार रहता है। महाराष्ट्र और मद्रास जेसे 
राज्योंमें एक जाति वहुसंख्यक है; दूसरी जातियाँ इतनी बिखरी हुई और अल्पसंख्यक हैं कि वे 
राजनीतिको प्रभावित नहीं कर पातीं। दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, विहार, आंपध्रप्रदेश आदियें 
दो जातियाँ वहुसंस्यक हैं; शेप जातियाँ बिखरी हुई हैं। अन्य बहुतसे राज्योंमें एक भी जाति 
बहुसंख्यक नहीं है। इस प्रकार राजनीतिमें जातिके भागका अध्ययन करनेके लिए सांदर्भिक परि- 
स्थितियोंके अनुसार राज्यका वहुसंख्यक जातियोंके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है: 
एक जाति राज्य, ह्विजाति राज्य और अनेक जाति राज्य । अगर अध्ययनकी इकाई जिला या तहसील 
हो, तो उसका भी वर्गीकरण उक्त रूपमें किया जा सकता है। 

इस प्रत्येक प्रकारकी सांदर्भिक परिस्थितिमें जातिगत राजनीतिके अरूग-अहूग रूप उभर 
कर आते है। एकजाति-राज्यमें राजनीतिके प्रथम सोपान पर राज करनेवाली अल्पसंख्यक जातिसे 
सत्ता छीन कर वहुसंख्थक जाति अपनी सर्वोपरिता सिद्ध कर देती है। मद्रासमें राजाजीके प्रधान- 
मंडरलूकी उछट कर अन्नाह्मणवादके आधार पर सत्ताधिकार धारण करनेवाले कामराज अथवा महा- 
राष्ट्रमें ब्राह्मण नेतृत्वको कोनेमें रखकर मराठा पुनर्जागृतिके रास्ते पर सत्ताधिकार धारण करनेवाले 
यशवंतराव चब्हाण--थे दोनों इस प्रथम सोपानके उदाहरण हैं। एकजाति-राज्यमें बहुसंख्यक 
जातिकी स्पर्धामें उतर कर उसकी सत्तामें साझेदारी प्राप्त करनेके लिए उसे विवश कर सकनेवाली 
कोई दूसरी जाति नहीं होती। इस प्रकारकी सत्ता प्राप्त करनेके वाद अगर वहुसंख्यक जातिमें 
विखराव आ जाए, तव ही राजनीतिक स्पर्धा जोर पकड़ती है। मद्रासमें अव्नाह्मणोंमें द्रविद्ध कपगम 
और द्रविड़ मुनेत्र कपूगमके विभाजनसे विखराव शुरू होनेके वाद ही कामराजकी सत्ताके विरोधमें 
चुनोतियाँ उठनी आरंभ हो गई। महाराष्ट्रमें अभी तक वहुसंख्यक जातिमें विखराव नहीं आया 
हैं। यह खुद ही सूचक है कि विरोध पक्षके अधिकांश नेता सत्ता परसे उठा दी जानेवाली अल्प- 
संख्यक ब्राह्मण जातिके सदस्य हैं। जब कभी मराठा जातिमें विखराव आएगा, तभी महाराप्ट्रमें 
राजनीतिक स्पर्धा तीत्र होगी। 

हिजाति राज्यमें जातीय राजनीतिकी रचना दूसरे ही प्रकारकी होती है। वहाँ दो जातियोंके 
सहयोग और संघधर्षस राजनीतिक रचना उभरती है। प्रथम सोपानमें राज करनेवाली वहुसंख्यक 
जातिके विरोधमें सत्ता-वंचित वहुसंख्यक जातिका संघर्ष दिखाई देता है। आंध्रमें रेड्डियोंके विरुद्ध 
वगम्मालोग, राजस्थानमें राजपू्तोंके विरुद्ध जाट, गुजरातमें पाटीदारोंके विरुद्ध क्षत्रिय, मँसूरमें 
वोकल्लिगाके विरुद्ध लिगायत--इन सवकी छड़ाइयाँ द्विजाति राज्य पद्धतिके प्रथम सोपानके उदाहरण 
हैं। ये छड़ाइयाँ रूम्वे समय तक नहीं चल सकती, कारण कि द्विजाति राज्यमें कोई भी एक जाति 
अपने ही वल्ू पर न तो सत्ता पर अधिकार ही कर सकती है और न उसे टिकाए रख सकती है। 
अतः जाति-संघपंस जाति-सहयोगका सोपान आता है। इस सोपानमें राजनीतिक स्पर्धा तो होती 
है, परन्तु वह दो जातियोंके वीच नहीं, वल्कि दो जातियोंके एकत्र हुए समूहोंके बीच होती है। आज 
आंध्रमें रेड्डी-काम्मासंघर्प नहों है; परन्तु रेड्डी-काम्माके एक संयुक्त समृह और रेइडी-काम्माके 
दूसरे संयृक्त समूहके बीच संघर्ष है। उसी तरह गुजरातमें और राजस्थानमें यह संघर्ष पाटीदार 
और क्षत्रिय तथा राजपूत और जाटोंके वीच न होकर दो वहुसंख्यक जातियोंडे दो संयुवत समूहोंके 
वीच है। 


भारतोय राजनीतिके आधार : ४९ 
स्व: ७ 


गुजरातकी राजनीतिमें पाटीदार-क्षत्रियोंक वीचके संबंध निर्णायक रहे हैं। राष्ट्रीय 
आन्दोलनमें प्रमुख भाग लेने, समृद्ध खेती करने, उच्च शिक्षण व लड़ायक जोशको धारण करनेके 
कारण गूजरातकी राजनीतिमें पाटीदारोंने, जो आवादीके रूगमग २२ प्रतिशत हैं, महत्वपूर्ण भूमिका 
निमायी है। सरदारकी मृत्युके वाद मोरारजी देसाईका नेतृत्व गुजरातमें आया; उनके प्रति गुज- 
रातके पाटीदारोंका बड़ा भाग आत्मीयता या अपनापन अनुभव नहीं करता। फिर भी पाठीदार 
और कांग्रेसी नेतृत्वके दीच कुछ मावपरक संबंध बढ़े हैं। कांग्रेसकी जमीन-नीतिके कारण पादीदारोंके 
उच्चवर्गको दुःख हुआ--अधिकांशतः जिनके पास जमीन-स्वामित्व था। परिणामस्वरूप पाटीदारोंके 
दो वर्ग बन गए। एक वर्ग कांग्रेसके प्रति वफादार रहा और दूसरे वर्गने विरोधपक्षका नेतृत्व 
सम्हाला। १९५शसे आरम्म होकर अभी तकके सभी चुनावोंमें विरोधपक्षका नेतृत्व पाटीदारोंके 
हाथोंमें रहा है। पाटीदारोंके असंतुप्ट वर्गकी चुनौतियाँ झेल लेनेके लिए कांग्रेसने दूसरी वहुसंख्यक 
जाति अर्थात्‌ क्षत्रियोंका, जो आवादीके ४० प्रतिशत हैं, साथ ढूँढ़ा। इस प्रकार पाटीदारोंके आधे 
भाग और क्षत्रियोंके पूरे वर्गके समर्थन पर कांग्रेस १९५२से लेकर १९६२ तकके दशकोंमें संगीन 
स्थितिमें रही। १९६२में कांग्रेस और क्षत्रियोंके वीच भेद उत्पन्न हुआ और पाटीदारों और क्षत्रियोंके 
संयुवत्त वछके आधार पर स्वतंत्र पक्षकी रचना हुई। इसके बाद ही कांग्रेसको प्रभावशाली चुनौती 
देना संभव हुआ। आजकल गुजरातके पाटीदार और क्षत्रिय कम या अधिक अनुपातमें कांग्रेस या 
स्वतंत्र पक्षमें बँटे हुए हैं। 

इस तरह सांदर्भिक परिस्थितिकी विभिन्नता जातीग्र राजनीतिके प्रवाहोंकोी अलग-अलग 
रूप प्रदान करती है और नूतन राजनीतिक रचनाओंकी जन्म देती है। 

जातिके राजनीतिमें भाग लेनेकी प्रक्रियासे विविध प्रमावोंकी सृष्टि होती है। जिस तरह 
जातिका असर राजनीति पर होता है, उसी तरह राजनीतिका असर भी जातियों पर पड़ता है। 
इस प्रकार जाति और राजनीतिके वीच अन्तःसंबंधोंसे तीन प्रभाव आकार हछेते हैं: (१) जाति- 
समूहोंका समवायीकरण, (२) जातियोंके बीच गठवन्धन, (३) जातिका राजनीतीकरण और 
राजकीय विभाजन | 

प्रजातांत्रिक राजनीतिमें मुख्य व्येय सत्ताप्राप्ति होता है। वहुत वार वहुसंख्यक जातियाँ 
भी मात्र अपने ही वहू पर सत्ताधिकृत करनेमें शक्तिमान नहीं होतीं। इस कारण वहुसंख्यक 
जातियोंको अपने प्रभावकें आधारको विस्तार देना पड़ता है। अतः छोटी-छोटी जातियोंकों बहु 
संख्यक क जातियोंमें मिला देनेकी प्रक्रिया शुरू होती है। विवाह-सम्बन्धोंके लिए जातियाँ अनुपातमें 
छोटी और सामाजिक स्थान पर कंद्रित होती हैं। सामान्यतः बड़ी दिखायी देनेवाली जातियाँ भी 
छूग्न और सामाजिक सम्बन्धोंके छिए प्रादेशिक और अन्य उपविभागोंमें बेटी हुई होती हैं। ऐसी 
सामाजिक जातियाँ राजनीतिमें असरकारक नहीं बनतीं। राजकीय हेतुओंके लिए छोटे-छोटे मत- 
भेदोंको भूलकर का जातियोंकी रचना करनी पड़ती है। इस प्रकार सामाजिक 
फ 2) विज्ञाल हे जातिसमूहोंके प्रक्रिको जातिसमूहोंके समवायीकरणकी प्रक्रिया 
कप हा है। राजपूत, हि वारेया, काठी, पाठणवाडिया आदि अनेक जातियोंके समवायी- 
करणकी प्रक्रियासे गुजरातकी क्षत्रिय जाति'का सर्जन हुआ है। ऐसी प्रक्रिया एक तरफ उच्च 
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क॒क्षाकी किन्तु अल्पसंज्यक जातियोंको निचले स्तरकी वहुसंख्यक जातियोंके समर्थनका राजकीय 
लाभ देती है। दूसरी तरफ निचले स्तरकी वहुसंख्यक जातियोंके सामाजिक दृष्टिसि अधिक ऊँचे 
स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके अरमानोंकों पुरा करती है। इस तरहकी निचले स्तरकी बहु- 
संख्यक जातियाँ उच्चस्तरकी जातियोंकी कक्षा तक पहुँचनेके लिए उनके समान संस्कारी 
होने. (इाग्पंध्वतंणा. शाते. सलपंस्श ए्रण्तए [7००८८४७)का प्रयत्त करती हैं और 
सामाजिक प्रतिष्ठामें ऊँची मानी जाने वाली जातियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित कर गौरवका अनुमव 
करती हैं। इस प्रकार अत्यधिक पिछड़ी हुई वारैया, काठी, पाटगवाडिया जैसी जातियोंके समूह 
राजपूत राजाओंके निकट संबंधी होने जैसा आत्मसंतोष ,(या फिर आत्मवंचना) अनुमव करते 
हैं। प्रजातांत्रिक राजनीतिके पीछे-पीछे रूगभग प्रत्येक राज्यमें वहुसंख्यक जातियोंने अनेक 
सीमावर्ती जातियोंको अपनेमें समा लेनेका प्रयत्न किया है और इस ढंगके समवायीकरणकी प्रक्रियासे 
विद्याल जातियोंके समूह रचे हैं। यों जिन्हें हम सामाजिक अर्थ पहचानते हैं, ऐसी जातियोंके 
विलोपन और सम्मारजंन पर ही राजनीतिक जातियाँ आकार लेती हैं। 

ऐसे जातियोंके समवायीकरणसे निर्मित जातिसमूहोंका सम्पूर्ण बल भी अकेले हाथों सत्ता 
हथियानेके लिए पूरा नहीं होता। जब अकेले हाथों सत्ता हथियानेमें अपनी सीमाओंका ख्यारू 
आता है, तव वहुसंख्यक जातियोंको भी अन्य जातियोंके साथ राजनीतिक संधि करनी पड़ती है। 
पाटीदारों और क्षत्रियोंके बीच हुई ऐसी ही संधिके आधार पर गूजरातके स्वतंत्र पक्षका वर्तमान 
वल आधारित है। राजस्थानमें राजपूतोंके विरुद्ध जाटोंकी और आंघ्रमें रेड्डीके विरुद्ध 
काम्माकी स्पर्धाओंका यूग पूरा हो गया है। अब तो कांग्रेस और विरोध पक्ष दोनों हीमें राजपूत- 
जाट या रेड्डी-काम्माका समन्वय देखनेकों मिलता है। इस तरह प्रजातंत्र एक ओर तो जांतीय संज्ञा- 
नताको वेग प्रदान करता है तो दूसरी तरफ वह जातियोंको एक-दूसरेके साथ सहयोग करनेके लिए 
विवश भी करता है। 
ज्यों-ज्यों जातियोंका राजनीतीकरण होता जायगा और राजनीतिक स्पर्धाके प्रवाहोंमें वे 
अधिक खिचती जायेंगी; त्यों-तयों उनकी राजनीतिक अछूगता और एकताका अन्त होता जायगा। 
राजनीतिमें जातियोंकी भूमिका जितनी बढ़ती जायगी उतनी ही मात्रामें जातियोंमें विश्वृंखलता 
आती जायगी। यह संभव नहीं कि वे किसी एक दल अथवा पक्षके एकाधिकारमें रहें। इस तरह 
राजनीति जातियोंमें स्पर्धा और वकल्पिक नेतृत्वका सर्जन करती है। 

जाति और राजनीतिके इन अन्‍न्त:प्रवाहोंसे स्पप्ट हैं कि जाति थोड़े समयके लिए राजनीति 
पर प्रभाव डाल सकती है, परन्तु लंवे समयकी दृप्टिसे देखें तो राजनीतिमें भाग लेनेसे जातिका 
स्वरूप वदलूता है, सामाजिक अथंमें जिन्हें छोटी जातियाँ कहते हैं, उन्हें भूलकर अति विशाल राजकीय 
जातियोंका निर्माण होता है, दूसरी जातियोंके साथ संधि करनेके लिए जातियोंको विवश होना 
पड़ता हैं और जातियोंमें राजनीतिक विश्रह उत्पन्न होते हैं। इस तरह प्रजातांच्रिक राजनीतिमें 
जातिवादी अलूमता और व्यक्तित्व वनाए रखना खूब मृच्किल होता है। जितना असर जातियाँ 
राजनीति पर डालती हैं, उससे अधिक दूरगामी असर राजनीति जातियों पर डालती है। राजनीतिमें 
भाग लेनेकी प्रक्षियासे उत्पन्न जातियोंका असम्प्रदायीकरण (४८ल्परॉगाप॑ःक्षांणा) प्रजातांतिक 
राजनीतिके लिए आद्या और आदइवासनका कारण वना रहता है। 


भारतीय राजनीतिके आधार : ५१ 


आशिक प्रवत्ति किसी भी समाजमें विविध वर्गोकी रचना करती है। ऐसे आ्थिक वर्गक्के 

आपनी सम्बस्थोंकी रोत्ति राजनीति पर प्रभाव डालती रहती है। इस प्रकार देखनेसे राजनीतिके 

आझाधघारकूप आविक परन्चिलोंका अव्ययन तीन कक्षाओं पर किया जा सकता है: (१) विविध आशिक 

वर्गोका विकास, (२) आशिक वर्गोकरा वर्तमान ढाँचा, (३) विविध आ्थिक वर्गोका राजनीतीकरण 
और उनकी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। 


(१) आशथिक वर्गोका विकास 


१९वीं सदीके आरम्भमें मारतका वर्गीय ढाँचा अधिकांशतः सामनन्‍्तशाही था। नवाबों और 
जमींदारों व उनके नीचे काम करनेवाले किसानों, व्यापारियों और सैनिकोंसे सम्बद्ध चार सुख्य 
वर्ग सामन्तगाही युगमें थे। १९वीं सदीमें जब ब्रिटिश राज्य सुदृढ़ हुआ, तब उसके प्रभावके अन्तगेत 
भारतके समाज-जीवनमें विविध नए वर्ग विकसित हुए। प्रथम तो ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी व्यापा- 
रिक प्रवृत्तियोंके अनुकरण पर भारतमें देशी व्यापारी वर्ग विकसित हुआ। ब्रिटिश व्यापार-व्यवस्था- 
का लाभ लेकर यह वर्ग धीरे-बीरे समृद्धशाली और प्रभावशाली बनता गया। दूसरा, ब्रिटिश राज्य- 
व्यवस्थाकी राष्ट्रव्यापी कानूनी और अदालती व्यवस्थाने कानूनी विशेषज्ञों और वकीलोंके बर्गेको 
जन्म दिया। प्रशासनिक तंत्र और प्रक्रियाकी संश्लिप्टता, विधानयूवत शासन (एणॉ८ रण ॥/४९)की 
धारणा और एकीकृत न्यायतंत्र--इन सब परिवलोंके कारण वकीलोंका वर्ग दिन-प्रतिदिन 
विय्यार्ल ओर प्रभावणाली होता गया। स्वतंत्रता-प्राप्तिके पूवं आय और स्वातंत्यकी दृष्टिसे बुद्धि- 
जीवियोंको अधिक मात्रामें आकपित करनेवारा यह धंबा था। इस कारण वकीलोंके बर्गसे ही 
अधिकांशत: समाज-जीवनके अग्रणी और राजनीतिक आन्दोलनके नेता प्राप्त हुए। कांग्रेसके पहले 
द्रह अध्यक्षोमेंसे १० वकील थे। तीसरा, १९वीं सदीके पूर्वाद्ध में समाचारपत्रोंका आरम्भ हुआ। 
१८५० तक भारतमें ब्रिटिश स्वामित्वके तीस और देशी स्वामित्वके सौ समाचारपत्र प्रकट होते 
थे। इस सदीके उत्तराद्धमें अमृत बाजार पत्रिका, टाइम्स आफ इण्डिया', स्टेट्समैन', हिन्दू” आदि 
महत्त्वपूर्ण पत्र प्रकट हुए। समाचारपत्रोंके इस विकासके साथ-साथ पत्रकारोंका वर्ग विकसित 
हुआ। चौथा, अमेरिकन अन्तविग्नह (१८६१-६५) के समय इंग्लैण्डमें अमेरिकन रूईका आयात 
बन्द हो गया और भारतकी रूईकी माँग बढ़ी । रूई-वाजारमें इसके कारण जो भाव-वृद्धि हुई, उससे 
किसान वर्ग समृद्ध हुआ और भारतमें वस्त्र-उद्योगकी स्थापना हुई। वम्बवई और अहमदावादमें कपड़ेकी 
मिले स्थापित हुई ओर कलकत्ता सनकी मिलोंका केन्द्र ववा। १८५३में आरम्भ हुईं रेलवेका 
ज्यों-ज्यों विस्तार हुआ, त्यॉं-त्यों उद्योगीकरणकों गति मिली । प्रथम विश्वयुद्धेश समय भारतमें 
नारे उद्यागाका अमाव खला; तत्वसश्चात लोहा कोयला, विजली, चीनी सिमेन्ट आदि उद्योग 
सरकारी नरगत्मिक शुल्क दर (970८८४४८ श्थाप्री)की नीतिके अन्तर्गत विकसित हुए। इस 
प्रकार पिछले सौ वर्षों भारतमें उदच्योगोंका तेज़ीसे चिकास हआ है, परिणामत: उद्योगपतियोंके 
प्रभावशाली वर्गका विकास हआ। 


इस तरह पिछली डेढ़ सदीमें सारतके बगाय टॉचम मल्मत परिवर्तत आए हैं, जमींदारों 
आर नवाबोके विशिष्ट वर्गने भारताय जीवनसे विदा छे ली और उसके स्थान पर व्यापारी, उद्योग- 
पत्ति और वाद्धजावा मध्यमव्गका विकास हुआ। मारताय वग ढाँचम आए हुए ये नाटयात्मक 
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परिवर्तन संघर्ष अबवा संवेदनोंस मुक्त न थे। समयके प्रवाहमें टूटती हुई सामन्तशाहीकी मूर्खेता 
और करुणताकों प्रकाशित करनेवाला बहुत-सा साहित्य सर्जन हुआ। बंगाली उपन्यासोंमें--साहव 
बीबी गलाम' और 'जलूसाघर'में इस प्रन्‍नको भावपरक ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। 


च्ठ 


(२) भारतका वर्तमान वर्ग-ढाँचा 


परिवर्तनोंके ३० 


ऐसे अनेक संघर्पो और के कारण भारतका व्ंमान वर्ग-ढाँचा [०855 50ए०पा८) 
रचा हुआ है। आशिक वर्गोकी दृष्टिसि भारत अमी तक खेतीप्रधान देश है। कुल आबादीके काम 
करनेवालोंका ७१५ प्रतिशत गाँवोंमें काम करता है और राष्ट्रीय आयका ४६" ६ प्रतिशत भाग 
खेतीसे आता है। 

ग्रामीण-जीवनमें किसान और खेत-मजदूरोंके दो मुख्य वर्ग हैं। १९६१में आबादीका चौथा 
भाग जमींदारोंका था, इस संख्यामें अगर उनके कुदुम्बियोंको जोड़ दें तो संख्याकी दृष्टिसि इस 
बर्गका प्रभाव स्वतः स्पष्ट है। जमीनोंकी छोटी और अनुत्पादक इकाइयोंके कारण किसान वर्गका 
एक बड़ा भाग गरीबव और पिछड़ा हुआ है। दूसरी तरफ १९५१की जनगणनाके अनुसार पच्चीस 
एकड़से अधिक भूमि मात्र ५१३ प्रतिशत किसानोंके पास है; परन्तु कुल जमीनका ३३५ प्रतिशत 
स्वामित्व इसी वर्गके पास है। इस प्रकार किसान वर्गमें जमीनका वँटवारा असमान रूपसे हुआ है, 
जिससे आर्थिक हितोंके संघर्षकी पूरी-पूरी संभावनाएँ वर्तमान हैं। जमींदारी उन्मूलन, भूमिहीन 
किसानोंकी स्थिति सुधारने और उनको जमीनका मालिक वनानेके नियम, जमीन रखनेसे सम्बद्ध 
अधिकतम सीमाके कायदे--इन सबके कारण जमीनमालिकोंका वर्ग थोड़ा अधिक विशाल हुआ हैं; 
जवकि उसकी तुलनामें खेत-मजदूरोंका वर्ग छोटा होता गया है। कामकी निश्चितता और आयकी 
दृष्टिस खेत-मजदूरोंकी स्थिति सतसे खराव और कमजोर है। औसत राष्ट्रीय आयके तीसरे भागसे 
भी कम आय खेत-मजदूरोंकों मि्ती है। उनकी औसत दैनिक आय एक रुपएसे भी कम है और 
पिछले दस वर्षोमें उनकी हालत और भी विगड़ी है। 

शहरी जीवनमें व्यापार, उद्योग और अन्य बुद्धजीवी व्यवसायोंपर निर्वाह करनेवालोंका 
वर्ग बहुत बड़ा हैं। १९६१में ५४० छाख लोग खेती रहित व्यवसायोंमें रुके हुए थे। उनमेंसे 
१५० लाख बड़े उद्योगोंमें काम करते थे। बड़े उद्योगोंमें काम करनेवाले १५० लाख कामदारोंमेंसे 
४० लाख कारखानोंमें काम करते थे; इन ४४० छाखमेंसे ३० प्रतिशत कपड़ेकी मिलोंमें काम कर 
यात पर निर्मर (५७ प्रतिशत) लोग भी शहरी जीवनके महत्वपूर्ण वर्ग हैं। 

इस प्रकार भारतके आथिक वर्गोका वर्तमान ढाँचा विभिन्नीकृत (फ्रशीकल्ागंबा८१) 
और मिश्र है। धीरे-बीरे खेतीके व्यवसायके बदले व्यापार और उद्योगोंका महत्व बढ़ रहा है। 
परन्तु अभी तक आवादीका बड़ा भाग खेती पर ही निर्मर है। भारतके इस वर्गीय ढाँचेमें गरीबी 
और असमानता बहुत है। १९६३के अगस्त महीनेमें राममनोहर लोहियाने संसदमें राप्ट्रीय आयके 
वेंटवारेसे सम्बद्ध चर्चा उठाते हुए यह दावा किया कि ६० प्रतिशत अर्थात्‌ २७ करोड़ लोगोंकी 
दैनिक आय तौन आना है। तबसे राप्ट्रकी आयके विभाजनसे सम्बद्ध संज्ञानता बढ़ी है। राष्ट्रीय 
बायके विनाजनका अध्ययन करनेके लिए नियुक्त महालूनोविस समितिने इस प्रइनका अध्ययन 
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राष्ट्रीय आयका विभाजन कर फरवरी १९६४में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की। इस रिपोर्टमें राष्ट्रीय आयके विभाजनमें 


प्रति-ष्यक्ति.. कुडल आबादी कुल आयका 
भासिक आय. फा०प्र०द्यू० प्र० च० विकसित असमानता स्पष्ट होती है। इस प्रकार 
(ुपयोंमें ) २५ प्रतिशत आवादीकी मासिक आय दस झुपएसे 
२० ०से अधिक ०.३ ८.५. भी कम है और उनके भागमें राष्ट्रीय आयका 
१००-१९९ के ६.१ 5५ प्रतिशत भाग आता है; जबकि डेढ़ प्रतिशत- 
से भी कम आवादीवाले मूघेन्य वर्गकी सौसे अधिक 
७०-९९ १.० ३.७ दे 5 हक 
मासिक आय है और राष्ट्रीय आयका रूगभग 
0०४५ 53 ८.० १२ प्रतिशत भाग इस वर्गके भागमें जाता है। 
४०-४९ ३,० ६.३ १९६३-६४के वर्षके अध्ययन पर आधारित और 
३०-६९ द्० ९.० और हालमें प्रकट हुई नेशनल सेम्पछ सर्वेकी 
२०-२९ है 26 १९,०.. रिपोर्ट भी यही प्रदर्शित करती है। आवादीके ६० 
20288 १५ ३१.५ प्रतिशत छोगोंसे पूर्ण निम्नवर्ण राष्ट्रीय ख्चेका ३३ 
0०- जा 0 + र् 
प्रतिशत खर्च करता है। जवकि २० प्रतिशत- 
१०से कम २५.० ९.५ 


की आवादी वाह उच्चवर्ग राष्ट्रीय खर्चेका ४२ 
राष्ट्रीय सम्पत्तिका अध्ययन करनेके  ँरतिशतसे अधिक खर्च करता है। प्रति व्यक्ति 
लिए नियुक्त महालनोबिस समितिके विवरण कम आय और विविध वर्गोकी आयोंके बीच 
(फरवरी, १९६४) पर आधृत (अध्ययन वर्ष गंभीर अन्तर या असमानता राजनीतिमें आइचये 
8, पैदा करनेवाला मुख्य कारण है। 
(३) आर्थिक वर्गोका राजनीतीकरण 
भारतीय समाजके ये विविध वर्ग राजनीतिमें भाग ले रहे हैं। ये आथिक हित और परिवरू 
राजनीतिको निम्नतंत्र प्रदान करते हैं। विविध आर्थिक वर्गोेके राजनीतीकरणकी रीतियाँ और सोपान 
अलूय-अरूग रहें हैं। प्रथम वकील, पत्रकार आदि वुद्धिजीवी व्यवसायोंसे निर्मित मध्यम वर्गने १९वीं 
सदीके उत्तराद्धमें राजवीतिमें प्रवेश किया। वहत समय तक इस वर्गने राजनीतिको अधिकांदत: 
नेतृत्व प्रदान किया है। दूसरा, १९२०में जब यांवीजीने सत्याग्रह शुरू किया, तव उसमें पहली 
ही वार किसान और कामदारोंने भाग लिया। इस प्रकार २०वीं सदीके आरम्भमें किसान-वर्गे 
राजनीतिकी ओर दौड़ा; खेड़ा सत्याग्रह, चम्पारन सत्याग्रह और वारडोली सत्याग्रहोंमें किसानोंने 
राजनीतिमें अपनी शक्तिका परिचय दिया। गांधीजीके आन्दोलनके साथ ग्रामविस्तारके समद्ध 
किसानोंका प्रभाव राजनीतिमें बढ़ता भया। विश्लेपतः पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेशके परिचमी 
भाग, आंध्रप्रदेशका कृष्णागोदावरीका मुखप्रदेश तथा मद्रास--इन प्रदेशोंके किसान समद्ध और 
पानीदार हैं। श्न प्रदेशोंके किसानोंने राजनीतिमें प्रमुख भाग लिया। पंजाव और उत्तर प्रदेशके 
जाट किसान, गज रातके पाटीदार, आंध्रके रेड्डी--ये सब इन नए समृद्ध ग्रामीण विशिष्ट वर्मके 
उदाहरण हैंँ। दीसरा, इनकी तुलनामें खेत-मजदूरोंका राजनीति पर प्रभाव सीमित और सीमावर्ती 
रहा है। छुटपुट प्रसंगों या विस्तारोंक अलावा खेत-मजदूर राजनीतिक प्रनाव नहीं डाल सके। 
चौथा, औद्योगिक कामदारोंका वर्ग भी १९२०से राजनीतिमें खिंचा हैँ। शरसे ही औद्योगिक 
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कामदारोंके वर्मका विभाजन हो गया है। कांग्रेस, समाजवादी पक्ष, साम्यवादी पक्षके वर्चेस्वमें 
अलग-अल्ग मजदर संगठन रचे गए हैं। इस प्रकार औद्योगिक कामदारोंका वर्ग राजनीतिमें लौट- 
फेस्कर भाग के रहा है। परिणामतः यह विभिन्न राजनीतिक दलोंमें विभाजित हो गया है। पाँचवाँ 
व्यापारी और उद्योगपति सामान्यतः: सक्तिय राजनीतिसे अरूग रहे हैं। आज़ादीकी लड़ाईके समय 
भी यह वर्ग सक्रिय राजनीतिसे अरूग रहा था। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोललककी ओर इनके वड़े भागने 
सहानमति दिखायी थी और आधथिक सहायता भी दी थी। स्वतंत्रता मिलनेके बाद भी इस वर्गने 
प्रच्छन्न सहानभति, आधथिक मदद और व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा राजनीति पर असर डालनेकी 
अपनी नीति चाल रखी। मात्र पिछछे चुनावमें कुछ व्यापारी और उद्योगपतियोंने प्रत्यक्ष राज- 
नीतिमें भाग छिया। इस तरह भारतीय समाजके विविव वर्ग धीरे-घीरे कम या अधिक मात्रामें 
राजनीतिमें ओतप्रोत्त होते गए। 
इन विविध आर्थिक वर्गोक्े राजनीतिक प्रभावमें घटवढ़ होती रहती है। इस दृपष्टिसे संसदके 
सदस्योंका घंधाकीय वर्गकरण करें तो इस वर्गके प्रभावकी चढ़-उतरका पता चल सकता है। पिछले 
दो दणकोंमें वकीलोंका प्रतिनिधित्व ३५९६ प्रतिशतसे घटकर १७६ प्रतिशत रह गया है; उसी 
प्रदार शिक्षक, डावटर, पत्रकार जैसे अन्य बुद्धिजीवी व्यवसायोंका प्रतिनिधित्व भी घटा है। 
स्वराज्य-प्राप्तिके वाद राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओंका प्रतिनिधित्व वढ़ा है; उसी 
प्रकार राजाओंका प्रतिनिश्चित्त भी कम हुआ है। सभी वर्गों सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसान 
वर्गका रहा है। यह टीक है कि उसकी आवादीके अनुपातमें यह प्रतिनिधित्व अच्छा-खासा कम है। 
इस प्रकार समाज-जीवनके विविध आर्थिक वर्गोका प्रतिविव कम था ज्यादा माज्रामें 
राजनीति पर पड़ा है। श्न विविध वर्गोके हितों और उनके समन्वय संघर्पसे राजनीतिक स्पर्धाकी 
रीति प्रभाव ग्रहण करती है। 
सैद्धान्तिक विचारबाराएं और सांस्कृतिक मूल्य तथा दृष्टिकोण--ये किसी भी राजनीतिके 
निर्माणमें केद्धवर्ती परिवर्ू हैं। दूसरे परिवलोंकी तुलनामें ऐसे सैद्धांतिक और सांस्कृतिक परिवल 
अमूर्त होते हैं; परन्तु इसके कारण उनकी असरकारकताको कम भमाननेकी भूल नहीं करनी चाहिए। 
समाममें प्रवर्तमान विचारधाराएँ और समाजके वड़े भागकी राजनीति, सत्ता और सरकार विपयक 
दृष्टिकोगकों ध्यानमें रखे बिना किसी राप्ट्रकी राजनीतिका स्पष्ट पता नहीं चछ सकता। 
भारतकी राजनीतिको गढ़नेवाली सबसे प्रवक विचारधारा राष्ट्रवादकी है। कन्याकुमारीसे 
काश्मीर तकके भारतकी सांस्कृतिक इकाईकी धारणा प्राचीन यगमें भी देखनेकों मिलती है। 
कितने हो राप्ट्रभावनाके द्योतक अवतरण साहित्यमें मिलते हैं। परल्तु प्रजाके विशाल वर्ममें राष्ट्रके 
प्रति एकात्मता और भव्तिभावकी उत्कट मात्राके स्वरूपको यदि हम देखें तो भारतमें राष्ट्रवाद 
अर्वाचीन युगका परिवद्ल है। १९वीं सदीमें पश्चिमी संस्क्ृतिके और उसके उत्तरस्वरूप भारतीय 
पत्याधातकि समन्वयसे राष्ट्रवादका जन्म हुआ है। यह राष्ट्रवाद एक तरफ आत्मसुधारके लिए 
ता दूसरे तरफ आत्मस्वातंत्यके लिए संघर्षशील रहा है। भारतके मक्ति-संग्रामके विविध सोपानों 
हारा भारतीय राष्ट्रवादका विकास हुआ है। भारतीय राष्ट्रवाद संकुचित नहीं वना। राप्ट्रवादके 
साउ-ताथ वसुवंव कुदुम्बकंम्‌ और विश्व-व्यवस्थाके आदर्श भी विकसित किए गए हैं। दूसरे विदव- 
के बाद विश्धवर्मे विकसनशील अन्तर्राप्ट्रीय प्रथाके अगभूत ओर पूरक बननेमें भारतीय राष्ट्र- 
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बादने अपनी परिपूर्णता अनुमव की है। अधिकमें कहें तो भारतीय समाजकी कमियोकों सुधारगेका 
काम भी हमारे राष्ट्रवादका भाग बन गया है। सामाजिक सुधार, आशिक प्रगति, सामाजिक 
और आश्थिक अन्यायोंके विरुद्ध आन्दोलन--थ्रे सत्र भारतीय राष्ट्रवादके भाग वन गए हैं; और 
उसके द्वारा वे भारतीय राष्ट्रवादकों समाजकी आवश्यकताओं और कमियोंको लेकर संज्ञानी और 
सजग बनाते हैं। 

राप्ट्रवादके अलावा दूसरी सैद्धांतिक विचारधाराएँ भारतीय राजनीतिमें असरकारक रही 
हैं: रद्विद ((णाष्ट्काशग ), उदारवाद (7.टथांजआआ ), समाजवाद (56संब्वांड्रा) ) 
और साम्पवाद ((07॥9रणणांछ॥ ) | भारतीय राष्ट्रीय पुरर्जागृतिके कारण राष्ट्राभिमान और 
ऐतिहासिक उत्तराधिकार विपयक संज्ञानताको गति मिली है। इसके कारण सांस्कृतिक पुनरुत्थान- 
बाद (0पा्णणों ए८्ंप्थाशा) और रूडिवादकी विचारधारा विकसित हुई है। दूसरी तरफ 
पच्चिमी शिक्षाके ढरण यूरोपके और इंग्लेण्डकेक बौद्धिक जीवनसे उदारवादकी विचारवारा 
राष्ट्रीय नेतृत्वके बड़े भागमें गहरे उतर गई है। १९२०के बाद फेवियन समाजवादके 
प्रभावमें समाजवादी क्र रशियन ऋन्‍्तिके प्रभावमें साम्यवादी विचारधाराएँ भारतमें आई। 
इन चार विचारधाराओंका प्रभाव भारतीय राजनीति पर उल्लेखनीय रहा है। वत्तंमान राजनीतिक 
दलोंको इन चार विचारवधाराओंके संदर्भमें अर्थपूर्ण ढंगसे मूल्यांकित किया जा सकता है। आज 
तो इन चार विचारधाराओंके अनुयायियोंके आपसी सैद्धांतिक मंथनसे राजनीतिका स्वरूप घड़ा 
जा रहा है। 

भारतीय राजनीतिदगो वनानेवाली विचारधाराओंमें गांधीवादका समावेश नहीं किया गया 

तो भी उसका भारतीय राजनीति पर प्रगाढ़ असर है। गांधीवाद विचारधाराकी अपेक्षा 
एक समग्र जीवन-दर्शन है। उसका असर इतना व्यापक और स्वंस्वीकृत है कि कोई भी राजनीतिक 
परिवलू उससे मुक्त या अस्पृष्ट नहीं है। 

सेद्ातिक विचारधाराओंके अलावा सांस्कृतिक मूल्य और दृष्टिकोण भी राजनीति पर 
असर डालते हैँ। राजनीति, मत्ता या राज्य विषयक समाजके सांस्कृतिक मूल्य और मानसिक 
दृष्टिकोणको राजनीनिश्यास्त्रदी परिभाषामे राजवीतिक संस्कृति कहा गया है। भारतकी राज- 
नीतिक संस्कृति दिपययक अनी तक गंभीर और शास्त्रीय अध्ययत नहीं हुआ है। परिणामतः ऐसे 
अध्ययनके अभाव भारतीय जीवनके अवलोकनसे थोड़े मुद्दे उल्लिखित कर संतोप किया जा 


सकता है। 


णिप? 


प्रघम, सरकारदी असरकारकता उसकी लोकस्वीकृति (८8778०८७) की मुख्य चावी 
रही है। जो सरदगर सबल् तत्र खड़ा कर सकेगी तथा कानून और व्यवस्था वनाए रख सकेगी, 
वह सरलतासे लछोगोंका आदर प्राप्त करनेमें सफल होगी। इस प्रकार सरकारकी असरकारकता 


लोकमानसमें उसे स्वीकार्य और न्यायी सिद्ध करनेमें वहत वड़ा भाग अदा करती है। भारत जैसे 
विद्याल राज्यमें अप्रभावशाली सरकार अथवा राजकीय एकताके अनावसे उत्पन्न अंवाधुंबीके 
परिणाम इतने गंभीर रहे हैं कि उसके संदर्भमें असरकारक सरकार वनानेकी तीज इच्छाकों समझा 


जा नकता है। 
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दूसरा, भारतीय समाजमें मात्र सत्ता आदरकी पात्र नहीं वनती। सत्तामें नीतिके मेलसे 
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ही वह भारतीय नज़रोंमें स्वीकार्य वतती है। इस तरह सत्ताको स्वीकार्य बनानेके लिए नीतिमत्ताको 
अपनाना पड़ेगा और नैतिक मूल्योंके अथीन रहना पड़ेगा। सत्ता और नतिक मूल्योंमें समन्वय 
स्थापित करनेवाले अग्ोक और अकवर-से राजाओंको भारतमें वीरोंकी भाँति सम्मान दिया गया 
है। सत्ताधारी या राजा भात्र राजा ही नहीं होता, वह राजपि भी होता है। भारतीय समाज 
उक्त अपेक्षा राजासे करता है। इस प्रकार भारतमें सत्ताने कभी भी नैतिक मूल्य प्राप्त नहीं 
किया है। 'सत्ता', 'सत्ताकी राजनीति, सत्ताके लिए तीन्र लालसा--ये सभी शब्द निदनीय रहे 
हैं। सत्ताके प्रति यह नकारात्मक दृष्टि भारतीय राजनीतिकी कमजोर कड़ी है। इसके कारण 
सत्ता और सत्ता-राजनीतिके स्वरूप और संश्लिप्टता विपयक भारतका ज्ञान उथलछा और नका- 
रात्मक रहा है। राजनीतिमें सत्ताके तत्त्वके विपयमें घृणा और नीतिके तत्त्वकी असरकारकताके 
विपयमें श्रद्धा--इन दोनों अतिशयोक्तियोंने भारतीय राजनीतिमें उल्लेखनीय विक्वतियोंका निर्माण 
किया है। 
तीसरा, प्रजाकी नीतिमय सत्ताके प्रति ऐसी अपेक्षामेंसे राजनीतिकी संत शैलीका विकास हुआ 
है। भारतमें यह दृष्टि प्रवल रही है कि सत्ता पर आसीन होनेवाला व्यक्ति सादा और संयमी 
होना चाहिए। सत्ता और समृद्धिका खुला और अमर्यादित उपयोग भारतमें घृणास्पद रहा है। 
परिणामतः सत्ता और समृद्धि पसंद होने पर भी बाहरसे तो वातें उपेक्षाकी ही करनी पड़ती हैं। 
इस प्रकार सावंजनिक जीवनमें काम करनेवाले कार्यकर्ताओंके लिए व्यक्तिगत जीवनमें सादगी 
और संयमकी अपेक्षा रहती है। फलूत: नेताओंको सादा जीवन अपनाना पड़ता है। इस प्रकार 
समृद्धि और सत्ताके लिए संधर्पं और सादायी और सेवाकी वातें--वाणी और व्यवहारके बीचका 
अन्तर भारतीय जीवनमें देखनेको मिलनेवाली विशिष्ट घटना है। इस कारण जब राजनीति 
और संतर्णली (5०709 $।ए०८) का मेल होता है, तव वह भारतमें खूब प्रभावशाली सिद्ध होती 
है। गांधीजी, विनोवा, जयप्रकाश, राजाजी जैसे व्यक्तियोंके प्रभावका मुख्य कारण उनकी यह 
संत्गली ही रही है। 
चौथा, भारतमें जीवनके प्रति अप्रतिम आदर दिखाई देता है। वनस्पति, प्राणी या मानव- 
जीवनको दुःख या हानि न पहुँचानेकी रीतिसे व्यवहार करना भारतीय संस्क्ृतिका अग्रिम मूल्य 
है। प्रत्येक प्रकारके जीवनके प्रति करुणा दिखानेकी परम्परा भारतमें युगों पुरानी है। इस पर- 
म्परासे हिसाके प्रति अरचि और अहिसाकी परम्परा खड़ी हुई है। गांधीजीके प्रभावमें अहिंसाकी 
परम्परा अधिक दृढ़ और प्रभावशाली वनी है। शस्त्रोंको छोड़नेवाले और सैनिक विजयकी निर- 
थंकताको समझनेवाले अशोकके चक्रकों हमने अपने ध्वज पर जो स्थान दिया है, वह इसी वातका 
सूचक है। 
| पाँचवाँ, भारतीय दर्शनमें हमेशा धर्मयुद्धके आवेश या तीब्रताका सदा अभाव रहा है। 
एक ओर सम्पूर्ण सत्य और दूसरी ओर सम्पूर्ण असत्यके समान प्रकाश और अंधकारके परिबलोंके 
युद्धकी कल्पना अनेक संस्क्ृतियोंमें दिखाई देती है। जीवन संघर्योत्ति सम्बद्ध भारतीय धारणा इससे 
थोड़ी अलग है और संकुल है। भारतीय दर्शनके अनुसार देवोंकी भी कुछ दुर्वलूताएँ हैं, और चाहे 
कितना ही दानव हो, उसमें भी देवत्वका अंश छिपा हुआ रहता है। अतः सत्य या गुणका एका- 
घिकार किसी एक ही पक्षके पास नहीं हो सकता। चाहे कैसा भी दुप्ट व्यक्ति हो या दुप्ट परिवकत 
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हो, उसमें सुधरनेकी संभावना निहित है। परिणामतः दानवकी अन्तरात्माको जाग्रत करनेके 
प्रयास स्वागतयोग्य हैं। मारतीय दर्णनके इस जीवन-दर्शनसे तीन मुख्य सांस्कृतिक दृष्टियाँ विकसित 
हुई है--परस्पर विरोधी पश्षोंमें किसी भी पक्षके पास सत्यका एकाधिकार नहीं होनेकी संभावना, 
इसके कारण विरोधी पक्षोंके प्रति सहिष्णुता, चाहे कितना भी दुष्ट हो उसकी अन्‍न्तरात्माको 
जाग्रत कर उसमें देवत्व प्रकट कर सकनेकी श्रद्धा भारतीय राजनीतिमें दिखायी देनेवाले दो विरोधी 
पक्षोंमें से किसी एक पक्षमें जड़ जानेमें आनाकानी, संहारके बदलेमें सहिष्णुता और संघर्षके स्थान 
पर समझानेकी वृत्ति आदि ये सब सांस्कृतिक दृष्टियोंके परिपाक हैं। 

छठा, भारतीय समाजका दूसरा मुख्य मूल्य सोपानिक तंत्ररचना है। विविध जातियोंको 
उच्च-सीचके क्रममें व्यवस्था देना तथा प्रत्येक जातिका सोपानिक परम्परामें अपने स्थानको स्वीकार 
करना--थे भारतीय समाज-जीवनके मुख्य लक्षण हैं। भारतमें जाति, कुटुम्ब या सार्वजनिक 
जीवनमें उच्च स्थान पर आसीन व्यक्तिके प्रति आदर और आज्ञाकारिताका भाव स्वाभाविक 
माना गया है। भारतीय परिमाषामें व्यवहार! और 'बड़ोंका सम्मान! रूगभग पर्याय बन 
गए हैं। 'वड़ोंको सम्मान दो' यह कहनेके स्थान पर उचित व्यवहार करना सीखो हम अनेक 
बार कहते हैं। इससे सिद्ध होता हैं कि सौपानिक व्यवस्थाका स्वीकार और बड़ोंको मान देना 
भारतीय जीवनके महत्वपूर्ण मूल्य हैं। 

सातवाँ, भारतमें संघर्षके स्थान पर सर्वसम्मति अधिक इच्छनीय मानी गई है। प्रजाकी 
यह अपेक्षा रहती है कि संघर्ष-निवारण और सर्वेस्म्मति तैयार करनेके लिए सतत प्रयत्न किए 
जाने चाहिए। सर्वसम्मति विषयक यह इच्छा इतनी तीक् है कि अनेक वार संघर्षकी अनिवार्यता 
होने पर भी सर्वंसम्मतिका ढोंग करना पड़ता है। अतः संघर्षकी राजनीति भी सर्वंसम्भतिकी 
भापामें खेलती रहती है। 

आठवाँ, नेतृत्व विषयक भारतीय धारणा पश्चिमी घारणासे अरूग है। यह मान्यता है 
कि भारतमें नेतृत्व समप्टिगत और कतेव्य प्रेरित होना चाहिए। समाजके थोड़ेसे गुटोंके लिए 
लड़नेवाले नेतृत्वकी घारणा भारतीय संस्क्ृतिमें अपरिचित है। समग्र समाजके लिए कर्तव्य भावनासे 
प्रेरित होकर काम करनेवाले नेतृत्व ही विशाल श्लोक-स्वीकृति प्राप्त करते हैं। किसी स्पप्ट गट 
या हितोंके लिए छड़नेवाले नेतृत्वकी पबश्चिमी घारणा अभी तक भारतमें मान्यता नहीं पा सकी 
है। गुटों पर आधारित और उनके हितोंके लिए लड़नेवाले नेतृत्वकों लोकादरमें उच्च स्थान प्राप्त 
नहीं होता। इस प्रकार नेतृत्वकी भारतीय घारणामें गुटोंके स्थान पर समप्टि और अधिकारके 
स्थान पर कर्ंव्यको अधिक प्रघानता दी गई है। 

नौवाँ, भारतीय जीवनमें परम्परा और यथास्थितिवादका खूब प्रभाव है। प्रणालीवाद 
या रूद्विवाद समाज जीवनमें केलद्धवर्ती स्थान घारण किए हुए है। जातिव्यवस्था, पूर्व जन्मके 
कर्मोका सिद्धान्त, भाग्यवाद या निवतिवाद (एशाक्षंश्ा), सांस्कृतिक परम्पराका महत्व--ये सब 
यथास्थिति १$॥5।0५-१७०) और निष्क्रियताको प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार समाज के 
अन्यायोंकी व्याख्या पूर्वजन्मके कमोंके नाम पर की जाती है और नाग्यवादके नाम पर व्यक्तिगत 
कार्यलाल्साको ठण्डा कर दिया जाता है। इस तरह एक तरफ प्रणाली और परिवतंन और 
दूसरी तरफ भाग्य और कमंके संघर्षमें भारतीय मनका पल्ला प्रणाली और भाग्यके पक्षमें सकता 
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रहा है। परन्तु पिछली सदीमें परिस्थितियोंमें तेज़ीसे परिवर्तेत आया है। छोकमान्य तिरक और 
महात्मा गाँवीके प्रमावमें कर्मवादका प्रभाव वढ़ा है। सामाजिक अन्याय विषयक बढ़ रही संज्ञानता 
तथा संवेदना और अपने भाग्यकों अपने हाथोंमें लेकर उसे सुधारनेकी तैयारी--इन दोनों दिशाओंमें 
पुराने मूल्य बदल रहे हैं, जो खुब आज्ञास्पद चिह्न हैं। 

भारतीय राजनीतिमें बन रहीं सांस्कृतिक दृष्टियों और मूल्य विपयक ये थोड़े मुद्दे भारतीय 
राजनीतिके सांस्कृतिक आवारको स्पप्ट करते हैं। भारतकी राजनीतिक संस्क्ृतिके स्वरूप और 
लक्षण विषयक शास्त्रीय विधनोंके रूपमें नहों, परन्तु तद्दिययक चर्चा और शोधके लिए. तदर्थ 
प्रमयों (8०2०८ फ़ाष्यांड८5)के रुपमें ये मुद्दे उल्लिखित किए गए हैं। राजनीति और 
समाजके सांस्कृतिक परिनिवेश (एचडी ०एणा0ाभा८०५ ० के वीच सम्बन्ध जीवन्त और 
गतिशील हैँ। सांस्क्ृतिक दृष्टियों, सामाजिक मूल्यों और कार्यशेलीकी परम्परा आदिके प्रभावमें 
राष्ट्रका राजनीतिक व्यक्तित्व आकार ग्रहण करता है। 
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३ : देसी राज्य - विलीनीकरण 
(पूर्दभूमिका ) 


हम पहले देख आए हैं कि भारतमें संघीय तंत्रका विचार मॉन्टफडे सुधार (१९१९) के 
समयसे धीरे-घीरे रूप केने लगा था। उसमें सव लोगोंकी भाँति देसी राज्योंके राजा भी, चाहे- 
अनचाहे, फेसते गए। मॉन्‍्टफर्ड सुधारमें राजाओं तथा वायसरायके दीच स्पष्ट कड़ी सूचित की 
गई थी। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखा गया था कि भविष्यमें लोगोंके द्वारा चुनी गई ब्रिटिश 
प्रान्तोंकी प्रान्तीय सरकारोंके हाथोंमें देसी राज्योंकी सत्ता न चछी जाय। परन्तु देसी राज्यों और 
ब्रिटिश प्रान्तोंके वीच प्रशासनिक सम्बन्ध विषयक साझ्ेदारीसे भरे हुए किसी तंत्रकी जरूरत महसूस 
हुईं। अनेक लेझकोंकी यह मान्यता है कि ब्रिटिश भारत और देसी राज्योंके वीच संयुक्त जिम्मे- 
दारीके बीज ब्रिटिशरोंकी इस इच्छामें वत्तमान थे कि पोस्ट, तार, रेलवे आदि विपयक विचारणा 
केवल द्विटिश भारतका ही सिरदर्द न हो; अपितु यह काम किसी संयुक्‍त कमेटी छारा हो। 
देसी राज्योंकी ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध शिकायत थी कि उनके विदेशी और -राजकीय 
विभागोंवी ओरसे देसी राज्योंकी छोटी-मोटी सभी आन्तरिक वातोंमें दखल दिया जाता हैं। यह 
बात देसी राज्योंके व्रिटिण ताजके साथ हुए अनवन्धके अनुसार उचित नहीं थी। अतः देसी राज्यों- 
की ओरसे ब्विटिण ताजकी परमाधिकार सत्ता विषयक अधिक स्पष्डना करवानेके प्रयत्न चल रहे 
श्र। हेदरावादके निज़ामने तो यही आग्रह किया था कि भारतकी ब्रिटिश सरकार और देसी 
राज्य दोनों ही समान हैं और समान माने जाने चाहिएँ। ब्रिटिश सरकार इस वातको स्पष्ट 
करना सर्देव टालहती जाती थी। परन्तु छाड्ड रीडिंगने १९२६में जो पत्र निमञ्ञामको लिखा था, 
उसमें यह स्पप्ट कर दिया गया था कि परमाधिकारी ब्रिटिश ताजके प्रतिनिधिके रूपमें भारतकी 
दिटिय सरकार केवल विदेश्व-सम्बन्धों जेंगी विधेष वातोंमें ही नहीं; अपितु आन्तरिक वातोंमें नी 
दखल देनेवी पूरी सत्ता रखती है।. . .राजा लोग आन्तरिक सुरक्षा भोग रहे हैं वह भी आखिरमें 
दो ब्रिटिश सरकारके कारण ही है। .. .राजा लोग जिस विविव स्तरके सावंभौमत्वका 
उपभोग कर रहे है, वह परमाधिकारी सत्तादे अधीन हैं। यह दूसरी वात है कि लाई रीडिगके 
वाद लाड्ड इरविन (१९२६-३१) के वायसरायके रूपमें आने पर ब्रिटिश्व-्वाणीमें थोड़ा हेरफेर 
हो गया, परन्तु मूलभूत नीतिमें कोई अन्तर नहीं ज्ञाया। 
वास्तवमें, देसी राज्योंका उदर-मूल मात्र ब्रिटेनकी परमाधिकार सत्ता तक ही सीमित नहों 
था। सही दद तो इस वातका था कि वे यह प्रत्यानति चाहते थे कि निकट भविधष्यपें अर्थात्‌ १९२९म 
रॉयल कमीयनकी रिपोर्ट प्रकाशित होते ही ब्रिटिण प्रान्तोंगी स्वयधानन (80 (6फलःग्लपत 
अधिकार दे दिए जाने पर नी देसी राज्योंकी स्थितिमें कोई आँच नहीं ज्वाथेगी। इसे लेकर बटठछर 
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कमेटीकी नियुवित हुई और राजाओंके चेम्बरकी तरफसे यह जोर-दार दलील दी गई कि देसी 
राजाओंने जिन अधिकारोंकों अनुबन्धमें ताजको सौंप दिया है, उनको छोड़ उनके अलावा शेप सभी 
बातोंमें देसी राज्य सम्पूर्ण सत्ताघारी हैं। ताजकी ओरसे राज्योंकी मूलभूत वफादारी किसी तीसरे 
पक्षके हवाले नहीं की जा सकती। परन्तु बटलूर कमेटीने अपनी रिपोर्टमें (१९२९) इस दलीलछूको 
जड़मूलसे हो उड़ा दिया कि देसी राज्य 'सम्पत्ति' और करार के आधार पर समान पक्षोंके 
रूपमें ताजसे संयुक्त हैं। उसने तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब ब्रिटिश शासनका भारतमें 
आरंभ हआ, उस समय किसी भी देसी राज्यका अन्तर्राप्ट्रीय स्टेट्स! नहीं था। वटलर कमेटीने 
तो सी बरस पहले हुए करारकी कीमत 'कोड़ीकी भी नहीं कह कर यह घोषित कर दिया कि 
परमाधिकार तो बदलते हुए परिप्रेक्ष्में विकसित होते हुए संबंधों का अन्तिम परिणाम हैं और 
थाही हेतुओंके लिए अथवा भारत सरकार या देसी राज्योंके हितमें, आवश्यकत/ पड़ने पर, अनु- 
बन्धोंको किनारे रखकर परमाधिकारको व्यवहार करना पड़ता है। साथ ही उसने इस बातका 
समर्थन भी किया कि भारतमें भारतीय संसदके प्रति उत्तरदायी सरकार आने पर राज्योंको उनकी 
सम्मतिके बिना उसके हवाले नहीं किया जायगा। परन्तु भारतका वायसराय ब्रिटिश ताजके 
एजेन्टके रूपमें तथा ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशोंके गवर्नर जनरलके रूपमें दोहरी सत्ता धारण करेगा। 
कमेटीने “भारत एक है' यह न मानकर ब्रिटिश भारत और देसी राज्योंका भारत जेसे दो अलूग 
भारत होनेकी वात मानकर दोनोंकी अनेक समस्याओंके निराकरणका रास्ता दोनोंके सहभागी 
समवाय संघमें निहित होना बतलाया। 

देसी राज्योंकों परमाधिकार विषयक दातसे संत्तोप न हुआ और यह कहकर कि कमेटीकी 
रिपोर्ट किसी पंचका निर्णय नहीं है, अपनी बात कहना जारी रखा। दूसरी तरफ 'स्वायत्तता धारण 
करनेवाले देसी राज्यों' और स्वशासन रखनेवाले ब्रिटिश हिन्द---दोनोंने ब्रिटिश ताजकी छत्नछायामें 
समवाय रूपमें जुड़नेकी वटरूर कमेटीकी सलाहका स्वागत किया। 

१९२९के अन्तमें यह घोषणा की गई कि १९३०में गोलमेज़ परिपद्में देसी राज्य, ब्रिटिश 
हिन्द और ब्रिटिश सरकार--इस प्रकार तीन पक्षोंकों आमंत्रण दिया जायगा। इससे देसी राज्योंको 
प्रसन्नता हुई; परन्तु वास्तवमें सायमन कमीशन और वटलरूर रिपोर्टकी सिफारिशोंके वाद अपने 
अधिकारोंके विपयमें उनमें घवराहट फैल गई थी। इसकी अपेक्षा तो उन्हें समान कक्षा पर सम- 
वाय तंत्रमें जुड़ना अधिक आसान और अच्छा रूगा। इस व्यवस्थामें अपनी आन्तरिक स्वायत्तता तो 
सुरक्षित रहनेकी संभावना थी ही, परल्तु वहुतसे देसी राज्य यह भी मानने लगे कि एक वार 
ब्रिटिश हिन्दकों स्वशासन' मिलने पर 'समवाय” स्वीकार करनेमें सौदा शायद छाभप्रद न भी 
रहे। अतः पहलेसे ही तैयारी कर लेना अच्छा । उनकी शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार -समवाय 
सरकारको इस प्रकारकी सत्ताएँ सौंपे, जिससे देसी राज्योंके आन्तरिक वावतोंमें--उनके उत्तरा- 
घिकार सहित-जरा भी आँच न आए। 

दूसरी तरफ ब्रिटिश धान्तोंके नेताओंकी नियुक्त ऑल पार्टीज़ कमेटीने (१९२८) तथा 
गोलमेज परिपद्के छिए देसी राज्योंके प्रतिनिवियोंने (१९३०) सैद्धान्तिक रूपमें समवायको 
स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा भारतकी ब्रिटिश नौकरशाहीमें मी समवायके छिए इतना 
उत्साह था कि संघकी केन्द्र सरकारमें राष्ट्रवादियोंके सामने अगर ब्रिटिश वफादारी वाले राज्यों- 
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को रखा जाय तो पलड़ा बराबर रहेगा। पहले प्रकरणमें हम देख आए हैं कि मुस्लिम लीगने भी 
अपने कौमी हित-हेतुओंको ध्यानमें रखकर अलूग मुस्लिम कॉन्फेडरेशन द्वारा भारतीय फेडरेशनमें 
संयुक्त होनेकी सम्मति दे दी थी। ब्रिटिश हितोंके लिए यह बात भी अनुकूल थी। परन्तु ब्रिटिश 
भारतके मुख्य राजनीतिक पक्ष और गैरमुस्लिम तत्वोंने मजबूत प्रजातंत्रकी दृष्टिसि ही समवायकों 
स्वीकार किया धा। यह सव देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि समवाय विषयक सम्मति रूपी 
एकता पतले तंतुओंसे वनी हुई थी। 

१९३०के नवम्वरमें जब लंदनमें प्रथम गोलमेज परिषद्‌ हुई, उस समय उपस्थित विनीत 
नेता सर तेज बहादुर सप्रने भी सभी रूपोंमें समवायको भारतके हितमें मानकर उसका स्वागत 
किया था। परन्तु देसी राज्योंकी प्रजाको विल्कुल प्रतिनिधित्व न मिलनेके कारण कांग्रेस अनुपस्थित 
रही थी। परिणामतः बहुत-सी चर्चा-विचारणा करनेके वाद भी कोई निर्णय लेना संभव न हो सका। 
इसके वाद दूसरी गोलमेज परिपद्‌ (१९३१ सितम्वर)में अकेले गांधीजी ही कांग्रेसके प्रतिनिधिके 
रूपमें उपस्थित रहे थे। परन्तु देसी राज्योंके प्रतिनिधियोंके विपयमें तथा ब्रिटिश हिन्दके दलोंके 
वीच भी कौमी समस्याको लेकर एकमतता न होनेके कारण और समवाय संसदके अधिकार व 
स्वरूप विषयक भी मतभेद चालू रहनेके कारण वह परिषद्‌ भी अकारथ गई। वादमें, १९३२में 
तीसरी ग्रोलमेज परिषद्‌ हुई। उस समय कांग्रेसके सभी नेता जेलमें थे। फिर भी, देसी राज्योंकी 
समवायमें मिलनेकी संभावित रीतिको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण वातों पर चर्चा हुई और १९३३के 
माचमें ब्रिटिश सरकारने एक श्वेतपत्र (७८ 9०) प्रकाशित किया; जिसके अनुसार देसी 
राज्य समवायके अधिकारमें जिन सत्ताओंको स्वेच्छया सौंपे, उन्हें छोड़कर शेप सभी वातोंमें उनके 
स्वायत्त अधिक्रार कायम रहेंगे। इस समयावधिमें देसी राज्योंके अन्दर हिन्दू-गुट और मुस्लिम- 
यूटके कॉन्‍्फेडरेशनका विचार भी अच्छी मात्रामें जय गया था। इन सव उलब्ननोंके वीच १९३५की 
र७्वीं अगस्तकों एक नए एक्टके रूपमें नया घड़ाका हुआ। 

१९३५के इस एक्टमें यह योजना प्रस्तुत की गई थी कि राजाओंकी प्रजा नहीं, पर राजा 
अगर चाहें तमी समवायतंत्रकी रचना संभव हो सकती है। इस एक्टके अनुसार देसी राज्योंकी कुल 
आवादी भारतकी आवादीकी एक चौथाई होते हुए भी उनको लोकसभा (7005९ ० 35४८४॥०!९) में 
इएमें से १९५ बेठकें और राज्यसभा (0०फाली ० $घध्वा८्शेमें २६०में से १०४ बैठकें 
दी गई थीं। ताजके अधिकारोंकों दो भागोंमें वांद दिया गया था। ब्रिटिश भारत और समवाय 
विपयक अधिकार गवनेर जनरलूू के अधीन और राज्योंकी परमाधिकार विपयक वातें वायसरायके 
अवीन सौंप देनेका विचार था। साथ ही यह भी स्पप्ट किया गया था कि इन दोनोंके अधिकारोंको 
घारण करनेवाला व्यक्ति एक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी उलझन भी एवटमें 
मौजूद थी: समवायमें ब्रिटिश प्रान्तोंके प्रति समवायके अधिकार वहुत ज्यादा और एक समान 
थे, जबकि देसी राज्यों पर उसके अधिकार सीमित और विविध प्रकारके थे। प्रान्तोंके लिए समवायमें 
प्रवेश स्वयमेव था और समवाय सत्ताका अवकाश, एक्टके अनुसार, निद्िचित था; जबकि देसी 
राज्योंके वारेमें समवाय सत्ताका अवकाश प्रत्येक राजाके विलीनानुवन्ध (गफफ्ला। ० 
-००८८७अंणा)की सीमामें था। संक्षेपमें, समवायका कोई भी सिद्धान्त ज्ञायद ही इसमें रखा 
गया हो। एक ब्रिटिश अधिकारीने इसे तिरूके साथ पानीकी मिल्गवर्टा बताया था। 
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६४ : स्वराज्य-दर्शन 


२० जनवरी, १९४छ७छको संविधान सभाने 
उद्देश्योंसे सम्बद्ध प्रस्ताव पारित करते हुए 
घोषित किया था : 


“भारत स्वतंत्र सार्वभौमत्व गणतंत्र होगा, 
जिसके अन्दर प्रदेश शेप सत्ताओं के साथ 
स्वायत्त इकाइयोंका दर्जा धारण करेंगे ओर 
उसे वनाए रखेंगे, तथा सरकार और 
प्रशासनकी सभी सत्ताएँ और उनके कार्य-- 
जिन सत्ताओं और कार्योंकों संघ (केन्द्र)के 
अधिकारमें सोंप दिया गया होगा अथवा 
संघर्मं जिन सत्ताओं और कार्योंका सन्नि- 
वेश हुआ होंगा और जो अभिष्रेत होंगे, 
उन्हें छोड़ कर सभी सत्ताओं और कार्योका 
उपयोग करेगा।'' 


“केन्द्र सरकार के अधिकारान्‍्तर्गत प्रान्तीय 
सरकारोंकी तावेदारी नहीं, अपितु सभीके 
प्रतिनिधित्ववाली सम भावी सरकार होगी। 


इसके वाद १९३६में हार्ड लिनलियगोने वायसरायके रूपमें भारतमें आकर समवाय 
स्थायनाके वारेमें नया रुव अख्तियार किया। परल्तु दोनों पक्षोंमेंसे किसी एक पक्षकों भी संतोष 
न हुआ। देसी राज्य अपने भारण (एतलंह्राशइणे पर तुझे हुए थे; काग्रेस इसमें प्रजातंत्रका 
और समवायका सत्यानाश देखती थी। ये दो वर्ष वेकार बीत गए। सन्‌ १९३९में वायसरायने 
कितने ही सुधार सूचित किए, परंतु उसके इस दिश्ामें आगे बढ़नेके पूर्व ही द्वितीय विश्व-युद्ध 
छिड़ गया और सभी बातचीत पर पर्दा गिर गया। 

१९३५से १९३९के समयके बीच देसी राज्योंमें जबर्दस्त आन्दोलन जग उठे। अखिल 
भारत देसी राज्य प्रजा परिषद्‌ (>ग कातांब 580०5 ?९०फा८5 (:०णर्ण८०८४८०)को कांग्रेसी 
नेताओंका, आरम्ममें नैतिक व व्यक्तिगत और वादमें संगठित और राजनीतिक समथ॑न प्राप्त था। 

१९३०के एक्टके अनुसार कांग्रेसने प्राग्तीय स्वायत्तताको स्वीकार कर अनेक प्रान्तोंमें सत्ता 
पर अधिकार कर केन्द्रमें प्रवेश किया। इसका देसी राज्योंकी प्रजा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 
इन आत्दोलनोंसे राजा चोंक उठे। आरम्भमें उन्होंने इस आन्दोलनको कुचल डालनेके मनसूवे 
बाँघे। राजकोट, जयपुर और मैसूर जेसे राजाओंने नेतृत्व सम्हाला; किन्तु वे असफल रहे और 
प्रजाकी शवितिके सामने उन्हें मुकना पड़ा। हाँ, राजकोटमें गांधीजी स्वयं वीचमें पड़े और समस्याका 
हल निकालनेका प्रयत्त किया। जोधपुर, उदयपुर, रतलाम आदिके राजाओंने दमनकी राह पर अन्धे 
होकर दोड़तना आरम्भ कर दिया। छीमड़ी इसमें अपनी सीमा तोड़ गई। 

दूसरी तरफ काइ्मीर, त्रावणकोर और हैदराबाद जैसे वड़े राज्योंने समवाय और प्रजातंत्रके 
विरुद्ध सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनेका रास्ता पकड़ा। परन्तु कुछ ही महीनोंमें वातावरण बदलने 
लूगा। एक तरफ राजाओंने भीत पर छिखे शब्दोंकों पहचानकर अपना रुख बदला और दूसरी 
तरफ, पोलिटिकल डिपार्टमेग्टकी मददसे परिस्थितियों पर कावू पानेके व्यूह रचे गए। उन्होंने यह 
घोषणा भी की: “अगर पहलेसे यह खबर होती कि समवायमें जुड़नेकी पूर्वशर्त राज्यकी प्रजाको 
पूर्ण अथवा आशिक उत्तरदायी सरकार प्रदान करना है, तो समवायका विचार व्यावहारिक विचा- 
रणा तक पहुँचा ही न होता। तत्काल और त्वरित उत्तरदायी सरकारकी तथा समवायी लोकसभाके 
प्रतिनिधित्वके मामलोंमें केवछ कांग्रेसवी मुन्सिफी देसी राज्यों पर लादी नहीं जा सकती ।' इस प्रकार 
अपने ऋषधदे उफानवगे निकारूकर उन्होंने उसी ब्रिटिश सरकारकी तरफ, जिसके सामने परमा- 
घिकारके प्रइवको लेवार नाटक रचा था, जेतिक और ठोस मददके लिए याचना-दृष्टि डाली। 
ब्रिटिश पाल्ियामेण्टमें इसकी अनुकूल प्रतिध्वनि हुई। यह आइवासन भी दिया गया कि हिसा और 
अंधायुंदीके विरद्ध राजाओंकी रक्षा करनेके लिए ब्रिटिश सरकार (परमाधिकारी सत्ता) दौड़ी 
थायेगी। दूसरी ओर आंध्र जैसे राज्योंने स्वेच्छास अपनी प्रजाकों वहुत ही उदार सुधार दिए। इसका 
प्रस्ताव तैयार करनेमें गांधीजीने मुख्य भूमिका निभयी थी। इसके विरुद्ध ब्रिटिश सरकारने यह 
घोषणा वे थी कि अगर किसी भी राज्यने, प्राप्त सत्ताके वाहर जाकर, प्रजाको सुधार दिए या 
अपनी प्रभावचाली सत्ताका त्याग किया; तो परमाधिकार सत्ता दीचमें आए विना नही रहेगी। 
संक्षेपमें, रजवाड़ोंको अपने अधिकारमें रखकर उनका उपयोग परमाधिकार सत्ता प्रजाकी प्रगतिके 
विरुद्ध करनेवाली थी। 


स्वमावतः कांग्रेसका दृष्टिकोण दृढ़ हुआ 


उसने ऐसे किसी नी प्रकारके समवायकों स्वीकार 


> 
बनी 5 
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करनेसे इन्कार कर दिया, जिसमें देसी राज्योंकी प्रजा ब्रिटिश प्रान्तोंकी भाँति प्रजातांतरिक अधिकारों- 
के साथ मुक्त रूपसे सहमागी नहीं बनेगी। 

१९३८के अन्ततक तो गांवीजीकी दृष्टि भी बहुत अधिक बदल गई थी। उन्होंने हरिजन' 
(दिसम्बर १९३८) में स्पप्ट कह दिया था कि देसी राज्योंमें जो अन्याय हो रहे हैं, उन्हें देखकर 
देसी राज्योंके मामलोंमें सीबे दखल न देनेकी पुरानी नीतिको बनाए रखना मेरे लिए अब असंभव 
हो गया है। अगर कांग्रेसको यह लगे कि वह प्रभावशाली ढंगसे दखल देनेके लिए शक्तिमान्‌ बन 
ई है, तो ऐसा करना उसका कर्तंव्य है।' उन्होंने आगे चलकर यह स्पष्ट किया कि दिसी राज्योंकी 
प्रजा जवतक पूरी जाग्रत नहीं होती, तवतक दखल न देनेकी कांग्रेसी नीति राजनीतिक कुशरूताकी 
दष्टिसि आवश्यक थी। अब जवकि देसी राज्योंकी प्रजामें चारों ओरसे जागृति आ गई है और 
दःख सहन कर न्यायकी लड़ाई लड़नेके लिए आगे वढ़ रही है; तब उस पुरानी नीतिको कायरता 
ही कहा जायगा।. . . इसके वाद त्रिपुरा कांग्रेस (१९३९) में उस वेठकके अध्यक्ष सुभाषचन्द्र 
बोसने इस नयी नीति पर स्वीकृतिकी मुहर रूगा दी। इस प्रकार देसी राज्योंकी प्रजाको कांग्रेसके 
खुले पृष्ठयलकी घोषणा होते ही प्रजा-परिपदुके आन्दोलनोंमें जबर्दस्त गति आई। 

इस असेमें दूसरा युद्ध आरम्म हो गया और सारा नवशा अचानक ही बदल गया। 

१९३९में यद्ध शुरू होते ही ब्रिटिश सरकारने एकपक्षीय ढंगसे भारतको यद्धमें शामिल कर 
लिया और युद्धेके आशयकों भी घोषित करनेसे इन्कार करने पर कांग्रेसने इसके विरोधमें सत्ता- 
त्याग कर--क्कुल ग्यारह प्रान्तोंमेंसे आठमें सत्ता प्राप्त की थी, उसे छोड़कर--व्यक्तिगत सत्याग्रहका 
मार्ग अपनाया। १९४२के फरवरी-मार्चमें जापानके हाथों सिंगापुर और ब्रह्मदेशका पतन हुआ 
और भारतकी सीमाएं मययुकत हुई, उस समय ब्रिटिश सरकारका हिया दरक गया। देसी राज्योंके 
राजा तो पहलेसे ही आदमियों, पैसों और साधनोंके द्वारा ब्रिटिश सरकारकी मदद करने निकल 
आए थे; परन्तु उनकी प्रजाका असंतोप भमभक रहा था। मुस्लिम लीग भी कांग्रेसी सत्ताधिकृत 
प्रान्तोंम मुस्छिमोंको न्‍्याय और सद-वर्तावके आश्वासनके लिए तथा भारतकी संवैधानिक प्रगतिमें 
मुस्लिम लीगकी सम्मतिके अभावमें एक कदम भी न रखा जाय, इस प्रकारके आइवासन पानेके लिए 
कोपमवनमें जा वंठी थी। अतः ऐसी स्थितिमें कांग्रेसको सत्याग्रहसे विमुख कर मना लेनेकी जरूरत 
ब्रिटिश सरकारकों महसूस हुई। 

सन्‌ १९४२के माचेमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चचिलने सर स्टेफर्ड क्रिप्सको भारत भेज दिया। 
क्रिप्सके प्रस्ताव दो प्रकारके थे: एक तो छूम्वे समयका और दसरे कम समयका। हछम्वे समयके 
प्रस्तावमें युद्ध पूरा होते ही चुनी हुई विधानसभा द्वारा डोमेनियत---संविधान रचनेका वचन 
दिया गया था। इतना ही नहीं, अगर भारत चाहे तो कॉमनवेल्थसे भी अछरूग हो सकेगा। इस 
संविधानसे सम्बद्ध शर्त केवल इतनी ही थी कि अगर किसी प्रान्तको अूग रहना हो तो वह भी 
उक्त पद्धतिसे अपना अछूग संविधान वना सकेगा तथा संविधान सभा और ब्रिटिश सरकारके वीच 
सत्ताकी अदलाबदछीके लिए एक अनुवन्ध किया जायगा। कम समयवाले प्रस्पावमें भारतके सभी 
राजनीतिक दलों द्वारा वायसरायक्ी, कॉमनवेल्थकी और संयुक्त राप्ट्रोंकी बनी हुई कॉन्सिलको 
नारतकी रक्षाक्के मामलेमें समस्त युद्धासंचालनके विपयमें सक्तिय और असरकारक सहायता देनेकी 
वात कहीं गई थी। 


६६ : स्वराज्य-दर्शन 


क्रिप्सके प्रस्तावोंमें देसी राज्योंके विपयमें तत्काल किसी मुद्देको खड़ा नहीं किया गया था। 
परन्तु रूम्बे समयकी दृष्टिसि यह घोषित किया गया था कि संविधान समभामें देसी राज्य ब्रिटिश 
प्रान्तोंकी भांति आवादीके आधार पर, उसी प्रकारकी सत्ताके साथ अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे। 
जो देसी राज्य समवाय विधानमें जुड़ना न चाहें, उन्हें ब्रिटिश सरकारके साथ नया अनुवन्ध करना 
पड़ेगा। इस मामलेमें अधिक स्पष्टीकरण माँगते हुए देसी राज्योंके चेम्वरके चांसलर राजा 
जामसाहवने ऐसा दाना फेंका कि जो राज्य भारतके संविवानमें शामिल न होना चाहें, वे पूर्णतः 
सर्वंसत्तावीश हों और उन्हें इसके आवार पर अपना एक स्वतंत्र संघ बनानेका अधिकार होना 
चाहिए। ऋ्रिप्सने यह स्पष्ट किया कि जो राज्य भारत संघमें शामिल न होना चाहेंगे, उनके लिए 
ताजकी ओरसे अपने कतंव्य अदा करनेकी व्यवस्था रखी गई है ओर उनकी सम्मतिके अभावसमें 
परमाधिकारकी सत्ताकी स्थिति नहीं वदलेगी। यों उसने साथ-साथ देसी राज्योंकी यह धमकी 
भी दी कि न जुड़नेवालोंको परिणाम सहन करने पड़ेंगे। 

इस अवसर पर ही हैदरावादने स्पष्ट इच्छा व्यक्त की कि वह भारतीय संघसे अलूग रहना 
चाहता है और इस सम्वन्धमें आवश्यक अनुवन्ध वह ब्रिटिश सरकारके साथ कर लेगा। पोलि- 
टिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस बातको सैंद्धान्तिक रूपमें स्वीकार कर लिए जानेके वाद व्यावहारिक 
कठिनाइयोकी ओर संकेत किया गया: हैदराबाद चारों ओरसे भारत संघके स्वशासित प्रदेशोंसे 
घिरा हुआ है और संघके साथ उसके सम्वन्ध बिगड़े विना नहीं रहेंगे; ब्रिटिश सेनाके लिए मारत- 
वी सेनाके साथ संघर्षकी स्थिति उत्पन्न होना किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं है। भविप्यमें ताजका 
अस्तित्व ही न रहनेके कारण अलरूग हुए देसी राज्य संघके पाससे उदार व्यवहारकी कदाचित्‌ 
ही आशा रख सकेगे। स्टेफड किप्सने अधिक स्पप्ट सलाह दी कि दिसी राजाओंको अपने भविष्य- 
का विचार कर ब्रिटिश सरकारकी तरफ नजर न रखकर भारत सरकारकी ओर नजर डालनी 
चाहिए।. . .इसके अतिरिक्त देसी राज्योंकी प्रजा अपनी शिकायतों और माँगोंको मुक्त 
ढंगसे व्यक्त कर सके, इस प्रकारकी प्रभावशाली व्यवस्था राजाओंको अपने राज्योंमें करनी चाहिए।' 
आन्तरिक मामलोंमें कुछ भी दवाव न डालनेके पहलेके आश्वासनकों ठोकर मारनेवाली यह सलाह 
राजाओोंकों सिरकी चोट जेसी छगी। 

इस ब।तचीतके समय (१९४३ अप्रेंछड) राजाओंके सिर एक नयी आफत आ पड़ी। विल्कुल 
छोटे राज्यों (दरवारो)का पड़ौसके वड़े देसी राज्योमें विडीनीकरण कर दिया गया। इसके 
अनुसार १९४४में अटेचमैण्ट स्कीम'के आधार पर काठटियावाइ-गुजरातक्के ७०० वर्गमीरू विस्तार 
वाले व आठ लाखकी कुल आवादीवाले (मात्र 3० रछाखकी आयवाले) अनेक राज्योंका फैसला 
कर दिया गया। राज्योकी सम्मृतिके विना जोड़ न देनेके सिद्धान्तका एक ही ज्टकेमें फैसला कर 
दिया गया। थोड़ेसे मध्यम लेणीवे साजाओंने ऊहापोह किया, पर बड़े मगरमच्छोक्ो आनन्द ही 
हुआ। यों गोंडल्के अन्दर मिला दिए गए शाडवाके दन्वारने अकेले हाथों कानूनी लड़ाई आरम्भ 
की। ज्यूडीशियल कमिम्नर तथा हाईकोर्ट--दोनोंमें भाइवाके राजाकों विजय मिली। अन्ततः 
१९४४में ब्रिटिश पालियामेप्ट द्वारा अटेचर्मस्टका प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही उसका काननी 
निष्पादन संभव हुआ। 

जटेचमैप्ट स्कीमसे बड़े राज्योंको ल्ान होने पर नी वृढ्िया मरी, तो मरी पर यमने घर 
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देख लियाके मयसे इस घटनाक्रे वाद बहुत ऊहापोह हुआ। पर सत्ताके बहरे कानोंके आगे कुछ 
चलता ने देख राजाओंकी स्टेंडिग कमेटीने अपना त्यागपत्र सामने घर दिया। परिणामतः नए 
वायसराय छाई अवरूकी ओरसे यह मौखिक आश्वासन दिया गया कि अब रराज्योंकी सम्मतिके 
अमावमे राज्योंके साथ ताज सम्बन्धी कोई अन्य हेरफेर नहीं किया जायगा।' परन्तु राजाओंको 
भी यह आइवासन देना पड़ा कि विशेष प्रसंगोंमें वातचीतके द्वारा होनेवाले परिवर्तनोंकों वे रोकेगे 
नहीं । 

संक्षेपमें, रूठनेका उपक्रम करने पर राजाओंको ब्विटेनके पाससे केवल पुरानी 'तोतेकी वाणी” 
ही प्राप्त हुई। इसके विपरीत राजाओंने नए आइवासन दे कर अपने हाथ कलम करवा दिए। 

१९४ ४के अन्तमें राजनीतिक स्थितिमें परिवर्तन आ रहा था। मिनत्रराप्ट्रोकी विजय लूग- 
भग निश्चित दिखायी देती थी। इससे राजाओंको फिर चटपटी छगी। उन्होंने तीसरी शक्तिके 
रूपमें अपनेको संगठित करनेका विचार किया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगकी खींचातानीमें 
पत्छा रक्षित रखनेवालोंके रूपमें काम करनेकी महत्वाकांक्षाके स्वप्न देखने लगे। इस दृष्टिसे 
केन्र शिथिल्द रहे और शेप सत्ताएँ देसी राज्योंके हाथमें रहें, ऐसी योजना उन्होंने बना ली। 

९४५०की पहली मईको जर्मनोंने समर्पण कर दिया, फलूत: विजयकी घटनाने वातावरणमें 

विद्युत वेगने परिवर्तत उपस्थित कर दिया। १५ जूनको छाड वेवलने नई योजना प्रस्तुत की। 
उसमें कुछ भी घटित होनेसे पहले ही लेवर पार्टी सत्तामें आ गई। उसने भारतके मामलोंमें तेजी 
से व निश्चिततासे कदम उठाने शुरू कर दिए। १९४६को फरवरीमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटलीने 
केविनेट मिशनकी घोषणा की, जिसमें सर स्टेफई क्रिप्सके साथ लॉड्ड पेथिक लॉरेन्स (सेक्रेटरी 
आंफ स्टेट्स) और ए० बी० अलछेक्जेण्डर शामिल हुए। इस मिशनने पुरानी प्रणालीके अनुसार 
राजाओंसे सम्पर्क स्थापित किया। उसके बिरोधमें पण्डित जवाहरहाछ नेहरूने स्पप्ट रूपमें 
कह दिया कि दिसी राज्योंकी प्रजा अगर साथ न छी गई तो भारतको दी जानेवाली स्वतंत्रता 
पूरी नहीं होगी।' दूसरी ओर राजाओंने हठ चालू रखा कि भारतमें अगर दो--मुस्लिम और 
अमुस्लिम--इकाइयाँ वनते ही वाली हों, तो देसी राज्योंकी तीसरी इकाई स्वीकार कर लेनी 
चाहिए। हैदराबादने अपना रुख स्पष्ट करते हुए बता दिया कि अगर भारतका वॉँटवारा होता है 
तो वह भौगोलिक कारणोंसे पाकिस्तानमें और धाभिक कारणोंसे भारतमें नहीं मिल्ल सकता। 
ऐसी स्थित्तिमें वह स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। 

केविनेद सिशनने १२ मई, १९४द६का प्रसिद्ध मेमोरण्डम २२ मईको प्रकाशित किया। 
उसमें बताया गया था कि ब्रिटिश भास्तमें पूर्ण स्वणशासित अथवा स्वतंत्र सरकार या सरकारोंके 
अस्तित्वमें आते ही ब्रिटिश सरकारका इन सरकारों पर असर रूगमग ख़त्म हो जायगा; इस स्थितिमें 
वह परमाविकारवी जिम्मेदारी नहीं निमा सकेगी। इस हेतुसे उसने भारतमें सेना रखनेका भी 
विचार नहीं दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन अधिकारोंकों देसी राजाओंने परमाधिव्गरके 
हाथोंमें सॉप दिया था, उम परमाधिकारके समाप्त होते ही वे अधिकार उन्हें वापिस मिल जायेंगे। 
इस प्रकार उत्पत्त होनेवाले अवकाशकों भरनेके लिए देसी राज्य या तो (१ ) नई भारत सरकारके 
सझथ समवाय सम्बन्धमें जुड़ जायें या (२) उन्हें उनके स.थ अमुक निश्चित सम्बन्ध स्थापित 
करने पड़ेंगे। 


दरशशान 
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इसके अतिरिक्त उसमें यह भी सलाह दी गई थी कि देसी राज्य विविध प्रशासनिक 
वर्गोमें संगठित हो जायें तो काम सररूू हो जायगा। इन मुद्दोंसे सम्बद्ध जरूरी वातचीत करनेके 
वाद केविनेट मिशनने संविधान परिषद्‌ विपयक तैयारीकी योजना प्रकट कर दी। परन्तु उनकी 
अप्रजातांत्रिक शर्तोकि कारण कांग्रेस तथा देसी राज्योंकी प्रजा परिषदके लिए संविधान समामें 
रहना संभव न हो सका। 

इस दीच भारत सरकारके राजनीतिक सलाहकार कोरफील्डने एक वात राजाओंके गले 
उतारनेकी कोशिश की कि अगर वे अपनी प्रजाके साथ सीधा सम्पर्क रखे और अनुकल आकारके 
वेधानिक राजतंत्रके स्दरूपको स्वीकार कर ले, तो वे भारतके निर्माणमें अभी भी बहुत वड़ा योग 
दे सकते हैं। इस प्रकारके आन्तरिक वेधानीकरणसे वे स्थानीय देश-मावनाको गति दे है 
ओर वे ब्रिटिश भारत तथा ताजके प्रतिनिधि (वायसराय )-दोनोके दवावसे मुक्त हो 





कुछ भी हो, परन्तु कोरफील्डके प्रयासोंसे राजाओंकी दृष्टि बदली। कितनी छूटछाटोंके 
साथ वे केविनेट मिशनके प्छानको स्वीकार करनेके लिए तंयार हुए। इसी असेमें मुस्लिम लीगने विधान- 
समभामें व रहनेका अपना निर्णय घोषित किया (अगस्त १९४६)। अतः भोपालके नवाव और 
दूसरे राजा भी थोड़े ढीले हो गए। दूसरी तरफ १९४६ दिसम्वरकी ९वो तारीखकों विवानसभा 
आरम्म हुई। उसमें मूलभूत निर्देशक हेदुओंका प्रस्ताव पारित होते ही वहुतसे राजा चिन्तित 
हो गए; क्योंकि मूलभूत हेतुओंमें दो बातें थीं: एक तो उसमें देसी राज्य और ब्रिटिश भारतके 
बने हुए स्वतंत्र सादंभौमिक गणतंत्रका उद्देश्य स्पप्ट कर दिया गया था; दूसरे यह भी स्पप्ट किया 
यया था कि ऐसे गणतंत्रकी सत्ता और अधिकारोंका मूल्खोत प्रजा ही होगी। बहुत बड़े भागके 
राजाओंके लिए यह वम-दिस्फोटसे कम न था। राज्योंके अन्दरका ढाँचा उनकी सम्मतिके बिना 
ही निश्चित कर दिया गया था, जो उन्हें दिए गए जाइश्वासनोंके विरुद्ध था। परन्तु दूसरी तरफ 
राजाओंके चेम्वरके प्रमुख भोपाकके नवावकी साम्प्रदायिक दृष्टिसि चेतकर उनके साथ घिसटनेके 
लिए वहुत-से राज्य तेयार न थे। उनमेंसे कितनोंने 'मलूसत हेतओंका यह थर्थ नी छगाया कि 
इसमें तो मात्र प्रजाके आखिरी ध्येय, अभिलापाओं तथा आदर्शकी प्रतिध्वनि है, तुरन्त कुछ न 
होगा। कोच्चीनके महाराजाने इन मूलभूत हेतुओंका खुलकर स्वागत किया (कोदीनने १९४६की 
जूलाईमें विधानसनासे संयुक्त होनेकी इच्छा प्रकट की थी); इसके वाद तुरन्त बड़ौदाके 
महाराजाने (फरवरी १९४७) राजाओंके चेम्वरकी वम्बई वेठकममें पारित प्रस्तावकी अवगणना 
करके स्वयं विवानसभासे संयुक्‍त्त हो जानेकी घोषणा कर दी। तदूपरान्त राजपूतानाके देसी राज्य 
नी इस दिशामें विचार करने लगे। 

इस दीच विधान समितिकी वातचीत समितिने बहुत ही होशियारीस काम करना शुरू 
कर दिया था। उसने केविनेट प्लानके अनुसार देसी राज्योंके ९३ प्रतिनिधियोंकों पसंद करते 
तथा उसके विनाजनकी पद्धति निश्चित करनेवे अतिरिवत और किसी अन्य काममें पद्ना उचित 
नहीं समझा। दूसरी तरफ दांग्रेसकी तरफसे जवाब देते हुए ५७ जवाहरलाल नेहरूने यह आइवासन 
दिया कि केविनेट प्लान ही हमारा आधार है। उसमें राजतंदवेः दिप्यर्म कोई उल्लेख न होनेके 
कारण इस मामलेमे हम दीचमे जाना नहीं चाहते; साथ ही, देसी राज्योंदी सम्मतिक्के बिना हमने 
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देसी राज्योंकी सरहदें वदलनेकी वात भी नहीं सोची। और इस योजनाके अनुसार कार्यवाही 


टह्दें 
स्वेच्छिक स्तर पर होनेके कारण कोई भी पक्ष किसी समय भी इससे अलग हो सकता है। 

इस असेमें (२०-२-१९४७) ब्रिटिश प्रवानमंत्री एटलीका निवेदन प्रकाशित हुआ कि 
१९४८के जून तक भारत सम्बन्धी सत्ताका हस्तांतरण कर दिया जायगा। लेवर सरकारकी दृढ़ 
नीतिका प्रतिबिव डालते हुए इस निवेदनने सव ढीलीढाली दृष्टियों और शिथिरूताकों झटक डाला। 
इसके दबावमें आकर देसी राज्योंको जो प्रतिनिधि भेजने थे, उनमेंसे ५० प्रतिशत या अधिक 
प्रतिनिधि प्रजाके द्वारा चुने हुए होंगे, यह समाधान राजाओंके साथ हो सका। परन्तु हैदराबादके 
निजाम, भोपालके नवाव और त्रावणकोरके महाराज विधानसभाके वाहर रहनेका पैंतरा रच 
रहे थे। इसके विरोबमें बीकानेरके महाराजाने स्पष्ट किया कि 'राह देखने की नीति खतरेसे खाली 
नहीं है और लीगकी चालकों समझकर सुदृढ़ केन्द्रके पक्षधर हो विधानसभासे सहयोग करना हम सबके 
हितमें है। पटियालाके महाराजाने भी इसमें अपना स्वर मिलाया। इसके बाद यह प्रस्ताव चेम्बरमें 
पारित हुआ कि जिन देसी राज्योंको व्यक्तिगत अथवा समूहमें विधानसभासे संयुक्त होना हो, उन्हें 
इसकी छूट दी जाय और २९-४-१९४७को बड़ौदा, वीकानेर, कोचीन, जयपुर, जोधपुर, पटियाला तथा 
रेबाके प्रतिनिधियोंने विधानसमामें हाजिरी दी। देखते-देखते दो करोड़ प्रजाके प्रतिनिधि विधानसभामें 
प्रवेण कर चुके थे और अन्य डेढ़ करोड़के प्रतिनिधियोंक वचन घोषित हो चुके थे। 

न संयुक्त होनेवालोंमेंसे वड़े भागके राज्योंने जामसाहबके नेतृत्वमें एक नया नुस्खा 
आजमाया। पश्चिम भारत, राजपूताना तथा मध्यमारतके छोटे ५० राज्योंके ९३मेंसे २२ बंठकों 
वाले कॉन्फेडरेशन रचनेका विचार आकार ग्रहण करने रूंगा। भाषाकी दृष्टिसि इनके बीच ऐक्य 
न था। इस कॉन्फेडरेशनके अधिकारमें अपने अरूग सिक्के, रेडियो तथा सरहद विषयक निर्णय 
सुपुर किए जाने थ्े--श्रें अधिकार आजतक इनमेंसे किसीके पास भी न थे। इस प्रकारके संघका 
सीधा अर्थ केवछ इतना ही था कि जो राज्य व्यक्तिगत सत्ता सम्हालनेमें असमर्थ थे, वे सब अब 
संघ बनाकर स्वयं अपना अस्तित्व बनाए रखनेकी फिराकमें छगे हुए थे। परन्तु इनमेंसे अनेक 
महत्त्वके राज्य असहमत हुए और यह गुब्बारा फूट गया। 

इस बीच, मुस्लिम लीग विधानसभासे संयुक्त होने पर भी अन्‍्तरिम केन्द्रीय सरकारमें 
कांग्रेसकी भागीदारीमें चल रही थी। दूसरी तरफ उसने सम्प्रदायवादी उत्तेजनात्मक विभाजनका 
आन्दोलन चालू ही रखा। अन्तमें नए वायसराय माउप्टवेटनके हारा ३ जून, १९४७को भारतके 
विभाजनकी घोषणा कर दी गईं। ओर १२ मई, १९४६के मेमोरण्डमके अनुसार आगे बढ़नेका 
एलान किया गया। इसके अतिरिक्त १९४८के जूनमें होनेवाले सत्ता-हस्तान्तरणकी अवधि कमकर 
१५ अगस्त “४७ घोषित कर दी गई। ब्रिटिश नीतिकी इस त्वराने वातावरणकों मूलसे हिला 
दिया--गतिज्ञीलूता प्रदान की। अब तो हिन्दू और सिख (अ-मुस्लिम) देसी राज्य पाकिस्तानके 
सामने मजबूत संरक्षणके लिए मजबूत केन्द्रकी तरफदारी करने रंग्रे। मुस्लिम राजा भी उलझन में 
पड़ गए। यों तो हैदरावादके निजाम और भोपाऊलके नवाव अभी तक स्वतंत्र सार्वभौम'का 
सपना ही देख रहे थे; यह तो मानों ठीक था। परन्तु आवणकोरके महाराजाका स्वतंत्र सार्वभौमत्वका 
मनोरथ अमी शमित नहीं हुआ था और दूसरी तरफ जूनागढ़ जैसे राज्योंके मनमें जिन्ना साहवने 
पाकिस्तानका आकर्षण जगा दिया था। इस वीच देसी राज्योंके अन्दर साम्प्रदायिक भावनाएं 
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जोर पकड़ रही थीं। अन्तमें ऐसा विग्रह खड़ा हुआ कि राजाओंके चेम्वरकी बैठक ही न हो सकी: 

देसी राज्योंकी अधिकांज प्रजाने कांग्रेसके साथ खड़े होकर कांग्रेसके हाथ मजबूत किए।. 

पं० जवाहरलाल नेहरूने १५ जून '४छको आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीमें घड़ाका किया। परमाधिकार 
(?०श्या0०प८८५)की रूम्वी-चौड़ी चर्चाका एकतरफा अन्त करते हुए उन्होंने घोषित किया: 

भले ही ताजमें आरोपित सत्ता टूट जाय अथवा राज्योंके अधिकारमें वापिस आ 

जाय; परन्तु भारत सरकारमें अन्तर्मूत परमाधिकार नहीं टूटेगा; जिन भौगोलिक, ऐतिहासिक 

और संरक्षणके कारणोंसे परमाधिकारका जन्म हुआ है, उन कारणोंसे ही वह अधिकार 

अब भारतके राज्याधीन आ गया है। जो राजा भारत संघर्में समान भागीदारके रूपमें 

व्यक्तिगत या समूहमें जुड़ेगे, उनके लिए परमाधिकारका प्रइन खड़ा ही नहों होता; परन्तु 

न जड़नेवाले राज्योंके लिए यह सवार खड़ा होता है, क्‍योंकि वे घचूत्यावकाशमें नहीं जी 

सकते। उनको संघके साथ किसी न किसी प्रकारकी व्यवस्था स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। 

संघके साथ उनका यह सम्बन्ध समानताका नहीं होगा, परन्तु कुछ अंब्षोंमें निचले 

स्तरका होगा। दोनोंके वीचका सम्बन्ध, एक पक्षमें, अमुक मात्रामें, परमाधिकार घारण 

करनेवाली अम॒क प्रकारकी सा्वभोम सत्ता और दूसरे पक्षमें ऐसे राज्य कि जिन्हें परमा- 

धिकार और सा्वंभौमत्वकी मर्यादाके अन्दर स्वायत्तता होगी, रहेगा. . .किसी भी राज्यका 

अन्य किसी विदेशी राज्यके साथ सम्पर्क निभाया नहीं जा सकेगा। ऐसा कुछ भी करने 

नहीं दिया जायगा, जिससे भारतकी सुरक्षाको--संरक्षणकी व्यवस्थाके मामलेमें अथवा 

विदेशी सत्तासे सम्पर्कके मामलेमें--थोड़ी-सी भी आँच आए। ऐसे किसी भी राज्यकी 

स्वतंत्रता मान्य नहीं की जा सकेगी; इस पर भी दूसरा कोई विदेशी राज्य अगर उसे 

मान्यता देगा. तो वह भारतके प्रति अ-मैत्रीपूर्ण कदम माना जायगा। 

डा० अम्वेदकरने, जो वायसरायकी कार्यपालिकाके सदस्य थे, कानूनी मुद्दे पर प्रकाश 

डाला। देसी राज्योने परमाधिकार विपयक जो ऊहापोह खड़ी की है, उसकी भूमिकामें केविनेट 

मिशनका १२ मईका मेमोरण्डम उत्तरदादी है। परन्तु कानूनके अनुसार भारतके डोमेनियनके 

दनते ही भारतके मंत्रिमण्डलकी सलाहके अनुसार उन्हें काम करनेके लिए विवद्य होना पड़ेगा। 

कोई नी देश डोमेनियन वनते ही ताजको सलाह देनेका दावा कर सकता है। उन्होंने तो यह भी 


कह दिया कि रजवाड़े चाहे जो कहें, पर प्रजाका कतंव्य स्पष्ट है: प्रजा ब्रिटिश सरकारकों नोटिस 
दे सकती है कि ब्रिटिश पालियाभप्टको परमाधिकार-त्याग करनेकी कोई सत्ता नहीं है; इस प्रकार- 


की किसी भी दरज्वास्तके साथ यदि “डोमेनियन स्टेट्स” विपयक कायदा बनाया गया तो वह 
गैरकानूनी होगा और भारत सरकार भारतके किसी भी देसी राज्यको सा्वभ्ौमिक या स्वतंत्र 
रझूपमें मान्यता नहीं देगी। 

डा० अम्वेदकरका यह देशनक्तिसे परिपूर्णताका दृष्टान्त है। 

सरदार पटेलने चुटकी काटी (५-४-४७) : सहयोग नहीं करोगे तो अंधाधृंधी फैंड जायगी 
हम सब नप्द हो जायेगे, जतः समझ्न जाओ। 


० 


इसके बाद हंदराबाद ओर चावणवगरके प्रजामण्डलोने राजाओंछी च्वेच्छाचारी स्वतंत्रता- 
चनातो 


की मांगोंके विस्द्ध जवईस्त आन्दोलन शृरू कर दिया। जिन्ना साहवने इसे 
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दी हो, इतना 
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स्वांतरणके बाद पाकिस्तान त्रावणको रके साथ राजनीतिक संबंधोंकों रखेगा। इसके विपरीत वायसराय 
माउंटवेटनने ठण्डा पानी डालते हुए घोषणा की कि सत्ता हस्तांतरणके बाद परमाधिकार राज्यके 
पास वापिस चला जाता है, अतः: डोमेनियन सरकारके साथके सम्बन्बोंकों छेकर वे मनमाना 
निर्णय ले सकते हैं, परन्तु वे अलग डोमेनियनके रूपमें कॉमनवेल्थमें प्रवेश नहीं पा सकते। 

माउंटवेटनकी इस स्पप्टताके वाद ही भोपाल, जामनगर और इन्दौर आदि शान्त हुए। 
इसके बाद इस वात पर जोर दिया गया कि सम्प्रति संरक्षण, विदेश-सम्बन्ध तथा यातायात तक 
ही विछलीनीकरणकों स्वीकार किया जाय, शेप वातोंमें यथावत्‌ स्थितिके अनुवन्ध पर हस्ताक्षर 
किए जायें। माउंटवेटनने तो वायसरायके रूपमें सत्ताके अन्तिम दिवसोंमें (२५ जुलाई “४७) 
देसी राज्योंको याद दिलाते हुए समझाया कि जिन तीन विषयों तक विलीनीकरण करना है, वे 
तीनों आजतक उनके अधिकारमें थी ही नहीं और भारत या पाक्स्तानमेंसे किसी भी एक 
डोमेनियनमें जुड़ जाना उनके लिए छाभप्रद है। 

इस तरह भारतकी आज़ादीके संकटके समयमें ब्रिटिश वायसराय माउंटवेटनने भारतके 
हिंतमें अपना मन्तव्य प्रकट कर एक अच्छी प्रणालीकी नींव रखी। 

अन्तमें, १५ अगस्त १९४७से पूर्व जूनागढ़ और माणवदर तथा काश्मीर तथा हैदराबादको छोड़- 
कर शेप सभी राज्योंने सीमित विछीनीकरण पर तथा यथावत्‌ स्थितिके अनुबंध पर हस्ताक्षर कर डाले। 

जैसा कि हम देख आए हैं, पं० नेहरूने फरवरी १९४७में देसी राज्योंकी चेम्बर-कमेटीकी 
कार्यकारिणीकों यह आश्वासन दिया था कि अगर देसी राज्य तीन मुख्य विषयोंके विलीनीकरण 
द्वारा समवायतंत्रको स्वीकारेंगे, तो उनकी आत्तरिक व्यवस्थामें, राजतंत्रके स्वरूपके विषयमें 
तथा राज्योंकी अखण्डताके वारेमें केन्रीय सरकार अपना सिर नहीं खपाएगी। सरदार पटेलके 
साथी वी० पी० मेनन जैसा बताते हैं, उस रूपमें सरदार पटेलने रवयं ५ जुलाई १९४७के दिन 
देसी राज्योंको सम्बोधित करते हुए तीन विपयों तक विछीनीकरणकी सिफारिश करते हुए कहा 
था कि “दूसरी सभी वातोंमें हम राजाओंके स्वायत्त अस्तित्वका सम्मान करेंगे।” तत्पर्चात 
माउंटवेटनने भी २५ जुलाईको अर्थात्‌ स्वतंत्रता दिवससे २० दिन पूर्व राजाओंके चेम्वरके सामने 
पुनः मारपूर्वक आइ्वासन दिया था कि संरक्षण, विदेश-सम्बन्ध और यातायातके अछावा किसी 
भी मामलेमें केन्द्र सरकारको राज्योंकी आन्तरिक सत्ता पर या उनके सार्वभौमत्व पर झपट्टा मारनेकी 
कोई भी सत्ता नहीं होगी ।” 

दूसरी तरफ समवायके पहले सोपानके रूपमें राजाओंने विलीनीकरणपत्र तथा यथावत्‌ 
अनुवन्ध पर हस्ताक्षर कर नूतन भारतके निर्माताओंकों एक बड़ी निर्चिन्तता प्रदान की। परन्तु 
उसके बाद भारतमें परिस्थिति तेजीसे गंभीर रूप ग्रहण करती रही। पाकिस्तानकी स्थापनाके 
वाद जूनागढ़के नवावने पाकिस्तानके साथ संयुक्त होनेकी इच्छा प्रकट की; सम्पूर्ण देश साम्प्र- 
दायिकताकी आगशमें जरू उठा; दोनों ओरके शरणाथियोंके प्रचण्ड प्रवाहसे व्यवस्थातंत्र पर अनह॒द 
बोसा आ पड़ा; ठीक उसी समय पाकिस्तान द्वारा काइ्मीर पर आक्रमण कर दिया गया और 
ऊपरसे हैदरावादके निजामने भारत और पाकिस्तान-ददनोंसे स्वतंत्र रहकर विदेशी सत्ताके 
साथ पडयंत्र कर भारतकी आज़ादीके गलेमें फाँसी डालनेकी तैयारी शुरू कर दी। भारतकी सीमाओं 


ही नहीं; वल्कि त्रावगकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीको यह आइवासन भी दिया कि सत्ता 


७२ : स्व॒राज्य-दर्घन 


१९४७के इण्डियन इण्डिपेण्डेग्ट एक्टकें अनुसार 
देसी राज्योंके संघर्मे शामिल होनेसे सम्बद्ध धारा 


“अगर किसी भी देसी राज्यके राजाने विलीनीकरणपत्र पर 
हस्ताक्षर किए होंगे और गवर्नर जनरलने अगर उसे स्वीकार 
कर लिया होगा तो वह देसी राज्य डोमेनियनसे जुड़ा हुआ 
माना जायगा।' 


बिलोनीकरणपत्रसे 


मे 9०:४४ ४0४7 का राजा उक्त राज्य परके सावंभौमत्वके 
अन्तर्गत इस विलीनीकरणपत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ। 


इस पत्रमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके अन्तर्गत 
भारतका भावी संविधान स्वीकारने अथवा ऐसे किसी भी संविधानके 
अन्तर्गत भारत सरकारके साथकी व्यवस्था स्वीकारनेसे सम्बद्ध 
अपनी मुन्सिफी पर अकुश रखनेके लिए मैं बाधित हो जाऊँ' ** 


इस पत्रमें ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जिससे राज्य परका 
मेरा सार्वभौमत्व छित जाय, और इसी प्रकार राजाके रूपमें जो 
कुछ सत्ता-अधिव्ागरोंका उपभोग करता हूँ अथवा इस समय राज्यमें 


जो वानून अमलरूमें हो, उसकी वेधानिकताकों चुनौती दी जा सके * * 


हि 


मै द्वारा घोषित करता हैं कि इस राज्यकी ओरसे पत्र पर 


हस्ताक्षर करता हूँ जौर यह भी स्वीकारता हूँ कि उसमें जो कुछ 
धवारियोंके 


उल्लिखित है, वह मेरे और मेरे उत्तराधिकारियोंके लिए है। 


“प्रारंभ वचन-भंग से न करें 
सरदार पटेल 


[संविधानके २९१वें अनुच्छेदको संविधानसभाके सम्मुख 
प्रस्तुत करते समय ] 


“अगर समाधान न हुआ होता तो राजाओंकी उपद्रव और अड़चनें 
पैदा करनेकी शवित, आज (१९४९में) हमें जितना रयाल आ 
सकता है; उसकी अपेक्षा बहुत अधिक थी, यह न भूलना चाहिए। 
हम उनके साथ न्याय करना न चूकें; हम उनकी जगह होते तो 
क्या ?--ऐसा विचार करें और उनके त्यागकी कीमत आँके। 
राजाओंने अपना कर्तंव्य पूरा किया है। इन करारोंके अनुसार 
अपना मुख्य फर्ज यह है कि उनके वार्षिक जेब-खर्चसे सम्बद्ध 
मामलेमें दिए गए आश्वासनोंका हम पूरा-पूरा पालन करें। उसमें 
हम अगर असफल होंगे तो यह अपना चचनभंग माता जायगा; 
और नयी व्यवस्थाकों स्थायी बनानेके काममें यह गंभीर झूपसे 
पूर्वेग्रह पैदा करेगा। 


श्री कन्हेयालारू माणिकलाल मुंशी: 'पिल्प्रिमेज टु फ्रीडम में 
बताए अनुसार : 


सरदार द्वारा राजाओंके साथ समाधान किये जानेके वाद 
कांग्रेसमें आक्रोश फैल गया था। सरदारते उनसे अचानक पूछा : 
“आपको स्वराज्य भिर गया या नहीं? आपने राज्योंकों समाप्त 
किया या नहीं? जिसते यह बात कर बताई थी, उसने 
राजाओंकों और सनदी नौकरोंको यह विश्वास दिलाया था कि 
आपको वैधानिक रुपसे गारेण्टी दी जायगी' * “अपने तक 
तो मैं दचन पारून करूँगा ही।” थोड़ी देरके वाद उन्होंने जोड़ा : 
“हम अपनी स्वाबीनताका प्रारंभ वचन-मंग्से नहीं कर सकते।” 


पर भय बढ़ रहा था और भारतके अन्दर आवाद देसी राज्योंमेंसे कौन, कब, किसका और कंसे 
हाथका खिलौना वन जायगा, कहना कठिव था। सरदार पटेल चेत गए। उन्हें विश्वास हो गया 
कि भारतकी अखण्डता स्थापित करनेके अलावा कोई दूसरा मार्ग ज्षेप नहीं रह गया है। अतः 
देसी राज्योंको भारतमें मिला देनेके अलावा कोई दूसरा विकल्प न था। 

इन परिस्थितियोंमें राजाओं पर भारत संघमें पूर्णतः: मिल जानेका दवाव बढ़ने लगा और 
वे इस विपयमे लूगभग डिवण-से हो गए। वास्तविक परिस्थिति समझकर उसमेंसे अपने हितके लिए 
श्रेप्ठ निराकरण ढुंढनेका सियानापन उनमें आ गया था। उन्होंने अधिकसे अंधिक दवाव ह्वारा अच्छे- 
से अच्छा सौदा कर लेनेकी व्यावहारिक नीति अपनायी। 

दसरी ओर कांग्रेसके छिए भी यह वात स्पष्ट थी कि देसी राजाओंकी सम्मतिके बिना 
जवरईस्तीसे कोई निर्णय लादनेके प्रयत्नमें भयंकर घात-प्रत्याधातोंका जन्म लेना अनिवाये होगा। कांग्रेस 
इस वातसे परिचित थी कि दूसरे विश्वयु्धके बीच वड़े देसी राज्योंने अपनी सेनामें अच्छीखासी वृद्धि 
कर लो है; और छोटे-मोट राज्योंके अधिकारमें ३ भाग घरती अभी भी है। अगर रजवाड़े उल्टे 
पड़ जायें तो एक वार तो इस नए स्वराज्यके सामने गंभीर संकट आए विना नहीं रहेगा। ब्रिटिश 
हित, पाकिस्तान और अंधाधुंधीकी राह देखनेवाले कम्युनिस्ट तत्वोंकों सीधे या परोक्ष रुपमें 
समर्थन मिलते ही भारत पर पक्की पनौती आए विना नहीं रहेगी। अन्य कुछ भी न हो, तो भी 
उपद्रव करनेकी देसी राज्योंकी शवितको नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता। भारतके घुरन्धर 
तेता पं० नेहरू और सरदार पटेल पूरी तरह यह वात समझ्न गए थे। 


*6॥| 


सरदार पटेलको शक्ति-प्रणोगके स्थान पर कुशलूतापूवंक समाधान निकालनेकी राह अधिक 
ल्ाभप्रद दिखाई दी। अगर देसी राजा अपनों रियासतोंकों भारतमें मिला देनेके लिए तैयार हो 
जायें अर्थात्‌ भारतके वास्तविक संकटके समय देशके हितमें एक महत्त्वपूर्ण कदम उठानेके लिए 
तैयार हो जायें, तो उसके बदले में सरदार पटेल राजाओंकों वाएिक जेव-खर्च और विशिष्ट 
अधिकार देकर भी उन्हें जीत लेनेके लिए तेयार थे। और सरकारकी आशा फल्वती हुई। वात- 
चीतके वाद दोनों पक्ष इस समाधान पर आए कि-- 

(१) राजाओंके कुटुम्बके भरण-पोषणके छिए तथा अन्य खचेके लिए अछाउन्स देना, 
(२) ऐसे अछाउन्सकी रकम करमुक्त रहे, (३) यह अलाउन्स जीवित राजाओं तक ही सीमित न 
रहे, (४) राजाओ्ोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति उन्हीके अधिकार रहेगी, (५) राजाओंके लिए 
उत्तराधिकारका अधिकार कायम रहे और (६) राजाजोंके अमुक विशिप्टाघिकार भी स्वीकारे 
जायें। 

सरदार पटेल द्वारा इन सव वातोसे सम्बद्ध घोषणा करते समय कहा हुआ कथन महत्व- 
पूर्ण है: इन सब वातोंकों केवल अनुदन्ध रूपमें न रहने देवर भनारतके निर्माणाधीन संविधानमें 
इनका इसी प्रकार समावेश किया जायगा, जिससे उन्हें संवैधानिक महत्व तथा स्थायित्व 
प्राप्त हो। 

राजाओंके द्वारा भारतकी एकला और कसण्ध्ताके छिए उठाया हथा गह कदम भार्नके 


हक 


भविष्यकी दप्टिस एक महत्वपूर्ण मार्मरतंमदे।ः समान है। इसदे सतिश्वित देसी राज्योके अधीन 


देसी राज्य -दिनीझलीरण : छ० 


राजाओंके कुछ विशेषाधिकार 


१. राजाओंके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलानेके पूवे भारत सरकारकी 

आज्ञा लेना आवश्यक है। 

., भारत सरकारकी आज्ञा छिए बिना उन्हें फौजदारीके आरोपमें 

पकड़ा नहीं जा सकेगा। 

. राजाओं और उनके कुटुम्बियोंका सरकारी अस्पतालमें निःशुल्क 

इलाज होगा। 

४. राजाधिकृत जिस सम्पत्तिका उपभोग उनके निव(सके लिए होता 
हो, उसे उनकी सम्मतिके बिना और विना उचित मुआवजा 
दिए नहीं लिया जा सकेगा। | 

५. राजाओंके व्यक्तिगत उपयोगमें आनेवाली कुछ वस्तुओं पर 
चुंगी नहीं ली जायगी। 

६. पेट्रोल खरीदते समय उनके पाससे वसूल की गई चुंगीकी रकम 
उन्हें वापिस की जायगी। 

७. अपने निवास-स्थानों, मोटरों और दायुयानों पर वे अपना ध्वज 
फहरा सकेंगे। 

८. बिना लाइसेन्स लिए वे कुछ शस्त्र ब वारूद खरीद सकेंगे और 
शस्त्रोंकी रख सकेंगे। 


प्र 


नर 


१२००० मील (१९,२०० किलोमीटर) रेलवे भी विना किसी मुआवज़ा लिए भारतको दे 
दी गई। देसी राज्योंकी आन्तरिक मुद्रा-पद्धतत समाप्त होते ही व्यापार-वाणिज्यकों बहुत-सा 
स्थायी लाम हुआ। अधिकमें कहें तो अनेक महलों और मकानोंके अतिरिक्त ७७ करोड़ रुपएकी 
राशि या निवेश (77४८४श८४७0 की रकम भी केन्द्रके कोपमें जमा हो गईं। अब मुख्य 
सवार प्रिवीपर्स निश्चित करनेके स्तरका था। व्यवितगत रूपसे प्रत्येक सदस्यकी निश्चित 
आय जान पाना संमव न था, क्योंकि व्यवस्थित आयके साधनोंके अतिरिक्त वहतसे राज्योंमें 
अन्य साथनोंकी भी सीमा न थी। उदाहरणार्थ, राजकुटुम्वमें किसी विवाहके समय अथवा मोटर 
खरीदनेके समय टेक्‍्मस वसूल कर खर्च कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि प्रजा 
से तरह-तरहके जवर्दस्ती करोंको वसूल कर व्यक्तिगत विकासके लिए उसे खर्च कर दिया 
जातः था। गुजरातमें ईंडरका टेंटुवा कर', और 'तख्ता कर' ऐसे ही अन्यायी करोंका स्मरण 
कराता है। इस प्रकार जहाँ आयका हिंसाव ही पूरा न हो, वहाँ खर्चका अन्दाज छगानेकी 
संभावना ही क्या ? सरदारके साथी बी० पी० मेनन हारा कुछ व्यक्तिगत खर्चकी राशि बीस 
करोड़की होनेका अन्दाज लूगाया गया। बहुतोंकी घारणानुसार, उक्त कारणोंसे, यह राशि 
वहुत कम हूँ। 
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भारत सरकारके पोलिटिकल डिपार्टमेष्ट तथा कांग्रेसकी सब-कमेटीने मिलकर दक्षिणके 
राज्योंके लिए एक फार्म्युला तैयार किया था। उसका स्तर अधिक उदार छमगने पर 
पूर्वी राज्यों के लिए भी फार्म्युला तेयार किया गया। तदनुसार औसतन १५ लाख की 
आय वाले राज्योंकोी १,३०,००० रुपए दापिक देनेका निम्वय किया गया। दक्षिणवाले 
राज्योंके वापिक खर्चक्ी रकम, दक्षिणी-राज्य फार्म्यूछाके अनुसार १,६२,५०० रु० होती थी 
और पोलिटिकलरू डिपार्टंमेप्टकी पहली गणनाके अनुसार तो आँकड़ा ३,००,००० ग्पए तक 
पहुँचता था। 

वी० पी० मेनन हारा वत्ताएं अनुसार वास्तवमें कुल ५णड राज्योमेंसे ४५०की 
वापिक आय १५ राख रुपएसे कम थी। सौराष्ट्रके अछावा सभी राज्योंमें फार्म्युलछा मान्य रहा 
था। किसीको भी १० लाख रुपएसे अधिक न देने पर भी विचार हुआ, परन्तु कितने ही 
बड़े राज्यों-जो स्वतंत्र प्रान्त वननेकी क्षमता रखते थे-को अपवादके रूपमें स्वीकार किया 
गया। यद्यपि हैदरावाद और मैसूरको छोड़कर वाकीके सभी राजा इससे अधिक खर्च करते 
थे! 

विशेष उल्लेखनीय वात तो यह है कि हैदराबाद, पटियाला और भोपालके अपवादके 
अतिरिक्‍त सम्वन्बित राज्योंके प्रतिनिधियोंने ही यह रकम निश्चित की थी--कितने ही मामलोमे 
तो भारतके साथ वातचीत कर निर्णय कर लिया गया था। मेननने बताया है कि तदनुसार 
गांधीजीने भी अपनी सम्मति दे दी थी। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया था कि १० लाख स्पए- 
से अधिककी रकम राजाके जीवनकालू तक ही दी जाय; उनके उत्तराधिकारियोंको अधिकसे 
अधिक १० लाख- रुपएकी रकम ही दी जाय। 

ध्यान आकृप्ट करने वाली दूसरी वास्तविकता यह है कि राज्योंके संघ-प्रवेश विपयक 
चर्चा जब अक्तूवर १९४९में विधानसभामें हुई, तव और १९५०के माचमें देसी राज्योंसे सम्बद्ध 
वापिक-खर्चके तथ्योंके साथ ब्वेतपत्र जब पालियामेप्टमें पेश किया गया; तव किसीने भी इस 
दार्यवाहीके सिद्धान्तके विषयमें या वायिक-खर्चकी रकमके विपयमें टीका नहीं की। कांग्रेस-अध्यक्ष 
डा० पट्ठाभि सीतारामैयाने तो सन्‍ःदारको कमसे कम रकम देनेका निश्चय करनेके लिए घन्यवाद 
भी दिया था। श्री मेतनके अनुसार अनेक छामोंके सामने वायिक-खर्दकी रकमकी कोई विसात 
नथी। 
इसके अतिरिक्त राजाओंकों कितने ही विशिष्टाधिकार भी दिए गए थे। 
पिछले दुछ समयसे राजाओंके प्रिवी-पर्स और विशिप्टाधिकारोंडशी प्रथाको समाप्त 
करनेकी दिय्यामें वहत-सा ऊहापोह खड़ा हो गया है। क्षमी तक केन्द्र सरकार किसी निब्चित 
निर्गेय पर नहीं आई है। प्रिवी-पर्स लवंधी थारा २९१ तथा विशिष्टाधिकारोंस संदधित 
घारा ३६१-३६२-दोनों ही विधानवेः अनुसार प्रतिभृति होनेके कारण उन्हें बदरनेके लिए 
संविधानको बदरूना पड़ेगा। इस प्रकारका अपेक्षित परिवर्तन करनेके छिए आन्दोलन 
चल रहा है। इस वीच जूलाई १९६८मे वांग्रेसकी देन्द्रीय कार्यकारिणीकी बैठक हुई 
ओर उसमें सविधानमें लगन कर इस प्रधाको बन्द करनेका प्रस्ताव पारित कर दिया 
गया है। 
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यद्यपि केन्द्रीय सरकार अभी तक किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं आयी है, परच्तु प्रिवी- 
पर्स और विश्वेपाधिकार समाप्त करनेकी वात उसके मरितप्कमें है। इस वीच मतमतांतरोंके 
कारण ऊहापोह चालू ही है। एक मत ऐसा है कि भारतके आन्तरिक संकटके समय राजाओंने 
भारतकी एकता और अखण्डताके लिए अपनी सारी सत्ता और राजपाट संघ सरकारको 
सांप देनेका जो हित-कृत्य किया था, उसके कारण उन्हें दिए गए वैधानिक आश्वासनोंका 
महत्व केवल अनुवन्ध-पनत्र॒ तक ही नहीं है; केवछ कानूनी ही नहीं हैं; वल्कि ये वन्धन 
नैतिक भी हैं। सविधान-निर्माताओंकी दृष्टिसि इसमें किसी भी प्रकार अपयान वचन-भंग करनेके 
समान है। 
दूसरा मत यह है कि अधिकांश राजाओंने देश-प्रेमसे प्रेरित होकर कुछ भी त्याग नहीं 
किया है। समयानुसार अगर वे झुके न होते तो प्रजाके रोपके सामने उन्हें उनकी जमीन महँगी पड़ 
गई होती। उन्होंने अपनी प्रजा पर कोई कम जुल्म नहीं किए हैं; देशके स्वाधीनता-यज्ञमें कोई 
कम हृड्डियाँ नहीं डालीं, और जब स्वराज्य निश्चित आता दिखाई दिया तव भी संघीय केन्द्र सत्ताको 
कमजोर रखकर अपनी स्वतंत्र सत्ता अखण्ड वनाए रखनेके लिए कम प्रयत्न नहीं किए। अन्ततः 
जब उनऊे समूल अस्तित्वके छिए खतरा पैदा हो गया, तभी वे ठिकाने आए। दूसरी तरफ हमने 
परिस्थितिके वश्ीमृत होकर विवशतापूर्वक प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारके बन्धन स्वीकार किए 
। इतने वर्ष किसी तरह चल्य लछिया। हम छोग समाजवादी ध्येयको वरण किए हुए हैं। अनुचित 
लगनेवाले और अतप्रजातांत्रिक अधिकारोंका अविलम्ब अन्त होना ही चाहिए। अतः आवश्यकता- 
नुमार, प्रजातंत्रकी राह में, अपेक्षित बहुमतसे संविवानमें संशोधन कर पुराने युगके अवशेपोंको तत्काल 
समाप्त कर देना चाहिए। 
तीसरी दृष्टि यह है कि युगदे बदलने पर संविधान बदलना भी इप्ट है; यह न्यायसंगत 
है। वर्तमान युगमे किसी भी व्यवित था वर्गके लिए पुरानी सेवाओके छिए यावच्चद्धदिवाकरी 
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प्रिवी-पर्स देनेकी वात बेहूदी है तथा प्रजातांत्रिक समाजमें इस प्रकारके विशेषाधिकारोंको यावज्जीवन 
चलाए रखनेकी बात हास्यास्पद ही मानी जायगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समान नागरिकताका 
आद्शे--प्रजातंत्रक्मा आधार ही खण्डित हो जायगा। अतः वर्तमान युगीन प्रजातंत्रमें इसका 
कभी न कभी तो अन्त करना ही होगा। इतिहासमें आजसे पूर्व सामल्ती युगके अनेक अधिकार रह 
हो चुके है और स्वराज्य-प्राप्तिके वाद जमोदारोंके अधिकारों तथा पूंजीवादी समाजके कितने ही 
निबंध शोपणके अधिकारों पर नियंत्रण रखा गया है। अतः अब प्रिवी-पर्स और विशेषाधिकार 


भी समाप्त कर देनेमें कुछ भी अनुचित न होगा। समय और पद्धति मात्रका सवाल है। यह वात 
सिद्धांतकी नहीं है, व्यावहारिक वृद्धि और गणनाकी है। कमसे कम संघपेमें न्‍्याययुक्त समाजकी 
रचना करनेका रहस्य इसमें समाया हुआ है। 

उत्कल विश्वविद्याल्यके राजनीति-शास्त्रके प्राध्यापक डा० रामचन्द्र दासका मत यह है 
कि विशेषाधिकारोंसे सम्बद्ध वचनोंको देखनेसे ऐसा रूगता है कि संविधानके निर्माताओंने राजाओकों 


संविधानसे परे माना था। ३६२वाँ अनुच्छेद संसदमें किसी भी नियमको बनानेसे हमें रोकता 
है। अनुच्छेद २९१ और ३६२ इस मामलेमें संघके प्रवन्ध और वित्तीय क्षेत्रों भी छोड़ 
देते हैं। 

ए० अप्पादुरे मानते हैं कि दो पक्षोंके वीच हुए पवित्र करार (८णप्टा) एकपक्षी 
निर्णयसे बदले नहीं जा सकते। अतः राजाओंकी सम्मतिके बिना कोई भी परिवर्तन गैरकानूनी 
होगा--संविधानमें परिवर्तन करने पर भी प्रिवी-पर्स बन्द करनेका निर्णय लिया जाय तो भी 
संभव है, सर्वोच्च न्यायारूप इस कदमको अवेधानिक घोषित करें। और “कॉन्चेंट' द्रीटी' न होनेके 
कारण बदालूती सत्तासम्पन्न पंच भी इसका फँसछा नहीं कर सकता। यह लेखक तो आगे 
चरूकर यह भी सूचित करता है कि यह कॉन्वेन्ट' संविधान वननेके पूर्व ही स्वीकृत होनेके 
कारण उसका स्थान संविधानके भी अस्तित्व से परे माना जायगा। अगर इसे एक पक्ष भंग 
कर सकता हो तो दूसरे पक्षकों भी भंग करनेका अवसर मिलना चाहिए--आजकी वास्त- 
विकतामें राजाओंके छिए ऐसे अवसर संभव न होनेके कारण नेतिक रूपसे भी यह परिवर्तन 
अनुचित हैं। 

कानूनी बातकों अगर एक तरफ रख भी दिया जाय तो भी जो तीन दृष्टियाँ ऊपर प्रस्तुत की 
गई हैं, उनमेंसे प्रत्येकर्में आंशिक सत्य अवश्य है। मूलभत वात सरदार पटेल ने स्पप्ट वार दी है कि 
समस्त राष्ट्रके संकटके समय, राजाओं छारा पूर्ण विछीनीकरणको स्वीकार किये जानेके अवसर 
पर सबके नहीं तो वहुतोंके हृदयमें देशके टुकड़े-टुकड़े हो जानेका भय था। सरदार पटेलने १९४६समें 
कहा धा: 


“हम भारतके इतिहासमें महत्त्वके स्तर पर आ पहुँचे हैं। संयुक्त पुस्पार्थ द्वारा 
हम देशको महान्‌ स्थिति तक पहुँचा देंगे, अन्यथा फूट द्वारा जाफतोंकों बुरा लेगे। सभी- 
के संयुक्त हिंतके लिए किए जाने वाले सहयोगवा विद्वल्त अंवाबुंबी और बराबकता है। 


अगर हम रूघुतम समान कार्योके लिए एकत्र हो, उन्हें पुरा करनेमें समर्थ नहीं दर्नेंगे; तो 
हम सच बड़ें-छोटे इसकी जाँघीमें वह जाएँगे।” 


कम 5 सघ्ह्ल्त्ीडक्तः लत 
-& 5 और पह 7६7४ दल एक एलदआ ४००४ उह पक ९ हम मी 2 तल । 


सरदार पठेलने इरादापूर्वक सबके समान हितकी वात आगे रखकर राजाओंके व्यवितगत 
हितोंकों स्पर्ण करनेके अतिरिक्त उनके राष्ट्रत्वका ढिढोरा पीटनेका प्रयास किया था। राजाओंकी 
ओरसे भी इसकी प्रतिध्वनि हुई और तभी सरदार पटेलने देसी राजाओंको स्वतंत्र और संयुक्त 
भारतका सहस्थपति ((/०-श८॥३६८८७७) कहकर उनका सम्मान किया था। 

इस प्रकार सरदार पटेलने बड़ी होशियारीसे देसी राजाओंको जीतकर जो ऐतिहासिक 
सफलता प्राप्त की थी, उसे और आगे बढ़ानेके लिए सरदार पटेलके अनुयायियोंके लिए शान्तिमय 
प्रजातांत्रिक मार्गसे उन्हीं राजाओंको जीत लेना असंभव नहीं होना चाहिए। 
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विश्व के रामवाय पत्र 


आधष्ाड़ो आर राज्य ईकाइशाः का सनता।- 


न $काहू दाए्णों फो 
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९: समवायतन्त्र : सिद्धान्त और व्यवहार 


[ प्रदेश ) 

आज़ादी प्राप्त करनेवाले किसी भी देशके सामने उसके राजनीतिक ढाँचेका सवाल महत्त्वका 
होगा ही। भारतकी स्वतंत्रताके सूत्रधारोंके मनमें उसके राजनीतिक स्वरूपके विपयमें इतना तो 
स्पष्ट था ही कि स्वतंत्र भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र होंगा। परन्तु इस आदर्णंकों मूर्ति रूप 
देनेके लिए भारतके संवेधानिक ढाँचेके प्रकार तथा स्वरूपका निश्चित निर्णय करना सरल 
नहीं था। 

सर्वंसामान्यतः मुख्य रूपसे दो प्रकारके पजातांद्रिक मविधान जगत्‌में विकसित हुए है 
एक तो इब्लंण्ड तथा फ्रांस जेसे एकतंत्री या एकात्मक (ऐआं।४79) राज्यशासन, जिसमें प्रांत- 
प्रदेशोंके अधिकारमें स्थानीय प्रशासकीय सत्ताएँ होने पर भी अन्तिम निर्णायक सत्ता केवल केन्द्रके ही 
हाथोंमें होती है। दूसरा प्रकार अमेरिका, केनेडा, स्विट्ज़रलेण्ड और आस्ट्रेलिया जैसे समवायी या 
संघात्मक (7८१८००७)) राज्यशासनका है; जिसमें अलग-अलग इकाई राज्य (पा४ं।-४90८$) स्वेच्छासे 
जुड़े हुए हों और सार्वभौम सत्ताओंके संघ (केन्द्र) और इकाई (राज्य)के वीच वैधानिक विभाजन 
किया गया हो। 
_.._ इन दोनों प्रकारकी राज्य-प्रणाल्योंके गुण-दोषोंकी चर्चा राजनीतिशास्त्रियोंक बीच सदियोंसे 
होती आई है और हो रही है। 

अंग्रेजी दव्द फेडरेशन का मूल लेटिन (70८१७७) में हं, जिसका अथ्थे कॉन्‍्वेण्ट' अर्थात पवित्र 
करार' है। मूलतः: यह शब्द धार्मिक संदर्भमें प्रयक्‍त हुआ है--ईइवर और मनृप्यके वीच पवित्र 
ओर चिरन्तन सायुज्यके अर्थमें। वादमें फ्रेन्च और जमंन चिन्तकोंने उसे नए संदर्भमें प्रयुक्त किया। 
समाजका निर्माण तावेदारीके सम्वन्धोंके स्थान पर सहकारिताके संवंध-स्तर पर करनेकी वृत्तिको 
समवायी भावना माना गया है। उसका मुस्य झुकाव सहकारी सामाजिक व्यवस्था--सवकी समान 
भागीदारी--की ओर है 

इस समवायी भावना और आदशंकी तात्दिक चर्चाएँ प्राचीन ग्रीसके जमानेसे होती 

आई हैं। कितनी ही (रानी चर्चाएँ आदर्श विश्वराज्यके संदर्भमे हुई है। प्रूथों, छार्ड एक्टन 
जेसोंने नागरिक-समस्या पर इस सदर्भभें विचारणा की है कि राजनीतिक सत्तामात्र क्निष्ट है-- 
राज्य स्वयं एक आफत है। मॉप्टेस्क्युने सत्ताको कावयूमें रखनेके लिए प्रतिसत्ताकी आवश्यकता 
पर वल दिया हैं। प्रतिसत्ताका अर्थ है सत्ताका विविध रतर पर वितरण। इस कामके लिए छोटी- 
छोटी प्रादेशिक इकाश्याँ आवश्यक है| रूसोकागा यह मत है कि प्रजा ज्यों ही अपना प्रतिनिधित्व 
दूसरे हाथोंमें सौपती है, उसी क्षण उसकी स्वतंत्रता मिट जाती है--उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। 
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सार्वभौमत्वकी तो बात ही क्या ? रूसो भी छोटी इकाइयोंकी अनिवायंता बताता है। परन्तु ये दोनों 
विचारक प्रजातंत्रके सिर-दढंसे परिचित हैं। मॉण्टेस्क्यके मतानुसार गणतंत्र राज्यका आकार यदि 
छोटा हो तो वह विदेशी आक्रान्ताओंके हाथों समाप्त हो जायगा और यदि वह बड़ा होगा तो आन्तरिक 
अपूर्णताओंके कारण नप्ट हों जायगा।' रूसो तथा अन्य फेडरेलिस्ट इस मन्तव्यपर आए हैं कि 
समयाय ही एक ऐसी युक्त है किः जिससे सुरक्षा और आन्तरिक प्रजातंत्र प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें 
स्वगासन ($50६-8०0टागाग्रटाप) और स्वतंत्रता (9०79)के लिए सिद्धान्तोंके लिए प्रा-पुरा 
अवकाश रहता हैं। 


मेडिसन और स्टुअर्ट मिल राजनीतिक स्वतंत्रताका वरण करते हुए भी उक्त विचारोंसे 
सहमत नहीं हो जाते। मेडिसनका यह मत है कि केन्द्र सरकारकी सत्ता ही राज्योंके विरोधमें 
राजनीतिक स्वाधीनताकी गारण्टी हो सकती है। मिल भी इटलीके भावी संविधानके संदर्भमें यही 
दलील है और अन्तमें स्पप्ट करता है कि प्रजातंत्रकी सुरक्षाके लिए स्थानीय तंत्रोंके हाथोंमें 
अधिक काम सोपनेका नुस्खा महत्वपूर्ण है। वेन्थाम सत्ताके वितरणके सिद्धान्तको अस्वीकार करता 
है। उसकी मान्यता है कि यह सिद्धान्त प्रजातंत्रके साथ कमी मेल खाने वाला नहीं है। अधिकाधिक 
स्वतंत्रताके लिए सत्ताके अंग अनिवाय हैं: (१) राष्ट्रपतिपरक या संसदीय (?ग्रा८४थ7५) 
पद्धति, (२) दलीय पद्धति, (३) सामाजिक-आर्थिक परिवल। वह और आगे कहता है कि अगर 
ये सत्तांग किसी एक ही दल या वर्गके हाथमें पड़ जाते हैं तो स्वतंत्रताकी संभावना ही नहीं रहती। 
यह कह कर वह एक महत्त्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन करता है: संवंधानिक सत्ता-वितरणसे वास्तवमें 
राजनीतिका वितरण नहीं होता, क्योंकि स्वातंत््यका आधार समस्त समाजकी बहुलता (ए0००॥५) 
पर, बहुदल पद्धति पर निर्मर करता है। समवाय या संघ स्वयमेव कुछ ऐसी वहुलता धारण किए 
हुए नहीं होता। और बहुदल पद्धति--यह कोई समवायी या संघात्मक राज्यकी पैदाइश नहीं है 
अथवा उसके संचालनकी शर्ते भी नहीं है। दतोकिवले भी प्रजातंत्र और संघके बीच अनिवार्य 
सम्वन्धोंको नहीं स्वीकारता। वह केन्द्रित सरकार और केन्द्रित प्रशासनके वीच भेद मानता है। 
इसके विपरीत वह तो यह मानता है कि समवायता प्रजातंत्र विरोधी है। 
फेंडरालिज्म : मेच्योर एण्ड इमर्जेण्ट' नामक ग्रंथक्रे 'फेडरालिज्म एण्ड क्रिटिक' प्रकरणमें 
फ्रॉँज़ न्यूमान हमारे सामने दो मूलभूत सवाल रखता है। एक तो यह कि क्या समवायतंत्रमें कुछ 
ऐसे अन्त्निहित मूल्य हैँ कि उसकी स्थापनासे प्रजातंत्र और स्वतंत्रताका आदर्श अपने आप पूरा 
हो जाता है ? और दूसरा, क्या इन आदश्ोको पूरा करनेके छिए समवायतंत्र ही एकमात्र उपयुक्त 
साधन है? उसके कथनानुसार समवायतंत्रका अर्थ सीधा है: वह यह है कि समवाय राज्यके 
नागरिक वैधानिक ढंगसे एक ही साथ केन्द्रकी संसद और सुप्रीम कोर्ट तथा इकाई राज्यकी राज्यसभा 
ओर प्रशासनिक तंत्र---इन दोनों सत्ताओंके नीचे आते हैं। यह वैधानिक स्थिति है और (१) समवाय 
तंत्र राजनीतिक स्वातंत््यको सबसे अधिक अवसर प्रदान करता है। (२) वह प्रभावशाली प्रति 
सत्ताकी स्थापना करता है। (३) सत्तामें अन्त्निहित अनिष्टोंकी शवितिको अवरुद्ध करता है। (४) 
वह स्थानीय सरकारके छिए बहुत उपकारक होनेसे आवारमत प्रजातंत्रको आगे बढ़ाता है---आदि 
सभी धारणाओंकों निराधार सिद्ध करता है; और जो कुछ गण हैं वे समवायके अपने अरूग 
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अनिवार्य गुण नहीं हैं। परन्तु सरकारी संगठनों, नियंत्रणों और संतुलूनों, कोर्टके दृष्टिकोण, 
समवायको प्रशासनिक सेवाओंके प्रकार और उसके रुखके आभारी हैं या फिर समाजके वहुलतावादी 
(फएथांज्ांट) और गतिमान ढाँचेके आभारी हैं या केवल ऐतिहासिक परिस्थितियोंके या उक्त 
सब या उनमेंसे कुछ परिवलोंके आमभारी हैं। 


न्यूमानके कथनानुसार इस या उस प्रकारका कानूनी शासन मुख्य नहीं है। जिस-तिस देशमें 
एक तो राष्ट्रपतिपरक (2्म्नत०पंछ) या संसदीय (एथाओश्म०्णाआ>) परिपाटी किस 
प्रकारकी है, उस देशमें सत्ताका वितरण किस प्रकारका है और वह की दरू-पद्धति किस प्रकारकी 
है--स्त्ताके ये तीन अंगोंके प्रकार मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त उस देशका 
सामाजिक ढाँचा सवसे अधिक महत्वपूर्ण चाभी है। जिस प्रकार, एक तो वहाँके समाज-निर्माणमें 
एकाब्मक (707०४॥)८) तत्त्व विशेष है या वबहुलता का तत्व विशेष है, (२) नगर प्रदेश और 
ग्राम प्रदेशका अनुपात कैसा है और (३) आर्थिक सत्ताका केन्द्रीकण किस हृद तक हुआ है-- 
इन सव परिवलोंके स्तरों पर ही वहाँकी समवायी पद्धतिका छाँचा खड़ा करना है और उसके 
आधार पर उसका परीक्षण करना उचित है। 
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ऊपरकी सिद्धान्त-चर्चाके श्रकाअमें हम इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे । इतिहासमें तो एक या दूसरे 
प्रकारके समवायी राज्यशासनके रूपमें परिचित अनेक प्रकार देखनेकों मिलते है। अनेक बार विध्व- 
राज्यसे लेकर अलूग-अछूग राज्योंके सीमित संगठनोंको भी समवायके रूपमें देखा गया है। उदाहरणार्थ, 
ग्रीक नगर-राज्योंकी एकीकन लीग ($ला८्य0 ॥,८४80०), प्रशिप्ट रोमन साम्राज्य, इटलीके 
नगरोंकी मध्ययुगीन मण्डलियाँ, स्विस फेडरेशन (१२९१), यूनाइटेड नीदरलंण्ड (१६वीं सदी), 
ऑ्ट्रो-हंगरी एम्पायर, स्वीडन-नावेंका राजतंत्रात्मक विलीनीकरण, इंग्लेप्ड और स्क टलेण्डका 
युनाइटेड किगडम तथा १८७१से १९१९ तकके जमंनीके प्रयोग। परन्तु इसमेंसे शायद ही किसीको 
हम अद्यतन अथंमें समवायी शासन कह सकेंगे। 


'इण्टरनेशनल एन्साइवलोपीडिया ऑफ दि सोशियलू सायंसिस' ग्ताता है कि इनमेंसे कितने 
ही घक्ति पर रचित साम्राज्य हैं; कितने ही दो राजाओंके वैयक्तिक आधार पर उनकी इच्छानुमार 
जूड़े हुए हैं; कुछ मात्र वेधानिक (₹हांश5पं००) संघ हैं; तो कुछ विकेन्द्रित एकात्मक तंत्र है। 
तिस पर समवाय (#ल्‍्वल: प्ंंण' और राज्यसंघ (0०्वीवेलत्षांगका नेद नी यहाँ स्पप्ट नहीं 
किया गया है। 

सम्प्रति, अपनेको समवायी तन्नके रूपमे परिचित करानेवाले सोलह राष्ट्रोंकी रीवि-नीति भी 
हमारा ध्यान खोंचनेदाली हैं। इनमे आप झूद और नादिरथाही घाननोंका नी समावेश है। 

यद्यवि आधुनिक समवायी अवधारणा अधिकाधिक जिनके निकट वही जा सकती है. ऐसे 
चार राज्य माने गए है : १७८०में अमेरिवी राज्य 'फेडरेशनसे 'फेडरल' बने; १८४८में स्थविस 
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संविधानमें हेरफेर होनेके कारण उसे समवायका नया ढाँचा प्राप्त हुआ; १८६७में ब्रिठिश नॉर्थ 
अमेरिका एक्ट'के अनुसार केनेडा समवायी राज्य हुआ; और १९००-०१में आस्ट्रेलियाने समवायी 
संविधान तैयार किया। 

अमरिकाका समद्ाय तंत्र मॉडलके रूपमें प्रस्तुत किया जाता रहा है। वहाँ मूल तेरहसे क्रमशः 
पचास तककी संख्यामें रचित स्वतंत्र राज्योंने स्वेच्छासे सदाके लिए समवायी संघको स्वीकार 
किया है। उनमेंसे प्रत्येक राज्य अपनी आन्तरिक एकता और लाक्षणिकता रखनेके कारण प्रत्येक 
इकाई मजबूत मानी जाती है। उन्होंने अपनी लाक्षणिकताओंको सुरक्षित रखने तथा अधिकाधिक 
सत्ताको बनाए रखनेके लिए संघ (केन्द्र)के अधिकारमें आवश्यक सत्ताएँ सौंप दी हैं। इसके अछ,वा 
शेप सत्ताएँ (८्नतप्था9 छ०४८:७) इकाई राज्योंके अधिकारमें रखी गई हैं। 


पहले सोबी मोगीकी द्‌ष्टिसे समवाय और, राज्यसंघके भेदको देख लें: 

'प्रोबलूम्स ऑफ फेडरेलिज्म' नामक ग्रंथमें उसके कथनानुसार राष्ट्रीय लक्षणोंकों धारण करने 
वाली दो या दोसे अधिक प्रजाओंके राज्य अमुक समझौतेके अनुसार और सीमित हेतुसे संघ राज्यकी 
रचना करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्यके प्रजाजनोंकी नागरिकता और निष्ठा अपनी-अपनी 
इकाइयोंके प्रति बनी रहती है। उसमें जुड़े हुए राज्योंकी स्वायत्तता रूगभग एक-सी रहती है 
और संघ शासनके अधिकारमें बहुत ही सीमित सत्ताएँ होती हैं। इस प्रकार समवायतंत्रकी लाक्ष- 
णिकता अनेक राज्योंको आपसी संबंधमें जोड़नेसे सिद्ध नहीं हो जातती। इसकी कुंजी यह है कि 
संघमें समवायी आदर्श कितने अंजों तक सुरक्षित रहते हैं: अर्थात्‌ इकाई राज्योंकी स्वतंत्रता तथा 
इकाई राज्योंके अन्दरके दल, चुनाव और राजनीतिक पद्धतियाँ कितनी सीमा तक समवायी लक्षण 
रखते हैं, स्थानीय स्वराज्यके तंत्रोंकी इकाई सरकारका केन्द्र सरकारके साथ प्रजातांन्िक संबंध 
है या नहीं। इस पर भी अनेक विचारक यह मानते हैं कि समय बीतते अमेरिकामें भी केन्द्र सत्ता 
अधिकाधिक बलवान होती जा रही है। 

इस प्रकार इतिहासमें और सम्प्रति समवायतंत्रके नामसे परिचित अनेक प्रकार होनेके 
कारण उसे व्याख्यावद्ध करना मुश्किल है। 

दि एन्साइक्लोपीडिया अमेरिकामें प्रो" लिविगस्टन राज्यसंचध. (ए०स्‍/ल्तिलाशपंणए 
और एकात्मकतंत्र (एभा५)के साथ समवायतंत्रकी तुलना करता हुआ उसकी छाक्षणिकताएँ 
संक्षेपमें प्रस्तुत करता है: 

राज्यसंघमें जनरल (संघ) सरकार प्रादेशिक सरकारों पर आधारित होती है; 
एकात्मक पद्धतिमें प्रादेशिक सरकार केन्द्र सरकार पर आधारित होती है जबकि समवाय- 
तंत्रमें एकका भी सार्वभौमत्व नहीं होता, वह केद्ध और इकाई सरकार--दोनोंके बीचमें 
बेटा हुआ होता है। 

यह कह कर विद्वान्‌ लेखकने समवायकी संक्षिप्त व्याख्या दी है: 

“जिसमें जबरद (केन्द्र) और प्रादेशिक (इकाई राज्य) वाली राजनीतिक पद्धति 
एक ही माथ जीवित हो, प्रत्येकके अधिकारमें अमुक सौंपी गई सत्ताएँ और कार्य हों, प्रत्येक 
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स्तरवी सरकार अपने क्षेत्रमें सीमित हो और उसमें वह दूसरे स्तरसे स्वतंत्र और स्वायत्त 
हो; दोनोंसे कोई भी स्तर दूसरेकों सॉपी गई सत्ता छीव न सकता हो और दोनोंमें से 
एक भी अपने विधान वनाने, कर और कर-भारके मामलेमें दूसरे पर अवलूम्बित न हो।” 


अमेरिकाके चीफ जस्टिस पी० चेज़े समवायकों “नाश न किया जा सकने वाला राज्योंका 
अविनाशी संघ हैं" कह कर उसके स्थायी तत्त्व पर बल देते है। 

अधिकांशत: विचारक इस वात पर जोर देते हैं कि समवायतंत्रमें सत्ताका संचालन भागीदारी 
और आपसी छूटछाटकी भावना पर स्थित होना चाहिए और उसका खास ज्लुकाव स्थानीय 
स्व॒राज्यके दंत्रोंकी ओर होना चाहिए। यह भी इस सीमा तक कि जहाँ एकपक्षी अमल करनेका 
वैधानिक अधिकार है. वहाँ भी जोर-जवर्दस्तीकी अपेक्षा सहकार और समझौतेसे सर्वेसम्मति द्वारा 
निर्णय लेना छृप्ट है 

निप्सन्देह, यह स्वासाविक है कि केन्द्र और इकाईके बीच घर्षण उत्पन्न हो। प्रजातंत्रमें 
यह अनिवार्य है। परन्तु यह घर्षण विकासलक्षी होना चाहिए; विनाशलक्षी न वन जाय इसलिए 
दोनोंको इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि दोनोंके बीच संतुलन बना रहे। 

समवायसंत्रके अनेक सच्चे और कथित प्रकारोंकी गहराईसे समीक्षा करनेके वाद आजके 
विद्वनोंमें समवायके जिन मूलभूत रूक्षणोंके विपयमें सामान्यतः सहमति दिखाई देती है, भव उन पर 
दुष्टिपात किया जाय: 

१. समवायमें जुड़नेवाली इकाइयोंका जुड़नेका निर्णय छिखित और स्थायी 
स्वरूपका होना चाहिए। 

२. सत्ताका बठवारा संघ (केन्द्र) और इकाई सदस्योके दोनों स्तरों पर हुआ 
होना चाहिए और दोनोंकी सत्ताओंके विपयमें संविवानमें निश्चित निर्देश होने चाहिएँ 
और चेप सत्ताके विपयमें भी स्पष्टता होनी चाहिए। 

३. सत्तावा बँटवारा जो संवधानिक ढंगसे किया गया हो, उसमे केन्द्र और इकाई 
आपसी सहमतिके बिना परिवर्तत ने कर सके अर्थात्‌ संविधानकी समवाय तंत्रसे सम्बद्ध 
धाराओंमें हेरफेर करनेका एकपक्षी अध्कार केन्द्र या इकाईके पान न हो। 

४. ये दोनों स्तरकी सरकारोंका सविधानमे निश्चित किए गए अपने-अपने क्षत्रोम 
स्वायत्त, स्वतेत्र और समकक्ष रहना आवध्यक है। ऊपर होनेकी भावनाके या अधीनताके 
संवंधोंके छिए इस व्यवस्थामें अववकाण नहीं है। प्रत्येक सरकार अपने केत्रम स्वायत्तताका 
उपभोग करनी है। 

५. समवायी संविधान इकाई राज्योकी सम्मतिस तयार किया हुआ एक करार 
और अन्य करारोंसे यह इस रूपमें झल्ग हो जाता है कि उसके निष्पादनके छिए विशिष्ट 
दंत्र खड् किया जाता है। प्रत्येक इकाई सदस्यका अपना अलूग संविधान हो सकता हैं 
और उसमें रहोवदल करनेकी पूरी सत्ता इकाईके अपने अधिकारमे हैं। वृछ यह भी मानते 
हैँ कि क्षकाई राज्योंको बाहरके राज्योके साथ स्वतंत्र करार करनेदी भी सत्ता हो 


सता है। 
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६. संघमें जुड़े हुए इकाई राज्योंकी भौगोलिक सीमाओंमें, इकाई राज्योंकी 
अनुमतिसे और वह भी अपवाद रूपमें ही परिवर्तत किया जा सकता है। 

७. समवायका निर्माण करनेवाला सत्ताका मूलस्नोत केन्ध या इकाई राज्य नहीं 
हैं, वल्कि संविधान वन जाता है। अगर इसे हम सैद्धान्तिक भाषामें कहें तो केद् और 
इकाई संविधानके अनुसार सीमित सत्ता रखते हैं, वल्कि संविधानकी सीमामें सभी सरकारें 
समान रूपसे स्वायत्त (»०४०१०7०७७) हैं; अर्थात्‌ केच्र या इकाईमेंसे एककों भी 
सार्वमोमत्व ($०८८थंट्ठा.५) प्राप्त नहीं है। 

८ केन्द्र और इकाई राज्योंकी सरकारोंके बीच उत्पन्न संवेधानिक विग्रहके न्यायके 
लिए स्वतंत्र न्यायतंत्र होना चाहिए; अथवा प्रजाकीय 'रेफरेण्डम” लिया जाना चाहिए। 
संक्षपमें, यह संबंध न्यायक्षम होना चाहिए। 


यह ठथ्य पर्याप्त स्पष्ट है कि समवायतंत्रके मुख्य लक्षणोंकी कसौटी पर ऐतिहासिक 
कथित समवायी शासन और आज जो इस नामसे पुकारे जाते हैं उन समवायी राज्यों में बहुत ही 
कम समानता है। अमेरिका और केनेडा जैसे नमूनेदार गणमान्य समवायीतंत्र भी इस कसौटी पर 
खरे नहीं उतरते। इसका मुख्य कारण यह है कि समवायीतंत्रोंके ये प्रयोग किसी पूर्व स्थापित 
समवायी आदशोको ध्यानमें रखकर उसकी पूर्णताके लिए नहीं किए गए हैं। सही बात तो यह है 
कि अलग-अलग जमानेमें, अलग-अछूग परिस्थितियोंके उत्पन्न होनेसे अलग-अलग राज्योंने अपने 
तत्काल या लूम्वे समयके हितके लिए अपनी आवश्यकताके अनुसार प्रयोग किये थे। इसका अर्थ 
यह नहीं कि प्रयोग-कालमें कभी भी प्रजातंत्र और स्वतंत्रता पर विचार ही नहीं किया गया था। 
परन्तु उनकी पृष्ठमूमिमें स्थित परिबलक आवश्यकतासे जन्मे प्रतीत होते हैं। 

सोवी मोगी अपने विज्ञाल ग्रंथ दि प्रोवलेम ऑफ फेडरेलिज्म' (ग्रंथ-२) के अन्तिम प्रकरणमें 
समवायका सत्व संक्षेपमें प्रस्तुत करता हुआ कहता है: 


“समवायता (वित०ंआग) स्वयं एक राजनीतिक सिद्धान्तकके अतिरिक्त 
राजनीतिक टेकनीक है। वह एकात्मकता (ए्पं(»पंधा))का विरोधी है। उसका आधार 
निरपेक्षता न होकर सापेक्षता है। उसका प्रारंभ पूवेनिश्चितता (4-97 ०ंआ)से न होकर 
प्रत्यक्ष अनुभववाद (थग्आंएंलंआ॥)से होता है। उसके राजकीय तंत्रमें जुड़नेसे लेकर समवाय 
राज्यों तकके विविध प्रकारीय राज्यसंघ प्रदान करता है। वह वहुलतावादी (/!ए7००5४८) 
राजकीय संगठनोंका रास्ता तैयार करता है। उदाहरणार्थ, समवायके अन्दरके सामूहिक 
राज्य (८००06८४ए८ ६४०८५) और वेयवितिक राज्योंक वीच राज्यसत्ताका वॉँटवारा 
(6852067 थाप्त 8ठाग्रांधं5ध०४००१)के विकेन्द्रीकरणकी नींव पर रचित सीनेट अथवा 
फेडरेल काउंसिलका सर्जन. . .) 

“समवायता अपनी राजकीय टेकनीकमें राजनीतिक और प्रशासनिक विभागोंकी 
समस्याओंका तथा केन्द्रीय व स्थानीय सत्ताओंके बीचकी समस्याओंका निराकरण करती है। 


८६ : स्वराज्य-दर्शन 


“समवायताकी तात्विक दलीलोंका आधार अमुक समय पर निब्चित और स्थान 
पर अपनी श्रेष्ठ संभव उपयोगितामें निहित है। 

“इस तरह चाहे जो कानूनी सिद्धान्त अपनाया जाय, समवायताका विचार अमुक 
निश्चित समयमें और स्थान पर अमुक निश्चित सूचित परिस्थितिमें श्रेष्ठ संभव 
उपयोगिताकी अधिकाधिक निकट्ताकी अपेक्षा अधिक दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि 
समवायताका सिद्धान्त स्वभावतः अनुमववाद पर ही--वल्कि समन्वय और भूतकारू 
और वतंमानकालके मानव-अनुभवों और वुद्धिशाल्तिके स्वानुलूक्षी संगठन पर ही आधारित 
होना चाहिए न कि पूबंनिर्णीतता पर।” 


संक्षपमें, संगठनका समवायी प्रयोग किसी संद्धान्तिक आदर्मेंसे पैदा नहीं हुआ है और न 
दार्शनिक तत्त्वविचारणामेंसे ही पैदा हुआ हैं। परन्तु राजकीय प्रयोगकी वास्तविक आवधच्यकतासे 
जन्मा है। महान्‌ फेडरालिस्ट नेता हेमिल्टनने भी इस वात्को स्पप्ट किया है कि कानूनी और दाशनिक 
सिद्धान्त चाहे कितने ही पैदा किए जाएँ, किन्तु समवाय संघका आधार तो उसमें जुड़नेवालोंकी दृष्टिसे 
सर्देश्रेप्ठ उपयोगिता सिद्ध होने पर निर्मर करता हैं। के० आर० वोम्बवेल युनियन रिलेशंस इन 
इण्डिया के इम्पेरेटिव्ज ऑफ फेंडरालिज्म इन इण्डिया! नामक प्रकरणमें इस बातके समर्थनमे 
अनेक विद्वानोंके मत उद्धृत करता हुआ कहता है कि सैद्धान्तिक नींव पर कहीं कोई भी समवायतंत्र 
रचा नहीं गया है. परिस्थितिके दवावके कारण समाधानके लिए उसकी रचना हुई है। इसके पीछे 
मूल प्रेरक वरू ऐतिहासिक परिस्थितियोंमें और समस्याओंमें निहित होता है। 


यह लेखक तो आगे चलकर यह भी कहता है कि अधिकांशत: एकात्मक शासन ही पसंद 
किया जाता है, विवश्ञतामें ही लोग समवायी शासनको स्वीकार करते हैं। 


समग्रत: इतनी बात स्पप्ट होती है कि शायद ही किसी प्रजाके सामने शुद्ध एकात्मक या 
शुद्ध समवायी--इस प्रकारकी स्पप्ट पसंदका सवाल खड़ा होता है अर्थात्‌ समवायीतंत्रकी इप्टता 
(१८थआं।०)०॥५) चाहे कितनी ही स्वीकार कर ली गई हो, फिर भी आवश्यकताका विचार प्रत्येक 
देशको करना है। 


आवश्यकताकी दृष्टिसे विचार करने पर दूसरे विश्वयुद्धके वादकी परिस्थितिमें सर्देसाधारणत्त: 
यह विचार जोर पकडता जा रहा है कि जो देश विदेशी गुलामीके नीचे बहुत समय तक दम घोंटता 
रहा हों और उसके कारण उस देशके विभिन्न प्रदेशोंका समान विकास न हुआ हो, उसमें एकात्मक 
शासनकी अपेक्षा समवायी शासन पद्धति बहुत जरूरी अर्थात्‌ रानदायी है। विधेषतः जहाँ भौगोलिक 
विस्तार चहुत जधिक हो. आन्तरिक प्रदेशोंकी प्रजाओंके बीच इतिहास, भापा. घर्म, सम्प्रदाय, जाति 
(73८८४) आदि भेदोंके कारण एकात्मकता न टिक सवती हो; वहां की प्रजाके लिए एकात्मक 
पद्धति अगर स्वीकार कर भी ली जाय तो वैधानिक हंगसे प्रजातांतिक गणतंत्र होने पर भी उनसें 


केन्रके एकाधिकारी शासनका भय दवना ही रहता हैं। परिणामतः स्थानीय प्रदेशोंका असंतोप उद्र 


समवायतन्त्र : सिद्धान्त और व्यवहार : ८७ 


होने पर केन्द्र भी प्रादेशिक समर्थनके बिना हवामें लूटकता हुआ शासन वन जाता है। ऐसे देशके 
सामने आन्तरिक पड़्यंत्र और बाहरी आक्रमणका भय अगर बढ़ जाय तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं। इससे यह निष्पन्न होता है कि नवोदित राप्ट्रोंके लिए, विशाल प्रदेशों वाले और विविधतासे 
पूर्ण प्रजाओं वाले देशके लिए समवायी शासन ही अधिक हितप्रद है। समवायमें जुड़ने पर उस प्रजाको 
यह ढाँद़स रहता है कि विभिन्न भापा-संस्क्ृृति वाले प्रदेश अपनी अलग विधानसभा, प्रादेशिक 
दल और नेतृत्वके द्वारा अपना हित अधिक सुरक्षित रख सकेंगे और केन्द्रफे अत्याचारी शासनका भय 
टल जायगा। संक्षेपमें, समवायों तंत्रमें स्पर्धायेक्त राजनीति (००॥9ए०४प२० एछण४ं०७)के 
छिए अधिक अवकाश रहता है। 

ऐतिहासिक परिस्थिति पर विचार करने पर विशेष बात सामने आती है कि संघमें जुड़ने 
बाली इकाइयोंके अन्दर प्रादेशिक, जातीय (78८ं०)) तथा समान राष्ट्रीयताकी भावना स्थिर हुई 
होनी चाहिए। यदि ऐसा विकास न हुआ हो तो बड़े संघमें जुड़ना अपने लिए भयावह वन 
जाता है। दूसरे संघ रुपमें जुड़नेके रिए प्रजाकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। जब तक ऐसा 
न हो, तब तक उस प्रजा इकाईका मानस समवायके स्थान पर एकात्मक शासनकी ओर अभिमुख 
रहनेका मय उचित ही है। 

इन सबके वाद विचारणीय महत्वपूर्ण बात यह है कि समवायतंत्रके सर्वेसामान्य लक्षण 
जान लेनेसे या समवायतंत्रकी इप्टता स्वीकार कर लेनेसे या परिस्थितिके अनुसार पसंद भी कर 
लेनेसे अथवा आवश्यकता भी मान्य कर लेनेसे निराकरण नहीं हो जाता। समवायी ढाँचेका निश्चित 
रूप प्रत्येक देशको अपनी परिस्थितियोके आधार पर तय करना होता है। उदाहरणार्थ, इस प्रकारका 
आग्रह कि शेप सत्ताएँ इकाई राज्योंके अधिकार में रहें अथवा इकाई राज्योंकी स्वायत्तता और 
मर्यादाका स्वरूप और अनुपात--अर्थात्‌ केन्र और इकाई सरकारका समान स्वायत्तता विषयक 
विचार-विनिमय करना शेप रहता है। 

मेडिसनने संघ रचनेमें छः मुख्य हेतुओंका निर्देश किया था और संघ (केन्द्र )की सत्ताको 
छः वक्षाओंमें वाँट देनेकी सलाह दी थी: एक तो विदेशी भयके विरुद्ध सुरक्षितता; दूसरे, 
विदेशी सत्ताओंके साथ संवंधोंका नियंत्रण; तीसरा, इकाई राज्योंके बीच उचित व्यवहार और 
सुसंवादिता; चौथा, अमुक विधातक कार्य करनेवाले राज्यों पर अंकुश; पाँचवाँ, इन सव सत्ता- 
केद्«ोंकी उचित कार्य-कुशलताकी प्राप्ति और छठा सावंत्रिक उपयोगितामें सहायमूत 
होनेका हेतु । 


संक्षेपमें, समान संरक्षण, स्वातंत्र्यकी सुरक्षा और सर्वसाधारणके कल्याणके हेतुओंसे समवाय 
संध निर्मित होता है। अत: इस हेतुको पूरा करनेके लिए उक्त छः उत्तरदायित्व संघ 
सरकारके हाथमें होने आवश्यक हैं। परन्तु यह भय भी निरथेक नहीं है कि कहीं इन सत्ताओंके 
संघाधिकारमें रहनेके कारण समवायकी इकाइयाँ केवल नाममात्रकी न रह जायें। उस 
समय समवायकों दोनों हेतु एक साथ पूरे करने होते हैं: एक ओर केन्द्र सबल, दृढ़ और 
४०58 रहना चाहिए और दूसरी ओर इकाई राज्योंकी सत्ता वास्तविक और घनिष्ठ होनी 
चाहिए। 


८८ : स्वराज्य-र्शन 


समवायके आदश्श और उसके स्वरूप पर हम विचार कर चुके हैं; समवायके महत्वके लक्षण 
भी देख आए हैं और तत्पदचात्‌ समवायकी इण्टता और आवशध्यकताके मुद्दे पर मी विचार कर चुके 
हैं। थे सब देखने पर इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भारतके सामने अपने झासन प्रकारकी 
समस्या तय करनेका काम सरल नहीं था। इसके अतिरिक्त, भारतकी विशिप्ट ऐतिहासिक पृप्ठ- 
भूमिने तो कितनी ही कठिन समस्याएँ पैदा कर दी थीं: एक भारतकी एकात्मता (#76०8709)- 
वग स्तर और दइनरे जब अंग्रेज मारत छोड़ कर गए, उस समय भारतके वास्तविक ढंचेका प्रकार । 
भारतकी एकात्मताके स्तर और प्रकारका पहले विचार करेंगे। यह पहले ही जान लेना 
आवदध्यक है कि इस वातमें सभी विद्वान सहमत नहीं है। एक ओर डा० रावाकुमुद मुकर्जी अपने 
निद्यनलिज्म इन इण्डियन कल्चर' पअंथममें इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि भारतमें आदिकालसे समस्त 
भारत देश्य पितृभूमि रहा है और इस प्रकार राष्ट्रवाद स्पप्ट आकार ग्रहण कर चुका था त्तो दूसरी 


ओर सर जान स्ट्रेच तथा अन्य देशझ्यी-विदेशी लेखकोंने अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया है 
कि भारत कभी भी पूर्ण राष्ट्रत्वको प्राप्त नहों हुआ; वह अधिकांशतः: एक भोगोत्कि संज्ञा है; 
विविध राज्योंका भानमतीका पिटारा है। परन्तु समग्रतः बहुत वर भागके देशी-विदेशी लेखकोके 


वीचमें सहमति पाई जाती है। सर ह॒वेट्ट हिस्लेके कथधनानसार भौगोलिक और सामाजिक वैविध्यके 
वावजद हिमालूयसे कन्याकुमारी तक आन्तरिक एकता दिखायी देती है। भारतीय चारित्र्य, लाक्ष- 
णिकता और भारतीय व्यक्तित्व स्पष्टतः अपना अस्तित्व रखे हुए है। 

अधिकांधत यह एकात्मता सांस्कृतिक थी, जो स्वेमान्य है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक 
सीमाओंके कारण भौगोलिक एकता भी सभी स्वीकार करते हैं। इन दोनोंके परिणामस्वरूप अनेक 
विद्वान्‌ रूम्वे यगों तक दिखायी दायी दे देनेवाली राजनीतिक एकता भी पुराने समयसे चली आई मानते है। 
के० एम० पन्नीकरका कथन है कि आर्यावर्तेकी सांस्कृतिक अवधारणाके साथ-साथ भारतवर्षके सतत 
राजनीतिक शासनकी अवधारणा भी रही ही है और हिन्दू राज॑नीतिक विचारधारामें वह एक 
अग्रिम परिवल रहा है। युगों-युगोंक वीच दिखायी देनेवाली राजाओंके चक्रवर्ती होनेकी अदम्य 
आकांक्षा इसी तथ्वकी ओर अंगृलि निर्देश करती है। 

संभव है कि चकऋ्रवर्तीत्॒वको (राजनीतिक एकता के रूपमें स्वीकार करनेके छिए सव तेयार 
ने भी हों। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे दूसरी एक वात महत्वपूर्ण है कि भारतकी विश्ञाल भूमि पर 
चक्रवर्ती साम्राज्य जब स्थापित हुए, तव भी भारतकी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाइयाँ एक 
छत्रके नीचे होने पर भी उस समय प्रादेशिक स्वायत्तता कम या अधिक मात्रामें प्रदेशके राजाओं 
और चूवेदारोंके अधिकारमें रही हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती ज्ासनके नीचे भी प्रादेशिक स्वायत्तताके 
मर्यादित अरमें समवाय-लक्षण देखनेको मिल जाते हैं। प्रो मनन्‍त सदाशिव अलूतेकर स्टेट एप्ड 
गवर्नमंण्ट इन एन्शियण्ट इण्डिया नामक प्रंथर्में लरिझते हैं कि आदि यगमे प्रान्तीय सवे कितनी 
ही वार तो इतनी हद तक स्वायत्तता भोगते थे कि युद्ध और शान्तिकारूके निर्षय नी उन्हींवे 


हारा किए जाते थे। इसका अथछ॑ हमें यह नहीं रूगा लेना चाहिए कि वे समदापी झ्ादर्श के पालन 
करनेका आपम्रह रखते थे। विशाल देथ, प्रान्तोंकी प्राइतिक संरक्षक सीमाएँ तथा अविकमित 
याताबातके साधन इसके वंगरण थे। इसीलिए तो चत्रवर्तों शासनक्षे निर्वेद्न था नप्ठ होते है; ये प्रदेश 


यदा-कदा स्वतत्र चत्ताएं दन जाता था। 


समवायतन्त्र : सिद्धान्त और व्यदट्टार : ८५९ 


| 
£ 8 
>पँ 


इसके अतिरिक्त तीसरी वात भी महत्वपूर्ण है। भारतीय हिन्दू समाजकी आन्तरिका 
स्वायत्तता विचक्षण रूपसे टिकी हुई है। केन्धमें चाहे किसी भी प्रकारका राज्य हो, उसमें चाहे 
कितनी ही छोटी-मोटी उथरू-पुथल हो; पर नीचे ग्राम समाजके विधान और व्यवहार पर कोई आँच 
नहीं आठी | इसका कारण यह है कि सामाजिक राजकीय जीवनके आधारमें कुदुम्ब, जाति और ग्रामकी 
अटूद एकता रक्षित रहती थी। 

इस तरह भारतीय साम्राज्य दो प्रकारसे समवाय-लक्षण रखते थे: एक तो प्रादेशिक राजकीय 
प्रकार और दूसरा सामाजिक प्रकार। श्री के० पी० जायसवालने अपने 'हिन्दूपॉलिटी' ग्रंथमें इस 
विलक्षणताकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि 'केन्द्रीयता भारतकी प्रजाकी हडिडियोंमें न थी।' 

इस पर भी विरोबाभास न रंगे, अतः दूसरी वास्तविकताकों साथ-साथ ध्यानमें लेना आवश्यक 
है। भारतकी उक्त सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक एकताको अपेक्षाकृत अधिक गुलाबी रंग 
देनेकी मनोवृत्तिस सजग रहना चाहिए। हम जिस विवरणको देख आए हैं, उससे दूसरे दृष्टिबिन्दुसे 
पुनः परीक्षण करते समय हम यह भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक ढंगसे भारतका सांस्कृतिक ढाँचा 
अच्छे अनुपातमें समवाय स्वरूपका होने पर दक्षिण भारतकी द्रविड शाखाकी प्रजा.और उत्तर भारतकी 
आयेशाखाकी प्रजाके वीच तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाया था। परिणामतः दोनोंके बीच एक 
प्रकारका आन्तरिक वेमनस्यथ दबा हुआ पड़ा था। 

मुस्लिम-युगके आरम्भ होने पर नयी प्रक्रिया शुरू हुई थी। विदेशोंसे आए हुए और अहिन्दू 

राजकर्ताओं द्वारा प्रशासनिक एकता और दढ़्ताके लिए राज्यसत्ताके केन्द्रीकरण पर जोर. देना स्वाभा- 
विक व आवश्यक था । वादशाह-सुल्तान सर्वाधिकारी माने जाते थे। इस पर भी व्यावहारिक रूपसे यह 
देखनेकी मिरता है कि स्थानीय सूबे अपनी अरूग सेनाएँ और खजाने रखते थे और कामकाजके 
मामलोंमें भी वहुत-सी स्वायत्तता भोगते थे। अन्तमें, प्रजाके निर्माणका रुख देखकर व्यावहारिक 
समझदारीकी खातिर भी वे प्रान्तोंक मामलेमें कम ही दखल दिया करते थे। 

भारतीय एकात्मताकी दृप्टिसि तो मुस्लिम-युग अपने पूर्वके तमाम युगोंसे अलग पड़ता 
है। आरंभमें विदेशसे आकर वसे हुए और वादमें अधिकांश स्थानीय हिन्दुओं द्वारा धर्म- 
परिवतेन कर मुस्लिम बनने पर भी समग्रत: मुस्लिम प्रजाका राष्ट्रीय तादात्म्य स्थापित न हो 
पाया। परिणामतः भारतके प्रान्त-प्रदेश इकाई राज्योंमें राष्ट्रीय एकात्मताकों छेकर जितनी 
कमी या जितना अमाव रह गया था, उतने ही अनुपातमें भारतका समवाय स्वरूप कच्चा 
मानना चाहिए। 

इसके वाद ब्रिटिश राज्य प्रवन्धके रूम्वे कालमें अल्पसंख्यक विदेशी जाति अंग्रेजोंने देशको 
अपने अधिकारमें रखनेके लिए सुक्रेन्द्रित सत्ताका आग्रह रखा था। व्यवस्था, राजस्व, कानून, वित्त, 
सेना आदि समीमें एकात्मक शासन था। परन्तु आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तत होता गया। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोंसे ब्रिटिश ताजके हाथोंमें सत्ता जाने पर सत्ताका विकेन्द्रीकरण आरम्भ 
हुआ। बीरे-बीरे इनका भी भारतीय वेविध्यको छिए विना काम न चलछा। आन्दोरूनोंके शुरू होते 
ही प्रादेशिक स्वायत्तताके विपयमें अधिकाधिक माँग जोर पकड़ती गई। स्वराज्य और प्रजातंत्रकी 
दिज्लामें यह एक चुनौती थी। और धीरे-बीरे संवैधानिक सुधार होते गए। दूसरी तरफ अंग्रेज 
राजकताजको यह भी छूगने लगा कि राष्ट्रीय स्तरके आन्दोलनको कमजोर करनेके लिए जनतामें 


९० ४ स्वराज्य-दर्शन 


प्रान्तीय-प्रादेशिक भावना उत्पन्न करना छाभप्रद है। लॉर्ड हाइ्ग्जनि तों भाषावार समूहोंकी 
सिफारिश भी की थी। 

समग्रतः, सर्वंसत्ता-सम्पन्न केन्द्रके नीचे प्रान्तीय स्वायत्तताका मार्ग उद्घाटित हुआ। १९१९में 
मॉग्टफर्ड सुधारोंके वाद इसे और अधिक वेग प्राप्त हुआ और १९३ए५के सुधारोंमें तो वह प्रान्तीय 
स्वराज्यकी मंजिल तक पहेंच गया। 

इस पर भी, अंग्रेजोंने अपने एकाधिकारी शासनके भाग-रूपमें जो प्रशासनिक सुधार किए थे 
उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए। इसके कारण प्रशिष्ट समवायके एक अत्यन्त आवश्यक रक्षणका अभाव 
हमारी नज़रके बाहर नहीं जाना चाहिए। 

जब भारतमें अंग्रेजोंने अधिकार जमाया उस समय और जब वे भारत छोड़ गए उस समय भी 


अपने संघ नहीं बनाते थे। ये राज्य अधिकांशतः ब्रिटिश प्रान्त थे--वास्तव में ब्रिटिश एकाथिकारी 
शासनके अन्तर्गत स्थानीय अधिकारोंकों पाने वाले प्रण्ासकीय प्रदेश मात्र थे। इसके अछावा ब्रिटिश 
पेरामाउंटसी--छत्रछायाके नीचे दवे हुए होने पर भी सा्वभौम माने गए देसी रजबाड़े थे। वे 
भी अपनी पूर्ण इच्छासे संघर्में शामिल्र नहीं हुए थे। है 

ड्राफ्ििग कमेटीके चेयरमैन हर7े० अम्वेदकरने स्पप्ट कहा है: भारतका फेडरेणन कोई राज्योके 
दीच हुए करानेंका परिणाम नहीं है। सच तो यह है कि किसी भी राज्यको उसमेसे अलूग होनेका 
अधिकार भी प्राप्त नहीं है। सम्पूर्ण देश अखण्ड है, उसकी प्रजा एक ही मूल ख्लोतसे निकले प्रवाहके 
नीचे जीनेवाली एक प्रजा है।' 

वास्तवमें, भारतीय समवायका ढाँचा ब्रिटेन और भारतके राजनोतिक पक्षोकी आपसी 
छूटछाटसे उत्पन्न हो रहा था। मजेकी वात तो यह है कि जिस विधान सभाने इसे अन्तिम स्वरूप 
दिया, उस विधान सभामें चने हुए प्रतिनिधि भी वयस्क मताधिकारके स्थान पर १९३०"के वैधानिक 
सुधारके अनुसार सीमित सताधिकारके आधार पर चुनकर आए थे। 

ब्रिटिश शासनके अन्तिम दिनोंमें समवायका निर्णय भारतकी इच्छाकी अपेक्षा आवश्यकतासे 
अधिक बन रहा था। दो गंभीर समस्याएं उसके लिए सिरदर्दके समान थी। 

सर संयद अहमद खाँ, इकवाल, आगाखां और मौलाना म॒हम्मद अली जेने धरवन्वर मस्लिम 
नेताओंने इस प्रकारके विचार प्रकट किए कि भारतमे मस्लिम कौम सर्वथा निन्न है, वह क्षपनी 
भव्ण राष्ट्रीयताका दावा करतो है। भारतके मुसहूमान मुस्लिम पहले है भौर भारतीय वादे है, 
और भारतमें हिन्दुोंका बहमत होनेके कारण जो कुछ प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो प्रजातंत्र आएगा, 
वह सच्चा नहीं होगा: वरिक हिन्दू वहुमतवाल्ा, हिन्दू प्रभुत्ववाल्ा ही राज्य शासन होगा। परिणामत:ः 
भारतोय नागरिवके रूपमे उनवीगी एवात्मतामे बहत दिक्तेप रहा। इसके क्षतिरिकत अग्रेजेंके पहले 
मुसलूमानोंके हाथमे सत्ता थी। अव उन्हें अपने अलावा किसी दूसरी राजसत्तामें रचि न थी 

दूसरी ओर, प्विटिश शाजकर्ता, जो १८८७के विद्रोहमें और उसके दाद मस्ल्िमोंके विन 
हिन्दुओंको उत्तेजित दारमेका नुरखा श॒ जमा रहे थे: उन्होने जब राष्ट्रीय आान्दोलनके विर्द्ध मस्लिम 
पूव ग्रहों जोर पिछटेपनका उपयोग बारना जारग्न बार दिया था। १६-०में मांले-मिप्यो सशारक्त 


पूव १९०६में सर आशासाके नेनृत्वमे 


सुस्त्मादत भेटग मंताधदार भर फशझावादाया क्षपक्ष्न 
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अधिक मात्रामें प्रतिनिवित्व' जैसी अप्रजातांतरिक और विग्रह पैदा करनेवाली कौमी माँगोंकों प्रस्तुत 
करानेमें वायसरायक्के प्राइवेट सेत्रेटरी कनेल डनरूप स्मिथ तथा अलीगढ़ कॉलेजके प्रिन्सिपल आचि- 
वाल्ड प्रेरणात्रोत बने थे। 

इस कौमवादी विग्नहकारी नीतिमेंसे मजबूत हुई मुस्लिम लछीगने १९२४में मुस्लिम बहुमत 
बाले प्रदेशोंकी रचना करके स्वतंत्र भारतके भावी समवायतंत्रके भीतर मुस्लिम वहुमत वाले प्रदेशोंकी- 
जितने अधिक मस्लिम प्रान्त मान्य हों, उतना अधिक दवाव-वलू समवाय संघमें काम आ सकेगा; इस 
हिसावसे पंजाव, वंगारू, सरहद प्रान्त, बलूचिस्तान और सिषके पूरे प्रान्तोंकी---अरूग रचनाकी माँग 
पेश की। लीगकी इस माँगके पीछे “भारतीय फेडरेशनमें मुस्लिम फेडरेशन' वनानेकी युवित थी। चाहे 
जो हो, इतना ठो स्पप्ट हुआ कि स्वाधीन मारतका स्वरूप अगर समवाय होगा, तो मुस्लिम लीग 
उसमें सहमत होगी। 

भारतका दूसरा सिरदर्द देसी राज्य थे। मारतमें लगभग ५६२ रजवाड़े मौजूद थे। वे 
ब्रिटिश ताजकी परमाधिकार सत्ताके अन्तगेत थे और भारत सरकारकी सीधी हुकूमत्तसे परे थे। 
भारत सरकारके अधिक्वत ब्रिटिश प्रदेशोंसे ये रजवाड़े विलकुर भिन्न थे, परन्तु व्यवहारमें पोलिटिकल 
एजेप्टके द्वारा मारत सरकार अपना प्रमुत्व उन पर जमाए हुए थी। 

कांग्रेसकी शक्तितके वढ़नेसे, राष्ट्रीय आन्दोलूनका प्रभाव बढ़नेसे तथा अंग्रेज भारत से विदा लेंगे, 
उस समय क्या होगा -- यह चिन्ता रजवाड़ोंके हृदयोंमें समा गई थी। फूट डालो और राज 
करो--- की क्विटिश नीति भी इस मामलेमें उन्हें चंचल वना रही थी। इस स्थितिमें भावी मारत 
समवायतंत्रात्मक हो और उसमें राज्योंका एक वर्ग इकाईके रूपमें रहे, इस प्रकारकी योजना स्वीकार 
करनेके लिए दबाव डाला जाता रहा था। 

समग्रतः स्वतंत्र भारतमें सीवी ब्रिटिश सत्ताके अधिकृत गैर-मुस्लिम प्रदेशोंकी एक इकाई, 
मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशोंकी दूसरी इकाई और रजवाड़ोंकी तीसरी इकाई---इस प्रकारका समवायी 
संघ ब्रिठिश सत्ता, मुस्लिम लीग और देसी राज्योंको अनुकूल था। पहली गोलमेज कास्फरेन्समें 
कांग्रेसने भाग नहीं लिया था, परन्तु लीग और पटियालाके महाराजाने इस प्रकारकी दरख्वास्त 
पेश की थी। इतना सब होने पर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्रामका नेतृत्व करने वाली प्रमुख संस्था 
इण्डियन नेशनल कांग्रेसके आधार पर अन्तिम निर्णय किया जाना था, यह भी एक सत्य है। 

समवायतंत्रके लिए चाहना (0वञ्राणंजा09) और आवश्यकताके बीच कांग्रेस 
बहुत समय तक झोंके खातो दिखायी देती है। स्वाधीनताके आन्दोलनका आरम्भ और विकास 
अधिकाधिक स्थानीय-प्रादेशिक-प्रान्तीय अधिकारों हारा स्वशासन प्राप्त करनेके आन्दोलन द्वारा 
हुआ था और ब्रिटेनने भी १९१७-१८के वीच इस प्रकारके सुधारको स्वीकार कर लिया था। 
१९२९में सायमन कमीशनने भारतका अन्तिम संविधान संघीय होगा, यह निदान भी कर दिया था। 
उस समय लीग और देसी राज्योंकी चालोंसे चौंककर कांग्रेसका मन एकात्मक संविधानकी ओर 
खिंच रहा था। १९२९में पं० मोतीछाल नेहरूकी कमेटीने जो रिपोर्ट तैयार की थी वह एकात्मक 
संविवानकी सिफारिश करनेवाली थी। यद्यपि, यह कह कर कि पूर्ण स्वरूपका समवायतंत्र असंभव नहीं 
है, संघके लिए हार खुले रखे थे। १९३१में दूसरी गोलमेज कांफ्रेस्सने भावी संविधानके आधार 
रूपमें फेडरेशनके विचारकों ही मान्यता दी थी। परन्तु जब १९३णमें ब्रिटेनने समवायी योजना 
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तैयार की, तब वह किसी भी महत्वपूर्ण पक्षको संतोष न दे सकी। कांग्रेसकी दृष्टिसे यह ढाँचा विभाजन- 
वादी था; छीग और देसी राज्योंके हाथोंमें वीटो' दे देनेके समान था, राजसी क्री्ाकौशछकी तरकीबवके 
समान था। अतः वह उसे अमान्य था। हिन्दू महासमाका भारतकी अखण्डताके लिए एकात्मक 
रचनाका आश्ह होनेके कारण उसने इसके विरुद्ध आन्दोलन जगा दिया था। दूसरी तरफ लीग और 
देसी राज्योंको भी संतोप न हुआ। केन्द्रके हाथोंमें दी गई सत्ताओंके सामने उन्हें आपत्ति धी। वे 
तो इस आखाें थे कि केन्द्रकी सत्ता नाममात्रकी रहे। ऐसी स्थितिमें देश दिशाविहीन होकर घिसट 
रहा था और संविधानके भाग पर स्वाधीनताकी नौका भटक गयी थी। 

समय वीतते एक ओर केविनट मिशनने त्रिपक्षीय (ब्रिटिश प्रान्तों, देसी राज्यों और मुस्लिम 
प्रदेशों वाले) फेंडरेंशनका ढाँचा तैयार किया। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पक्षने सन्‌ १९४५-४६मे 
वड़े जोरमं आकर भारतके सोलह प्रदेश कर, प्रत्येककों राण्ट्र रूपमें मानकर, धर्मके आधार पर 
मुस्लिम राष्ट्रको समर्थन देकर और भारतसे पृथक्‌ रहनेका उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मानकर 
एक नयी ही भयंकर छलना उत्पन्न कर दी थी। भारतके राष्ट्रवादियोंको इस प्रकारकी ममवायी 
भूमिका राष्ट्रकी वरवादीके समान दिखायी दी। 

इस परिस्थितिमें, १९४६के अन्तमें विधानसभाका अधिवेशन हुआ। मुरिल्म छीगने घश्मका 
बहिप्कार किया था। पं० जवाहरलाल नेहरूने छोीगकों जीत लेनेके लिए मजबत केन्द्रकी बातको 
छोड़ दिया और हेतुओं और उद्देश्योंसे सम्बद्ध प्रस्ताव पेश किया; उसमें 'कमसे कम सघसत्ता 
और श्काई राज्योंके पास शेष सत्ताएंका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। 

परन्तु अच्तमें वटवारेके द्वारा पाकिस्तानका बनना निश्चित होने पर, छीगका दुराग्रह 
समाप्त होते ही कांग्रेसमें परिवर्तन आया। साम्प्रदायिक दंगे, कम्युनिस्टोंकी अन्तविश्नह पैदा करनेकी 
नीति और देसी राज्योंदी हित-क्रीड़ा--ऐसी संकटयूर्ण अवस्थामे दूधका जरा छाछ भी फंवा-फूंक 
कर पीता हँकी उक्तिके आधार पर यथासंभव अधिक मजबूत केन्द्रवाछा अर्थात्‌ कम-से-कम समवाय 
लक्षणों वाला संविधान बनानेका दृष्टिकोण स्पष्ट दिखायी दे रहा था। 

अन्ततः जब संविधान तैयार हुआ, उस समय 'समवायतंत्रा' (#ट्तलथां०)१) भब्द-प्योगके 
स्थान पर भारतका नवनिर्माण संघराज्य' (एरणा! ण $000९5) के रूपमे हुआ। यह संघराज्य 
संज्ञा स्वयं ही एकात्मक छक्षणोंकों सुझाती है, परन्तु इससे वह एकात्मक शासन नहीं वन जाता। 

अन्तेत: १९४९में भारतका जो संविधान तैयार हुआ, उसके कितने ही मुख्य रक्षणोक्ता 
समवायके सर्देसाधारण रूपसे आवश्यक माने गए छलक्षणोंकी तुलनामें परीक्षण करे तो पता चलेगा 
कि: (१) भारतमें जो समवाय रचना तैयार हुई है. उसमें जुडनेवाली इकाध्ष्योंने (ब्रिटिश प्रान्तो 
ओर देसी राज्योंकी प्रजाओंने) स्वेच्छासे संघ रचनेका निर्णय नहीं लिया था। देसी राज्य अलग- 
अलग इकाइयोंमें विडीन हो गए थे; और क्िठिश्व प्राल्तोंके एक साथ नहनेकी वान तो एक तरफ 
रह गयी, बल्कि उनको नए सिरेसे गढ़नेकी व्यवस्था नी संविधानमे कर दी गई थी। (२) नत्ताक़ा 
वेंटवारा केन्द्र और राज्योंके स्तर पर तथा दोनोंकी भागीदारीके स्तर पर निब्चित हो चवनेके बाद 
जो थेष सत्ताएं रह गयी थी, उन्हें इकाई राज्योंक अधिकार मे न देकर केन्द्रके अधिकारे सौप दिया 
गया। (३) राज्योंकी स्वायत्ताम परिवर्तन बग्रेदे: अधिकार देखे (राप्टुपति, मन्रिमादल तथा 
संसद ) दे हाथमें सोप दिए गए थे। 

समवायत्तन्त : सिद्धान्त और व्यवहार : ९६ 


है 


समग्रतः केस्द्राधिकारमें इतनी अधिक सत्ताओंको देखकर कितने ही विचारकोंका मत यह है 
कि भारतके शासन स्वरूपको समवायके रूपमें जाननेकी अपेक्षा आभासी (पृण०अथं) समवायके 
रूपमें पहचानना अधिक संगत है। कुछने तो इतना तक कह दिया है कि भारतीय 'संघ' है, समवाय' 
नहीं . . .सच्चे अर्थोर्में तो एकात्मक रचनावारा शासन है, जिससें समवायके कुछ लक्षण हैं। 
संक्षेपमें, उनके मतानुसार 'इकाई राज्य तो अधिकसे अधिक' गौरवशाली म्युनिसिपैल्टीज़ हैं, उनसे 
अधिक कुछ नहीं। 

भारतीय संविधानके एक स्थपति (ड्राफ्टिग कमेटीके चेयरमैन) डा० अम्बेदकरने शुद्ध 
कानूनी दृष्टिसि उक्त ठटीकाओंके सामने खूब जोरदार बचाव किया है: 

“संघ अपनी इकाइयोंके साथ शिथिरू सम्बन्धों वाली राजमण्डली (लीग ऑफ नेशत्स) 
नहीं, और न राज्योंके संघकी एजेन्सियाँ ही है; उसकी सत्ताका मूल कहीं केन्द्र पर ही आधारित 
नही है। संविवाननें संघ और राज्य दोनोंका निर्माण किया है, जिससे अपने-अपने क्षेत्रमें कोई भी 
एक दूसरेके अधिकारमें नहीं। एककी सत्ता दूसरेके सहयोग ये है।” डा० अम्बेदकरकी दृष्टिमें समवायकी 
कसौटी मात्र यह हैं कि केन्द्र और इकाइयोंके वीच धाराएँ वनानेवाली (॥6९ 9०४४०) और 
निष्पादित करनेवाली (०५०८९ए४४८) सत्ताओंका विभाजन हुआ होता चाहिए।' 

संविवानके तीसरे वाचनके समय श्री एन० वी० गाडगिलने एक महत्वकी वात कही थी कि 
“भारतके एक भी पक्ष या व्यक्तिने सम्पूर्ण एकात्मक (ए्ंधघ७ )की सिफारिश नहीं कीथी. . . .।” 

इस सबसे इतना तो स्पप्ट हो जाता है कि भारतके समवाय शासनका ढाँचा भारतकी 
सर्वागीण परिस्थितिके दबावसे पैदा हुआ है न कि अमुक सैद्धान्तिक आग्रहोंके जोरसे। परिणामतः 
इप्टताकी अपेक्षा आवश्यकताकी विजय ही अगर देखनेको मिले तो यह स्वाभाविक ही है। 

ऐसी विसंवादपूर्ण मूमिका समझ लेने पर आइए अब संविधानके महत्वपूर्ण पहलुओंको देखें 
और संविवानमें निश्चित हुए समवायका स्वरूप कितनी मात्नामें व्यवहारमें आया है, उसका विशेष 
परोक्षण करें। 
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९आस्त ९४ वी मृध्थरात्रिका 


- संविदा वीबंठकम 
पं. नहर... 


६.४ है. ््ः क ता 2. कु 
साहबात, मजीच का प्रस्ताव पेश करता हूँ . 
थअह मिश्चित किया जाता है. कि; 
आधी रात का आखरी अब्ट बजने पर 
 सँविकन स्ना केसभीलभिर_ न 
संग्स्यों कू। नीचे की प्रतिशा का उच्चारग . 


करना है. [ 
| 
प्रातशा 


_ भारत की प्रज्ञा ने यावनाएँ और आकभोग 
डयस्‍्वाधतरवा असित्र की €, ऐसे पवित्र क्षण 
में में... 2 । का संविधान्रश्नत्ना का सम्स्य 
-... भारत और प्रणा की सवा मैं अत्यन्त किम्नतता 
- से अपने आप का सप्रष्ठित करता ई वह भी 
इस ध्यंयू के खातिर कि अह प्राचीन्र वश 
दागिया मे अपना -यायपूर्णा स्थान्र प्रात्व कर 
के और आनंव-जातिं की सुथ्व-समृद्ि 
तथा विश्वशान्व के लिए अपना पर्ण' और 
स्वेच्धिक योगदान करे।” 


किस्मतसे सौदा 
[ १४ अगस्त, रातको १२ बजे संविधान-स्तामें पंडित नेहरूका भाषण ] 


बहुत साल हुए हमने क़िस्मतके साथ एक सौदा किया था और अब 
अपना वायदा पूरा करनेका वक्‍त आया है--पूरे तौर पर जितना चाहिए 
उतना तो नहीं, फिर भी काफी हद तक। जब आधी रातके धपण्टे व्जेंगे, 
जबकि सारो दुनिया सोतो होगी, उस वन्नत हिन्दुस्तान जागकर नई ज़िन्दगी 
और आज़ादी हासिल करेगा। एक ऐसा क्षण आता है, जोकि इतिहासमें कम 
ही आत्ता है, जबकि हम पुरानीकों छोड़कर नई जिन्दगीमें क़दम रखते हैं 
जबकि एक युग खत्म होता है, जबकि क़ौमकी हरूम्बे अरसेसे कुचली हुई 
आत्माका उद्धार होता है। यह लाज़िम है कि इस संजीदा लयमें हम 
हिन्दुस्तान और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर इन्सानियतकी 
भलाईके लिए खिदमत करनेकी प्रतिज्ञा करें। 

इतिहासके उदयकालमें भारतने अपनी अनन्त खोज थुरू की, वेनिशान . 
सदियाँ उसकी जी-तोड़ मेहनत, उसकी कामयाबवीकी शान और उसकी 
नाकामियोंसे भरी हुई हैँ। चाहे अच्छा वक्‍त आया, चाहे बुरा; उसने अपनी इस 
खोजको आँखोंसे ओझल नहीं होने दिया; न ही उन उसूलोंको मुझाया 
जिनसे उसे ताक़त हासिल हुई है। आज हम वदक़रिस्मतीकी एक मियाद 
पूरी करते हैं और हिन्दुस्तान अपने-आपको फिरसे पहचानने लगा है। जिस 
कामयात्री पर हम आज खुशी मना रहे हैं, यह उनसे भी बड़ी खुशियों और 
कामयाबत्रियोंकी जानिय महज एक क़दम है और आगे अननेवाले मौक़ोंका 
एक रास्ता है। क्‍या हम इतने बहादुर और समझदार हैँ कि इस मौक़ेकी 
पकड्ट कर सके और भविप्यकी चुनौतीकों क़ुबुछ कर सवेरे ? 

आजादी और ताक़त अपने साथ जिम्मेदारी छाती है। वह जिम्मेदारी 
इस सभा पर हे, जो कि हिन्दुस्तानके सत्ताधारी लोगोंकी नमाइन्दगी करने 


वाली सम्पूर्ण सत्ताधारी सभा है। आज़ादीके उदयसे पहले हमने मेहनत 
करनेकी सारी तक़लीफ़ें वर्दाश्त की हैं और हमारे मन उन तक़लीफ़ोंक 
यादसे भारी है। इनमेंसे कछ तक़लीफें अब भी जारी हैं। फिर भी गुज़रा 
ववत अब खत्म हो गया है और भविष्य हमें बुला रहा है। 
यह भविष्य आराम करने या दम लेनेके छिए नही है, वल्कि रूगातार 
जी-तोड़ मेहनत करनेके छिए है; जिससे हम उन शपथोंको, जो हमने बहुत 
वार ली है, और उस णपथको जो हम आज लेंगे, पूरा कर सकें। हिन्दुस्तानकी 
खिदमतका मतलरूव है उन करोड़ों लोगोंकी खिदमत, जो तक़लीफ़े उठाते 
है। इसका मतलहूव गरीबी, अज्ञान, वीमारी और सभी लोगोकों समान 
मौके न मिलनेका अन्त करना है। हमारी पीढ़ीके सबसे बड़े आदमीकोी यह 
ख्वाहिम रही है कि हर आंखका हर आँसू पोंछ दिया जाय। हो सकता है 
कि यह हमारी ताक़तसे बाहर हो; लेकिन जबतक आंसू है और है 
हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। 
इसलिए हमें काम करना है, हमे मेहनत करनी है और सख्त मेहनत 
करनी है, ताकि हम अपने स्वप्नोंको सचाईमें बदल सके । ये स्वप्न हिन्दुस्तानके 
रिए है, साथ ही ये दुनियाके लिए भी हैं, वयोंकि आज सभी मुल्क और 
लोग आपसमें एक दूसरेसे इस तरह गंथ हुए हैं कि कोई भी सवसे अरूग 
होकर रहनेकी कल्पना नहीं कर सकता। अमनके लिए कहा जाता है कि वह 
बंटवारेकी चीज नहीं है, आज़ादी भी ऐसी ही है, समृद्धि नी ऐसी ही हूँ और 
इस दुनियामें, जो अलग-अलग टुकड़ोंमे वाँटी नहीं जा सकती, मुसीबत नी 
ऐसी ही है। 
हिन्दुस्तानके लोगोसे, जिनके हम न्‌माइन्दे है, हम अपील करते है कि 
वे भरोसे और ईमानके साथ हमारा साथ दे। यह छोटी-मोटी और नक 
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सानदेह नुकताचोनीका वक्‍त नहीं हैं; न ही यह बुरी नावना या दूसरों 
पर इल्ज़ाम लूगानेक्ग वक्‍त है। हमे आज़ाद हिन्दुस्तानकी इस शानदार 
रमारतको बनाना है. जिसमे उसके सव वच्च रह सके। 


संविधात्ञ की प्रतिशा 
[२६ गंवम्बर १९४९] 


ठम् भारत के प्रजाज॑न गंभौरता पूर्वक 
तिशा करतेह कि भारत का सोर्वभीम 

प्रजाताल्रिक गणतंत्र बत्ते, और उसके सभी 
जीगरिकाँ का-- - है आम ही, 
सम्नाजिक, शनजीतिक और आर्थिक न्याय मिल्रे, 
>विचार,'वांणी, मान्यता, धर्म ऑर 2 की | 
खुधीनता रहे, पद और अवसर,की र्नानता मिन्करे 
और इन सब में ऐसे भाईचारे की भावत्ता बढ़े 
कि जिससे व्यक्ति का जौर और  शा्ू- की 
; एकता स्थापित हा । 

रे६ जवम्बर ९९४९ के द़ित्त हमले अपना 
संविधानसभा में यह. संविधान सपी कूंतकिया 
55. आर इसे कानुन का रुप दिया हैं ऑर 
- इसे ४म, अपने संविधान के <प में स्वीकृत 
करते डे | या 


५ : समवायतन्त्रकी रचना 


प्रादेशिक विलीनीकरण 


१९४७०में भारतको स्वराज्य मिला, उस समय देशभरमें चारों ओर अराजकता थरी। बड़ो 
मात्रा्में हो रहे साम्प्रदायिक दंगे भृहयुद्धका आभास दे रहे थे; जरू-सेना और वायु-सेनामें हुए 
विद्रोहोंने सेनामें फंछी हुई उदासीनताको खोलकर रख दिया था; युद्धमें हुई विनाध-लीलाके वारण 
उत्पन्न जीवनोपयोगी वस्तुओंवी भयंकर तंगी अर्थतंत्रको दवाए जा रही थी; वँटवारेके कारण व्यवस्था- 
तंत्र वियड्ू गया था; पुरंगार् और फ्रान्सके थाने देशकी भूमि पर फैले हुए थे; और शासन 
सम्हालने वाले नेताओंको प्रशासनिक कार्यका विशेष अनुभव न था। ऐसी परिस्वितिम तंत्रकी 
स्थिरता बनाए रखने और तंयार हो रहे संघीय संविधानके लिए उचित इकाई राज्योकी रचना 
करनेका कार्य अत्यन्त आवश्यक और अत्यन्त विकट था। यह रचना कार्य वहुत रूम्वे समय तक चलता 
रहा है और अभी तक उसका अन्त नहीं आया है। परिणामस्वरूप, भारतके राजनीतिक नवसेमें 
प्रादेशिक परिवर्तन किए गए हैं और अब भी हुआ करेंगे। इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए चल रहीं 
दो विभिन्न और वबहुधा क्रमानुसारी प्रक्रियाएँ--एकीकरण और पुनरंचना--इतिहास-प्रवाहमें ऐसी 
मिल गई है कि उन्हें अलय करना रूगमग असंभव हो गया है; फिर भी राजनीतिके बौद्धिक 
पृथवकरणके लिए उसकी अल्ग-अरूग चर्चा करना जरूरी है। वैसे इस कारण ऐतिहासिक कालूत्रमका हमें 
वारवार उल्लंघन करना पड़ेगा। 


सबसे पहले विलीनीकरणकी वात पर विचार करे। १९४०में प्रादेशिक क्षेत्रमे सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण प्रघव रजवाड़ोंका था। पिछले प्रकरणनें हम उसकी भूमिवाग देख आए हैं। रूगनग एकाघ 
सदी पूर्व हुए संधि और अनुदन्धोकी वेधादिक व्यवस्थासे छचिपके रहकर अंग्रेज सरकारने भारतके 
५६२ एदाज्योंको सम्पूर्ण आज़ादी दे दी थी और इस प्रकार सम्पूर्ण नरतखण्डकों छिन्न-भिन्न कर 
डाछा था। अंग्रेज सरदगरदग यह कदम झितना खतरेसे नरा हुआ था. उतना ही हास्थास्पद नी था। 
कारण कि देसी राज्यों साथ अपने व्यवहारमें अड़चन पड़नेके क्गरप अंग्रेज सरकारने ये अनुवन्ध 
कनी नहीं स्वीकारे थे। फाद यह हुआ कि कार्न्तरमें तमाम राज्योंकी सैनिक-बक्ति और अन्य विदेशी 
राज्योंके साथ उनके सम्बन्ध लोप हो जानेसे उनके सार्वनौमत्वका लछोप हो गया था। कानूदके अनुसार 


सावंनगीम बन दार वेंठे हुए भी व्यवह्ारभें राजत्दशून्य इन रियानतोंकों राज्य मानना वृद्धिका व 











राजनी तिशास्द्रका दर दारते उैसा था। लगधग मेंसे तीन सौ सत्ताईस गेंको मात्र 
चअजनातवशाब्द्का अपनसाद दरन ऊना था। लगनग ६०ज्मन तान सा सत्ताइस सरजवादणयका मात्र 
जमादारो-जागीर ही पाना जा गादाता है जय मात्र सालेगजारी जहा दार मदन ४ शज्याक 
(दारा-जाभार हवा मादा जा सकता हू जामातव्र साहगजारा जमा दर सकते थ। 5१७ दसाज्याद 

हज 


न 
समदायतन्व् के रचना 


हाथमें अदारती सत्ता भी न थी। मात्र ७०के रूगभग राज्य कानून बनाने और व्यवस्था चलानेकी 
सीमित शक्ति रखते थे। १० राखसे अधिक आवादीवाले राज्योंकी कुल संख्या १६ थी। हैदराबाद, 
काय्मीर, मैसूरके समान वड़े राज्य तो थे, पर उनकी संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती थी। 
कितने ही राज्य तो केवल खिलौने जैसे ही थे। आवे-आधे मीरूका विस्तार रखनेवाले आठ राज्य 
तो अकेले सौराप्ट्रमें ही थे। पर सवसे छोटे राज्य जूना पादर' राज्यका विस्तार ०.३१ वर्ग मील 
था। ५०० स्पएकी वाधिक आय वाले वेजानो नेस'में २०६ आदमियोंकी आबादी थी और वह 
भी सार्वजनिक राज्य वन गया। 


दूसरी ओर, एक भी राज्यका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध न था। किसीके पास सेना या वित्त 
सम्बन्धी स्वायत्तताका अंश भी नहीं था। केवल तीन ही राज्योंमें अपने सिक्के चलते थे और डाक- 
तारकी निजी व्यवस्था भी किसीके पास नहीं थी। वीस-पच्चीस राज्योंको अगर छोड़ दें तो वाकीके 
समी राज्योंमें प्रशासनतंत्र अतिशय दुववेल, प्रजा अत्यन्त पिछड़ी हुई और राजा हल्की मनोवृत्तिके या 
बुद्धिहीन थे। अंग्रेज सरकारका उनको स्वतंत्र बनानेका यह कदम केवल भारतकी ही नहीं, अपितु 
खुद इन राज्योंकी भी एक बड़ी कुसेवा' है। श्री वी० पी० मेननका इपण्टीग्रेशन ऑफ इण्डियन स्टेट्स - 
में प्रस्तुत यह मत यथार्थ है कि इस आजादीके कारण भारत सरकार पुराने अनुवन्धसे मुक्त 
हो गयी और रजवाड़ोंका विनाश शीघ्र ही हो गया। इस पर भी, जेसा कि ऊपर कह आए हैं, 
१९४७की स्थितिमें अगर वे ठीक तरह न चले होते तो देशमें भयंकर खतरा पैदा हो जाता। इस 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि उनके पास संत्रस्त करनेकी शक्ति अच्छी मात्रामें थी। सरदार 
पटेलके कथनानुसार 'वड़ी कठिनाईसे प्राप्त आज़ादी रजवाड़े रूपी छिद्रोंमेंसे सरक जायगी का 
भय हर-एकके मनमें समाया हुआ था। 


बँटवारेके बाद भारतमें स्थित ५६२ देसी राज्योंका प्रश्न हल करनेका काम सरदार पटेल और 
वापल पेन्गुनी मेनन--इन दो महारथियोंके हिस्सेमें आया। विलक्षण प्रतिभा, व्यवहारकुशलूता, शीघ्र 
निर्णय लेनेकी क्षमता और उस निर्णय पर चट्टानकी तरह अडिंग रहनेकी दृढ़ता तथा आवश्यकता 
पड़नेपर निर्मेम बने रहनेके गुणोंको धारण करनेवाले सरदार पटेल तथा रजवाड़ोंके साथ काम बना लेंनेके 
पूर्ण अनुभवके कारण और उनके वलावलूसे पूर्णतः परिचित, स्वस्थ, विवेकशील और शान्त स्वभाववाले 
मेनन--दोनोंकी जोड़ी एक दूसरेकी पूरक थी। प्राव्यापक मोरिस जॉन्सने मेननकी 'पटेल रूपी छौह 
हाथ पर चढ़ाए हुए मुलायम रेशमी दर्तानेके' साथ तुलना की है। माउंटबेटनकी स्पष्ट और वातको 
सीधे समझानेकी शक्ति, सरदारकी दुधर्य और निश्चित दृढ़ता, रजवाड़ोंका पाकिस्तानके सामने रोप, 
सुविधापूर्ण व्यवस्था कर देने तथा सामनेवाले पक्षके गले वात उतार देनेकी मेननकी कुशलता तथा भारत 
सरकारकी छत्रछायामें अनुकूल होकर रहनेकी रजवाड़ोंकी सदियों पुरानी आदत तथा अपनी दुर्वलताकी 
जानकारी--इन सबके परिणामस्वरूप रूममग सभी रजवाड़ोंने सुरक्षा, विदेशनीति और यातायात 
विपयक अधिकारोंकों मारत सरकारको सौंपने, परिस्थिति यथावत्‌ चालू रखने और नयी व्यवस्था: 
होने तक अंग्रेज सरकार और राज्योंके बीच हुई सहमति और प्रशासनिक व्यवस्थाके अनुसार व्यवहार 
करनेका अनुवंध किया। बड़ौदा, ग्वालियर, पटियाला और वीकानेर--इन चार राज्योंने सबसे 
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पहले (१०-७-४७) यह व्यवस्था स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, वल्कि वीकानेरके झादूलसिंह और 
पटियालके यादवेन्द्रसिहने यह व्यवस्था स्वीकार कर लेनेके लिए अन्य राजाओंकों समन्नाने-बुझानेमें 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया। कितने ही राज्यों पर दवाव डालना पड़ा और त्रावणकोर 
राज्यके विरुद्ध प्रजा हारा आन्दोलन शुरू करनेके बाद और उनके प्रधानमंत्री श्री रामस्वामी अव्यर 
पर छुरेसे हमला होनेके वाद ही त्रावणकोरके महाराजाकी अवलछ टिकाने आई। 
संरक्षण, विदेश-नीति और यातायात--इन तीन वातोंके अलावा राज्यके सावंभौमत्वमें 
अथवा उनके आन्तरिक स्वश्ञासनमें हस्तक्षेप करनेकी कोई सत्ता भारत सरकारके पास नहीं होगी।' 
--भाउंटवेटनके छ्वारा दिए गए वचनकी भारत सरकारने प्रसंगानुकूछ उपेक्षा की है। होल्डन फर्वरका 
यह मंतव्य अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि इस संक्रांतिकालमें नई दिल्लीके राज्य-विभागने 
अंग्रेजी सरकारसे भी अधिक मात्रामें सत्ताका उपयोग किया है।* 


१९४७के अगस्त महीनेकी १५वीं तारीख तक रूगमग सभी रजवाड़ोंके साथ सीमित विलीनी- 
करणका सम्बन्ध स्थापित कर लिया गया था। केवल तीन राज्य--जूनागढ़, काश्मीर और हैदरावाद 
अलग रहे। अन्तमें १५ अगस्त के दिन ही जूनागढ़ने पाकिस्तानके साथ विलीनीकरणका पत्र लिख डाला 
और पाकिस्तानने त्वरित उसे अनुमति भी दे दी। क्षणमात्रका विरूम्ब किए बिना ही सरदारने जवार्व 
कार्यवाही वी । काटठियावाड़ राजकीय परिषद्को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया और जूनागढ्वासियोंने 
वम्बईमें कामचलाऊ सरकारकी स्थापना की। माँगरोल और माणवदरके शेखोंने भारतके साथ मिल 
जानेकी इच्छा व्यक्त की। उनकी रक्षाके लिए तनात भारतीय थलू और जलसेनाने जूनागढ़ पर 
घेरा डाल दिया। सादे बस्त्रोंमें सजे सैनिकों तथा उत्साही स्वयंसेवकोंके नेता शामरूदास गांधीकी 
सेनाने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। बादमें नवम्बर १९४७में वहाँ जनमत लिया गया और 
उसके अनुसार ९१ मतोंके विरुद्ध १,९०,७७९ मतोंसे जूनागढ़को भारतमें मिला लिया गया। 

कायमीरमें कुछ दूसरी बात हुई। घुस आए कवाइलियोंको उत्तेजित कर पाकिस्तानने उन्हें 
सैनिक सहायता और मार्ग-दर्शन दिया। इस आक्रमण, लूटमार और अत्याचारके विरुद्ध काइ्मीरके 
राजा हरिसिहने भारतसे रक्षार्की माँग वी और इस व्यवस्थाको वैधानिक वनानेके लिए तुरन्त विलय- 
पत्र छिखे डाला। उस समय हैदराबादका प्रश्न बीच अधरमें रूटका ही हुआ था, अतः केवल ऐसे 
विलूय-पत्र पर आधारित रहना तथा भारतके हितों के विरुद्ध जानेकी संभावनासे इस विलय-पत्रमें यह 
धारा जोड़ दी गई कि इस वातका आखिरी फैसला जनता द्वारा किया जायगा। बंधानिक विधियोंके 
पूरा होते ही भारत सरकारने विद्युत वेगसे वहाँ अपनी सेना भेजी और जैसे-ठैसे श्रीनगर वच गया। 
वायुसेनाकी जिन्दादिली, सूझ-वूत्न और कठोर श्रमकी प्रशंसा करते हुए माउंटवेटन ने कहा कि 
अपने सम्पूर्ण सेनिक सेवाकालमें इतने थोड़े समयमें ऐसी कार्यवाहीका इतना सफल संचालन मैने 
कभी नहीं देखा या जाना। काइमीर बच गया। कवाइलियोंको पीछे हटा दिया गया, पर उन्हें 
कास्मीर प्रदेशसे बाहर निकालनेमें हम असफल हुए। हमने पाकिस्तानके विरुद्ध यह आरोप छूगा कर 
कि वह आज्ामकोंकी मदद कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघकी सुरक्षा परिपद्मों शिकायत की। पहले 
पाविस्तानने इन्कार किया, पर बादमें उसे यह बात रवीकार कर लेनी पड्ी | इस पर नी 


तक आज़ाद काब्मीरके नामसे पहचाने जानेवाले वगश्मीर प्रदेशका प्रशासन पाकिस्तानके हाथमें 
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और हम उसे अभी तक वापिस नहीं ले सके । दूसरी ओर भारत अधिकृत काइमीर प्रदेश पर कब्जा करनेक 
छिए पाकिस्तानने विधातक प्रवृत्ति, घुस-पैठ और अन्ततः आक्रमण (१९६५) करने तकके सभी हथियार 
आजमा कर देख लिए। सुरक्षा परिपद्में काइमीरकी चर्चा पूर्णतया पक्षपातपूर्ण होनेके कारण उसका 
अंत ही नहीं होने को आता। जनमतकी पहली झर्तेका पाकिस्तान द्वारा पाछून न होनेके कारण 
दोनों राप्ट्रोके बीच समाधान करानेके राष्ट्रसंघके सभी प्रयास अब तक असफल ही रहे हैं। 

१९५७में गृहमंत्री पंतने यह स्पप्ट कर दिया कि भारत इस प्रकार जनमत करानेके लिए 
तैयार नहीं। सम्प्रति भारतीय नेता राष्ट्रसंघकी चर्चाओंसे थक कर भी उसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि 
राष्ट्रसंघको प्रशन सौंप देनेके वाद किसी भी सदस्यको उसे वापिस छेनेका अधिकार नहीं है। 
भारतका मामरा कानूनके अनुसार मजबूत होते हुए भी उसमें अनेक गुत्थियाँ भी हैं। यह तक॑ कि 
वहके राजाके द्वारा स्वीकृत विलूय-पत्रके अनुसार काइमीर भारतका अविभाज्य, अंग है, एक 
दुधारी तलवार है। कारण कि फिर वैसे ही विलूय-पत्रके अनुसार जूनागढ़ पाकिस्तानका प्रदेश माना 
जाना चाहिए। दूसरी ओर जनमतको अगर जूनागढ़के मामलेमें आखिरी निर्णय मान लिया जाय 
तो काश्मीरमें भी जनमत होना चाहिए। 

राजनीतिमें कानूनकी अपेक्षा वास्तविकताओंका महत्व होता है। बीस वर्षोका इतिहास 
मिटाया नहीं जा सकता। १९४७-४८में काइमीरकी प्रजा और उसके नेता शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानमें 
नहीं; वल्कि भारतमें मिलना चाहते थे; यह एक वास्तविकता है। काइश्मीर झगड़े वाला प्रदेश बन 
जानेके कारण उसके कुछ भागका भारतमें विलय नहीं हुआ, अतः वहाँकी प्रजाको स्वतंत्रताका कुछ 
भी लाभ नहीं मिला। कास्मीरमें हुए चुनावोंका आयोजन चुनावपंचने नहीं किया और स्थानीय 
नेताओं--शेख अब्दुल्ला, बरख्शी गृठाम मुहम्भद और सादिक--के अपने खुदके शासनके नीचे 
लोगोंको जीना पड़ा है। सन्‌ १९५४में दिल्ली करारके अनुसार काइ्मीरका विछीनीकरण कर डालनेकी 
नीति खुद स्वीकार करनेके वाद भी अत्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक खटपटके जालमें फंसे हुए शेख 
साहवने काइ्मीरको स्वायत्त और सावंभौम राष्ट्र बनानेकी माँग शुरू कर दी। फलस्वरूप साथियोंने 
उन्हें पदमुवत्त कर कैदमें डाल दिया। १९६१में उन पर केस चलानेका प्रयास भी किया गया, परन्तु 
प्रमाणोंके अभावमें यह वात छोड़ देनी पड़ी। 

काश्मीरका सवाल भारत और पाकिस्तानके वीच तंगदिली पैदा करनेवाला बन गया है। 
दोनों देशोंके बीच मैत्री स्थापित करनेके लिए सन्‌ १९६४में शेखको मुक्त कर दिया गया और 
उन्होंने पहले पंडित नेहरू तथा बादमें अयूवखाँके साथ रूम्बी और गप्त चर्चाएँ कीं। नेहरूके 
अवसानके वाद यह मंत्रणा रुक गई। हज यात्राके लिए गए हुए शेख अब्दुल्लाने विदेशमें भारत 
सरकारकी निन्‍्दा की और उन्हें फिर दुवारा पकड़ लिया गया। तीन वर्षके वाद उन्हें फिर मुक्त 
किया गया है; परन्तु समस्या अभी तक वैसीकी वैसी ही उलझी हुई है। 

इस प्रकार काइ्मीरका प्रइन हमेशा उमरता ही रहा है। अन्य राज्योंकी माँति भारतमें उसका 
बिलीनीकरण नहीं हुआ है। काइमीरका यह विलीनीकरण अत्यन्त मन्‍्द गंतिसे १९५५से शुरू हो 
कर लूंगमग १९६७ तक पूरा हो पाया है। यह कार्य अत्यंत मंद गतिसे और खण्डश: होनेके 
कारण भारतको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमे भी वारवार अवहेलनगा सहन करनी पड़ी है। चर्चास्पद और 
ऐसे कामोंछा तो त्वरित निर्णय राजनीतिज्ञोंकों एक झटकेमें ही पूरा कर डालना चाहिए, जिससे उसकी 
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8) 


नदी 


काठ्मीर-समस्या 


जम्मू-काश्मी रका विशिष्ट संवैधानिक स्थान 


[ भारतफे संविधानकी घारा ३७०के अनुसार | 


. जम्मू-काय्मीर राज्यस सम्बद्ध राज्य और संघकी संयुक्त सत्ता वाली 


सूची नहीं रहेगी और संसदकी इस राज्य पर विधायक सत्ताएँ जितनो 
संघ-सूची में होंगी, उतनी ही रहेंगी। 


. संघ-सूचीमें अ-समाविप्ट विधायक शेप सत्ताएँ भारतकी संसदके 


अधिकारमें न होकर राज्य-विधानसभाक्रे अधिकास्में स्ट/ेंगी। 


. भारतीय संविधानकी घारा २४९में उल्लिखित सत्ताएं जो किसी भी 


राज्यके विपयमें कानून बनानेव्ी संसद-सत्ता है, जम्मू-क्राब्मीर राज्य 
पर लागू नहीं होगी। संकट कालकी घोषणाके समयमें भी नहीं 


. राज्यमें संबंधानिक तंत्र समाप्त हो जाय अथवा सघके अदेशोको 


पूरा करनेमें राज्य सरकार अगर असफल भी हो जाय तो भी राज्यके 
संविधानको स्थगित करनेकी सत्ता संघके अधीन नही रहेगी। 
राज्य अथवा उसकी सरहव्येंवे नाम वदलनेके मामलेमें तथा राज्यका 
समाधान कर डालनेवाले करार वारनेके मामलेमें संघ सरकार राज्यकी 
विधानसभाकी सम्मतिके अभावमें कदम नहीं उठा सकती। 


. जब तक राज्य सरकार सहमत न हो, तवतक इस राज्यके मामलेमे 


आन्तरिक अव्यवस्थके नाम पर संकटकालीन घोषणा छागू नहीं की 
जा सकती। 


- भारतकी संसद द्वारा पारित नजरवन्डी कानून इस राज्यमे लागू नहीं 


होगा और १९६४की १३ मई तका दस वर्षके लिए इस राज्यकी 
विधानसभा द्वारा पारित नजरबन्दी कानून. भारतके सविधानके मूत्द- 
भूत अधिवारोंसे असंगत होने पर गैरकानूनी नहीं माना जायगा। 


१९७०९-६०की उदघिको सधार 


| जम्गू-काध्मीर राज्यकों भारतीय संघ सम्मिलित करनेकी दृप्दिसि किए 


3 
गए परन्वितंन | 


( १) भानततदे कम्पूटलर आना आह्टिर जनरहूूबी नसक्तावा इस 
राज्यंम जल म्जिणे पर हि कर्ता न ब्क्ीजि दा हाटोय न दनेजाडी धादा 
राज्यमें दिर्तार दिया गया। (+) झा एटीय संठिसेज्दी धार 
लागू पी गर। (३) भारतरे ऋनाव द्मीशन आर सप्रीम बोटंगी सचामोगा 


रि ध् 


तार दिया गया। 


१९६४के सुधार 


अबसे, घारा ३५६के अनुसार राज्यमें विधानसभाके भंग हो जाने 
पर राष्ट्रपतिको संकटावस्था घोषित करनेका अधिकार लागू होता है; और 
राज्यकी विवानसमाका कानून वनाने तथा खास अथारिटीके अधिकारमें 
सत्ता सौंपनेका अधिकार अबके वाद धारा ३५७के अनुसार, पालियामेण्ट 
या राष्ट्रपतिके अधिकारमें सौंप दिया जाता है। उसी प्रकार संघ सूचीकी 
३३ और सामूहिक सूचीकी ३४वीं एण्ट्री भी लागू की जाती है। साथ ही, 
ट्रेंडिग कार्पोरेशन्स विषयक जरूरी एण्ट्री और हाईकोर्टके मामलोंसे 
सम्बद्ध ७८वीं एण्ट्री भी लागू की जाती है। 


१९६५का सुधार 


३०-३-१९६५को जम्मू-काइमीरकी विधानसभाने सदर-ए-रियासतके 
स्थान पर राज्यपाल (गवर्नर)का और प्रधानमंत्रीके स्थान पर मुख्यमंत्रीका - 
पद निद्चत किया है। 


भम्म- कश्मीर : चनाव 
(कुछ अहुक 2५) 
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.. 20. 
लाड माउण्टबटन 
[ भारतमें द्विटिश गवनेर जनरल ] 
(दिनांक २७-१०-१९४७के पत्रानुसार) 

“मेरी सरकारकी यह इच्छा है कि काइ्मीरमें कानून और व्यवस्था 
सम्बन्धी शान्ति स्थापित होते ही तथा उसकी घरती परसे आक्रामकोंके हट 
जाने पर तुरन्त राज्यके विल्यका फंसला, उसकी प्रजाकी इच्छानुसार 
किया जायगा।* 


| 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
[ भारत सरकारके प्रधानमंत्री | 
(दिनांक २-११-१९४७ : आकाशवाणीसे ) 

“हमने जाहिर किया हैं कि काइ्मीरका भविष्य आखिरमें उसकी 
प्रजावो ही तय करना है। हम यह वचन दे चुके हैं। महाराजाने भी इसका 
समर्थन किया है। हम केवल काश्मीरकी प्रजाके सामने ही नहीं, पर सारी 
दुनियाके सामने यह वचन दुहरा रहे है। हमें उचित और न्यायपूर्ण प्रजामत 
(रेपरेण्डम) चाहिए। उसका निर्णय हम अपने सिर पर चढ़ाएँंगे।” 


७ 


शख अब्दुल्ला 
[ काइमीर सरवारके प्रधानमंत्री 
(दिनांक २७-१०-१९४७के निवेदनानुसार ) 


आर्थिक और राजनीतिक रुपसे भारतमें विलय हो जाना अधिक 
लाभदायी होने पर नी उन्होंने कहा: 


में अपनी प्रजाकों सलाह दे चुका हे कि विलूयके संदंधमें अगर 
तत्काल निर्णय न लिया जाय तो अच्छा है। सदसे पहला कदम संविधानमें 
परिवर्तेन करना होना चाहिए और वह उत्तरदायी सरकारके दारा होना 


चाहिए। उसके बाद, भारत और पाकिस्तानवेः साथ काब्मीरके नविष्यके 
विपयमें निर्णय लिया जा सकेगा।' 


काश्मी रकी समस्या 
१४/१५-८-१९४७ 
७ मारत और पाकिस्ताव नामक दो डोमेनियनोंका जन्म । 


२०-१०-१९४७ 
७ महाराज हरिसिहने प्रजाके नेता शेख अब्दुल्लाको, प्रशासक के रूपमें, 
राज्यका शासन-तंत्र सौंप दिया। 
७ जम्मू-काश्मीर रियासतकी सरकार दोनोंमेंसे किसीके साथ भी विलूयको 
लेकर अनिश्चित। तत्काल पाकिस्तानके साथ यथावत्‌ स्थिति (स्टेण्डस्टिल)- 
का करार। 
७ पाकिस्तानने जवर्दस्ती विलय करानेकी इच्छासे पंजावके रास्ते काश्मीर 
जाने वाले अनाज, नमक, खाँड, कपड़ा आदि जैसे जीवन-निर्वाहके 
लिए महत्त्वपूर्ण सामान जाने रोक दिए। बादमें तो पाकिस्तान सरकारकी 
पूरी सहायता और मार्ग-निर्देशनमें घुसपठियोंके आक्रमण शुरू हो गए। 
२४-१०-१९४७ 
७ काश्मीरके महाराजाने तथा प्रदेशकी मुख्य प्रतिनिधि संस्था नेशनल 
कास्प्रेन्सने भारतके साथ काइमीरके बिऊूयकी माँग की। 
२६-१०-१९४७ 
७ भारतने दूसरे देसी राज्योंकी भाँति काश्मीरका भी भारतमें विलय 
स्वीकार किया। 
१९४८में 
७ नेशनल काम्फ्रेन्सने राज्यके भविष्यको आकार देनेके लिए काइमीर सरकारसे 
विधानसभा (कांन्स्टिट्युएण्ट असेम्बली )का आयोजन करनेकी विनती की। 
१२-१०-१९४८ 
७ नेशनल काफ्रेन्सके सम्मेलनका प्रस्ताव: 

जम्मू-काइमीरका भारतमें विल्‍ूय स्थायी बनाया जाता है। अब 

लोकमतका कोई प्रश्न ही नहीं रहता। 
मई, १९५१ 
७ काइ्मीरमें विधानसभा वनाए जानेकी घोषणा। 
१९५ रस्में 
|] विधानसभाके लिए समस्त राज्यसे वयस्क मताधिकारके आधार पर 
चुनाव हुए और। 
७ ५-११-१९५२को विधानसभाकी पहली बैठक हुई। 
७ जून, १६० २म राज्यके उत्तराधिगत राजतंत्रका अन्त हआ; और राज्यके 
प्रमुखके रूपमें प्रजा द्वारा चुने गए सदर-ए-रियासतकी नियक्ति की गई। 


० 


७ जुलाई १९५२में भारत सरकारने काइमीर राज्यकी सरकारके साथ कितने 
ही संवैधानिक मामलोंमें करार किए। तदनुसार, भारतीय और काच्मीरकी 
जनताके नागरिकता तथा मूलभूत अधिकार एक समान हो गए। 
९-१-१९५०३ 
७ थेख अब्दुल्लाकी पहली गिरफ्तारी : अश्रप्टाचार, पदका दुरुपयोग, 
जनताको वरगराने और भयप्रद विदेशी सम्बन्धोंके आरोपमें। 
१९५४में 
७ दूसरे राज्योंकी तुलनामें काइ्मीरका विशिष्ट स्थान स्वीकारा गया : 
घारा ३७०के अनुसार । 
“८7१-१९५८ 
७ शेख अब्दुल्ला हारा रिहाईके पश्चात्‌ तुरन्त दिया गया भाषण : काइ्मीरका 
भारतके साथ विलय कामचछाऊ और उस समय तक सीमित था। 
मुक्त ओर निष्पक्ष जनमत लेना अभी वाकी है। 
शेख अब्दुल्लाकी गिरफ्तारियाँ 

३०-४-१६९५५८ 
७ प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्टके अन्तर्गत शेख अब्दुल्लाकी दूसरी वार 
गिरफ्तारी : पाकिस्तानके अधिकारियों और एजेन्टोंके साथ मिल कर राज्य 
सरकारको उखाड़ फेंकनेके प्रयत्नके आरोपमें। 
८-४-१९६४ 
७ नेहरूके शब्दोंमें जोखिमसे भरी' : दूसरी वारकी रिहाई। 

-“टेजयात्रा | 

>“विदेशमें काश्मीरकी चर्चा 

--चाऊ एन लाईके साथ मेंट। 
७-५०-१९६५ 
७ तीसरी वार गिरफ्तारी। 
२-१-१९६८ 
७ तीसरी वार मुक्ति । 

शेख अब्इुल्ला किस सार्ग पर ? 

२८-४-१९४० 
७ नेशनल वास्फ्रेन्सकी कार्यकारिणीके समक्ष : “मैं पहला मुस्लिम हैं भौर 
आखिरी मुस्लिम हूँ ।* 
२७-१०-१९४७ 


७ “हमने कास्मीरके मकटठको घलमें मिलनेसे दचाया है रे लिए 
७ हमने दासमीरदे मुठुटकों घूलमें मिलनेसे बच हैं। हमारे छि 


भारत या पाकिस्तानके साथ जुड़ता एक गौण प्रइन है। प्रथम तो हमें अपनी 
आज़ादी पूरी करनी है।” 
०५-२-१९४८ 
७ सुरक्षा परिपद्के सामने 

“काश्मीर और भारतके बीचके मामलेमें पाकिस्तानका कोई लेना-देना 
नहीं है। काश्मीरके महाराजा और वहाँकी प्रजाने भारत सरकारसे 
विरूय स्वीकार करनेकी विनती की थी।” 


१२-०१०-१९४८ 

७ “जम्मू-काइ्मीरके हम प्रजाजनोंने अपना भाग्य भारतके प्रजाजत्तोंके 
साथ बाँध दिया है, वह भी किसी निराशाके क्षणोंमें नहीं और न आवेशमें 
आकर ही, परन्तु अपने विवेक और पसंद हारा। 


१६-१०-१९४८ 

७ “सभी वातोंका सार यह है कि पाकिस्तानकी नींव ही असत्य, धोखाधड़ी 
और दंभ पर पड़ी हुई है। काश्मीर और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो 
सकते; क्योंकि उनकी श्रद्धाके मूल तत्त्व ही भिन्न हैं। जब तक एक भी 
काइ्मीरी जीवित है, तव तक वह पाकिस्तानमें मिलनेका विचार तक नहीं 
करेगा (” 


१९४९सें 
७ कार्मीरका प्रइत जब सुरक्षा परिषद्में था, उस समय लन्दनके आब्जर्वर'के 
साथ वातदीतमें : 

“दोनोंमेंसे किसी एकके साथ मिल जानेसे शान्ति नहीं आने वाली। 
दोनों डोमेनियनोंके साथ हम मैत्रीसे रहना चाहते हैं। शायद मध्यम मार्ग 
एक ही है : दोनोंके साथ आथिक सहयोगका। निस्संदेह, स्वतंत्र काइमीरकी 
गारण्टी केवल भारत और पाकिस्तानको ही नहीं; वल्कि ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका 
और संयुक्त राप्ट्रसंघके दूसरे सदस्योंको भी देवी होगी।” 
२३-५-१९५० 
७ “भारत और काइ्मीरके वीचका यह वन्धन हृदय और आत्माकी सगाई 
है। दो महान्‌ प्रजाओंके बीच उत्तरोत्तर वृढ़तर हो रही और विकसित 
हो रही यह कड़ी कमी भी तोड़ी नहीं जा सकती।” 


१३-५-१९५१ 

७ “स्वतंत्र काश्मीरका विचार आजके अच्तर्साष्ट्रीय संदर्भमें असंभव और 
अव्यावहारिक है।” 

र२५-१-५१ 

७ “काइमीरकी प्रजा जानती है कि वह असाम्प्रदायिक प्रजातंत्रके अन्तगेत 


ही विकास कर सकती हैं। उसे भारतकी प्रजाक्री ओरसे प्रेम, हमदर्द 
और अनह॒द सक्तिय सहायता मिली है। 
५-१-१९५२ ह है 
७ काणब्मीरकी विधान सभाके सामने : 
“प्रजाके प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं मंत्री पूर्ण विछयकी प्रार्थना करनेके 

कारण भारत सरकारने उसे स्वीकार किया था | 
अप्रैल १९५२ 
७ चेखके दप्टिकोणमे परिवर्तन 
भारतकी असाम्प्रदायिक नीतिकी टीका और काइ्मीरमें मुसलूमानोके 

तोकी सुरक्षाके विष्यमें शव । 
१४-६-१९५०२ पे 
& भारतमे विल्यके विरुद्ध निरन्तर आवाज : “कामचलाऊ विलय स्वीकार 
किया है, पूर्ण विडीनीकरण नहीं। काश्मीरकी प्रजाने जिन घतंकि साथ 
कामचलाऊ विलय स्वीकार किया है, उससे आगे जानेके छिए वह तंयार नहीं 
है। संघर्ष कामचलाऊ विरूयके विरुद्ध नही है, बल्कि पूर्ण विल्ीनीकरणके 
वस्द्ध है। साम्प्रदायिक लोग जवदंस्तीसे यह करना चाहते है। 
१९५० ३म ॥॒ हि 
७) “अगर जम्मू और लद्ाख चाहें तो वे भारतके साथ सम्मिल्ति हो सकते 
हैं और घाटी (काश्मीर )का सीमित विलय चलता रह सकता है। 
१४-६-१९५ ३ ह 
७ काइ्मीरके पास तीन रास्ते हैं: (१) भारतके साथ पूर्ण विलय, (२) 
पाकिस्तानके साथ पूर्ण विछ्य और (३) स्वतंत्र रहकर दोनोंके साथ मैत्री 
२५-७-१९० २ | 
७ “कास्मीरी मसल्मानोंने पाकिस्तानसे क्यो मुंह मोड लिया ? कानण कि 
उनके हिंत भारतमे सुरक्षित है और उन्हें उचित न्याय मिलने वाल्या है।' 
दर अल रे ९९५८ 
& “विधानसभा द्वारा काच्मीरके अन्तिम विलूयसे सम्बद्ध पारित 
प्रस्तादके विरुद्ध है । ९ अगस्त, १९५३ के (शेख अब्दुल्दावी गिरफ्तारीका 
दिन ) बाद उसवेः सदस्योंने प्रजाका दिब्वास खो दिया है।' 
१३९-१-१९५०८ 
८ “काइमीरका भविष्य दित्ली या कराचीमें नहीं, परन्तु दाब्मीरकी प्रजा 
वाग्मीरमें ही तय करेगी। 
१५-१-१९५८ 


७ “स्वतंत्र कामग्मीर कोई अ्ूुनव वब,त नहीं ।' 


उऊगर कक... ऑनकानिनआ-कत यह नजजा धकिीओआ कि कआशआया इहव. चलन अशाकि कलम रु (पक जकन-ममकान.. 

जब सु यह रूूगा का हून रदठदत्र नट्‌ कर सर्नमाद़ध जार प्रगात दे 
१4 के के 
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सदाते है तो भें पह ऊझादाज उटानेमे हिचकियाउ गा चता। शझग तू दग्दानस 
5 ञ् ् | 

के 


हो जाय कि पाकिस्तानके साथ जुड़नेसे आगे बढ़ा जा सकता है तो कोई भी 
सत्ता हमें यह कहनेसे रोक नहीं सकती ।” 

७-५-१९६५ 

७ पाकिस्तानके राष्ट्रपति अयूबाँकों लिखे गए पत्रमें: 

“मैं मी मानता हूँ कि भारत, पाकिस्तान और काइमी रकी प्रजा अर्थात्‌ 
सम्बद्ध सभी पक्षोंकी सहमतिके अभावमें कोई भी निराकरण स्थायी नहीं बन 
सकता। मेरी बातचीत (पं० नेहरूके साथ) इस बातकी खोजमें है; और 
उक्त निराकरण हो सके, इस आशयकी कितनी ही विस्तृत दरख्वास्तें हम 
तैयार कर रहे हैं. . .। 


२७-५-१९६४ 

७ पण्डित नेहरूका अवसान। 

१७-४-१९६४ : कावमीरके मुख्यमंत्री जी० एम० सादिक 

७ आत्म-निर्णयका अधिकार काइ्मीरकी समस्याका समाधान नहीं है। 
इससे तां समस्या और उलझ जायेगी। हमारे द्वारा पसंद किए हुए मार्गेसे 
कोई सत्ता हमें विचलित नहीं कर सकती । वम्बई, करूकत्ता अथवा मद्रासकी 


भाँति हम मारतके अंगरूप हैं। किसीको भी, भारतकी पालियामेण्टको 
मी भारतका छोटा-सा प्रदेश छोड़ देनेका अधिकार नहीं है। 


६-५-१९६४ 


७0 शेख अब्दुल्लासे मिलनेके वाद पण्डित नेहरू द्वारा कांग्रेस पालियामेण्टरी 
कमेटीकी कार्यकारिणीको आहवासन : 


भारत सरकार द्वारा काश्मीरके विपयमें लिए गए मुलभत निर्णय या 
दृष्टिकोणमें कोई आधारभूत नया परिवर्तन नहीं होगा ।” 


२८-२-१९६९ 
७ ईदके दिन श्रीनगरकी जम्मा मस्जिदमें : 


पाकिस्तानमें हुई (विद्रोहात्मक) घटनाओंसे संघ सरक/रको सबक 
लेना चाहिए और कास्मीरकी प्रजाके आत्मनिर्णयके अधिकारकों अविलम्ब 
क्रिधान्वित करना चाहिए. . .पाकिस्तानकी ऋराभ्तिके पीछे उसका यवकवर्ग 
है। काश्मीरी युवकोंकों संगठित और अनशासनवद्ध बनना है। आपके 
पास दो ही मार्ग खुले हैं: या तो आत्मनिर्गयका अधिकार प्राप्त करो या 
फिर नप्ट हो जाओ. . .अयब्खाँमें हठ छोड़कर विरोबपक्षके नेताओंके 
साथ वातचीत करनेके लिए निमंत्रण देनेकी हिम्मत तो है, जबकि दुर्भाग्यसे 
भमारतके नेता प्रजाकी आवश्यकता और आकांक्षाओंकाः स्वागत करनेके 
लिए तैयार नहीं हैं. . .काइमीर छोड़ कर चले गए मसलूमानोंकी जमीनें 
पाकिस्तान अधिक्रृत काइ्मीरके शरणार्थियोंको दे देनेका आन्दोलन “राज्यसे 
मुसलमानाका नेस्त-नावृद करनेका पइयंत्र है। अगर अ-मस्लिम शरणा- 
थियोंको (7८(प४८०८5) सम्पत्तिका अधिकार दिया जायगा तो हिंसा 
अनिवार्य हो जायगी। 


[शेखने गजेन्द्र गडकर जाँच आयोगके भी वहिष्कारकी घोषणा कर दी । ] 


चर्चा ही खत्म हो जाय। रूगता है कि यूरोपीय कूटनीतिज्न मैक्यिविलीकी सल्गह भारतीय 


नंताज्ान कअ्षपनाइ नहां। 


हैदराबादका विलय भी अनेक रूपोंमें कठिन वन गया था और काफी समय तक समस्या 
उलसी रही। भारत सरकार और निज्ञामके प्रतिनिश्रियोंमें रूम्हे समब तक वातचीत चलती 
शही। भारत सरकार वल्ूत-प्रयोग करनेमे संकोच करती थी और निज्ञम्मक्े मनमें कोई स्पप्ट घारणा 


कोशिश की और काांचीमें व्यापारिक राजदूतकी नियक्ति कर दी। कॉमनवेल्थकी सदस्यताके लिए 
भी प्रयत्न किया, गोवाको खरीदकर सामुद्रिक वन्दरगाह प्राप्त करनेकी कोशिश की और विमानों 
द्वारा थोड़ी-बहन घस्त्र-सामग्री भी आयात कर ली। अंतमें मारतने उसके चारो ओर व्यापारिक 
और आशिक नाकेवंदी कर डाली। उसने राष्ट्रसंघमें शिकायत की और मुस्लिम मसम्प्रदायवादियोंने 

डार्वांडोल स्थितिका पूरा ल्वयम उठाया। कासिम रिजवीके नेनृत्वमें रजाकारोंने दिल्दीके व्यूकूकिले 
पर हरा परचम फहरानेके स्वप्न देखे और स्थानीय हिन्दुओंमें भय और आक्रोझका वातावरण फंड 
गया। निजामदा प्रश्ासन-तंत्र विगड़ गया था और उसका छाभ लेकर अराजक तनन्‍्व बलवान हो 
गए थे। जमीदारी प्रथाके निम्नकोटिके दूषणो तथा शोपणमसे पीड़ित तेलंगानाके किसानों द्वारा चतद्माए 
गए जआन्दोछनका नेतत्व साम्यवादियोंके हाथमें आ गया। अनेक जमीदारों और अधिकान्यिोका 
कत्ल कर दिया गया और बहुतसे लोग इसके विस्तारसे भाग खड़े हुए। एकाघ हजार गाँवोंके लगमग 
दस लाख लोग “अआाजाद' हो गए। “कोत्वेलेन्दु राजा” (वृक्षराज)वे।ः नामसे परिचित मसाम्यवादी 
सेनाने ग्रिल्ला युद्ध-प्रदत्तिका आरम्म किया। दूसरी तरफ, साम्यवादी नेताओंने कितने ही उदार और 
उचित सुधार घोणित किए। जमीदारी उनन्‍्मलून कर किसानोंमे जमीन वाँद डाली और जमीनकी 
पच्चीससे तीस एव्डकी अधिकाधिक सीमा बाँध दी। इस प्रकार साम्यवादी पक्ष इस प्रदेशम अत्यन्त 
लोकप्रिय हो गया। 


साम्यवादियों और रजाकारोके सामूहिक उपद्रवके कारण हैदरावादम अराजकता फैल गई। 


टूटपाट ओर मान्घाइसे दचनेवेः लिए लोग प्रदेश छोड़ कर भागने लगे। विल्यकी वातचीत ऋभंग 
हो गई। इस समय भाग्तके अन्य प्रदेशों भी साम्यवादियोने विद्रोहक्ली नीति अपनायी थी। 


न 
स्पष्ट रूपसे यह भय दिखायी देने लगा था कि अगर साम्यवादी तेलगाना जेँसे प्रदेशमें अपना 
८ जायेगे तो भारतवेः अन्तित्वके लिए खतरा उत्पन्न हो जायगा। भारत सरकारने 


अन्तत: बल-प्रयोगवग सहारा लिया और सितग्दर १९४८मे भारतीय सेनाने प६ल्िस दार्यवाही' का 


दादम उठाया ओर हैदरागद एथिवार कार लिया। 
दगदा ए(धिवार कन्‍नेके दाद दो दर्प तक तेलंगानामे सैरि 
से न्त सरवग॒र ह्द पर शऊाॉधिवार कन्‍नक दाद दा दष तक तललगादाम सानद 
शान रखो फिलादर ल्कीादारा दा ह्त्या व्ल्द -यी नम दानों दोहे पतऊ- >> 
शासन रुसना पद्धा जोर सद मिलदावार लगनय ००० जमीदारोकी हत्या हई थी ठथा दोनो पश्नोंरे दल 
ञ् < 
फ्रि लगभग ६ मनप्योदी मन्य हई। इन झांकडोको ध्यानमे रखनेसे ही विद्रोह्ली 
पता कर झगनग ६.००० मसनप्यादा रू हइ। इन शांदहावा ध्यानमभ रखनमभ हा विद्राहशा 
का ६, कक "कह रे दर जा “9 
४ ; 
गंभीरताडा हमें एृ्द आभास हो सदाता है। 
समदायतन्द्रक्ष रचना : (५ 


स्वतंत्रता-प्राप्तिके पहले वर्षमें बहुतसे रजवाड़ोंमें परिस्थिति विगड़ती जा रही थी। राजाओंकी 
निर्वीयं तानाझ्ञाहीसे थक, प्रजाने स्थान-स्थान पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। मेननके बताए 
अनुसार ऐसा रूगता था कि नवजागृतिके इन प्रवाहोंके कारण राजाओंको शासक-पदसे हटा 
दिया जायगा। इस प्रइनको त्वरित और शांतिपूर्ण ढंगसे हल करनेके लिए सरदार वल्लमभाईने कमर 
कस छी और विलीनीकरण प्रक्रियाका दूसरा चरण आरम्भ हुआा। आन्तरिक स्वशासनके लिए दिया 
गया वचन ताकमें रख कर उड़ीसा प्रदेशके राजाओंकी सभामें, बिना किसी विवेक प्रद्शनके, उन्होंने 
स्पप्ट कह दिया कि “आप सब इस प्रान्त-शरीरके अन्दर उत्पन्न हुए फोड़े हैं। इसलिए आपको 
या तो दवाना पड़ेगा या नष्ट करना पड़ेगा। अगर मेरी सलाह मानेंगे और सहयोग देंगे तो मात्र 
शमित किया जा सकता है, अन्यथा जनता स्वयं आपको जड़मूलसे उखाड़ फेंकेग़ी ।” अंग्रेजोंके जमानेमें 
भारत सरकार, प्रजाके प्रकोपसे बचानेके लिए राजाओंकी मदद करती थी; वह मदद अब बिल्कुल 
लने वाली नही है, यह स्पप्ट कर दिया गया। प्रजाका किसी प्रकारका भी समर्थन न मिलनेके कारण 
राजा सर्वथा लछाचार थे। सीमित विरूपके अनुसार वैधानिक हक न होने पर भी आवश्यकता पड़ने 
पर नीरूगिरी, फरीदकोट, रामदुगं और अलवर राज्योंके राजाओंके विरुद्ध सख्त कदम उठाए 
गए। इस दूसरे चरणमें छोटे रजवाड़ोंको प्रान्तोंमें मिला दिया गया और उनके प्रवन्चकों भारत 
सरकारने सम्हाल लिया था। आसपासके छोटे राज्योंको मिलाकर इकाइयाँ बनाई गई। स्वभावतः 
वे लोग इस कदमके विरुद्ध थे, पर वड़े राज्योंमें यह नीति अमलमें नहीं आयेगी, यह कह कर 
सरदारने राज्योंमें फूट डाल दी। वादमें तो यह वचन भी भुला दिया गया और हैदरावाद, काइ्मीर 
तथा मैसूरके अछावा अन्य सभी छोटे-मोदे राज्योंको उक्त योजनामें ले लिया गया। निःसन्देह, सत्ता 
और अधिकारोंको छोड़नेका प्रलोभन देनेके लिए राजाओं के प्रिवीपर्सकी दरख्वास्त पेश की गई। 
शेख अब्दुल्लाने महाराजा हरिसिहको एक पाई दिए विता ही सत्तासे हटाया था। इस उदाहरणसे 
भयमीत हुए राजाओंने स्थानीय नेताओंकी अपेक्षा केन्द्रीय सरकारके साथ बातचीत करना अधिक 
उचित समझा और प्रिवीपर्सकी रकमको वढानेके अछावा शेप मामले छोड़ दिए। 
१९४९ के जुलाई महीनेकी पहली तारीखको त्रावणकोर-कोचीनकी इकाईकी स्थापनाके साथ- 
साथ यह चरण भी पूरा हो गया। २२३ राज्योंको अरूग-अलछग प्रान्तोंमें मिला दिया गया, ६१ 
राज्योंका प्रवन्च भारत सरकारने सम्हाल लिया और २७५ राज्योंको एक-दूसरेके साथ मिलाकर 
इकाइयाँ वन दी गई। केवल तीन राज्य ही अपने मूल स्वरूपमें बने रहे : काइ्मीर, हैदराबाद 
और मैसूर। इन आठ इकाइयोंकों व वर्मके राज्योंके रूपमें संविधानमें शामिल कर लिया 
गया। 
इस पर भी, राजाओंके वर्गने अपनी महत्वाकांक्षाएँ छोड़ नहीं दी थीं। बड़ौदा और जोधपुरके 
महाराजाओंने पुनः सत्ता प्राप्त करनेके लिए गुट वनानेका प्रयास किया। शिकार या सामाजिक 
प्रसंगोंकी आड़में इधर-उधर इनकी बैठक हुई थीं, पर भारत सरकार सजग थी। गृहमंत्री गोपाल- 
स्वामी आयंगरने इसकी कड़े छब्दोंमें टीका की थी। इसमें महत्वपूर्ण भाग अदा करनेवाले सर 
प्रतापसिंह गायकवाड़कों पदश्नप्ट कर दिया गया। प्रिवीपर्स और सत्ताकों छेकर स्थानीय और 
केन्द्रीय सरकारके साथ वारवार ज्ञगड़ा करनेवाले वस्तरके राजा प्रवीणचन्द्र भंजदेवने विद्रोह 
कर आवशूमरका स्वतंत्र राज्य स्थापित करनेकी धमकी भी दी और अन्य राजाओंसे सहयोगकी 


१०० : स्वराज्य-दर्शन 


अपीनड भी की। कुछ अस्थिर वुद्धिके इस राजाने अंधश्रद्धालु आदिवासिग्रोंकों उत्तेजित किया 
और सघस्त्र नरगड़ेमें उसका अवसान हो गया। 

वबादमें अपनी सम्पत्ति और लोगोंके रूढ़ 
विचारोंका स्ाम छेकर राज कुदुम्बोंके लोगोंने | ह ह 
प्रजातांधिक राजनीतिमें प्रवेश किया और कांग्रेस दल्मे . ! 
शामिल होकर सा गणठत्र परिपद्‌ जैसे दलोंका निर्माण 
वार राजनीतिक वचेस्व प्राप्त करनेकी कोशिश की। हि 
स्वतंत्र पछकी स्थापनाके बाद उनमेंसे वहुतोंने इस 
पक्षकों संबतद् समर्थन देना आरम्म कर दिया। उड़ीसा, 
राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और विहास्के अनेक 
भूतपूर्व राजागण स्थानीय राजनीतिमें महत्वपूर्ण भाग 
अदा कर रहे है। 

विलीनीकरणकी इस प्रक्रियाकों समग्र रूपमें देखें 
तो राजाओको श्ससे फायदा ही हुआ है। उत्तरदायित्व 
कुछ भी न होने पर प्रति वर्ष सादे चार करोड़ 
गझपएवी एक बड़ी रकम मूट्ठीमर श्रीमत राजकुटुम्वोंमें वाँट दी जाती है। यह ध्यातव्य है कि 
यह राशि भारतके करोड़ों गरीब लोगोंके पासमे करके रूपमे एकत्र की जाती है। “प्रिदीपर्मकी 
राशिमे सतत कमी होती रही है--पण्डित नेहरू द्वारा दिए गए इस आइवासनकों आकाई गलत 
सिद्ध करते हैं। सन्‌ १०९०४-एणमे यह राशि ४,९३,८०,००० रुपए थी, जो १९०६-०३ 


220 कस्चिलिजल+ 


बस्तरके राजा प्रवीणचद्र भजदेव 


वद्कर ५०.३२,६६,००० रुपए हो गई और १९०८-०९में ५,४८,८४,००० रुपये हो गई। यह ठीक 


है कि श्सलके बाद उसमे कमी आने रूूगी है। १९६९-७०के अनुमानपतन्रमे ४.८०,००,००० स्पाए- 
वी व्यवस्था ए्सके लिए की गईं हैं। आजादीकी छड़ाई और प्रजातत्रके कट्टर विरोधीवर्गको 
भाजादीका इतना ल्ामदायी फल सबसे पहले दिया गया हो, ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहासकी 
पुस्तकोंम अन्यत्र मिद्रता सभद नहीं हैं। १९६ के जून महीनेमे कांग्रेस पक्ष द्वारा प्रिवीपर्स और 
विशेषाधिवारोकों समाप्त करनेवग प्रस्ताव पारित होनेके वाद भारत सरकार और राजाझओोंके दीच 
अत्यन्त मन्द गतिसे मंद्रणाएँ चल रही हैं। राजाओंने देशभक्ति था त्यागकी नावनासे सक्ताक्तो 
छोड़ दिया घधा--यह जो उस समयके नेताओके भापणोमे उपरूब्ध होता है. वह केवल एक 


ओपचारिक विवेक है, उसमे सत्यांध बिलकुल नहीं है। 





से हो गई। निरंकुशता. अ्षप्टाचार शौर कुष्वन्ध्के 


घ्न सनन्‍्द गहुदावदा सफाइक वानरण सदस व्यवस्पादत, दावात्मक एक्य (०॥:०ए०एछठो त्एणछाउठ्स ) 


झौर प्रजातंददी स्थापनावा गार्ग प्रधन्त हो गया। साथ ही उचित स्तर पर >> 
जार प्रजातमद) स्णपनावा माग प्रथन्त हक्ञा गया। साथ हा उचित स्वर पर इद्ाई राज्योरी 
० हे 3 3. 20528 न लि 3 
स्थापनादा माय नो उन्मुदत हो गया। दहुतसे देसी राज्योक्े छेद्र आज नी शाधिद्र शौर चैज्षित्र 
प्‌ ह्‌ घन 
च्ड प्त्क्त बजफिजर ता शिज्ायी मेनन दलाल तप बे (ः छर ब्् दी राज जज 5 “०: अल ली >ज.ह मल कील] 
दृष्ट्सि सास्तदा पद हुए प्रदश दहलात है। फिर गा दसा राज्णदा दिटीदीशरण सतत सारतदी 


समदायनन्द्रको रचना : १०४ 


ओजस्वी सिद्धि है और जगतूकी महान क्रांतियोंमें उसकी गणना होनी चाहिए--इस प्रकारके 
विचार चेस्टर बॉल्स द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इस सिद्धिका लगभग सम्पूर्ण श्रेय सरदार पटेलको 
दिया जाना चाहिए और जमंनीकी राजनीतिक एकता स्थापित करनेवाले महान्‌ कूटनीतिज्ञ 
'लौहपुरुप' विस्माकके साथ सरदार पटेलकी तुलना करना सहज हो जाता है। सरदारकी शक्तिके 
विपयमें दो मत नहीं हो सकते। पर ऐतिहासिक सन्दर्भमें यह तुलना आंशिक रूपमें सत्य 
है। बिस्मार्कका काम सरदारकी अपेक्षा बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे अच्छे-खासे दो युद्धोंका 
आयोजन करना पड़ा था। 

भारतकी राजनीतिक एकात्मकता सिद्ध करनेके लिए जिस प्रकार रियासतों का भारतमें 
विलय आवश्यक था, उसी प्रकार फ्रान्स और पुर्तगालके संस्थानोंको हठाना भी अनिवार्य था। 
घइस कामका भार जवाहरलाल नेहरूने उठाया! फ्रान्स और पुर्तगालने अपने-अपने संस्थानोंके 
लिए विभिन्न नीतियाँ अपनायीं । १९४७पमें फ्रान्सने अपने वारह व्यापारी ठिकाने भारतको सौंप दिए, 
अपने पांचों संस्थानोंको स्वशासन सौंप दिया और उनमें छोकमतके अनुसार चलनेका वचन दिया। 
१९८१में चन्द्रनगर इसी प्रकार भारतमें जुड़ा। पर बाकीके चार संस्थानोंमें बहुमतवलि समाज- 
वादियोने भारतके साथ जुड़ना स्वीकार नहीं किया। १९५४में वियतनामके युद्धके कारण फ्रान्सकी 
स्थिति बिगड़ गई और उसके संस्थानोंमें आथिक संकट उत्पन्न हुआ। फ्रान्सके संस्थानोंमें स्थापित 
आरजी हुकूमतने कितने ही प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उनको कुचल वेनेके लिए आई 
हुई फ्रेन्त्र सेनाको भारतने रोके रखा और ये चारों संस्थान भारतमें जुड़ गए। फ्रान्सने इस 
बविल्‍रूयके सम्बन्धमें भारतके साथ एक समझौता किया और आठ वर्षके लम्बे समयके बाद उसे 
वैधानिक स्वीकृति मिली । 


पुतंगालने अपने संस्थानोंके विपयर्में किसी भी प्रकारकी बातचीत करनेसे इन्कार कर दिया । 
दीव, दमन और गोवा संस्थान नहीं हैं, अपितु पुतंगालका समुद्रपार स्थित एक प्रान्त है; ऐसी उनकी 
धारणा थी। इस कारण पुतंगालकी यह दृष्टि वन गई थी कि नाटो करारके अन्तर्गत नाटो संघ 
उसकी सुरक्षाके लिए उत्तरदायी होने तथा चार सौ वर्ष पूर्व ब्रिटेकके साथ हुए समझौतेके 
अनुसार उसकी सुरक्षाका दायित्व ब्रिटेनके ऊपर होनेके कारण भारत उसका कुछ भी नहीं 
विगाड़ सकेगा। भारत सरकारकी पृच्छाओंके उत्तरमें अमेरिका, ब्रिटेन और केनेडाने स्पष्ट कर दिया 
कि हिन्द महासागरका प्रदेश नाटोके क्षेत्रमें नहीं आता। संघ के सदस्यके नाते पुतंगारू अपने हिंत- 
संरक्षणकी माँग कर सकता है और उसकी इस भाँग पर विचार भी किया जा सकता है, पर उसे 
संरक्षण प्राप्त करनेका अधिकार नहीं है। दूसरी पृच्छाके उत्तरमें ब्विटेनने स्पप्ट किया कि वह पुतंगाल- 
की मूलमूमिके संरक्षणके लिए प्रतिवद्ध है न कि उसके संस्थानोंके छिए। 

पुर्तगाललने गोवावासियोंके द्वारा शुरू किया गया स्वातंत्रय आन्दोलन कुचल डालनेके छिए 
वर्बरतापूर्ण दमन नीतिका आश्रय छिया। भारतीय सत्याग्रहियोंको गोवाकी सीमामें दाखिल होनेसे 
रोकनेके छिए उन पर गोलियाँ चलाई गई। बातचीत, धमकी, सग्वन्धविच्छेद तथा नाकेबन्दी आदि 
मी उपायोंका आश्रय के चुकनेके बाद भारतका घीरज छूटने रगा। १९५४में दादरा और नगरहवेली 


१०२ : स्वर्य-दर्शान 


विद्येह कर भारतमें आ मिले। उनको कुचलनेके लिए जा रहे पुर्तगाली सैनिकोंको भारतने रोके 
दिया। पुर्तगाल द्वारा की गई शिकायतके निर्णयमें अन्तर्राष्ट्रीय अदाल्तने मारतके पक्षमें कहा जा 
सकनेवाल्या निर्णय दे दिया। अफ्रीकाके पोतंगीज़ संस्थानोंके सम्बन्धोंकी चर्चामें राष्ट्रसंघकी स्यासिता 
समिति (7%एह8८९- ज्वांए 0०फश्ती)ने राष्ट्रसंघमे १९६ १के नवम्बर महीनेमें संस्थानोंकों बनाए 
रखनेमें पुर्तंगाछ॒बो किसी भी प्रकारकी मदद न देनेका अनुरोव किया। उसके वाद राष्ट्रसंघकी 
सामान्य सभा ने उपनिवेषवादको जड़मूलसे खत्म करनेका प्रस्ताव १४-१२-६ १को पारित कर दिया। 
१७ दिसम्बर १९६ १को रातके वारह बजे भारतने आक्रमण किया और पुर्तेगालका भारतीय साम्राज्य 
एक झटकेमें ही खत्म हो गया। पुरतंगाली इस देशमें आनेवाले सबसे पहले यूरोपवासी थे और वे 
सबसे आखिरमें विदा हुए। 


भारत द्वारा किए गए वलर-प्रयोगकी इंग्लण्ड और अमेरिकाके समाचारपत्रों तथा स्वतंत्नपक्षके 
नेताओंने अत्यन्त वाटू आलोचनाएं की, किन्तु शेप सभी देशोंने इस कदमको सराहा। श्लीमती सार्गरेट 
फिणशरने (एशियन सर्व (१९६२ अप्रैल) के अंकमें जो लिखा, उसके अनुसार 
पहले काध्मीरमें हुआ उसी प्रकार--अहिसा और हिसाके बीच नहीं, परन्ु हिसलाके अलग-अलग 
प्रकारोंके वीच पसंदगी करनी रहती थी। नेहरूके द्वारा पसंद किये गये विवाल्पने--बह परसंदगी उनके 
लिए. कठिन थी, यह स्पप्ट प्रतीत होता था--अनूपातमे रचनात्मक हल प्रदान किया और उसमे 
हिसावी मात्रा न्यूनतम थी।” इस प्रकार प्रादेशिक विलीनीकरण प्राप्त करनेके दिए १९४अ<म 
घुरू हुई यात्रा १९६ १के अन्त होनेके साथ पूरी हुई। 


१०९६ १ के अरसमे-- 


प्रादेशिक पुनरंचना 


पुनरंचनाकी जिस दूसरी प्रक्रियाका उल्लेख किया गया है, वह भी साथ-साथ ज़ोर पकड़ती 
गई थी। एक प्रकारसे देखे तो यह प्रक्रिया विछीनीकरणकी संभावना पैदा होनेके पूर्व ही धुरू हो 
गई थी। अंग्रेजी शासन-कारूकी स्थापनाके दिनोंमे हुई सैनिक हार-जीतके आकस्मिक और अम्थायी 
तोर पर प्रान्तो और प्रदेशोकी जो रचना हुई थी, वह बहुधा स्थायी रहते हुए भी उसमे सतत परिवर्चन 
होते रहते थ। विद्येपतः बडे प्रान्तोंको तोड़कर विहार, वायव्य सरहदका प्रान्त, सिन्ध और उद्ीसाके 
समान नए-नए प्रान्तोंके वननेवी प्रक्रिय सतत चलती रही थी। किसी नी सुदृढ़ आधारके अ्मावमे 
रचित विस्दृूत और बहुभाषी प्रदेश व्यवस्थाकी का क्षमतामें वाधक होनेकी वात अनेक स्पोर्ट्स 
स्वीकार वी जाने पर भी उसे दूर करनेवेः लिए निद्िचित कदम नहीं उठाए गए थे। देसी शाज्योतेः 
धव्यर-उधर बविखरे होनेके कारण प्रान्तोकी पुनरेचना करना कठिन था। दूसरे, जनताहझों सरकारी 


और सार्वजनिक वा्मोमें दिलचस्पी लेनेके लिए सुविधा प्रदान करनेको अग्रेज सरकार वहत उत्सव 
नधी। 

१५०४में दंग-नंगवे विरुद्ध उग्र लड़ाईके दरम्यान जनतामें एकताकी नावना पैदा झरनेकी 
प्रादेशिक भाषाओंडी शक्तिका परिचय सरकारकों गौर जनताके नेताबओंक्रों हझा। झपने-अपने 


सु 


समदायतन्त्रक्नी रखता : ६०३ 


प्रदेशको भाषपाके आधार पर बंगाल और मद्रास प्रान्तोंस अलग करानेके लिए आन्दोलन चलानेके 
आश्ययस १९०५में उड़ियासभा और १९१३में आंध्रमहासमाकी स्थापना हुई। स्वातंत्य-संग्राममें 
अगर आम जनताकों रस लेनेवाली बनाना हो तो कांग्रेसकी प्रादेशिक शाखाओंकी रचना भाषाई 
आबार पर होनी चाहिए--इस माँगका आरम्ममें विरोध करनेके बादमें गांधीजीने इसे समर्थन 
दिया। कांग्रेसके १९२०के संविधानमें १८ भाषाकीय प्रदेश, दो प्रादेशिक शाखाएँ और वर्मा रूपी 
प्रान्त बनाए गए। परिणामस्वरूप, आज़ादीके आन्दोलनको उत्तेजना मिली और जनतामें राष्ट्रभावना 
बहुत तीत्र रूपमें जाग्रत हुई। ठीक १९१८में केन्द्रीय विधानसभामें इस आशयके अनेक प्रस्ताव 
पारित किए कि भाषाके आवार पर प्रान्तोंकी पुनरंघना की जायगी और रूगभग सभी नेताओंने 
इस प्रकारके वचन वार-बार दोहराएं। १९३७में कांग्रेसके चुनाव-घोपणापत्रमें भी इसका पुनः उल्लेख 
किया गया। वंग-मंगके कटु अनुमवसे निस्तेज हुई अंग्रेज सरकार भाषाके आधार पर प्रान्त-रचनाके 
सिद्धान्तसे घबराती थी, पर व्यवहारमें उसने उसे स्वीकार कर लिया था। वम्बईसे अलग करके सिंध 
और वंगालसे अहूग करके उड़ीसा प्रान्तोंकी रचना सन्‌ १९३५में केवल भाषाके आधार पर 
की गई। 


आज़ाद भारतका जब संविधान बन रहा था, उस समय इकाई राज्योंकी रचना भापाके 
आधार पर करानेकी माँग ज़ोर पकड़ती जा रही थी। दिल्लोमें भापाकीय राज्य परिपदृकी बेठक 
हुईं। इस प्रशनकी जाँच करनेके लिए विधानसभाने न्यायमूर्ति धारकी अध्यक्षतामें एक आयोगकी 
नियुवित की । इस आयोगने यह संस्तुति की कि “अगर भाषावार राज्य-रचनाका काम शुरू किया 
गया तो उससे उत्पन्न होनेवाले मतभेदों और ऊहापोहोंके कारण राष्ट्रभावनाको सख्त आघात 
पहुँचेगा, अत: यह पुनर्रचनाका काम सम्प्रति स्थगित रखा जाय।” 


धार कमीशनकी रिपोर्ट मुद्ठे 


सम्प्रति भारतीय प्रान्त ब्रिटिश राजशाहीके प्रशासनिक प्रान्त हैं। 
उनकी रचना अस्त-व्यस्त पद्धति पर हुई है। प्रजातांबिक संस्थाके रूपमें 
उनका निर्माण नहीं किया ग्रया है।. . . 

अपने देशबवन्बुओंमेंसे अनेककी कल्पनाके लिए भाषावार राज्यरचना 
जबरदस्त अपील है, विशाल छोकमत इसके पक्षमें है. . .परन्तु, राष्ट्रवादके 
जो हितमें हो, उसे प्रथम स्थान मिलना चाहिए और उसके मार्ममें जो 
बाधक हो; उसका इन्कार किया जाना चाहिए। इस कसौटी पर कसनेसे 
हमारे मतानुसार भापावार प्रान्तोंका सिद्धान्त असफल होता है. . . केवल 
मुख्यतः मापाका आधार स्वीकार करना अखिल भारत देशके विशाल 
ह्तिमें नहीं है, अत: उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, , .भापावार 
प्रान्तोका अगर कोई छाम्र है, तो वह यह हो सकता है कि प्रान्तीय 
विधानसभाओंका कामकाज प्रान्तीय भाषाओंमें होने छंगेगा। 


१०४ : स्वराज्य-दर्शन 


टुस रिपोर्ट्स सभी पशक्षोंमें और स्वयं कांग्रेसमें उत्पन्न तीत्र असंतोयकों घानत करनेके लिए 
दांग्रेसने पं० नेहरू, पटेल और कांग्रेसके उस समयके अध्यक्ष पट्टाभि सीतारामेया, इन तीन नेताओंकी 
एक समितिकी रचना की। परन्तु १९४९में धार आयोगके मन्तव्यकों स्वीकार करते हुए उन्होंने 
स्पप्ट किया कि “अभी इस प्रकारकी पुनरंचनाके लिए उचित समय नहीं है और ऐसा करनेसे अपनेको 
आधिक और प्रशासनिक असुविधाएँ तो होंगी ही, वल्कि उसके परिणामस्वरूप विभंजक परन्विल 
और वलूवती हो जायेंगे।" साथ ही यह भी जोड़ दिया कि लोक-भावना अगर अतिथचय तीक्र हो तो 
प्रजातंत्रके उपासकोंके नाते नेताओंको उसके वच्यवर्ती होना चाहिए। आंध्रको अयवाद मानकर 
अगर सम्बद्ध पक्ष अयना-अपना मनभेद भूछ सके तो आंध्र प्रदेशकी रचना तत्काल होनी चराहिए। 
परन्तु इस प्रकारका एकमत स्थापित नहीं किया जा सका, अतः विधानमे यथावत्‌ स्थिति चालू रखी 
गई। इसके विरोवमे छोटे-मोटे आन्दोलन होते रहे। आंध्रकी स्थायनाके लिए अनशन कर 
रह पोट्टी श्री रामुलुका, छप्पन दिनोंके उपवासके वाद, १९५२क्े दिसम्बन्की १५वीं तारीखको 
अवसान हो गया। आंध्रमें चारों ओर जबर्दस्त तूृफानोंका दौर फूट निका और दिथानसभाक्ते सभी 
सदस्योने अपने-अपने त्यागपत्र दे दिए। चार दिनके बाद भारत सरकारने आश्र प्रदेशक्षी मगको 
स्वीकार कर लिया और १ अवनूबर, १९५३को आंध्र प्रदेशकी स्थापना हुई। भाषावार राज्य- 
रचनाकी माँगके सामने सरकारको झुकना पड़ा। 


१५० ३के दिसम्बर महीनेमें भूतपूर्व न्‍्यायमूति फजल अली, पण्डित हृदयनाथ दुलिर और 
सरदार पन्नीकर--इन तीन सदस्योका एक “राज्य-पुनरंचना आयोग” नियुक्त किया गया। सम्पूर्ण 
प्रथ्नका गहराईसे अध्ययन करनेके वाद सितम्बर १९५८के अन्तमे इस आयोगने अपनी स्पोर्ट दी। 
प्रशासनिक व्यवस्था, आथिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक समानता और भापा--इन चार तत्वोकों 
आयोगने स्वीकार किया और केरल, मद्रास, कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र, वम्बई, विद. मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विहार, वंगाल, आसाम, उड़ीसा और काब्मीर नामकझ सोलह इकाई- 
राज्य और दिल्ली, मणिपुर और अण्डमान नामक तीन केद्धशासित प्रदेश वनानेक्नी सिफान्शिछी। 
इनमेसे वम्बई, पंजाव और हैदराबादके अलावा शेप सभी राज्य नापाके आधार पर प्रस्तावित 
विए गए थे। हैदरावादको अलग रखनेकी आयोगकी सिफारिश अत्यन्त विवादास्पद सिद्ध हुई, 

वयोदि आध्र, महाराप्ट्र और कर्नाटकके भाषादार राज्योकी रचना पूर्ण करनी हो तो हैदरादादका 
विसर्जन अनिवायं था। आयोग द्वारा प्रस्तावित सीमाओोको लेकर रूूगनग सनी दाज्योमे कम 


चला ही रहे थे कि कितने ही राज्योंमें यह आन्दोलन अपनी पराकाप्ठाक्ों पहुँच गया। 


प्रदेशोकी खीचतानमें राज्य इस दास्तविकताकों लगभग भूल ही गए कि वे एक ही 


संघराप्टुगी एवाइयाँ है। वर्षों तक खुगवार जंग लडनेके दाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई धी कछि 
भगर राज्योंके दीच सीमाएँ तय वारनेके सिए दाठचीत शरू वी जाय तो उनके दीच परनपर देमनस्प, 


रोधय ओर विलगावकी भावना तीद्वताके साथ नबइ्के दिना न रहगी। विधभिद्नता, सहुचितता, प्रादे 


ता और झड्ाव, प्रदुत्तिदों भयंक्रर सप्परम रदाप्ट्रनकित, समाधानद्ति और स्यायपररायणतादा 
होम हो गया और वे देशमें झँसे जहमदसे नप्द हो गई। दाइविवाद, रीउतान, मारजाद. 
या 6७९ हि 


समदायतन्त्रता रचना ४ १०० 


राज्य-पुनरंचना आयोग (8. ४8. 6.) 


७ १९५७ (२९ दिसम्बर) 

उड़ीसाके गवर्नर जस्टिस सैयद फज़रू अली, पण्डित हृदयनाथ कुजरू 
तथा सरदार पन्नीकर आयोगकी घोषणा: 

“समस्याको सभी पहलुओंसे देखनेके वाद हम इस निर्णय पर आए हैं 
कि किसी भी एक; उदाहरणार्थ, भाषा अथवा संस्कारकी कसौटी पर 
राज्योंकी पुनरंचना करना संभव नहीं है और न इष्ट ही है। अपने देशकी 


एकताके हिंतमें समग्र समस्याकी ओर संतुलित अभिगम होना जरूरी 
्ि । 7 
ए्‌ 


७ आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टके कुछ मुद्दे : 


(१) भापषाके मुहेका महत्त्व है। प्रशासनकी सुविधा और कार्यकुशलताके 
लिए यह मह॒त्वका परिवल है; परन्तु प्रशासनिक, आ्थिक अथवा राजनीतिक 
मुहोंको एक तरफ रखकर भाषाको एकमात्र वच्चनकारक नहीं मानना 
चाहिए। 

(२) भाषावार प्रजाके अछग वतन (#070००००)की अवधारणाको ही 
अस्वीकार करना चाहिए; कारण कि इसमें तो भारतीय संविधानके मूलभूत 
सिद्धान्तों--उदाहरणार्थ, संघके एक छोरसे दूसरे छोर तक सभी नागरिकोंको 
समान अवसर और समान अधिकार--का अस्वीकार निहित है। 

(३) एक भाषा बोलनेवालोंका एक राज्य--यह सिद्धान्त भी उचित है। 
आवश्यकतानुसार उसके एकसे अधिक राज्य भी हो सकते हैं। [उदाहरणाथे, 
हिन्दीभापी राज्य ]। 

(४) भाषावार राज्यके कारण स्थानीय प्रादेशिक भावनाओंको सम्पुष्ट 
करनेके भयके विरुद्ध राप्ट्रीय भावनाको मूत बनानेका प्रयत्न करना 
चाहिए। यह देखना चाहिए कि विभिन्न प्रादेशिक संस्कारिताओंके वीच 
ओर अधिक एकात्मता दृढ़ हो। केन्द्र और राज्योंके बीच बहुत बड़े 
पैमाने पर सहयोग स्थापित कर राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमोंको अमल्‍ूमें 
छाना चाहिए। 

(५) विविध प्रदेशोंमें ऐतिहासिक, मापाई, भौगोलिक तथा आथिक और 
अन्य परिवलोंने अपनी विशिष्ट रीति उत्पन्न कर ली होती है; अतः उन 
सबका अव्ययन करनेके वाद ही निर्णय छिया जाना चाहिए। एक ही 
कसौटीको सभी जगह छागू नहीं किया जा सकता। 


१०६ : स्वराज्य-दर्शन 


हड़ताल, हल्लड़ और धौस-धमकीके अभूतपूर्व झंज्ावातसे राज्य पुनरंचना आयोग द्वारा की गई सिफा- 
रिशोंमें वहुतसे छोटे-बड़े परिवर्तत किए गए। हैदरावादका विभाजन कर दिया गया और उसके तीन 
टकट़े कर आध्र, मैसूर और महाराष्ट्र प्रदेशोंमे मिला दिए गए। गृजरात, महाराप्ट्र और बम्बईके 
तीन राज्य बनानेवा निमचय करनेके वाद आखिरी क्षणोंमें बम्बईको द्विभापी राज्य बना दिया गया 

पर स्थानीय लोकमतकी उपेक्षा कर विदर्भकों उसके साथ जोड़ा गया। इस प्रकार सोलहके बदलेमें 
चौदह राज्य और छ: केन्द्र-्णासित प्रदेश बनाए गए। परन्तु भाषावार पुनरंचनाके अपवाद रूप 
अवधिप्ट वम्बई और पंजावमें आन्दोलन चलते रहे। राज्य पुनरंचना विपयक संतोप-असंतोपका 
१९००के चुनाव परिणामों पर इतना गहरा असर पड़ा कि अशोक मेहताने पोछिटिकल माइंड आफ 
इण्डिया में इस चुनावकों भाषाकीय चुनावका उपनाम दे दिया। वादमे, १९६०में महाराष्ट्र और 
गुजरातकों अलूग कर द्विभापी बम्बई राज्यका पुनर्गठन कर दिया गया। उसी प्रकार विचित्र 
प्रवाह और घोस-धरकीसे भरे आन्दोलन छम्वे समय तक चलनेके बाद १९६६में पजाबकों विभवत 
बार हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए और दोनोंके बीच झगड़ेकी जद चण्डीगढ़कों केन्द्र- 
शासित प्रदेश वनाया गया। 


इस प्रवार, दसेक वर्षोकी कड़ी मेहनतके बाद भारतमे १६ भाषावार राज्य बने। परन्तु 
इसके बाद अरूग सार्वभौम राज्यकी माँग कर रहे नाग लोगोको अंगतः सतोप देनेके लिए उनकी 
सभी जातियोंके रहनेके प्रादेशिक आधार पर, न कि भापाके आधार पर, १ववां नया राज्य टोंक 
१९६२में बनाया गया। 


राज्योकी पुनर्रचनाके कारण उपस्थित हुए प्रश्नोंके समाधानके छिए और भाषाकीय क्षावेश्ोक्े 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई भावात्मक और प्रशासनिक विच्छिन्नता दूर करनेके दिए भाग्तको पाँच 
विभागों (जोन) में वाट दिया गया है। प्रत्येक विभागके लिए एक विभागीय समिति नियवक्‍त की 
गई है ओर केन्द्रीय गृहमंत्री उसके अध्यक्ष माने जाते है। विभागोंमें समाविप्द प्रत्येक राज्यके 
मुख्यमंत्री तथा दो ओर मंत्री और वेन्द्रशासित प्रदेशोंके ले> गवर्नर और एक प्रतिनिधि इस 
समितिके सदस्य माने जाते हैं। आथिक और सामाजिक प्रश्नोको हल करनेके छिए और सीमाओसे 
सम्बद्ध शगड़ोंको हल करनेके लिए और भाषाई अल्पमतकों संरक्षण देनेके लिए, यह माना 
जाता था कि ये समितियां उपयोगी सिद्ध होगी। इन विभागीय समितियोक्ती बैठक जब-तव होती 
रहती हैं और उन्होंने कुछ उपयोगी काम भी किया है, पर जब नो वह बहघा निर्जीव बदन गई 
है। इस प्रकार समवायी तंत्र-व्यवस्थामें ऐसे मध्यावधिके तंत्र खड़े करनेका यह दिलचस्प प्रयोग 
असफल सिद्ध हआ है। अंग्रेजोंके शासन-वागलमें स्थित जऊँसे बड़े प्रान्तोंकी याद ताजा करानेवाले ये 


विभाग अपने देशमें एकात्मक व्यवस्था विपयवा मानभिक झउ्रधिकी मजबतीका प्रमाण देते है। 
भाषावार राज्य-रनना विपयकः उसके परिणामोको छेकर तीद़ झहापोह चलता रहा है जोर 


जवसर उसे सर्वाशतः निग्मकोटिव्ग दताया जाता है। लम्बे समय नका जनताक्ली माँगोंशों संतोए 


प्रदान वारनवाली और कितनी ही प्रशासनिछ सुदिधाएँ प्रदान करने दाली इस प्रतन्नियाक्रे» 


पनुपाददः 


बजे !ः 


॥् 
4५ 
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परिणामोंसे विचारवान्‌ लोग चौंक उठे हैं। जितना रस आम जनतामें भाषावार राज्य-रचनाने 
उत्पन्न किया है, उतना अन्य किसी भी प्रइ्नने उत्पन्न नहीं किया। तमाम वर्गों, पक्षों और प्रदेशोंमें 
इस प्रश्नके कारण तंगदिली और मतवैभिन्‍्य पैदा हो गया है। अलूग-अलग भापा बोलने वाके 
लोगोंके बीच वैमनस्य बढ़ा है और संकुचित प्रादेशिक भनोवृत्तिको प्रोत्साहन मिला है; भारतकी 
एकात्म मावना और स्वस्थता पर जवर्दस्त आघात हुआ है; और भाषावादकी वाढ़ एकझुपमें 
धुंबुवाती ही रही है। प्रादेशिक मापाके आग्रहसे एक ऐसा जुनून चढ़ा है कि अन्य भाषा बोलने वाले 
लोगोंको या तो सम्बद्ध प्रदेश छोड़कर चले जाना चाहिए या परदेशीकी तरह रहना चाहिए। अगर 
यह भावना अधिक उम्र बन जाय अथवा दृढ़ हो जाय तो इकाई राज्य स्वायत्त राज्योंके बदले स्वतंत्र 
राष्ट्र बन जायेंगे, अनेक टुकड़ोंमें भारतका विभाजन हो जायगा और अपनी-अपनी प्रादेशिक भूख 
मिटानेके लिए उनके बीच विग्नह शुरू हो जायेंगे। भविष्यका इस प्रकारका भयावह चित्र बहुतोंको 
परेशान करता रहा है। 


दूसरी तरफ, यह भी माना जाता है कि परदेशी अमल दरम्याव अकारण स्थापित प्रदेशोंकी 
बृद्धिपूवंक पुनरंचना करनेका काम अनिवाय हो गया था। इस विस्फोटक प्रइनका सामना करनेके 
लिए और यथासंभव हल ढूंढ निकालनेके लिए जो कुछ परिवर्तन और प्रयोग करना जरूरी दिखायी 
दे, उसे कर लेनेकी सूझ्त और शक्ति हममें है, यह भारतने सिद्ध कर दिया है। भाषावार राज्य- 
रचनाके फलस्वरूप प्रशासनिक और अदालूती कामोंमें प्रादेशिक भाषाके उपयोग का मार्ग 
उन्मुकत हुआ है तथा जनता और सरकारके वीचकी खाई अंशतः भर गयी है। इकाई राज्योंके 
प्रति छोगोंके मनमें जितनी आत्मीयता और चाहना दिखायी देती है, उतनी ही मात्रामें राज्यकी 
शक्तिमें वृद्धि हुई है और केन्द्र सरकारकी सत्ताका व्यावहारिक विकेन्द्रीकरण हुआ है, सच्चे लोक- 
तंत्रका विकास आरम्म हुआ है। 
यह चर्चा अतिशय आवेशपूर्ण और कट बन गई है। भारतमें विभंजक परिवल जोर पकड़ते 
हुए प्रतीत होते हैँ और उसका सम्पूर्ण दोष भाषावार राज्य-रचनाके माथे डाला जाता है। अभी आज 
भी इस रचनाके परित्याग करनेके सुझाव, प्रस्ताव और आन्दोलन हमारी राजनीतिके विविध 
स्तरों पर चल रहे हैं। अगर इस चर्चाके आसपास लिपटे आवेश और, स्वप्नदर्शी (परॉाणु॑ंधा) 
घारणाओंका जाल दूर कर दें, तो पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रसे सम्बद्ध दो विभिन्न दृष्टिविन्दु 
आपसमें टकरा रहे हैं। 
एक दृष्टिविन्दु है : भारत एक अखण्ड, अविभाज्य और एकात्म राष्ट्र है और इस कारण उसके 
सभी प्रयोजनों द्वारा धर्म, सम्प्रदाय, रंग, भापा और प्रदेश-भेदको भूलकर केवल उसके प्रति ही 
एकनिप्ठ मक्ति रखी जानी चाहिए। भारतमें एक ही ध्वज, एक ही निष्ठा होनी चाहिए। दूसरा 
मन्तव्य है: इस प्रकारकी राष्ट्रमक्ति जगत॒के किसी भी समाजमें नहीं है और न इस प्रकार होना 
भानव-स्वभावमें ही है। मनुप्य अनेक समहोंसे संयकत रह सकता है और तदनुसार उसकी सभीके 
पति निप्ठा भी हो सकती है। मनृप्यमें जिस प्रकार अपने धर्मके प्रति, अपने कुटुम्वके प्रति अनुराग 
हा है, उसी प्रकार अपनी भापाके प्रति और उस भापाके वोलनेवालोंके प्रति भी सहज ही ममत्व 
हो जाता है। संस्कार और संस्कृतिका जबर्दस्त माध्यम भापा है। भारत जसे सुविशाल देशः 


१०८ : स्वराज्य-दशन 


मिश्षित तथा बहुविध समाजमें प्रादेशिक भावनाओंका होना स्वाभाविक है और स्वानत योग्य हूं। 
प्रादेशिक भावनाओंकी उपेक्षा करनेसे अथवा उनको कुचनेसे राष्ट्रमक्तितिका विकास होगा 


यह मान छेनेका कोई कारण नहीं। यूरोपके छोटे-छोटे राप्ट्रोमें भाषा, धर्म, नाप्ट्र, रंग सभी कुछ 


रंग डर 
एकरन होनेके कारण उन देशोंमें दिखायी देनेवाली उम्र राप्ट्रमक्ति अपने जैसे विद्याल देशमे संमव 
नही है; और इस प्रकारकी तीत्र और अंबभक्तिने यूरोपक्े अनेक राज्योम प्रजातत्रके सत्वका हा 
नाथ कर दिया है. जो भूल जाने योग्य नहीं है 
यह मान छेनेका भी कोई कारण नही है कि मापाकीय राज्य अथवा प्रादेशिक ममत्व देक्ष 
भव्तिका हमेशा ह्वाम ही करता है। यह कहनेका साहल नहीं किया जा सकता कि बहुत दशक 
पूर्व भापाई आधार पर निर्मित बंगाल, विहार या उत्तर प्रदेश जसे प्रान्तोम अथवा अपन समाजक 
प्रति उत्कट अनुराग रखनेवाले बंगाली या महाराप्ट्रीय समाजोंमें वहुमापी प्रान्तो बा समाजोकी 
अपेक्षा व्यापक राष्ट्रभक्तिकी मात्रा कम है। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणोंके समय बढ निब्चित 
सिद्ध हो गया है कि भाषावार प्रान्त-रचनाके बाद भी जनतामें स्वदेश भक्तिकी मात्रा धोदीन्सी भी 


राज्य-पुनरंचनाकी प्रक्रियासे बहुधा अलग रहे है। 

साथ-ही-साथ भाषावार राज्य-रचनाके समय अनेक प्रदेशोंने अनुचित मांगे प्रस्तुत की, अपने 
प्रदेशोंवा विस्तार बढ़ानेके छिए गलत मार्गडा उपयोग किया, भाषावादके जझुनूनते वगरण सगे 
हुए, भाषाई अल्पमत वालोंको बहुत कप्ट सहन करने पड़े, प्रदेशोंवे अन्य लोगो पर भयंकर हमसे 
हुए (जआसाम १९६१-१९६८) ओर प्रादेशिक सेनाएं स्थापित हुई। यह सत्य है कि ये सभी तथ्य 
चिन्ता पैदा करनेवाले है और राष्ट्र या प्रदेशकी प्रगति में बाधक है; पर समग्रतः देखने पर वम्बई 
आर पंजाबमें, जहाँ प्रजावी उचित म'गे ठुकरा दी गई थी, बड़े झगड़े हुए। इन प्रदेशोमे भी कितनी 
ही अनुचित मांगे प्रस्तुत की गई थी. पर उन्हें स्वीकार करनेका आग्रह चालू नहीं रखा गया धा। 

सबसे अधिक महत्वपूर्ण वात तो यह है कि भाषाके आधार पर पृनरंचनाके विरोधी भी 
राज्योंके निर्माणके छिए कोई निश्चित विकल्प नहीं सुझाते। प्रशासन विपयक्त दी जानेबाली 
दल्गील व्यवहारमे अथंहीन है. कारण कि ये सुविधा राज्य-निर्माणका तच्च न होकर शासनतत्रक्ी 
व्यवस्थास सम्बद्ध आनूपंगिक गणना है। साथ ही. यह भी शन्वीकार नहीं क्रिया जा सकता छि 
एकमापी राज्य प्रशासनकों दृष्टिसि भी श्लेप्ठ है। 


भापावार राज्य-रचनाकी प्रत्निया और परिणामोंकी चर्चा लम्बे समय तक चलेगी। पर 
इस प्रवारकी रचनासे वह॒तसे प्रदेशोको झान हा है। हां. अनेक जातियों और नापावार समुहोको 
रुखनेवाल आसामकी प्रादेशिक पुनरंचनाक्ा सदाल १९६६४से भारतके राजनीतिज्नोशों परेशान 


परता रहा है और उसके लिए अनेक विचित्र प्रवारके हल सुझाए जा रहे है। झगर शासामज्षो 


2 हट हक 
अपवाद मान ले तो नारतके राजनीतिक नवशेने प्रायः अस्तिम रदरूप घारण वार लिया है शोर 
उसने ज्ञाज़ तक्तदत: विसी महत्त्वपूर्ण परिव्तेनत्षी संनादनाएँ दिखाई नहीं देदी। छिर भी इन 
राज्याका निर्माणनायं अनी पूरा नहीं हशा है झौर हैेरपेर 
करना पड़ेगा। एक तो अपने यहां छोटे-मोदे दस समदायततभे इस 
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प्रकारके प्रदेशोंके लिए स्थान नहीं हो सकता; फिर भी सामान्य रूपसे संघ सरकारकी राज- 
धानीको संघ सरकारके अधिकारमें रखा जाता है। केनेडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकाके कितने ही 
पिछड़े हुए बिजन प्रदेशोंकों अथवा संस्थानोंकों इस प्रकारका दर्जा दिया जाता है। भारतके 
-शासित प्रदेश पिछड़े हुए भी नहीं हैं और निर्जन भी नहीं हैं। हिमांचल प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी, 
मणिपुर अथवा त्रिपुरा जैसे प्रदेशोंको स्थायी रूपसे केन्द्रके अधिकारमें नहीं रखा जा सकता। या 
तो उन्हें सम्पूर्ण-राज्य बना देना चाहिए या फिर उन्हें आसपासके प्रदेशोंमें विछीन कर देना चाहिए। 
ऐसा होने पर ही समवायतंत्रकी पूर्णाहुति हुई मानी जायेगी। १९६७के आरम्भमें गोवाके विलीनी- 
करणका प्रयोग जो असफल हुआ, उसे शोचनीय ही माना जाना चाहिए। 
दूसरी वात : विस्तार और आवादीकी दृप्टिसि भारतके बहुतसे राज्य अतिशय बड़े 
हैं; इससे प्रशासनिक क्षमता घटती है। नौकरशाही और छालूफीताशाही प्रवलू होती है और 
प्रजातंत्रमें लोगोंके मनमें जो अपनेपनकी भावना होनी चाहिए, वह पैदा नहीं हो पाती। अन्य 
संघीय तंत्रोंके साथ अगर तुलना कर तो अपने प्रदेशोंका वड़ा कद ध्यानमें आयेगा। दो करोड़की 
आबादी वाले केनेडामें दस राज्य हैं। सवा करोड़से कम आवादीवाले ऑस्ट्रेलियामें छ 
राज्य हैं। अठारह करोड़की आवादीवाले अमेरिकामें पचास राज्य हैं और पौन करोड़से भी कम 
आवादीवाले स्विस अपना प्रशासन पच्चीस केण्टोनके द्वारा चलाते हैं। तब फिर पचास करोड़की 
आवादीवाले भारतमें केवल सत्रह राज्य हैं। विशाल जन-संख्या वाले राज्योंके कारण 
समवायीतंत्रका पूरा छाभ छोगोंको नहीं मिछ पाता और राज्य स्थानीय कार्योमें पूरी 
जागृति और त्वरासे काम नहीं कर पाते। सभी राज्योंका विभाजन कर भारतमें पचाससे 
साठ छोटे-छोटे राज्योंका अगर निर्माण किया जाय तो यह सभी दृष्टियोंसे श्रेयस्कर होगा। इस 
प्रकारके कदम उठानेसे भाषाकीय राज्य-रचनाका सिद्धान्त भंग नहीं होता, कारण कि फेडरेशनमें 
भाषावार केवल एक-एक ही राज्यकी इकाई होनी चाहिए, इस प्रकारके आग्रहके लिए एक भी 
द्विगम्य कारण नहीं दिया जा सकता। डा० अम्बेदकरकी यह दलील अनुत्तरित है। (अमेरिकाके 


फंडरेशनमें अंग्रेजीमापी अनेक इकाइयाँ हैं)। छोटे, सुग्रथित राज्य प्रशासनिक और राजनीतिक 
विकासके लिए अत्यन्त जरूरी हैं। 


११० 5 स्वराज्य-दर्शन 
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घणादल। 


& : समवायतन्त्रका स्वरूप 


जैसाकि पिछले प्रवारणमें हम देख आए हैं, उसके अनुसार रचित और पुनस्संग्रटित इकाई 
राज्योंके संघरूप भारतके समवायतंत्रके स्वरूप और उसमें निहित समवायी तत्वकी मात्राक्ते विपयमे 
भारतीय राजनीत्तिके निष्णातोंके बीच उग्र चर्चा चलती रही है। इस प्रकारकी चत्राएँ अन्य समवायी 
रप्ट्रोंवे विषयमें भी चलती रहती है, क्योंकि परिस्थितियोंके अनुसार संघ्र सरकारक्रे बल्ावलमे 
सतत परिवर्तन होता रहता है। भारतके समवायीतंत्र-विपयक यह चर्चा विधेपष रूपसे उद्च रही है। 


जी काका २०८ 


यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि भारतका संविधान समवायी साना जाय या नहीं। हमारी संघ 
सरकार और इकाई राज्योंके वीचके सम्बन्धोंका अगर पूरा विश्लेषण किया जाय, तभी इस चर्चाझा 
रहस्य और उसमें निहित मूद्दे स्पष्ट हो सकते है। 

भारतके इकाई-राज्यों और संघ सरकारके बीच अनेक प्रवारके सम्बन्ध है जोर वे अलग- 
अलूग आधारों पर स्थित हैं। वधानिक संवंधोंकी सबिस्तार आलोचना संविधानमे दी गई है। एक 
तो सौ-डेढ़-सो वर्षसे चली आ रही रूढ़ियाँ और प्रणालियाँ जमी तक महत्वपूर्ण भाग अदा करती रहे 
हैं। दूसरे, देशमरमे हो रहे आथिक परिवर्तव और विशेषतः योजना-पद्धतिका इन संबंधों पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिव्रत देशमें बदल रही राजनीतिक परिस्थितियाँ, अूूग-भरूग 
राजनीतिक दलोंका वलावरढ तथा उनके परस्पर संघ्प और सम्पर्क नी इन संदंबोके निर्माणम 
महत्वपूर्ण योग देते है। अतः संघ सरकार और इकाई-राज्योंके वीचके संवंधोंकों पूर्णतः समझनेके 
लिये इन तमाम परिवर्लोका हिसाव देखना होगा। इन तीन परिवरोंमेसे दो--आधिक परिवर्तन 
और राजनीतिक परिस्थिति--सतत क्रियाशील है और उनके प्रभावके परिणामस्वरूप समवादी 
सम्बन्धोंमें सतत हेरपर होता रहता है। समग्र देशके लिए समवायतंत्र वास्तविक रूपमे स्थापित 


करनेका यह पहला प्रयोग है जौर भारतकी समवायी रचनाका स्वरूप अभी बन ही रहा हैं। 


१९६७ में हुए अम चुनावोंके परिणामस्वरूप भारतके जाठ राज्योंमे कांग्रेस विरोधी सरकारे 
दनने पर समवायी संबंध विषयक चर्चा जतिशय उम्र और विद्वेपपूर्ण हो गई है। 

यद्यपि संघ सरकार और इकाई-राज्योंके वीचके--विधेवक्त (ल्हाछ७७४७० , प्रता- 
सनिक (-५तीशशशासाई०ल० और आधिया 779एवथेएो-सदधघोछी संविदानमें खलकर छनाईदी 
गई है। समवायी संविधानोम संघ सरकार और इकाई-राज्योके दीच सत्ता विभाजित करनेद्ा प्रच्भ 
सबसे ददा और * 


हल नहीं दंट सदा है। अपने-अपने सत्ता-पेदके विपयर्भे झसंतोप, झदिक सत्ता सौर दिचत ब्टोर 
एल नज्ता दृट सदा ह। अपन-भपन्‍्र सक्तानज्षददा विपयनम झमताप, शादर्क्न सक्ता ज्ञाग दि बहार 


> ता >म जुगतनतदा स्ाक्जा "भी ए >> -चच+ पन्‍ततक अप उज.ुभत प्रत्नदा ण 
वंदाःट हश्न हाता हूं। जयव॒का काइए का सावधान अना तक इस प्रश्दशा सताएप्रद 
ल . शक 
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छवें परिशिष्टकी धारा २४६ 
सूची १: (संघ सूची ) 


संरक्षण, सेना, सैनिक कारखाने, वैदेशिक संबंध, रेलवे, यातायात, 
सूचना-संचार, न्यायतंत्र, कर, बैंक, मुद्रा, वीमा उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग, 
खनिज आदि घंधों पर अंकुश, शैक्षणिक-वैज्ञानिक संस्थाएँ, आयकर, चुंगी, 
जन-गणना, चुनाव, सरकारी हिसाबोंकी जाँच आदि रूगभग २२ राष्ट्रव्यापी 
महत्वके कार्य और अधिकारोंको अमलमें छाने तथा उन्तके विपयमें कानून 
बनानेकी सत्ता केन्द्र सरकारको सौंप दी गई है। 


सूची २: (राज्य सरकारके अधिकृत सत्ता) 


इस परिशिष्टकी दूसरी सूचीमें इकाई-राज्योंके सत्ता-क्षेत्रका विस्तृत 
वर्णन किया गया है। कृषि, पुलिस, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, निचली 
अदालतें, जंगल, मच्छीमारी, धरंशाला, होटलों जेसी स्थानीय और सामान्य 
जनताके दैनिक जीवनको स्पर्श करने वाली लगभग २० बातों पर 
राज्य सरकार ही कानून वना सकती है। ६५ धाराओं वाली इस सूचीमें 
राज्य सरकारोंकी आयके साधनोंका वर्णन भी किया गया है। राज्य 
सरकारके इस अवाधित सत्ता-क्षेत्रमें दखल देनेका केन्द्र सरकारकों जरा 
भी हक़ नहीं है। 


4 

सूची ३ : (संयुक्त सत्ता) 

इसके अतिरिक्त कितनी ही वातें ऐसी हैं, जिन पर केन्द्र सरकार और 
राज्य सरकार--दोनोंका संयुवत अधिकार है। ४७ धाराओं वाली इस 
सूचीकों संयुक्त (८००८णए7८४) सूची कहा गया है। दीवानी और फौज- 
दारी क़ानून, कौटुम्विक संबंध, मज़दूर कल्याण, सामाजिक संरक्षण, डाक्टरी, 
वकालरूुत आदि धंघों तथा भाव-नियमन, समाचार पत्र आदि ११ वातोंकों 
इस सूचीमें ले लिया गया है। इस सूचीमें जिसे ले लिया गया हो, उसके 
मामलेमें राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों ही कानून वना सकते हैं। जब तक 
केन्द्र सरकारका नियम न वना हो, तव त़क राज्यका कानून लागू रहता है; 
तत्पश्चात्‌ राज्यका कानून जितनी मात्रामें केन्र सरकारके कानूनके विरुद्ध 
जाता हो, उतनी मात्रामें वह निरस्त हुआ माना जाता है। 


११४ : स्व॒राज्य-दर्शन 


विग्द्ध संघर्ष सनी समवायी देशोंमें हमेशा देखनेको मिलता है। इस सत्ता-विभाजनके लिए विविध 
पद्धतियाँ मिलती हैं। उनमें अमेरिका द्वारा अपनाई गई पद्धति सबसे सरल है। उसके संविधानमें 
संघ सरकारकी सत्ताओंकी मात्र चौदह धाराओंवाली बहुत ही छोटी और अस्पप्ट यसृत्रोंवाली सूची दी 
गई है और शेष सभी सत्ताएं इकाई-राज्योंको सौप दी गई हैं। जबकि हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकारके 
सन्‌ १९६८के कानूनके अनुसार सत्ता-विभाजनके लिए सबसे क्लिप्ट पद्धति अपनायी गई है और केन 
सरकार तथा राज्य सरकारोंके बीच अनेक वार और अनावश्यक रूप से सत्ता-विभाजन किया 
गया है। 


विधेयक सम्बन्ध 


अब हम सबसे पहले विधेयक (7.८87520४०८) संबंधों पर विचार करेंगे। संविधानके 
सातवे परिशिष्टमें तीन सूचियाँ दी गई हैं। 

पहली सूची द्वारा संघकी केन्द्रीय सरकारके अधिकारकी सत्ताएँ, दूसरी सूचीमें इकाई-राज्योक्ते 
अधिकारकी सत्ताएँ और तीसरी सूचीमें दोनोंकी संयुवत सत्ताएँ निश्चित की गई है। 

पहली सूचीकी ९५ धाराओंके द्वारा संघ सरकारके विधेयक और कर विपयका सत्ता-छ्षेतरका 
निर्णरण किया गया है और ९६वी धारा द्वारा स्पप्ट किया गया है कि अन्यत्न वही भी यदि उल्देस 
न विया गया हो, तो ऐसी सभी शेप सत्ताएँ (रेट्झॉंवैपशाए ऐ0७ल७5) सघ सरवगारकों सोप 
दी गई हैं। धाराओंकी संख्या या सूचीकी रूम्बाईके कारण भारतीय संघ सरकारकी सत्ता, क्षन्‍्य संघ 
सरकारोंवी तुलूनामें. ऐसा मालूम होता है कि अधिक है। परन्तु अमेरिकन सविधान-सूचीकी 
१४ धाराओमें ही हम।री ८५ धारारेंमेंसे बहुतोंका समावेश हो जाता है, वयोकि हमारे सविधानकी 
धाराओमें पिप्टपेपण बहुत है। 


संवधानिक दृष्टिसे केन्द्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रोंमे समान और स्वतंत्र हैं। फिर नी 
पिछले बीस वर्षोेसि स्थापित परम्पराओंके अनुसार राज्य सरकार अगर छझस संवंधम सत्ताक्ा उपयोग 
करना चाहे तो उसे केन्द्र सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर केन्द्र सरकार इन मत्ताओंका 
उपयोग करे तो उसे मात्र राज्य सरकारको सूचना ही देनी रहती है 
एन तीनों सूचियोक्री तथ्यपूर्ण बनानेके बगरण एक बहुत ही वर परिणाम हुआ है। 
परिस्थितियोंदे अनुसार संघ सतरकारके सत्ता-क्षेत्रग्य विस्तार करनेके लिए अमेरिकी न्यायतंत्र 
हारा विकसित किया गया अभिप्नेत सत्ता (7 रजात्वे १0७०") विपयक सिद्धान्त नारतमे लाग नहीं 
किया जा सकता। इस सिद्धान्तके आधार पर अमेरिद्ाकी सर्वोच्च अदालतने सध सरदारकी 
सत्तामें वेहिसाइ और अकत्प्य वृद्धि कार दी है और अनपेल्ित परिस्पितियोंदा सामना करनेक्नी गदित 
उसे प्रदान की हैं। पर भारतमे ऐसा नहीं हो सकता। न्यायमूति कणियाने अपने एक फ्ैसलेम 
वकाहा था कि वेन्द्र सरकार और राज्योंके सत्ता-छेत्र दिधघानकी विस्तत सचियोंके सनसार 
निश्चित है। इन सूचियोंका समान वेधानिक सहत््व होनेके कारण एक सूचीता धकर्म-घटन ज्यादा 
उदार और दूसरीवा अपंघटन संकुचित झाधार पर नहीं किया जा महता। इस दस्दिसे देखने पर 
यह भय बना रहता है कि परिरियति और समयवे झनुसार तरमंशः और उपचाप सविधानमभें हेर 





समदाए्तन्तद्रता रबरूप : ११५ 


फेर कर सकने वाली अमेरिकन पद्धतिका लाभ न उठा सकनेके कारण हमारा संविधान कुछ अंशोमें 
अधिक जड़ और स्थितिचुस्त बन जायगा | 

परन्तु इस खतरेको दूर करनेके लिए और विधान-सत्ताके इस जड़ विभाजनको कुछ अंशोमें 
लचीका वंनानेके लिए अपने संविधानमें दो प्रकारकी व्यवस्थाएँ की गई हैं। इनमेंसे एक व्यवस्था 
ऐसी है कि कोई भी दो या दोसे अधिक राज्य सरकारें मिल कर अपने सत्ताज्षेत्रको दी गई वातोंके 
विपयमें कानून बनानेकी सत्ता संघ सरकारकों सौंप सकती हैं। दूसरी व्यवस्था यह है कि राज्योंको 
सौंपी गई बातोंसे सम्बद्ध कानून वनानेकी पाल्यामेण्टको जरूरत हैं या उसे उचित मानते हैं 
इस प्रकारका प्रस्ताव राज्यसभामें दो-विहाई मतोंसे पारित कर दिया जाय तो पालियामेण्ट इस 
कामको अपने हाथमें ले सकती है। 

इन दोनों व्यवस्थाओं पर यदाकदा अमर होता रहा है। विहार और वंगालकी सरकारोंने 
प्रस्ताव पारित कर दामोदर घाटीकी योजना पर अंकुश रखनेके लिए विशेष कार्पोरेशन बनानेकी 
सत्ता केन्द्रको सौंप दी थी। तो संविधानके अमलके शरूमें ही अनाजकी विकट परिस्थितियोंके कारण 
अनाजके उत्पादन, हेरफेर और वितरणकी सभी सत्ताएं राज्यसभाके द्वारा पारित प्रस्तावके आधार पर 
संघ सरकारको सौंप दी गई थीं। इस संदर्भमें एक यह टीका होती हुई दिखायी देती है कि दोनों प्रकार- 
की व्यवस्थाएँ संघीय तंत्रके सिद्धान्त को भंग करती हैं। एक सूचीमेंसे दूसरीमें अगर इस प्रकारका 
हेरफेर होता रहे तो शाइवत और अचल सत्ता-विभाजनका नियम भंग हुआ माना जायगा। परिणामतः 
संविधानमें परोक्ष रूपमें और पिछले दरवाजेसे सुधार होते रहेंगे। संघ सरकारका शासक पक्ष 
अगर राज्यसभा पर भी प्रभुत्व रखता हो, उस समय तो यह व्यवस्था अत्यन्त खतरे वाली बन जाती 
है। संविधान सभाकी वेठकमें पाटस्कर महोदयने कहा था: “इसके कारण राज्यकी स्वायत्तताकी 
धारणा हास्यास्पद बन जाती है।” इस टीकाके एक रूपमें सही होते हुए भी उससे घबरा जानेका कोई 
कारण नही है। राज्यशास्त्रके शुद्ध तकंवद्ध नियमोंकों भंग करनेमें कोई नैतिक या सैद्धाश्तिक 
प्रइन जुड़ा हुआ नहीं है। व्यवहारमें इस प्रकारका कोई जड़ नियम नहीं टिक सकता। मारत सरकारके 
भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल सिरवायीने उचित ढंगसे इस व्यवस्थाको समवायीतंत्रके अमरूमें अधिक लचीला- 
पन लानेमें निवारणरूप माना है। संविधान सभाके अध्यक्ष डॉ० अम्बेदकरने एक वार कहा था 
कि “समवायी राज्यतंत्रोंमें समी जगह दिखायी देनेवाली जड़ता और काननवाजियोंका 
पराभव करनेके लिए अभिनव मार्गोका विनियोग तो भारतके समवायीतंत्रकी विशेषता है।” यहाँ 
एक दूसरी वात स्पप्ट करना भी जरूरी है। इकाई-राज्योंको सौंपे गए सत्ता-क्षेत्रमें, सामान्यतः 
उनका प्रभुत्व स्वीकार किए जाने पर भी, अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों द्वारा स्वीकार की गई जिम्मेदारियों- 
को निभानेके लछिए संघ सरकार द्वारा चाहे जिस भामलेमें दखल दे सकनेवाली धारा भी राज्यकी 
स्वायत्तताका नाश करती है। अमेरिका जैसी संघ सरकारके पास इस तरहकी सत्ता न होनेके 
कारण वह अपार कटठिनाइयोंमें फँस जाती है। उदाहरणार्थ, अमेरिकाके राष्टपति थियोडोर रूजवेल्टने 
जापानक साथ अ-भेदभावकी नीतिका करार किया, पर सान्फ्रांसिककोके स्कलके बोर्डने उस पर 
अमझ करना अस्वीकार कर दिया और आखिरमें जापानके साथ हुए करारका अन्त हो गया ! 


इस प्रकारके कडु॒वे अनुमवकी भूमिकामें भारतमें की गईं यह व्यवस्था सामान्यतः उपयोगी और 
उचित मानी जानी चाहिए। यद्यपि इसका दु्पयोग होना असंभव नहीं है। 


११६ : स्वराज्य-दशन 





इस संदर्भमें एक इसरे मत्को देखें! संविधानमें किया गया सत्ता विभाजन क्ामतोरसे 
इस संब्मम एका दूसर सुदुका ढखख। सत्रिद्यानम किया गया नसत्ता-विभाजन क्षामतारस 





] 

स्थायी होता है; पर भारतीय संविध। न्‍नकी विशेषता तो बह ह 5 न बना ही 2. विफल मी 
स्ल हाता हूं; पर सानत्ताय सावधानक विदेपता तो बह हूं कि यह सत्ता-नवाजन स्थादा नक्ढां 
है। सामान्य या रोज़ानाकी ० परिस्धितिमें ही बह विभाजन छाग होता है। विदेगी क्ात्रमण 
हू। सामान्य था राज़ानाक रान्थातिम हां बहू विभाजन लागू हाता हूं। विद्या छात्रमण, 


।$ 
| 


रुक अव्यवस्था था आदिवा अराजकताके 5 समय सारे द्ेथमें था किसी पनिश्चित प्रदेशमें संकदा 
आन्तरिक अव्यवस्था या आशिवा अराजकताके समय सारे देशमें या किसी निश्चित प्रदेशम सकदा- 


रे /् 


बस्था लाग अधिवार संघीय सरकारको सौपा गया >> पल कल अल ग्रेपणा छिए जाने पर 
वस्था लायू करनदा आध्रवार सघाय सरकारका सापा गया हूं। बस प्रक्रानका धार जा दिए जाने पर 





सना: विम जन समाप्त पक दत्ता ४ परे ६ सर  + जआापजययरज ऊन वनानदों प- दकायद आअप््राशदीऱ वध फऋप़ 
ससा-विभाजन समाप्त हा जाता हैं और सभा वादाम कातून बनानको, शासन अलानका जान कर 


वसूल स्फ ल्ज्ज करनेकी जेतओ सत्ता पा सरकारदों ः डा उन्नत जाती 5 >> सी८ +> व्रानत स्ा+ऊ :८7 असाधारण *5८5:-.... उतिर्म 
पुल करनेंवा सत्ता सत्र सरकानइक हाथाम चली जाती है। सीधी वात कहें तो असावारण परिस्थितिम 


मारतमें रामवायीतंन खत्म होकर एकात्मक राज्य बन जाता है। 


इस प्रवार भारतके संविधानमे दोनो तरहके राज्यतंत्रोंकी व्यवस्था एक साथ की गई है। 


सामान्य परिस्थितिम समवायी रूपमें काम करनेवाल्य संविधान संकटकाल्में एक्कात्मक दने जाता 
है। इस प्रदारदी दोहरी परिवर्तनक्षमता (0०फएश./ी० (कफ्लाशीःओत।एं की व्यवस्था डदिसी 


०. ल्‍ €ः बल ल्‍ 


दूसरे संविधानमे नहीं की गई है। सही वात तो यह है कि संवादकालम कोर भी नियम 


तरहके अधिकारोंका प्रयोग करती हैं और वे संवेधानिक है था नहीं; इसी छानबीन हो 
अदालत या प्रजाजन नहीं कारता। परन्तु समवायतंत्रकों बैधानिक रुपसे रघणित कार देनेडी जो 
व्यवस्था भारतमे है, वह अन्यत्र कही नहीं है। 


प्रशासकीय सम्बन्ध 


संघ ओर शवाई-राज्योंके विधान-सम्वन्धोंकी उर्चा करनेके वाद क्षव उनके प्रशासनित्ा 


छेत्रके सम्वन्धोवी चर्चा वी जाय। आमतौरसे, जिन वातोंमें संघ और राज्यशों कानून ददाने और 
वार वसूद कारनेदी सत्ता मिली है, उसके प्रशासनकों चलानेकी सत्ता नी उसीडगे सोथ दी गई है। 


इसके अलावा संघ सरकार भी अपने प्रशासनवेंः कामोको चलानेक्षी सत्ता राज्य सरदारक्षो सौंप 
सवती है। उड़ीसामे हीराकृड वॉयके दननेके समय ऑडिट विनागने क्षापन्ति क्षी थी कि शाज्य 
सरकार हारा अपने दगमोदो सघ सरकारको सौपनेकी व्यवस्था सदिधानभे नहीं है। परिशामत: 
संदिधानमे विशेष संशोशद कर इसकी व्यवस्था की गई। अपने-अपने छेत्रम वास इरनेके लिए जरूरी 


े 


प्रशार्सार -ककर्ण ०३००-०ल >>, 7 4वारि फजलकन 5 7० का. 7०० 7-3 अन्‍ाजा-++मक जन पर ञ्छ 
खास।चदाः अधपिवारवादा यवत करनका, डउ २5 
हि 





बन्द दपच्ू ददशा ऋरत्ता 





सम्पद्ध सरकारोदो सौपी गई है। पर भेजी सासन-बागरसे चली जाई प्रणलीरेः 
सम्पद्ध सबन्दारादा सापा नर हू। पर क्षएजा भासन-बइगलूस चला आइ प्रणालाइ् 


महनूली विभागके उच्च सधिकारियोंदी पसंद और नियुक्तित आखिल भारतीय स्वर पर की उाती # 


शोर दादमे उन्हें अदग-अलढ्स राज्योमे दाद दिया 





एन अधिकारियोतों राज्य सरकारकी नीति और दिए गए शादेशके शनसान ह्यह्द्ार झरना 





दि न व्यूव्त्ूर दे 
घ्ता >> परंन्त न्य किसी ले अअ प्रवारवा +-+>>>- हएच 3 कक ए्ड़्गेट >> र»कन»>न्‍्कन्‍स्‍न, अन«कक--न कक कन+-कनन मकान ष्टा व्द- अच|> 
पडता हूं। पत्ततु उनह वसा का प्रवार्ता दण्ड ददस पहले राज्य सगशारझ्य छाह् नंगा 
च्क्ज्ण पद 7 हे क>ज-फाफाई -+ ना प्च्ती डे गंजरातन हर्चादा - दल ता सोदिटिलोटए एनन्‍कमम-क पअबण आम अाल्कन: 
जायागदा हउजनमात लगा पह्ता हू। मृजनात्म उअचाहा दिपय बदन हए सागरदाटा मामलम इस 
प्रकारदी उनमति सिए डिना ही दिए रए. लादेशओों गाउपड मसनकार दाना हट >> क 
'दारदव उनन्‍नमात ए टिनि हा दएु शणएु झादशदा शाज्य सननद्ार दागा राइस ले ना 


उक्त प्रकारकी व्यवस्था न तो तकसंगत ही है और न समवायी तंत्रके सिद्धान्तोंके अनुरूप ही। 
राज्य सरकारोंको यह स्वाभाविक रूपसे भी पसंद नहीं है। जवकि यथासंभव अधिक क्षेत्रोंमें संघ 
सरकार ऐसी सर्विसेज स्थापित करनेके लिए आतुर होती है। न्यायतंत्र, शिक्षा, वनविभाग, स्वास्थ्य 
विभाग और इंजीनियरिंग विभाग विपयक इस प्रकारकी व्यवस्था शुरू करनेके लिए राज्य सरकारोंसे 
वारवार अनुरोब किया जाता है और १९६६से अखिल भारतीय जंगल सर्विस शुरू की गई है। पर 
वहुतसे राज्योंने एक या दूसरे वहानेकी आड़में अथवा कोई बहाना बनाए बिना ही इस तरहकी 
दरख्वास्तोंकी टाला है। एक रूपमें देखने पर तो यह राष्ट्रीय ऐक्प और, कार्यक्षमता दोनों ही 
दृष्टिसि छाभप्रद है कि महत्त्वपूर्ण कामोंके लिए राप्ट्रव्यापी स्तर पर कमेचारियोंकी पसंद और 
नियुक्ति की जाय। पर दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि इससे राज्योंकी स्वायत्तताको बहुत बड़ी क्षति 
पहुँचती है। 


हम यह देख आए हैं कि इकाई-राज्योंको सौंपी गई प्रशासनिक क्षेत्रकी स्वायत्तताके सिद्धान्तकी 
उपेक्षा होनेमें कारणभूत अंग्रेजी शासनकालरूकी प्रणालियाँ ही हैं। इन प्रणालियोंके कारण जिस 
प्रकार राज्य सरकारोंको सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार कुछ बातोंमें संघ सरकारको भी असुविधा 
होती है। अपने द्वारा बनाये गये कानूनोंके अमल करानेके लिए राज्यके तमाम अधिकारियोंको 
राज्य सरकारोंके द्वारा या सीधे ही आदेश देनेका अधिकार संघ सरकारका है| इस प्रकारके आदेशका 
पालन न होने पर या संकट उपस्थित होनेकी घोषणा कर राज्यके प्रवन्धको अपने हाथों में ले 
लेनेकी सत्ता संघ सरकारकों सौंपी गई है। विज्ञेपत्ता तो यह है कि एकात्म राज्यके अनुकूल दिखाई 
देनेवाली यह व्यवस्था ऊपर-ऊपरसे संघ सरकारके राभकी लगने पर भी, वास्तवमें, उससे बिल्कुल 
उल्टी है। 


राज्यके प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर होतेके कारण पालियामेण्टके कानूनोंके निष्पादनके लिए 
संघ सरकारने अपना कोई अछग तंत्र नहीं रखा है। आयकरकी अनिवार्य वसूली राज्यके कलेक्टर 
करते हैं, संघीय नियमको तोड़ने पर अपराधियोंको राज्यकी पुलिस पकड़ती है और उन्हें राज्यकी जेलोंमें 
रखा जाता है। भारत सरकारके विशेष निमंत्रण पर उसके व्यवस्थातंत्रका परीक्षण करनेवाले पाल 
एपलवीने अपनी रिपोर्टमें बताया है : “अपनी राजनीतिका अमर करानेके लिए संघ सरकारको 
राज्य सरकारके व्यवस्थातंत्र पर निर्मर रहनेके कारण भारतका संघीय तंत्र प्रशासनिक दृप्टिसे 
अत्यन्त दुर्वल है।” राज्योंको मार्गदर्शन देने, सुझाव देने और आदेश देनेकी सत्ता संघ सरकारकी 
होने पर भी इस सत्ताका उपयोग नहीं किया जा सकता; कारण कि उसके कार्यान्वयन में ढिलाई, 
लापरवाही या उपेक्षा वृत्तिके कारण राज्य सरकार संघ सरकारकी नीतिको असफल बना देती हैं। 
संकटकी स्थिति घोषित कर और राज्यका प्रवन्व अपने हाथोंमें छे लेने पर भी संप्न सरकारकी सत्ताका 
तनिक भी उपयोग नहीं हो पाता। एपलवी ने तो इस तरहका मत प्रदर्शित किया है कि : “राष्ट्रीय 
हितके लिए अपेक्षित कामोंको पूरा करनेकी तंत्र व्यवस्थाके लिये भारतको जितना राज्यों पर आश्रित 
रहना पड़ता है, उतना अन्य किसी भी संघीय सरकारको नहीं रहना पड़ता।” उसने इस 
दृष्टिसि अपनी संध सरकारकों “विश्वकी सबसे कमजोर संघ सरकार” कहा है। राज्योंकी स्वायत्तताकी 


११८ : स्वराज्य-दर्शन 


धारणा जितनी विकसित होती जायगी, त्यों-त्यों इस दुर्बनब्ताके दशन अधिक स्पप्ट होने छूगेगे, 
उसकी यह भविष्य वाणी आज अनेक वर्षोके बाद सच होती दिखाई देती है। 

घस तरह अंग्रेजी ासनके समय स्थापित एकात्मक तंत्रसे सम्बद्ध प्रणात्ियाँ दुबारी तलूवा 
जैसा काम करती है। संघ सरकार अपनी नीतियों पर अमर करानेमें अद्क्ष] बन जाती है और 
राज्य सरवार अपन सत्ता-क्षत्रम एकाधिद्ृ ते शासनका उपयाग नह्मा कर सक्ता। या रा 
मतभेदोंका निराकरण करनेके लिए और सर्वसम्मत हल खोंजनेके छिए अछ्ग-अलूग विभागोंके 
मंत्रियोंकी बेठक इधर-उवबर होती रहती हैं। राज्योंके स्वायत्त-छ्षेत्रमें निहित बातोंस सम्बद्ध नीति 
तय करनेवाल्य यह सम्मेलन राज्योंकी स्वायत्ततामें बाधक है और अनेक वार तो उनके कामोमे 
अड़चने पैदा करता है। 


गा । 


याक 


जैसा कि हम ऊपर देख आए हैं, संविधान समवायी होते हुए भी प्रशासनिक व्यवस्था अनेक 
अंधोंमें एकात्मक ढांचेकी अवधारणाके अनुसार चछती है। पर इससे हमें एकात्मक तंत्रका पूरा 
छाभ नहीं मिलता । यह दूसरी वात है कि पिछले वीस वर्षमि एक ही राजनतिक दलूके हाथ में व्यवस्था- 
तंत्र रहनेके कारण यह दुर्व्ता दिखाई न दी हो। लेकिन अल्ग-अछूग शाज्योका प्रबन्ध झब 
अरूग-अलग दलोंके हाथोंमें आनेसे ये प्रशासन-सम्बन्धी कमियाँ दिखाई देने छूगी है। 


आशिक सम्बन्ध 


संघ सरकार और राज्योंके वीच आर्थिक सम्बन्धोंके मुद्दे अधिक जटिल है। इस चचकि 
आरम्भमें यह स्पप्ट कर देना चाहिए कि कामों और जिम्मेदारियोंके अनु रूप हो, बइतनी मात्राम 
वार और वित्तीय आय-व्ययका वेटवारा करनेका प्रइन विश्वके समवायीतंत्रम सतोपहनक 
ढंग से हल नहीं हो सका है। भारतकी संघ सरकारको १२ प्रकारके कर लूमानेकी सत्ता 
दी गई हैं; जिसमें आयकर, व्यापारियोंगी पेढ़ी पर कर और आवकारी-चुंगी मुस्य माने 
जाते है। राज्य सरकारे १९ तरहके कार लूगा सकती हैं; जिसमें मुख्यतः जमीन का रूगान, 
वन्य कर और वाहन करका समावेश होता है। संघ सरकारकों दिए गए क्षेत्र समृद्ध 
ओर विवासगामी होनेसे सभी संघीय राप्ट्रोंके समाव हमारी संघ सरकार भी जिम्मेदारियोदे 
अनुपातमें ज्यादा आय प्राप्त करती हैं। राज्योडी आय कम हैं जौर जनताके स्वास्थ्य, शिक्षा, 
कानून और व्यवस्था आदि कल्याणकार्योद्ी जिम्मेदारी राज्य सरकारोंकों निमानी पह़ती 


हैं। इस तरहके उपयोगी किन्तु अनुत्पादक का्मोंमें आयकी अपेक्षा खर्च अधिक होता है और 
राज्य सरवारको अत्यधिक वित्तीय कठिनाई उठानी पहती है। इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम 

प्रा० पामरकी गणनाके अनुसार. सभी राज्योंकी जाय एकत्र करने पर नी संघ सरक्ारक्षी कायके 
मुकाबिलेम बड़ी मुश्किखसे पौने भागी होती हैं। ६९६७-६८ के झाय-ब्ययक्में सभी राज्योकी 
कुद भाय २.६७८ करोड़ र० थी, जदकिः संघ सरकारवी जाय ३,६१९ करोड रु० थी। संघ सरदारके 
पास कर द्वारा एकव्र इस राशिका कितना हिस्सा राज्योके दीच दाँटा जाय, इसके लिए संविदानसें 
पारा ६८० के अनुसार एस प्रदारदत व्यवन्पा है कि संघ सरवारतों प्रत्येक पाँचदे दर्प था उससे 
पहले एफ वित्त ज्ञायोग सफाणात्तट (.एाषंण्तंणण की नियक्षि करती चाहिए। संघ सरदारदे 


जा हए७ए। संथध सबन्‍दा 


रूमटापतन्त्रक्मा स्दरूए ४: ११५ 


किस करका कितना हिस्सा किस ढंगसे वाँठा जाये आदिसे सम्बद्ध सिद्धान्त और नियम यह आयोग 
निश्चित करता है। इस आयोगने राज्योंके बीच बटने वाली रकमको सदा बढ़ाया ही है। पहली 
पंचवर्षीय योजनाके वर्षोमें संघ सरकार प्रति वर्ष ६५ करोड़ रु० विनियत करती थी, उसके बाद 
१०९५७-६ २में पाँच सालोंके लिए रकम प्रति वर्ष २३९ करोड़ रु० निश्चित की गई। १९६७-६८ 
में संघ सरकारने राज्योंको ३७० करोड़ और १९६८-६९ में ६२७ करोड़ रु० दिए थे। इसके अति- 
रिवित संघ सरकार राज्योंको दो प्रकारकी ग्रान्ट्स भी दे सकती है। आय-व्ययकको संतुलित बनानेके 
लिए या स्वयंकों ठीक प्रतीत हो उस आधार पर और शर्तो पर किसी विशिष्ट काममें सहायता 
देनेके लिए राज्यकों संघकी ओरसे अनुदान और कजे दिए जाते हैं। नीवे दिए हुए रेखाचित्रसे यह 
स्पप्ट हो जायगा कि वित्त आयोग द्वारा निश्चित रकमकी अपेक्षा संध सरकार बहुत बड़ी रकम 
अनुदान अथवा कजंके रूपमें देती है। 


अपने प्रदेशका आर्थिक और सामाजिक विकास करनेके लिए और खुदको दिए कल्याण- 
कार्यकों पूरा करनेके लिए राज्य सरकारोंके पास पूरी मात्रामें धन न होनेके कारण उन्हें हमेशा 
संघ सरकारका मुँह ताकते रहना पड़ता 











छ है। अपनी राजनीतिके निर्माणमें और 
हु, प्रवन्धके विषयमें भी उन्हें संघ सरकारकी 
ड सलाह या आदेशके अनुसार चलना पड़ता 

है। संविधानने जिस क्षेत्रमें सत्ता प्रदान की 
न्‍ हो, उस क्षेत्रमें भी राज्य सरकार उन्मुक्त 
ः होकर काम नहीं कर सकतीं। संघ सरकार 
22 और इकाई-राज्य या राज्योंमें अलुग- 
् ३-२ (३२ी याज्षना) अलग दलोंके जब शासन चलते हों, उस 
ये | 63740 20४8 समय संघ सरकार हमारे प्रति द्वेप या 
तु मिल मम पक्षपात रखती है, इस प्रकारकी भावना 
हे 3० ४२७(७४७-६४१९९४२-४७| और तज्जन्य राजनीतिक संकीर्णता 
ट्ि सन्‌ १९६७के वाद पैदा होती रही है। 
्ि इस तरहकी लम्बे समय तक चलते 
हि रहने वाली सतत आर्थिक कंगालीका 





व्नोना ७ 3९९ १६४११. २९६९४ 





एक बुरा परिणाम यह हुआ है कि राज्य 
सरकारें संघ सरकारकी कजंदार वन 
गई हैं। सन्‌ १९४४में इस तरहका 
कर्ज ४४ करोड़ रु० था, जो १९५६में 
८७६ करोड़ रु० हुआ और १९६७में ४,८४० करोड़ रु० का हो गया है। इसके अतिरिक्त 
राज्यों-सरकारोंको संघ सरकारसे यदाकदा अधिविकर्प (07००7०६७ लेना पड़ता है। यों इस 
रकमको वापिस कर दिया जाता रहा है, पर यह रकम वर्पानुवर्ष बढ़ती ही जाती है। 


तुलन राशि २३. २४१३ २८४९ 


(भाखदे में प्रक्त आंकड़े करोड़ मे है) 


१२० : स्वराण्य-दर्शन 


से तरह अपने संविधानका ढांचा वछ इस प्रकारका है कि संघ सर्व वाधिक सद्दाग्मता 








लए बिना राज्य सरकार अबना खर्च निमा नहीं सकती। कल्याण राज्यक्रा आद्श स्वोकार कर 
लेने बाल राप्ट्रोमें प्रजाकों दी जानेवाली सुविधाओंमं कटोती करना लगमंग अमंभव है। राज्य 
सरकारें भी अपने-अपने प्रदे योंसे गरीवी दूर करनेके लिए आवश्यक विकास कार्योकी रोकनेके च्ए 
त॑यार नहीं होंगी । दोनों क्रारणोंक परिणामस्वरूप राज्य संघसे ग्रान्द प्राप्त करनेके लिए दौह-वूप 


करनेवाली पेढियोंके समान बन गए है। श्री राजगोयाल्मचारीकी यह उक्ति वास्तविकता उन गई है। 
संघ सरकारकी मदद पर निर्भर रहनेके कारण ये राज्य परोपजीवी वन गए हैं ओर आर्थिक जिम्मेदारी 
निमानेमें स्गड़ा करते हैं। प्रशासनिक खर्चमें कटोती करके या राज्यके प्रजा-जनो पर अधिक कार 
बढ़ावार उन्हें नाराज करनेके बदले संघ सरकारसे, किसी भी प्रकारसे, सहावता लेना उन्हें क्षधिक 
पसंद है। अपने वार्मचारियोंके मंहगाई-मत्तेकों बढ़ानेसे उत्पन्न खतरे बोझको उठानेसे संघ सरकार 
द्वारा इनकार किए जाने पर १९६७में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेशमें गंभीर संकट पैदा हो गया था । 
सस्ता अनाज देनेकी योजन।में सहायक होनेसे इनकार करने कारण १९६७-६८में मद्रास और 
वारदकी सरकारोने केन्द्र सरकारवेः खिल्शफ पर्याप्त रोप प्रदर्शित किया था। महसूल नावृद्वीके द्वारा 
गरीब किसानोंको राहत देनेका वचन अनेक राज्योंकी संयुक्‍त मोर्चा सरकारोंकि द्वारा *£: 
पर भी वहुतसे राज्य उस पर अमल नहीं कर सके, वयोकि संघ सरकार द्वारा यह रपप्ट वर दिया 
गया था कि इस प्रकार उत्पन्न कमीको पुरा करनेमें संघ सरकार मदद नहीं पारेगी। अपेक्षानूव॒ रू 
आशिवा सहायता न मिलने पर संघ सरकारके खिलाफ पक्षपातका आरोप छगानेभे राज्य सरबारे 
चूवाती नहीं हैँ और अगर इस प्रकारकी सहायता मिल सकती हो तो वे अपनी राजन॑तिक धोर 
प्रशासकीय स्वायत्तताकी वलि तक देनेमें भी नहीं हिचकती। यों अन्य संघीय राज्योंमें भी इस 
प्रदारकी स्थिति दिखाई दंती है। अमेरिकाके इकाई-राज्योंकी तुलूनामें हमारी राज्य सरबारे 
अपंग वाम हैं और समृद्ध अधिक है; यह वाहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहं 
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हम देख चूवेः हैं विः संध और राज्योंके वीच विधान, प्रशासनिक और ज्ाथिक्र संदधोदी 
संतोयप्रद रुपमें व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी है, जिसमे संधीयतंत्र पद्धतिका ही दृछ शशमे 


पाम बारता लगनग असंभव हो गया है। 


बल्याण राज्यवाग आदर्श अपनानेवाले काटुनिक उद्योग-प्रघान कौर सुगठित समाज्कछे लिए 
संघीय व्ादत्यादा चारटदा कितिन तंदा इपयादवा प्र संद्ध होता सजा चर्चा न दिच्चारणण गानज्द्ध द्विद्वान नोमे 


ब्व( 





हनी सी सरदार एवा दा उसे ज्गामिे उछिधातधिझ इनाद्ा 
पच रहा (ू। जपतुदा सना समदाया ठेदाम सघाय सरदार एव या दूसरे इंगसे अधिवाधिए मात्रामे 
गक्तियाली होगी जाती है और इद्ई-राज्योंदे सत्ता-्लेद शौर स्दायचतदा डिपयता मच्तब्योंें बडा 
है ले ये स्व तान््ह्त जार नायक ० अ 2 6 50 0 पी की 

हट न पस् व अर आरा व्श्लिपि ० हून+ अजबनण अनजान अनदान क्लनतर अन्‍भात न्‍ के 

परिदर्तन हो रह हूं। क्षतः सत्ता-दिभाजनवा विश्लेषण बन दैंट + हूने झाजस झापनद सधघाएर सलघटनरा 
स्वरापकी परी प्रतीति गहीं है 22८ (37 की जम पड 
स्पर पूरा ताज नहा हा पता । रच सम्दन्धाक् अआणाया संदविधानम परोज्ष दा पत्यपा रापम 
समादाएतन्तद्रणशा राय : $+६१ 


| 


कल्पित समग्र ढाँचे पर विचार करना पड़ेगा। संविधानकी विखरी हुई घाराओंका और राज्योंके स्थान 
और स्व॒रका माय भी हमें निकालना पड़ेगा। अनेक समवायी संघ राज्योंमें इकाई-राज्योंको 
अपना संविधान बनाने और उसमें परिवर्तत करनेका अधिकार होता है। अच्तर्राष्ट्रीय उल्झनोंके 
कारण हमारे यहाँ काइमी रको स्वतंत्र विधान दिया गया है। पर अन्य किसी भी इकाई-राज्यका 
अपना संविधान नहीं हैं। यद्यपि संघ पालियामेण्टमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करनेवाली राज्य-सभाको 
चुननेकी सत्ता राज्योंकी विधान-समाओंकों दी गई है, पर सभी राज्योंको समान प्रतिनिधित्व नहीं 
दिया गया है। इन प्रतिनिधियोंकी संख्या वहुधा आवादीके अनुपातमें निश्चित की गई है; अतः छोटे 
राज्योंकी आवाज कमजोर रहती है। हमारे संविधानमें यह आशंका दिखाई देती है कि कहीं राज्यों- 
को दी गई सत्ताओंका दुरुपयोग तो नहीं हो जायगा। अपना न्यायतंत्र सुयोजित रखा गया है और 
राज्योंके सभी वड़े न्‍्यायालूयोंके न्‍्यायाधीशोंकी नियुक्ति संघका राष्ट्रपति करता है. । न्‍्यायालयोंके 
कार्य-व्यापार विषयक राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपतिकी अनुमतिके अमावमें छात्र 
नहीं किए जा सकते। राज्य विधान सभाओंके चुनावोंका संचालन संघ सरकार ह्वारा नियुक्त 
चुनाव आयोग करता है। इस प्रथाके समर्थनमें कितनी ही दलीलें दी जा सकती हैं, पर 'राज्योंकी 
स्वायत्तता और सत्ता-विभाजनके समवायी सिद्धान्तके साथ इसका मेल नहीं बैठता ।--इस प्रकार 
श्री ए० के० चन्दा द्वारा फेडरालिज्म इन इण्डिया नामक पुस्तकमें की गई टटिप्पणीमें बहुत हो तथ्य 
समाविष्ठ है। 


राज्यपालोंकी नियुक्ति ओर सत्ता 


इकाई-राज्योंके मुख्य अधिकारीके रूपमें और उनके प्रशासन पर देख-रेख रखनेके लिए , 
राज्यपालोंको नियुक्त करनेकी सत्ता संघ सरकारके हाथमें है। अधिकतर इस पद पर राजनीतिसे 
अवकाश-अप्त अथवा उससे निवृत्त राजनीतिज्न या सेवा-निवृत्त अधिकारियोंकी नियुक्ति की 
जाती है। | 

श्री पटुमथानु पिल्‍्ले, श्री अजितप्रसाद जैन या डॉ० सम्पु्णनिन्‍्दके साथ जिस प्रकार हुआ, 
ठीक वैसे ही स्थानीय राजनीतिकी उलझनोंको हल करनेके लछिए भी कितनी ही बार ये नियुक्तियां 
की जाती हैं। वम्बईके एक भूतपूर्व राज्ययालने एक सावंजनिक सभामें कहा था; जिसके अनुसार 
राज्यपाल विराद कठपुतलियोंके समान है और राज्यके शासनतंत्रमें जब तक शक्तिशाली दल या 
पक्षका भ्रभाव रहता है, तव तक उसके हाथमें कुछ भी सत्ता नहीं होती। संघके अनुसार ही 
राज्योंमें मी हमने संसदीय प्रणालीको स्वीकार किया है। परिणामतः राज्यपाल अपनी लगभग सभी 
सत्ताओंका उपयोग प्रधान-मण्डल द्वारा दी गई सलाहके अनुसार करता है। पर यह विधान सभी 
जगह छागू नहीं होता। संविधानमें राज्यपालकों अनेक विशिप्ट अधिकार दिए गए हैं और उनमेंसे 
कितने ही अधिकारोंका उपयोग प्रधान-मण्डलकी सलाहके अनसार न कर उसे अपने व्यक्तिगत 
विवेकके आधार पर करना होता है। हु ह 

असमके राज्यपालकों आदिवासियों और पहाड़ी क्षेत्रोंके प्रशासनसे सम्बद्ध कितने ही 
स्वतंत्र अविकार दिए गए हैं। किसी मी राज्यकी विधान सभाके द्वारा पास किया हुआ कानून राज्यपाल- 
की स्वीकृतिके अमावमें छागू नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष प्रकारके कानूनोंके लिए संघ 
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सरकारकी अनुमत्ति लेना अनिवार्य है। क्षमर राज्यपालको ठोक लगे तो वह किसी भी कानूनकी 
राष्ट्रपतिकी अनुमति लेनेद्ाा निरवरय करके उसे एक तरफ रुख सक्तता है। राज्ययात्कों किसी मी 
व्यक्तिकों प्रधान-मण्दल बनानेवो र्तिए झ्ामंत्रण इेनेक्रा अथवा प्रधान 
अधिकार है। एन अधिकारोंकों लेकर अपने देशमें काफ़ी चर्चा हुई है; पर वंधानिक सत्ता और 
प्रजावत्रकी रूढ़ प्रणात्ियोंक अनुसार राज्यके सबसे कड्े अधिकारीक्ों बह अधिकान प्राप्त हैं। बह 
प्रधान-मण्डल विधान समाके प्रति उत्तरदायी होनेके कारण विधान समाको उसे क्षपदस्थ करनेक 
पूरा अधिवार है, पर राज्यपाल हारा की गई नियुक्तिकी बैबानिकताकों स्यायाल्य या विधान समामे 
चुनौती देनेका अधिकार विसीकों भी नह विधान समाका सदस्थ न हो; ऐसे व्यक्ष्तियों-- 
चक्रवर्ती राजगोयाल्यवारी और श्री विस्वेब्वरीप्र साद मंडद--की नियुवित कर नाज्यपाल कषपनी विशिस्‍्ट 


नत्तादा प्रदर्शन वारा सके थे। अगर राजनीतिक अथवा प्रणासनिक रूपमे था कन्ध किसी कारपनसे 





श्णि ० 


ज्यका प्रशासन चलना संभव न हो तो इस आगयकी हस्पोर्ट राज्यपाल संबधे चप्ट्रपतिकों भेज 
सबाता हैं और संघका राष्ट्रपति संवाटावस्था घोषित कर शासनकी वागडोर कषपने हाथमेंले 
सकाता है तथा उसके सभी अधिकारोंक्रा उपयोग राज्यपालके द्ारा होनेके कगरण साज्यपाल 





सर्वसत्ताधीश बन जाया है । 
राज्यवय प्रशासन शम्हारू केने तथा गत्ताके उपयोगवा क्रम पिछले २० दर्पमि आपने यहां 
वार-यार हुआ है। धंस्रम, काइमीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और मद्रास सहित प्राय झमरत 
शाज्योने थोड़े या ज्यादा समयदे लिए राष्ट्रपति शासन (व्यंवलाह रियो०) साय शिय्रा जा 
॥| 


चुव। है। इस मामछेगे सवसे अमागा राज्य केरल है। राजनीतिदा दृष्टिस गदसे झधिए छागूति 
झुपनेदाले बोर शिक्षाकी दृप्टिसि सतसे अधिक प्रगतिर्णील राज्यमे राज्यपाटकों कपनी रत्तादा 


डडि 


वार-वार उपयोग वरना पड़ा हैं. जो जत्यन्त घोच्र्त/ण और दिन्दादी वात हैं। बमजोन दलोडे 
विस्तार॒की बोरलीय परिस्थिति अन्य शणज्योमे भी पँठ गई है और घतेझ दाज्योरे हि 
रारकार स्थापित दारता अब सम्भव हूं। नहा है। क्षतः इस प्रद्ार राज्यपालजा द्वारा मसा- 
उपयोगगें थानेवी सभावना वही है। 


यद्यपि एद।ई-राज्योदी सत्ताकों समाप्त ढार देदेवाली सत्ता बिसी भी माघ मग्दाप्के पार 








टी है, पिरा भी दारतवमे यह देखने को मिझता हैं वि रत्तालेलपता कया दास्ल्थार ददलने बाली 
३ 
सब्जग रका आरिगिस्ता से एहाबाश जनता प्रझ्ञातद्राय सासनंदा दल संघ सरहााबनदा एजश्ट् राष 
शजपपार: '#उक वर णाः कर न ब््य ++ एएरागालिव पल पप्ट्पतिदा घ्रस्स्स ->->० ०5०५ ज्ज्ज न 
हडरयबानखा एदाववाना गासद पसंद परता _््]ू-+ए्रगानूएुएट गाप्ट्रूणडडटा शासददों मांगे भा 
बःरती है 
ग्ब्दा हु। 
स्ल्क्> बणणानी« प्रा ईसनजमल आन्‍पालव्क पर जब नादा तथा व. अआचलनओओ- क्दि कऋाजफाज-एा एकता: * वजन 2+--5- 
दशक सभा प्रशारतादछ न्लूरा पर ऊुद तक एच हा शाउ्ी,दिणशा दलादा प्रभाव छा, तव तय 
शाज्य्यादयी साया :एनप्र्गित्रा एरन्मिझ सपाद दिए सही दे मसाक्ात था। ४६४६ के नम 
हट जया ६ गण पाप ७-३६ पते दे शत्राए था। २६४६४ चदावाह 





हुआ है। जैसाकि हम ऊपर देख आए हैं कि ऐसे पद पर अधिकांशतः राजनीतिमें मुख्य भूमिका 
अदा करनेवाले व्यक्तियोंकी ही नियुक्तितयाँ हुई हैं। केरलूके राज्यपाल पद पर आसीन होने पर भी 
श्रीमती इन्दिरा गांवीकों प्रधानमंत्रीके रूपमें पसंद किए जानेकी प्रक्रियामें सक्रिय भाग लेनेवाले 
श्री अजितप्रसाद जैनका उदाहरण महत्वपूर्ण होते हुए भी अनन्य नहीं है। कितनी ही नियुवित॒याँ तो 
इससे भी अधिक निद्य हैं। श्री फाज़िल अली जैसे न्यायाधीशों और श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर तथा 
सरदार हुकुमसिह जैसे स्पीकरोंकी इस पद पर नियुकितियाँ कर संघ सरकारने इस पदकी 
निष्पक्षताकों खतरेमें डाल दिया है। 


पिछले २५ वर्षो्में अनेक शिकायतें इस प्रकारकी सामने आती रही हैं कि राज्यपाल पक्ष- 
पातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। थ्रे सलकी सब गलरूत नहीं हैं। राष्ट्रपतिके शासनकों लागू करनेमें भी 
पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। १९५८में केरलकी साम्यवादी सरकारके खिलाफ तूफान उठ 
खड़े होनेसे राष्ट्रपतिका शासन स्थापित किया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें 
संसदीय प्रजातंत्र और संधीय संघटनाके सिद्धान्तोंकों भंग किया गया था। भाषावार राज्य-रचना 
और गोहत्याके कारण उठे आन्दोलनको लेकर अनेक प्रदेशोंमें बड़े पैमाने पर -अराजकता फैल 
जाने पर भी उन प्रदेशोंकी कांग्रेस सरकारोंको अपदस्थ नहीं किया गया था। यह बात ध्यान देने योग्य 
है और संघ सरकार तथा उसके प्रतिनिधिरूप राज्यपालकी तटस्थताके विषयमें शंकाकों जन्म देने 
वाली है। संघीय सम्बन्धोंसे सम्बद्ध प्रश्नोंके नाजुक बत जानेकी भी संभावता है। उस समय पिछले 
दो दशकोंके अनुभव, जिनके कारण राज्यपालोंके प्रति अश्वद्धा जन्मी है, महत्वपूर्ण भाग अदा करेंगे। 
कोई भी दूसरी समवायी सरकार राज्यों पर अंकुश रखने और उनकी राजनीतिमें इतने प्रत्यक्ष रुपसे 
हस्तक्षेप करनेकी सत्ता नहीं रखती । यह त्रिटिश कालकी शासन-प्रणालीका प्रभाव है और हमें इसमें 
कुछ मी अनपेक्षित नहीं लगता । 


संघ सरकारकी एकात्मक सत्ता ! 


भारतीय संविवानमें एक ऐसी घारा दिखाई देती है, जो समवायीतंत्रके मूलभूत सिद्धान्तकों जड़से 
ही उखाड़ फेंकनेमें समर्थ है। जिस समय संविधान बनाया गया, उस समय राज्यकी रचना सरछतासे 
की जा सके, इस हेतुसे संविधानकी घारा सक्ते अनुसार राज्योंका निर्माण करने, उतकी सीमाओंमें 
हेरफेर करने और उनके नामोंको वदरू देनेकी एकमात्र सत्ता संघ सरकारकों सौंप दी गई है। 
पालियामेण्ट केवल वहुमतसे ऐसा कर सकती है। पालियामेण्टमें ही इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जा सकता है और राष्ट्रपतिके द्वारा दिए गए समयके भीतर ही राज्योंकों अभिप्राय देना होता है। 
ये अभिम्राय वन्धनकर्ता नहीं होते। इस तरह, भारतमें इकाई-राज्योंके निर्माण करने और उनके 
नाश करनेकी सत्ता संघ सरकारके हाथमें दे दी गई है। समवायी संघ अर्थात्‌ 'अविनाशी' राज्योंका 
शाइवत अधिमिल्न--इस तरहका अर्थ सामान्यतः किया जाता है। हमारे यहाँ अधिमिलन शाश्वत 
होने पर भी इकाई-राज्य अविनाज्ञी नहीं है। पिछले अध्यायमें, जैसाकि हम देख आए हैं, इन राज्योंकी 


पुनरंचना हमेशा होती ही रही है और आगे भी उसका होना संभव है। भारत सरकारने इस सत्ताका 
मनचाहा उपयोग किया है। . 


१२४ : स्वराज्य-दर्शन 


3८ भ 5 ५ 
न 


- दाने जज पह 54. >5. उ्शीलललए ६. अपरेका सत्ता 52 द्थ्ध दर रा 

विशेष वात तो यह है कि सभी स्वीकार करते हैं कि इस प्रकारकों सत्ता जाइश्यक थो सार 

ब्ल्ज्जाक् पता सम्नद सर्भ £. ८० य्ोंकों सतप्ट न खिल >+ च्दए दिया गया >> फिक दी लन्ड पाया ता 
इसवा उपयोग बहथधा सम्बद्ध समा पल्लाकी सतुप्द करनके दिए किया गया हूं। न मभायहब्यठस्था 
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समवायी सिद्धास्तकी भंग करती है और संघ सरबारके द्वारा किसी भी समय इसके दुरुपवोनको 
संभावनाकों अस्वीक्षत नहीं किया जा सकता। रूसमें, स्टालिनके शासन-वालमें इस तरहकी सत्ताका 
पर्याप्त दृस्पयोग किया गया था| वहाँ वरिप्ठ नेताओंके एकचक्री ओर स्वेच्छाचारी भासनक्के खिलाफ 
अगर कोई आदाज़ उठाता तो इकाई-राज्यों और प्रजासमूहकों नप्ट व 
आदादीको इधर-उधर विखेर दिया जाता था। हमारे देशमें अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है; पर होनेकी 
संभावना काननमें समाविप्ट है, क्योंझि संध सरकानकों दी गई इस प्रकारकी रता पर किसी भी 


प्रकारवा प्रतिवन्ध या अंकुश नही रसा गया ह। 
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एक और महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करना शेप है : संघ सरबपरकों साद्धझ डिस्तारकों बम 
बारनेकी सत्ता प्राप्त है--इरू प्रदारवी मान्यताके आधार पर वंगालका वेम्वारी प्रदेश पादिस्तानवो 
सीपनेका प्रयास जसप.छ हुआ, क्योंकि संघ सरकारवे पास इकाई-राज्योत्ते प्रदेशोरो दम वारने्त 
सनाप्राप्त होने पर भी रदाप्ट्र-विस्तार वम करनेकी सत्ता नही है। यह निर्णय सर्वोच्च न्याथार्यया 
है। इसलिए इस प्रवागरवा हेरपेर वारनेके छिए संविधानमें विद्येप गंधोधन करना पटा था। दच्टसे सम्दद् 
अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालयके निर्णयवेः कारण खूब ऊहापोह हुआ। परन्तु उसमे प्रादेशिक आदान-प्रदानरा 
इन नहीं था, मात्र अभिश्चित सीमा रेखाको निश्चिय करनेका ही सवाल वाच्छ राज्य भौर 
सिध प्रान्तके दीच पिछले ८० वर्षोसि सीमा-विपयव, चल रहा अन्तर्पान्तीय विवाद पराविस्तानर्र 
स्थापनावे कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रघव वन गया था और अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायादयदे १५४<मे कर 
उसके पूर्व जो स्पिति मौजूद थी, उसकी सीमामे रह कर चहुमतके आधार पर अपना निर्णय 
दे दिया था। 


-+ 


संविधानरी तौसरी घाराबग महत्व और उससे उत्पन्न परिणानोंकी क्षमीक्षा बारते समय 
एव व्यावहरिंद बातदगे ध्यानमें रखता चाहिए छि संघ सरवारका मनउनेंद रा|षज्य-एुनरंचना 
बरनवत संर्वं चानिदा अधिदगर भी प्रजातंत्रवीं परिदलोको अधीन है 
सरवारलने स्वेस्ठासे नहीं वी थी, वल्कि स्पानीय जनता औौर प्रादेशिक 
उग्र आनदोलनोंदे दवादम आवार उसे ऐसा वारना पड़ा था। राज्यकी सीमाशोदा निर्धारण इरते गाव 


प्रादेशिक झींचातानी, त्तोदेवाजी भौर आन्दोलनोंने अन्तिम निर्णय करनेमे महत्वदर्ण ममिशा निमादी 
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थी भर पुनरंचना आयोगकी विलती हो सिफारिशोंकी उपेक्षाकी गई थी। हैदराह्ादवी स्थिति 
ज्योयान्यों दनाए रखनेवा पं5 नेहरु द्वारादिया गया ह्ाश्दासन भी झमलमे नहीं राया जा सहाय 

दम्दस्फों द्वििनापी राज्य रखने और पंजादी सदा ने स्पापित झारनेज्ा दह निया सरदार द्वारा 

वार-दार घोषित किया जाने पर नी संघ दरकारको प्रादेशित परिचिलोदे सामने झरना पशा। 
हु 

अमममे पहाए। जनतार्क: भोयोकी रन्‍्दे समय तवा उपेश्ा दरने पर भी संघ सरदार एसे झाशिश 

शापम स्वीडार वारनेके लिए रूयार हुए है जौर उसके लिए समप-मीसा भी निशिच्त बार दी गई है। 

पर शसमभर् सथाट प्रदेशके निशनियोते ददाडओे बारण यह निर्णय धर्नी ता ऋमालमे नहीं छाया 


जा सका हैं। असम राज्यके लिए अशोक मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशें व्यवहारमें 
संभव भी हैं या नहीं, यह विवादास्पद है। अगर असममें इस प्रकारके तंत्रकों स्थापित किया गया 
तो अन्य वहुतसे राज्योंमें इस प्रकारकी माँगोंका जोर पकड़ना संभव है। 

इस प्रकार, संघ सरकारके हाथोंमें असीम सत्ता दिए जाने पर भी उसका ,उपयोग इकाई- 
राज्यकी सौदेवाजी करनेकी तावत पर और उनकी अनुमति पर निर्भर करता रहा है। उसी प्रकार, 
मापावार राज्य-रचनाके वाद जनतामें अपने राज्यके प्रति अत्यधिक ममत्व जाग्रत हुआ है। यह 
संभव नहीं छगता कि सरकार इन लोगोंकी गहरी भावनाओंको ठेस पहुँचाकर कोई हेरफेर कर सकेगी। 
अब किसी भी राज्यसे उसका महत्त्वपूर्ण मू-माग ले लेना लगभग असंभव हो गया है। संक्षेपमें, 
आखिरकार, भारतके इकाई-राज्योंका अस्तित्व या विस्तार संविधान पर निर्मर न होकर, स्थानीय 
प्रजाके ममत्व और आवेश पर आधारित होनेके कारण प्रजातंत्र और कार्यपद्धति जब तक टिकी 
रहेगी, तव तक ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संघ सरकार उत्तकी इच्छाके विरुद्ध सत्ताका विशेष उपयोग 
कर सकेगी। दूसरे शब्दोंमें कहें तो, माषाके आधार पर राज्योंकी रचना करके भारत सरकारने 
संविधानकी तीसरी घाराके अनुसार प्राप्त सत्ताकों देश-निकाला दे दिया है और १९५७के बाद 
इस संदर्भमें मारतका संविधान' सच्चे अर्थोमें और अधिक समवायी हो गया है। 


आशथिक योजना + 


संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाएँ किसी भी प्रकारके राजतंत्रके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी मात्र एव ढाँचा ही हैं, चित्र रूगानेके लिए मात्र फ्रेम ही हैं। वास्तविक महत्व तो 
राजनीतिक दलों और परिवलोंकी परीक्षाके उपरान्त आर्थिक योजनाका ही माना जायगा ।* 

अभी तक भारतमें स्वीकृत आथिक योजना-पद्धति संघ सरकारकी सत्ताका सबसे बड़ा 
साधन हों गई थी। किसी भी प्रकारकी योजना हो, वह संघ सरकार और उसकी सत्ताकों सुदृढ़ 
बनाने वाले परिवलके रूपमें काम करती है। 


आ्थिक विकास अपने देशका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। योजनाके प्रकार और अनुपातकों 
लेकर पर्याप्त मतभेद होते रहे हैं, फिर भी राष्ट्रके सभी अग्रगण्य दलोंने योजनाकी धारणाकों सँद्धान्तिक 
झुपमें स्वीकार कर लिया है। यह मान लेनेमें कुछ भी गरूत न होगा कि अभी अनेक वर्षो तक 
तो यह परिवलू नप्ट होने दाला नही है। अभी तक स्वीकार की गई योजना-पद्धतिके अनुसार इकाई- 
राज्योंको योजना-तीति और आशिक साधनोंके लिए संघ सरकार पर ही पूरी तरह निर्भर रहना 
पड़ता है। आधथिक विकासके छिए अपनी-अपनी योजनाएँ तैयार कर इकाई-राज्य योजना-आयोगके 
सामने प्रस्तुत कर ते हैं। किसी भी राज्यमें अमुक प्रकारका काम कव शुरू किया जाय, इसका पैसला 
भी योजना-आयोग करता है और अगर राज्य सरकारने कोई आवेदन प्रस्तुत नभीकियाहों तो भी 
योजना-आयोग उसे यह काम सोंग सकता है। राज्य अपनी माँगोंके समर्थनमें दलीलें दे सकते हैं, 
दाँवपेंच लूगा सकते हैं, सौदेवाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जनता द्वारा आन्दोलन भी 
करवा सकते हैं--इस्पातका पाँचवाँ कारखाना विशाखापट्टनममें स्थापित करानेके छिए १९६६में 
आंध्रमें हुए दंगे इस पद्धतिके नमूने हैं---पर अन्तिम निर्णयके लिए तो उन्‍हें योजना-आयोग पर 
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ही निर्भर रहता पगइता है। यो योजना-आयोगवों कोई बंधानिक स्थान बा क्षधिकार प्राप्त न होनेके 
कारण उसवी सिफारिये साननेके छिए इकाई-राज्य कानूनी तौर पर बाच्य नही है। फिन भी, दिसी 
भी राज्यका वतम आधिका बिद्ासके अमावमें चंद्र नहीं सकता और इस विकासके लिए आवश्यक 


संदायता संघ सरकारते पाससे ही मिल सकती हे। 


केन्द्रीवागण हुआ है, वल्वि! सैनिक पद्धतिवा भी चेनन्‍द्री होने छूगा है।'---इस प्रदारवी 

आधिवा वेच्रीकरण हुआ है, बल्कि सेनिक पद्धतिवा भी केन्द्रीकरण होने लगा हैँ। --इस प्रकारको 
का वा नेवाले >> यु ज अन्दाने >> 5 ० न नग स्फिज््जत फोरने अनार वास १ ्डिज्लननः 

चोवानेवाले टिप्पणी श्री ए०दा० चन्दानंदा ह। सेदधि हें।इिसनने फोरन अफएस ([ जुलाई, १९७६ ) 


न अंबः नव सर वा हट फऊंलिप्रक्रापरऊ ८० उप र्श्जा< शत गतिके त्वाा प्रयत्न ध््ज्ल्कार आन्त #7 दिघटन ना 
वो अवाम सरकारता दसुत्वम हु रहा आधथक ब्रगतिक दिए प्रयवत प्रक्रियाक्रो आन्तल्वि विघटन दूर 


मरनेवाली सबसे प्रवद्ू गस्त्॒के रूपमे दर्शाया हैं। यद्यपि योजना-कार्यको अधित्ााधिक मात्रामे 


इका-राज्योंके हाथोंगे सोपनेके प्रयासमें योजना-आयोगदेः नए कायध्यिक्ष दा० गाड्गि 


| 


मनीपा दिखाई है, फिर भी अभी तक इस विचारकों मूर्त स्वरूप नहीं दिया गया है और जब 





तवा संघ सरबारकी आशिक सत्ता और उत्तरदायित्व चालू रहेंगे, तवतक बिसी महत्वपूर्ण 
संभावना भी दिखाई नहीं देती। इस पर भी, योजना-कार्य में उनवी पूर्ण उपेक्षा की जाती है. इस 
प्रवारदी राज्योंगी शिकायतोको दूर करनेके लिए और उनसे अधिक सहयोग मिले, इस आशयमे 
राष्ट्रीय विकास समिति ('स्वांगावों (0९ए०॥०फआणा, 0०णातो)की रचना दी गए है। सघ 
सरवारदके मंत्री, योजना-आयोगदे सदस्य, राज्योदेः मुरयमंत्री और योजना-मर्ती इस समिहिने सदस्य 
हैं। यह समिति योजनाके मूलमूत दांचिकी छानबीन वारती है, आवध्यवा जचिके ट्ि उपसमिति 
नियुवत करती हैं और योजनाकों अन्तिम स्वरूप देती है। राज्यों अधिदगरोका रक्षय बारनेसे 
उटेग्यसे बनाई गई यह समिति, एव रूपमें स्वयं ही वोन्द्रीवारणवा साथन बन गई ह। संघ 
सरवारको सीमित मात्ामें विक्रय-त्ार वसूल वारनेकी सत्ताका प्रस्ताव इस समिति द्वारा परासिति 
दिए जानेजो समय बहुतसे राज्योंके मुख्यमंत्रियोंने अपनी प्रादेशिवः विधान-सनाजओों क्षयवा प्रधान- 


मण्डलोंगे अनुमति नही ली थी। 


गोजना-आयोग हारा रापी हुई जिग्मेदारियों और कार्योक्े अनुपातमे सघ सरपर मामाकझिण 
बाल्याण-वपार्योगि लिए राज्योदों सहायता देती हैं। समाज-बल्पाण-व्ायोकि प्रकार और झावारका 


सहायतापर निर्भर होनेके बारण योज़ना-आयोग दाज्य सरवारोदे स्वायत्त सत्ता लेतों में भीपरः्ल 


स्पगे दसाल देता हैं था दे सवाता है और राज्योको यह रवीकार करना पहुता है। उन योडनावोरे, 
डिरटे राज्य पसंद नवारते हो, में भी उन्हें घिसटना पड़ता हैं। देसिदा शिक्षाफ्रे प्रशारभ बहतदसे 
राज्योंदों कुछ भी रस न था शोर परम्पणानुसार प्रापमिदाशिक्षद्वें दिवासमे ही दे पैसा खर्चवारना 
चाहते थे, पर योडना-आयोगदे आशहरेः दारण उन्हें यह प्रयोग गरू बागना पडा जोन झनिच्छामे 


किए गए एन प्रयोगमें शाप्ट्रव/ शवित और साधवोजा बड़े पैसाने पर दृश्पयोग हृश्ण। यह दो 





ञ 
स्का, शंज्य 5६१४)९०८/ घ्प्ा गयतदा शत न्ट्दा अन्नसन्नपन कर टी ६ कासला- आम 2० फल + कि ल्स्गितात 
ठगी, पर राज्यों. इसने शिक्षायतर्की गाद ऋूदा, हटदापह।यड हे रच इलका पन्ना 
निर्यारित पन भी रंधघ सरणतयर र मूमय पर नहीं देती है: ऊतः रे घोहनाइड दाम 5 मिल 
नथातत धन भा रृंष सरदार समय पर नहा ठता हू; शतः इनका योजनाइड दाम झअघरम खलद्शत 


श््य । ४ 


न मकर यो बा ध्जण व बल 2. ०ज०- नमन हर ताक. लममन फेन्कानिणम००म्फणक री 03.3 3202 #कर ' हे अेम+मआ+नरआ»»म->वककक, 
शुस बघठ्यश याजदानशांणिगनवा शाहदत्य झार बायधाह,दा दाग्ण पहानदर हारएदा प्रा्माशणून 
(लत २5 हद हि न्‍मछ का कल €ःि रथ हल ड का हम बन हा 
ऋणा है और समगागीतंददे) दिखासरे सारा उचाझू हए है। दिझास-5-्त्त दोहा, तर 2 
सादे ८; जाई रसमाायलददा दिदासम शअध्युदश उकद रहतए पहव। जिदास-दायदा दाता, नशे ऊादद 
९६३. ६ 


#-+$ काम आधी आय हा न न 
रुघाराणप-लन्त्र छा स्दरूुप : £्‌ कु 


हालतके कारण तथा चीनन्याकिस्तानके आक्रमणों और रूगातार अकाल पड़नेसे अव्यवस्थित हुए 
अर्थतंत्रके कारण व योजनामें अश्रद्धा रखनेवाले दलों और नेताओंकी बढ़ती हुई ताकतके कारण 
और अधिकांशतः आवश्यक साघनोंकों पानेकी मुश्किलों तथा आवश्यक आत्मभोग देनेकी समृद्ध 
वर्गोकी अनिच्छाके कारण योजना-कार्योमें जबरदस्त मुश्किल खड़ी हो गई है। कुछ राजनीतिक 
और आधिक वर्गोकी माँगोंके अनुसार योजना-ग्रक्रियकों कुछ समयके लिए स्थगित कर दिया 
गया है। 

योजना-कार्य अगर हमेशाके लिए समाप्त क्र दिए जाये तो संघ सत्ताके वद्धमान केन्द्रीकरण 
द्वारा राष्ट्रीय ऐक्यकी स्थापना और संवर्द्धन करनेका एक प्रवल साधन नष्ट हो जायगा। अनेवा 
विद्वानोंके मतानुसार अगर योजना-कार्यको विकेन्द्रित कर दिया जाय और राज्योंको योजना-कार्योमिं 
सक्रिय हिस्सेदार वना लिया जाय तो उक्त भयगके विपरात राष्ट्रीय भावता और अधिक दुढ़ 
हो जायेगी । 


एकदलीय प्रभावका योग 


राज्य और संघ सरकारके ससम्वन्धोंके निर्माणमें हमारे देशमें प्रचलित दर्ल।य-पद्धत्तिने भी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। विविध राजनीतिक दलोंके बलावलके संतुलनमें होनेवाले 
परिवर्तनका प्रभाव समवायीतंत्रके स्वरूप पर अवश्य पड़ेगा। मारतकी दलीय-पद्धतिने अभी तक 
अन्तिम आकार ग्रहण नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि उससे सम्बद्ध अटकल लूगानेके लिए 
आवध्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। यों १९६७के चुनाव दलीय-पंद्धतिके विकासमें महत्वपूर्ण 
सीमाचिह्न माने जायेंगे 


सन्‌ १९६७से पहले अपने यहाँ एक दलीीय शासनका प्रभाव था। केन्द्रमें और वहुतसे राज्योंमें 
कांग्रेस दछका शासन-सातत्य भारतीय राजनीतिमें महत्त्वपूर्ण तत्त्व था। श्री चन्दाने इस प्रकारका 
भय व्यक्त किया था कि, “राज्य-प्रशासनके तमाम स्तरों पर एक ही पक्षका वर्चस्व सदाके लिए 
स्थापित हो जाने पर संघीय शासनकी अवतति हो जायेगी और जैसाकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीपके 
अनेक राज्योंमें तथा रूसमें हुआ है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी संघीय तंत्र केवल दिखावा वन 
कर रह जायेगा।” एक ही पक्षके सावंत्रिक वर्चस्वके कारण हमारे यहाँ कितनी ही प्रणालियाँ रूढ़ 
हो गई हैं। सन्‌ १९५९में केरहूकी साम्यवादी सरकारकों अपदस्थ करनेका हम पहले ही उल्लेख 
कर आए हैं। साम्यवादी पक्ष और उसकी नींतिकी विवेचना यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं है, पर देशके 
राजनीतिक पक्षके रुपमें उसे स्वीकृति तो दे ही दी गई है, यद्यपि उसके अधिकार अन्य राजनीतिक पक्षोंकी 
अपेक्षा निस्‍्तकोटिके माने गए हैं। विधान समामें स्थिर और स्पष्ट बहुमत होने पर भी अगर संघ 
सरकार राज्यकी प्रजातांत्रिक सरकारकों अपदस्थ कर सकती है तो राज्यकी स्वायत्तता माममात्रके 
लिए ही रह जाती हैं। प्रजाके द्वारा विद्रोह हुआ मानने पर भी कानून और व्यवस्था वनाए रखनेकी 
जिम्मेदारी राज्य सरकारकी है। आन्तरिक अशान्ति और आन्दोलनके कारण राज्य “सरकार 
अगर मुश्किलमें आ फंसी हो अथवा उसका सामना करनेमें अफसल हो गई हो तो तुफानोंसे उसे 
बचाने अथवा उसका रक्षण करनेकी अपनी जिम्मेदारीको मिवाहनेके बजाय यदि संघ सरकार उत्टे 
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उमीको समाप्त कर दे तो यह उल्टा चोर कोतवाल्कों डॉटे बाली बात होगी। इस प्रकारके तुफान 
खरे बारनेका काम वेन्द्रमें शासन करनेवाले दरूके लिए कठिन नहीं है । 

दल्गत सम्बन्धोंके कारण संघ सरकारने राज्यमें अनुचित हस्तल्लेप किया हो, इसका दूसरा 
उदाहरण १५६४में कामराज-योजनाके अमल्‍हूके समयमें पाया गया। कांग्रेस दलके 
व्यवस्थित करने और उसे सुदृढ् बनानेके र्िए दल्के अनुभवी. शवितणादी ट्‌ 
नेताओं द्वारा प्रशासनिक कार्य छोड़कर दलके संगठनका काम सम्हालनेकी कामरीज-बोजनाको 
अमछूमें लछानेकी सत्ता प्रधानमंत्री पं० नेहरूको सौप दी गई थी। केन्द्र और राज्योक्ि प्रधानमण्डल्योती 
पुनरंचना करनेके लिए और निरथ्थंक, अवांछित तथा खतरनाक तत्वोंको बाहर कर देनेके र्विए, 
यह भी वाहा जाता है कि पं० नेहरू ने इस योजनाका उपयोग या दुम्पयोग क्रिया था। सैद्धान्तिक और 
व्यावहा रिवा दोनों ही तरहसे प्रधानमंत्रीको अपने प्रधानमण्डरूकी पुनरंचना करनेक्ा अधिकार है। 
अतः इस सत्तावा अनचित उपयोग हआ भी हो, तो भी वह अश्विकार मरणदाको भग नहीं करता। पर 
उन्होंने तो छः राज्योंके मुख्यमंत्रियोंसे भी त्यागपत्र देनेवो कह दिया। इनमेस बहतसे नेताझ्रो 
स्थानीय बांग्रेसी विधान-सभाइयोंका बहुमत प्राप्त था और ऐस। भी नहीं रूगता था कि उनमेसे 
बोई भी व्यक्त त्यागपन्र देनेमें प्रसन्नताका अनुभव कर रहा हो। फिर भी उन्हें चद्े जाना पद्म 
और राज्योके प्रधानमण्डलोमें महत्वपूर्ण हेरपरेर हुए। यह बिल्वुल्ल दूसरा सबाद्य है हि यंत्र एप्स 
वांग्रेसके हितमें था या नहीं; परन्तु उसे संघीय दृप्टिसे देखने पर, एकपल्लीय प्रभावी स्थिति रानः 
कारण शवय हुए इस वादमसे राज्योंकी स्वायत्तता और स्वशासनकों बहुत बदशा धरा पहचा 
और उससे समवायीतंत्रकों भी आघात छगा है। दोनों स्तर पर एक ही राजनीतिदा प्त के होने' 
बंगरण घासनसत्ताका किस हद तक केन्‍्द्रीकरण हो सकता है, इसका यह उदाहरण है। 

दूसरा दृष्टान्त : पंजाबके मुख्यमंत्री प्रतापसिह करोके विरुद्ध भ्रप्टाचारके झारोपोत्री झोच 
करनेके छिए संघ सरकारने यह काम न्यायमूर्ति श्रीदासको सौपा। अतिशय विचारपूर्वक और सव॒च्ित 
तेयार इस रिपोर्टम कितने ही आक्षेपोके सत्य होनेका उल्लेख होने पर प्रधानमत्री लाख्वहादुर सास्त्रीयी 
सलाह पर व॑रोंने त्यागपत्न दे दिया। उड़ीसाके म॒स्यमंत्री क्षी विजयानन्द पटनायक भोर उनते अन- 
गासी बविरेन मित्रके विरुद्ध आक्षेपाकी जांच केन्द्रीय जासूसी विभागने को। उसदी रिपोर्ट पर प्र घान- 
मण्डलझकी समितिने विचार किया और आखिरकार हन दोनो मख्यमत्रियोक्तो त्यागपत्र देना पद्म। 
एस मामछेमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि भ्रप्टाचार दूर होना चाहिए भर राज्यदे शासनतत्र 
पर अधिकार जमाए आमसुरी तत्त्वोकों दूर हटाना चाहिए। पर इन कवांधनीय तत्वोक्ो हृइ कर भौर 
उन्हें दूर करनेकी जिम्मेदारी संघ सरकारको सोपनेसे पहले दो वहचचित वंधानिदः प्रदनों पर दिचार 
कर छेना चाहिए: (६) दाज्योको सोपे गए घासनक्षेत्रके प्रशासनमे सिर झपानेवा या उसी झाँच 


हे न 


पकारयाने और उचितानचित निश्चित करनेदग अधिकार सघ सरवारकों है ही या नहीं ? सद्िधानदे 
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र माने ह्वए 
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अनुसार तो एस सवादका जवाब स्पप्टतः नकारात्मक ही होगा। राज्यकके मत्रियों की योग्यता 
प्रामाणिकता और उनवे हारा अपनाई गई पद्धतियोंगरा परीक्षण वरनेवा अधिवार एदमान्र राज्यओे 
प्रधानमण्णणल, विधानसभा और जनताके पास ही हो सकता हैं। ६५६ 3के च्षदावोतें दाद बाग्रेमशों 
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एटा कर दानवाला सथवत मादा सखवारा हारा नतपूद भाइणदः दानाहजत ऊाचर लिए निदघत झायोगय 


. 


पर किसीयो आपत्ति नहीं हो सदती। दिल्तु इन झगमलोंमे संघ सरवारने जो वाम शिया, दह बारेस 


६४७4 नह 
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स्द. : (८ 


पक्षके कारण ही हुआ। क्‍योंकि समवायीतंत्रके सिद्धांक्े अनुसार संघ सरकारको इस प्रकारकी 
जाँच करवानेका अधिकार ही नहीं दिया जा सकता और न ही हमारे रंविधानमें इस प्रकारका कोई 
अधिकार दिया गया है। संघीय तंत्रमें केन्द्र और राज्योंमें अलग-अरूग पक्षोंकी सरकारें होने पर राज्य 
सरकारको परेशान करनेके लिए भी केन्द्र सरकार यदाकदा ऐसे आदेश निकालती रह सकती है। 
प्रजातंत्रमें बड़े-से-बड़े माने और प्रतिष्ठित नेताके विरुद्ध आक्षेप और गाली-गलौज होना संभव है और 
व्यवहारमें ऐसा होता भी है। इस प्रकारकी जाँचका आदेश अगर शुद्ध बुद्धिसि भी दिया गया हो, तो 
भी उसमें भ्रान्ति उत्पन्न होना संभव है और इस प्रकारकी अपेक्षा भी नहीं रखी जा सकती कि ऐसी जाँच 
सदा निष्पक्ष भावसे ही की जायेगी। अगर निष्पक्ष भावसे जाँच की भी गई, तो भी आरोपित 
व्यवितको मानसिक और आर्थिक बलेश भोगना पड़ता है और उसको लेकर जांच करनी पड़ी थी, इतना 
कलंक तो सदा उसके माथे पर लगा ही रहेगा। 


शासनतंत्रकी थुरी सम्हालने वाले व्यक्तियोंने परम्परा और कानूनको भंग किया है या 
नहीं, इसका निर्णय अदालती अधिकारियोंके द्वारा करवाना उचित नहीं है। समाजकी प्रगति और 
सम छिके लिए समाज-रचनामें जल्दी हेरफेर लाना हो; तो स्थापित प्रणालियों, पद्धतियों और संस्थाओंमें 
तोड़फोड़ करना आवश्यक हो जाता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मॉम्सके कथनानुसार समाजमें सुधार 
करनेके लिए विधिविहीन बल (एछा:८८८गा०४ं०प४७ 7?००८८)का उपयोग किए बिना काम 
नहीं चलछता। अतः राजनीतिज्ञ सदा रूढ़ियों और उदाहरणोंका अनुकरण नहीं कर सकते । जैसाकि 
हम पहले प्रकरणमें देख आए हैं, सरदार पटेलने राज्योंके विछीनीकरणके समय जिस पद्धतिको 
अपनाया था; वह कानूनकी दृष्टिमें गैरकानूनी और अनुचित सिद्ध हुई होती--इस संभावनाको 
नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक व्यवहार और अदालरूती पद्धति सदा एकरूप या समानान्‍्तर 
नहीं चलते। अतः इस प्रकारका जाँच-कार्य न्‍्यायारूयकों सौंपना खतरेसे खाली नहीं है। 


विरोधी पक्षोंका योग-दान 


अब तक प्रचलित एकपक्षीय-प्रभाव प्रथाके कारण विकसित एकात्मक प्रणालियोंको दृढ़ 
वनानेमें विरोधी पक्षोंने भी महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। राज्योंमें प्रवततित कानून और व्यवस्थासे 
सम्बद्ध परिस्थिति, आन्दोलन, हड़ताल, मंत्रियोंका व्यवहार और स्थानीय विधानसभाके साथ उनके 
सम्बन्ध आदि वातोंकी चर्चा करनेके लिए पालियामेन्टमें सभी पक्षोंके सदस्य वेचैन हो रहे हैं। इस 
प्रकार पालियामेन्ट अपने सत्ता-क्षेत्र: वाहर जाकर राज्यक्षेत्रमें अपना राजनीतिक वचेस्व बढ़ा 
रही है। ५ 

एकपक्षीय-प्रमाव प्रथाके कारण संघ सरकार और अलूग-अलग राज्योंके बीच झगड़ींका 
निवटारा अन्दर ही अन्दर दाव-दवाव द्वारा कर दिया जाता है। राज्योंके वीच आपसी तीब् मतभेद 
और घर्पण होने पर भी विग्रहके परिणामकों सीमित कर पक्षके द्वारा निवटानेका भाग्रह रखा 
जाता है। 

महाराप्ट्र और मैसूरके वीचके झगड़ेमें कांग्रेसकी कार्यंकारिणीने सक्रिय. हस्तक्षेप किया था। 
राज्य न्याय पानेके लिए अदाछतकी शरण नहीं छेते। अब तक एक ही वार (१९६२में) बंगाल 


१३० : स्वराज्य-दर्शन 





सरदारने ००० की की सरकारके हक अल अवलक न. विर्द्ध कस दाखिल कल क्रिया दा कि 8 कक पर 3. 404 की अर ०0 2 जज 
सरदारने बानन्‍्द्र सरकारक विरुद्ध इस दाखिल किया था। काबदानल्षत्रा पर आाध्रकार रखनस 
सम्द वन्धित इस क्रेसमें ्द सर्वोच्च स्यायालू यने केन्द्र सरकारवे खपना फँैनसला नियत /407- मल 2 
सम्दान्धत इस कसम सवाच्च न्‍्यवारूयने केन्द्र सरकारक पलक्षम अपना फसला दया था। था मुक्दम- 
वबाजीवा अनाव विविध राज्योंके बीच प्रवरतित समेल्का चिह्न है, पर श्री के संधानम द्वारा 


लिखित यूनियन स्टेट्स रिलेशन्स के अनसार यह वात महत्वपूर्ण है कि राज्य इस भयसे क्रि क्लेन्द्र 
सरकारकी नाराजगी सहन करनी पड़ेगी, न्यायपालिकाका उपयोग करनेमें दित्रक्रिच्ाने हैं। 

यों १९६७के चुनावोंके बाद परिस्थितिमें हेरफेर हुआ है। संघ सरकारमें कांग्रेसकों बहुमत 
मिलने पर भी उसके वर्च॑स्वमें उल्देखनीय कमी हुई है और बहुतसे राज्योंमें उसे सत्ता छोड़ देनी 








पड़ी है। दो दाज्यों--मद्रास और उड़ीसामें--अ-कांग्रेसी दलोंने बहुमत प्राप्त किया है, केरलमें 
वांग्रेस छऊमभग साफ हो गई है। शेप राज्योंमें कांग्रेस सबसे बड़े पक्षके रूपमें नहने पर भी उसने 
वहमत खो दिया है। कितने ही राज्योंमें कांग्रेसकों मिली वबहुमतता आन्तरिक वर्मसंघर्पके दारुण 
नप्ट हो गई है। अनेक राज्योंमें बनी संयुवत्त मोरचा सरकारोंने शासनकी द्रागदोर सम्हात्र ली है। 


सभी राजनीतिक पक्षोंमें चल रही आन्तरिक वकालहके कारण राज्यका शासनतंत्र दॉदादोल हो गया 
हैं। पक्षोंद्री अदला-बदली करनेवी सत्ता प्राप्त होना संभव होतेके काहण दइलबबलुओता बर्म 
हमारी राजनीतिमें महत्त्वपूर्ण और तूफानी भाग अदा करने छगा है। सभी पल्लोंदा संगटन दमजोर 
हाने लगा है और स्थानीय नेता स्वेच्छाचारी हो गए हैं। वांग्रेस पप्तके नेता नी अलग-भद्ग साज्योरे 
वांग्रेसी नेताओं पर पहलेके समान अंकुश रखनेमें असमर्थ हो रहे हैं। वांग्रेसका स्वरूप भी समदादी 
प्रवारवा होता जा रहा है। 
इन परिवत्तनोंका परिणाम यह हुआ है कि राज्य संघके विमद्ध और एक दूसरेजे विद 
अपने मन्तव्य और हितोंको अधिक उमस्मतापूर्वक और खुलकर प्रकट करने छगे हैं। संघ सरशार 
पर आफ्षेपोंकी मात्रा और तीद्वतामें वृद्धि हुई है। राज्यकी सरकारोंमे आकस्मिक परिवर्तेत हो जाते 
हैं। समग्रतः भारतीय राजनीतिमें नाट्यात्मक तत्व वहुत बड़े अनुपातमे और जोरशोन्से प्रदेश करने 


नही है। राज्य अपने-अपने हितोंको ले कर चलते है। खुद बांग्रेसी शानन रखनेवाले मंसूर, भाश्र 
ओर महाराप्ट्रके आपसी सम्बन्ध बेहद दंगदिलीसे भरे हुए हैं भौर मब्य प्रदेश तथा महाराप्ट्रके 
बीच बहुत मेल है। 





एवपक्लीय-प्रभाव प्रधामें हुए हेरफेर स्वानाविक् ओर स्वागत योग्य हैं। इतने बड़े संघीद 
शासनमें 2 सर 3.0 अमन आजम समय तक एक डे उदा शासन जल 02 नर साला: प्रजातंत्र 5 . स्द्सि जज की 
शासनम सदंद् लम्व रत तक एक हा पक्षवा शासन नहां चल सदता; प्रजानत्रचा दंा्दस यह हकत- 
प्रद नी नहीं है। विविध पक्ष एक साथ शासन सत्ता पर होनेदे वारण उनके आाउनसी संघर्ष ऋदिता 


जारिर होंगे और समाचारपत्रोमें कोलाहहूतबी झात्रा दब जायेगी; पर इसे दारय समवायीतंदके 


भरत संम्घन्, कक प्र बक्ः-> जाना अनिदायद ही. न्‍कणीर हे > 
जभूत सम्वन्धा पर जांच आन अनिदाय नंत्ा हू। 


प्रदारवा 


एस प्रवारका हैं कि राज्य और सांघवों एक-दूसरेडे 


उरयठा प्ारण हमार रमममदाणतया झा र 
किन शॉजए सन मन की 3 
रांध सरदार झार राह टाच बानूरया झार 
रे हा ९ रो न जप है 
दे घर राप्ट हो जाता है कि संविधानने संघ 
। ऐ 





प्रदान की हैं। परम्परा, राजनीतिक परिस्थितियों और आर्थिक योजनाके कारण अन्य अनेक क्षेत्रोंमें 
भी जिससे संघ सरकारकी आन फैल जाय, ऐसी अणालियाँ हमारे यहाँ स्थापित हुई हैं। 
इकाई राज्य संघीय तंत्रके समान स्तरीय हिस्सेदार होनेके बदले निम्नस्तरीय तांबेदार तंत्र 
बन गए हैँ। 

प्रा० छियरने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'भारतका संविधान थोड़ी मात्रामें एकात्मक 
तंत्रकी सरका रके गृणोंको रखनेवाला समवायी नहीं है, बल्कि थोड़ी-बहुत मात्रामें समवायी गुणोंको 
रखने वारा एकात्मक शासनतंत्र है। इकाई-राज्य संघ सरकारके समकक्ष राज्य न होकर तावेदार 
राज्य हैं।' वेंजामिन शोएनफील्डके अनुसार 'आथिक और र/जनीतिक परिस्थितियोंके कारण 
सुदृढ़ केन्द्रीय तंत्रकी आवश्यकता और स्थानीय क्षेत्रोंमें स्वायत्तताकी स्वाभाविक मनीषा--इन दो 
तत्त्वोंके वीचका संघर्ष भारतके संघीय संविधानमें स्पष्ट देखा जा सकता है।' प्रा० पामर द्वारा 
“इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम'में व्यक्त मन्तव्योंके अनुसार 'मारतका समवायी तंत्र विधायक न 
होकर प्रशासनिक है।' संघ सरकार सर्वोपरि सत्ता भोगती है, अतः हमारे संघीय तंत्रको सर्वोपरि 
सत्तावाही समवायी तंत्र (एब्यश्या०ण्०ए टिवे०-०४०ए) कहा जाना चाहिए--श्री संधानम 
द्वारा दिया गया यह सुझाव अत्यन्त आकर्षक है। पर सर्वोपरि सत्ताका कोई निश्चित अर्थ 
न होनेके कारण इस प्रकारके वर्णनसे कोई स्पष्ट ध्वनि नहीं निकाली जा सकती। परन्तु कम-ज्यादा 
मात्रामें यह प्रक्रि] जगत॒के सभी अन्य संघीय सम्बन्धोंमें चछ रही है। अमेरिका जैसे स्वायत्त राज्या- 
घिकारोंकी लम्बी परम्परा वाले संघमें भी राज्य सरकारोंकी सत्ताएँ और उनका महत्व सदा घढता 
ही रहा है। आस्ट्रेलिया और केनेडामें भी इकाई राज्य केवल प्रशासनिक तंत्र बनकर रह गए हैं। 
अतः तटस्थ भावसे देखने पर तो हमारा यह संविधान जागतिक परिस्थितिका प्रतिबिब ही अ्रस्तुत 
करता है। 

भारतीय राजनीतिके सभी विद्वानोंने उक्त मतका समर्थन किया है। इकाई-राज्योंकी रचना 
और विनाश करनेकी, छोटे-मोटे कारणोंकी ओट लेकर उनका प्रशासन सम्हाल लेनेकी, उनके 
कानूनोंको अनुमति देने या न देनेकी, उनकी विधानसभाओंकी स्थापना अथवा भंग करनेकी जितनी 
वैधानिक सत्ता संघ सरकार मोगती है; उतनी जगतमें कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती । 

अन्तमें, संक्षेपमें समवायीतंत्रके शास्त्रीय सिद्धान्तोंके अनुसार संघ सरकार और राज्य सरकार 
अपने-अपने क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वायत्तता भोगनेवाली हों, ऐसा एक भी समवायी राज्य इस जगतमें अस्तित्व- 
वान्‌ नहीं है। हमारे देशमें केन्द्रित प्रशासनकी सुदीर्घ प्रणाली पिछले सौ वर्षामें स्थापित हुई है। 
इस एकात्मक राष्ट्रको तोड़ कर तथा उसमें देसी राज्योंको मिलाकर इकाई राज्य बनाए गए हैं। 
उन्हें सौपे गए अधिकारों व सत्ताओंका आ्थिक और राजनीत्तिक कारणोंसे वे अम्मी तक उपभोग 
नहीं कर सके हैं। पर स्थिति बदल रही है। भाषावार राज्य-रचना और अन्य पक्षोंके उदयके 
कारण राज्योंके महत्व और उनके व्यक्तित्व में सतत वृद्धि होती रही है। भारत इस समय सम्पूर्ण 
समवायीतेत्र न होने पर भी समवायीतंत्र बनता जा रहा है। यह अपेक्षा तो नहीं रुखी जा सकती 
कि भारत पूरा समवायीतंत्र वन जायेगा; क्योंकि इस तरहका कोई तंत्र जगत्‌में है ही नहीं और 
शायद इस श्रकारका तंच आजके समाजवादी और कल्याणमार्गी राज्योंके लिए अनुकूल भी 
नहीं है। 


१३२ : स्वराज्य-इरशन 





भारतमें अन्तिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल 
लार्ड साउण्ट बेटन 








लोकसभनादे प्रधम अध्यक्ष 
साननोय श्री गणेश वासुदेव सादलूंकर 





भारतके प्रथम गदनेर उनरल 


महामहिम सी ७ राजगोपालाचारी 
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राष्ट्रपतिका चुनाव : मतमूल्य 


इन मूल्योंकों निश्चित करनेके दिए संविधानमें दो गणितसृत्र दिए 
गए है: 
राज्यकी कुल्ठ आबादी 
विधानसभाके सदस्थोंकी संख्या :< १००० 


 सन्‍न्‍मतलेद्ा मसल्य 





प्रत्येक राज्यवी विधानसभाक्रे सदस्यों द्वारा दिए गए सतोहझा मुस्य 
निम्नानुसार निश्चित दिया गया है: 

, उदाहरणार्थ, १९६७में जब राष्ट्रपाका चुनाव हुआ उस समय 
गूजरातकी आवादी २,०६,३३,३५० थी और विधानसभाक्रे सदरः 
१६८ थी। संविधानीय गणितसूत्रकें अनुसार गुजरात हाज्यशे प्रत्येश 
विधानसभा-सदस्यके हारा दिए मतका मूल्य निश्चित तिया गया झा। 
संसद-सदस्यों हारा दिए मत एक साथ ही गिने जानेवा दारए शदगः 
इस मूल्यकों अछग-अछूग प्रतिस्प्ियोंके बीच नहीं बांद सदते 6।॥ मताा 
महत्व गिनते समय उसके विशिष्ट मुल्य पर ध्यान दिया जाता #। 
स्वाभाविक है कि आवादी और विधानसभाके सदस्योकी संरण अलग-शग 
राज्योंमें अलग-अलग हो सकती है। बड़े राज्योंके विधानसभा-सदस्योरी 
संग्या अधिक होती है और उनदवे मतोंका मूल्य भी अधिक दश्णा होगा। 
यह अन्तर बहुत बड़ा हाता हूं. जा नाचका तालिकासे स्पष्ट हो जायगा: 


अधिवगधिक मूल्य कमसे दम मूत्य 
चुनाव-वर्प मूल्य राज्योंके नाम. मूल्य. ाज्योक्ते दाम 


९९५२ श्टण मद्रास 'ड द्रर्ग 














धर > 
१९०४६ १६४७ उत्तर प्रदेश ०० ज्ञाव्मीर 
ल्न ञ| द्द्त 
१०६२० श८टड उत्तर प्रदः जज काध्मा[र 
लय ब्जज्ज्-5 द्देश पिया 

श९६ए७ ५८ उत्तर प्रदः ८ ४१।९६.० 5 «| 

स्मसे स्पष्ट है हि के दिव्तार, झाडादी या दिधन 

इससे स्पष्ट हो जायगा कि राज्य दे दिरतान, झाडादी या दिधान- 

६४ << है ध 
सभादा सदरयाम शगर घटद-बट हो जाय दो तदरभान इन मत्योे भी उद- 
८ह जो जाती है हु 
बह हा जाता ह। 
०5९3 ५ (5 < 3 

सभा सशाउ्यदा विघादसननानबवस्योें ज्ञागा द्वि. गए माता मत्य 
छगशय तठीनसे चार दारा 5 मम ही अल वर ली मम 
झछगशरय दतांहरस॑ः चार तार क्ञ। हंहापनसाशाआय है लाटतनाणादा दक्ष 

की मरी का जम पल 45 ३ न ० 
गंतुणद बनोएं सुटनओे लिए उट लिशिक्षद विदा शा के कि साय पते झोर 
एाग्सभनाहर सता स्ल्य ७३६३४ ४६ हद ॥ >वान्ए | उतर दनसाना पाए एनगादा हरे | 
ू₹४-७५०५।+ -«£ >>  बयया 


: ५: 


सभी विधानसभा-सदस्योंके मतोंके विशिष्ट मूल्यके कुछ जोड़को पालियामेन्टके 
सदस्योंकी संख्यासे भाग देने पर जो संख्या आए, उसे पालियामेन्टके सदस्योंके 
मतोंका विशिष्ट मूल्य मान लेना चाहिए। जब १९५२ में राष्ट्रपतिका 
चुनाव हुआ, उस समय पालियामेन्टके प्रत्येक सदस्यके मतका विशिष्ट 
मूल्य ४९४, १९५७में ४९६, १९६२में ४९३ तथा १९६७में ५७६ 
निश्चित किया गया था। राष्ट्रपतिके लिए अबतक हुए चार चुनावोंमें 
प्रतिस्पधियोंके नाम और उन्हें प्राप्त मतोंका मूल्य निम्नलिखित *है : 


प्रतिस्पर्धोका नाम १९५२ कुल प्राप्त मतोंका 
विशिष्ट मूल्य 
श्री राजेन्प्रसाद ५,०७,४०० 
श्री खुशालदास तलकचन्द शाह ९२,८२७ 
श्री एछ० जी० थद्ठ २,६७२ 
श्री हरिराम चौधरी १,९५४ 
श्री.के० के० चटर्जी ५३३ 
१९५७ 
श्री राजेन्द्रप्रसाद ४,५९,६९८ 
श्री नागेन्द्र नारायणदास २,००० 
श्री हरिराम चौधरी ... १,४९८ 
१९६२ 
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ ॥ ५,५३,०६७ 
श्री हरिराम चौधरी ६, ३४१ 
श्री यमुनाप्रसाद त्रिशुलिया ३,५३७ 
१९६७ 
श्री जाकिर हुसैन ४,७ १,२४४ 
श्री कीका सुव्वाराव ३,६३,९७ १ 
श्री खूवीराम १,३६९ 
श्री स्वामी सत्यभक्त .. ७५० 
श्री ब्रह्मदेव २१२ 
श्री एस० जी० भामुरकर २२२ 
श्री के० के० चटर्जी १२५ 
श्री के० के० सिंह श्श्५्‌ 


इसके अछावा नी प्रतिस्पियोंकों एक भी मत नहीं मिला था। इस 


पर भी वे इतने उच्च पदके लिए प्रतिस्पर्धामें मुक्त रूपमें उतर सके, यह भी 
प्रजात॑त्रकी ही वलिहारी है! 


१३४ : स्वराज्य-दर्शन 


७ ; संघकी कार्यकारिणी 


इकाई राज्य रूपी मालाके मेस्मणिके समान संघ सरकारके तीन अंग हैं: हार्यदारियी 
संसद (पालियामेन्ट) और सवच्चि न्यायात्रय य। भारतके द्वारा संसदीय पद्धति स्वीदवत होने पर 
पाल्ियामेन्‍्टकी सत्ता सर्वोपरि मानी जाती है और उसके अधीन रह क्र दाब्ंशारियों संघरा 
प्रशासन चछाती है। वार्यकारिणीकी वास्तविक सत्ता मंत्रिमण्दलकरों सोप 4 ने य््त्र 
मण्दर लोकसभाके प्रति उत्तरदायी रह कर काम करता है। संसदीय पद्धनिके प्रदातमम मेडियोरे 
पदकी कोई निब्चित अवधि तय नहीं की जाती और संसदम राजनीतिक पक्षों इखादगओा अनुस्गर 
उसमें सतत हेरफेर होनेके कारण कार्यकारिणी-सत्ताके अधिया स्थिर तेस्र शाप शाप्याप्रश्रा 
जरूरत पड़ती है। हमारे देझामें राष्ट्रपति और उनकी अनुपस्भितमे उपरगाद्रपति इस पदों 
सम्हालते है। इस प्रकार हमारे कार्यकारिणी-तंत्रमें राप्ट्रपति, उपराप्ट्रपाति ४ 
समावेद्य होता है। भारतके हारा गणतंत्रात्मक और प्रजातत्रात्मक पद्धति रखीदत होने 
वंगरण इनमेसे किसी भी रथान पर आनुवंशिक अथवा नियुवितके आधार पर सता नहीं हाई 
जा सकती। 


संधप्रमुख (राष्ट्रपति) 


सर्वप्रथम हम राषप्ट्रपतिके चुनाव-प्रकारको देखेंगे। संघ राज्यके अध्यक्षकी रूपने बा 
वरनवाछे राष्ट्रपतिका चुनाव प्रति पांचवे वर्ष किया जाता है। ऋमसे कम ३० बरपशी झाय आर 





लोकसभाके सदस्य होनेवी योग्यता रखनेवाद्य कोई भी नागरिक साप्ट्रपतिके उनादम खरज्ा हों 
सवता है। जत्पमत दाले पक्षोंकों छाम देनेके लिए और राष्ट्रपतिका ग्द्राव् 
किन्तु वारतविवा बहमतसे हो; इस हेतुसे यह चुनाव सादी बहमतीओे झाथार 





ने होकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व (]0.90वंण्डयो कलृग्गतुस्काजओए व ) हा झतयार शिया जाद 





है। यह चुनाव परोक्ष रुपसे होनेके कारण सामान्य मतदादाझ्ोज्षों उसमे मत नहीं देना होता । 

एसमें पालियामेन्ट शोर राज्योदी विधान-समाओोके लिए उसे हए प्रतिनिधि ही महद्ाव आर 

सकते हूं। ऐसे संघ प्रदेशोंग जहां विधाननभाएं नही है. वहां दिशेष मतदाता मादल आस दिया 
जाता है। ह॒ 

देशेपद: पालियामेस्टमें पोड़ान्या इहमत, रखनेदाता पतन स्वेच्चासे शाह्पतिशा चइनाद 

5 क्री न 

ह पार सव दा, समणयतंदघका प्रमय वे उनाउसे राज्योदी आादाज्को थो सपान मित्र मा आर धणा- 

संनय प्रसुणदा रघान विशेषरपस दटरप शोर पराटियानेस्दशी दहगद गाजनीटदिंस शॉदिप्त से-- 
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इस प्रकारके अनेक हेतुओं या उद्देश्योंको पूरा करनेके लिए मतदातामण्डलकी व्यवस्था की गई है। 
इस व्यवस्थामें दो कठिनाइयाँ हैं। पहली तो यह है कि विविध राज्योंके विधानसभा-प्रदस्योंकी 
संख्या और उनकी आवादीके अनुपातमें बहुत बड़ा अन्तर होनेसे केवल सभासदस्योंकी संख्याके 
अनुसार अगर मताधिकार दिया जाय तो बड़ी आबादी वाले भ्रदेशोंके साथ अन्याय होता है। 
दूसरी वात यह है कि विविध प्रदेशोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली विधानसभाओंके सदस्योंकी संख्या 
समग्र देशका प्रतिनिधित्व करने वाली यालियामेन्टके सदस्योंकी अपेक्षा लगभग चार-पांच भुनी है। 
और अगर संख्याके वल पर ही मताधिकार दिया जाय तो इस सर्वोच्च चुनावमें पालियामेन्टका 
महत्त्व बहुत कम हो जाता है। इन दोनों कठिनाइयोंको टालनेके लिए प्रत्येक विधानसभाके सदस्योंके 
मतोंका मूल्य समान रखने और विधानसभाओं और पालियामेन्टके बीच संतुलन बनाएं रखनेकी 
दृष्टिसि संविधानमें अत्यन्त विचारपूर्वक व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपतिके चुनावमें दिए गए प्रत्येक 
मतका विशिष्ट मूल्य निश्चित किया जाता है--उसकी समान कीमत नहीं मानी जाती; पर्तु 
निश्चित किए हुए मूल्यके अनुसार अलग-अरूग मानी जाती है। राष्ट्रपतिके चुनावमें मतदाताओंकी 
संख्या लगभग चार हजार होती है, फिर भी उनके मतों का मूल्य लगभग छःसे आठ लाख माना 
जाता है। | 

परिणामों पर दृष्टिपात करनेसे पता चलेगा कि पहले तीन चुनावोंमें पालियामेन्ट और 
राज्योंकी विधानसभाओंमें कांग्रेस द्वारा प्राप्त संड्यावलके कारण अन्य किसी भी दल या स्वतंत्र 
प्रतिस्पर्धीकी जीतकी तिलमात्र आशा नहीं रखी जा सकती थी। दूसरे दलोंके या अपक्ष (निर्देीय) 
प्रतिस्पर्धी खड़े हुए थे, लेकिन उनका केवल औपचारिक महत्त्व ही था | इन तीनों चुनावोंमें कोई खास 
स्पर्धा भी नहीं हुई थी। इन तीनों अवसरों पर कांग्रेसके उम्मीदवारकी विजय निश्चित होनेके 
कारण वास्तविक खींचतान कांग्रेसके उम्मीदवारकों पसन्द करते समय होती थी। 


भारतके अन्तिम गवर्नर जनरल श्रीराजगोपालाचारी, जब १९५०में नया संविधान अमलमें 
आया, अस्थायी पद लेना चाहते थे; जिससे १९५२के चुनावके समय उनका दावा दृढ़तापूर्वक 
पेश किया जा सके । श्रीराजेन्द्रप्रसादके वैचारिक विरोधी प॑ ०भेहरू भी उस समय राजाजीके समर्थक थे । 
पर राजाजीने पाकिस्तानकी माँगको सबसे पहले स्वीकार किया था और वे १९४२के आंदोलनमें अलग 
रहे थे--ये दोनों बातें कांग्रेसके बहुतसे नेताओंको चुभती थीं। अतः संविधानसभाके अध्यक्षको 
सवसे पहला राष्ट्रपति मान लेनेका अमेरिकाके द्वारा प्रस्तुंत उदाहरण स्वीकार कर लिया गया। 
१९५२में चर्चाके लिए अवकाश ही नहीं रहा था। १९५७में चुनावके समय राष्ट्रपतिके पदके लिए 
पसंदकी प्रक्रिया चल ही रही थी कि पं० नेहरूने डा० राधाकृष्णन॒कों वचन दे दिया कि उन्हें ही 
पसंद किया जायगा। परन्तु श्रीराजेन्द्रप्रसादने पद पर बने रहनेकी इच्छा प्रकट की और कांग्रेसकी कार्ये- 
कारिणीके बहुतसे सदस्योंने उसे समर्थन दिया । पं० नेहरू नाराज़ हुए। छोटा-सा संकट उत्पन्न हुआ। 
पर इस प्रकार वचन देनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं था, इसका पता चलते ही नेहरू शान्त हो गए 
और डा० राधाइृप्णन्‌कों छोड़ दिया गया। इस तरहका समाचार पहुँचानेका काम मौलाना आज़ादके 
सिर पर जा पड़ा। इस निर्णयसे डा ० राधाकृष्णन्‌ बहुत नाराज़ हुए और ऐसा रूगा कि संभवतः वे दिल्ली 
ही छोड़ देंगे, परंतु अंततः वे शान्त हुए और उपराष्ट्रपतिके रूपमें चलते रहे। १९६०में राष्ट्रपतिके 


१३६ : स्वराज्य-दर्शन 
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मिला था कि १९६२के छुनावमे वे पुनः राष्ट्रपति पदक्रे प्रत्याशी होंगे। इस घारणाहा बहु 
विरोध हुआ और अर्प्रद १९६ में संसद सदस्य श्री भपेश गुप्ताने संविधानमें संशोधन करनेद्गा प्रस्ताव 
पेथ किया। इसदे अनूसार कोई नी व्यवित हाप्ट्रपति पदके लिए दोसे अधिक वार प्रतिस्पर्धा 
नहीं कर सवाता। ध्स प्ररतावका विराध करते हुए भी पं० नेह*कने इस प्रकारकी संवेधानिक प्रणाली 
का समर्थन किया था। अमेरिक्राके संविधानमें हालूमे ही यह सुधान किया गया है। पर भारतके साप्ट्र- 
परति-पद और अमेरिकाके राष्ट्रपति-पदम मरूमत अन्तर होनेके दारण यह तलछना उचित नहीं कही 
जा सवती। यों श्री राजेन््प्रसादजीने निवत्त होनेकी इच्छा व्यवतत की; अतः १५९६२मसें अपना 
उम्मीदवार तय करनेका काम काग्रेसबे स्िए सरल हो गया आर बिना किसी ऊदहापोह यथा संघ्पषके 
हॉ० राधाकृष्णन पसंद कार लिए गए 





राष्ट्रपतिका चुनाव : १६६० 


शाप्रपतिके चुनावमे संसत्सदस्योके कुछ मतोंका मूल्य ४६०,८४८ था, जदति शाय्योरी 
विधानसभाओंक मतोका मल्य ४,३०,८०१ घा। 


राज्य एक मतका मूल्य. डा० जाविर हुसन क्री सुब्वाशद शाहइसओो सारय 
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विधानसभाके कुछ ३,४०० स्थानोंमेंसे कांग्रेसने लगभग १,८०० स्थानों पर अधिकार कर 
लिया था | लोकसमामें उसका स्पष्ट बहुमत था और राज्यसभामें पुर्वेवत्‌ स्थिति रहनेके कारण कांग्रेसके 
प्रत्याशीका चुन कर आ जाना असंभव न था। परल्तु कांग्रेसको विरोधी दलोंका उतना डर नहीं 
था, जितना आसन्तरिक विग्रहका | परिणामतः राष्ट्रपति पदके लिए प्रत्याशी ढूंढ़नेके लिए लम्बी 
और वेतुकी बातें चलीं। जिस प्रत्याशीके लिए सभी दर सहमत हों, उसे ढूंढ़नेके लिए प्रधानमंत्रीने 
विरोधी दलोंके साथ भी चर्चाएँ कीं। डॉ० राधाक्ृष्णन्‌को राष्ट्रपति पद पर वनाए रखने अथवा डॉ० 
जाकिर हुसैनको प्रत्याशीके रूपमें चुननेके मामले पर कांग्रेस दलके नेताओंमें आपसी मतभेद नज़र 
आता था। अन्ततः प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधीका आग्रह स्वीकृत हुआ। डॉ० राधाकृष्णन्‌ निवृत्त हुए 
और डॉ० जाकिर हुसैनको प्रत्याशीके रूपमें चुन लिया गया। कांग्रेसके समक्ष अपना बल प्रदर्शित 
करनेके लिए उत्सुक विरोधी दलोंने संयुक्त रूपसे सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश श्री कोका 
सुब्बारावका समर्थन किया। जिस रूपमें परिणामके आंकड़े बताते हैं, उस रूपसें अच्छी-खासी स्पर्धा 
हुई। जीतनेकी कोई आशा न होने पर भी अन्य १५ प्रत्याशियोंने चुनावमें भाग लिया। उनमेंसे छः 
प्रत्याशियोंको कुछ गिने-चुने मत मिले भी, पर नो प्रत्याशियोंके हिस्सेमें तो केवल शून्य ही आया। 
इस प्रकारके निरथर्थक प्रत्याशी अनावश्यक रूपसे चुनावके परिणामकों विक्ृत न करे, अतः किसी 
प्रकारका प्रवन्ध होना आवश्यक है। इसका उल्लेख चुनाव-आयोग द्वारा अपनी रिपोर्टमें वारबार 
किया जा चुका है। 


राष्ट्रपतिके चुनावकी उलझनोंको संक्षेपमें जान लेनेके वाद महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं 
पर विचार अपेक्षित है। राष्ट्रपतिका चुनाव दल या दलोंके समर्थनसे होनेके कारण और राष्ट्रपति 
दोबारा भी चुनावमें खड़ा हो सकता है, इस कारण राष्ट्रपति दलगत राजनीतिसें अलिप्त रहेगा या 
रह सकता है, इस प्रकारकी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। अगर वह मुख्य राजनीतिक दल या 
दलोंके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रख पाया तो यह विल्कुल अपने पंख काठ लेनेके समान होगा। 
डा० राघाकृष्णन्‌ इसके उदाहरण हैं। प्रदेशोंमें विभिन्न दलोंका प्रभाव होने पर राष्ट्रपतिके चुनावमें 
खड़े होने वाले प्रत्याशीकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है और उसे राजनीतिक दलोंके साथ 
विचित्र प्रकारकी सौदेवाज़ी करनी पड़ती है; जिसका प्रमाण १९५६के पूर्व फ्रांसके अनुभवसे मिलता 
है। इस तरहकी सौदेवाज़ी तठस्थ या अच्छे छोग नहीं कर पाते; अतः भारतमें अगर एक प्रवल दल- 
प्रथाके स्थान पर अनेक दुवेल पक्षोंकी बहुदलूप्रथाका विकास हो तो राष्ट्रपतिका स्थान अत्यन्त निम्न 


स्तर पर आ जायगा और यह भय व्यक्त करना अनुचित न होगा कि वह अत्यन्त निचले स्तरके 
राजनीतिज्ञोंक हाथका खिलौना मात्र बन जायगा। 


दूसरी बातका मी परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपतिके चुनावके लिए सम्प्रति 
स्वीकृत पद्धतिके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि चुनाव कार्यमें उत्तर भारतके अधिकांश 
राज्याक हाथाम मुख्य चामी आ जाती है। उनके समर्थनके बिना कोई भी प्रत्याशी चना ही नहीं जा 
सकता। अखिल भारतीय स्तर पर काम करनेवाले दलोंका प्रभाव कम होने पर और भाषावाद, 
सम्प्रदायवाद तथा श्रादेशिक भावनाएँ आजकी अपेक्षा अधिक प्रवलू होने पर अ-हिन्दीभाषा- 


१३८ 5४ स्वराज्य-दर्शेन 


भाषियों और दक्षिण भारतवासिद्योंके निए राष्ट्रपति बनना रूगमग असभद्र हो जायना। कारण क्ि 











भारतके चार हिन्दी-मापी राज्यों--विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेशक्ते हावोमें 
आवश्यक मतगनित्तका रूममग आधा भाग केन्द्रित हो गया है। राष्ट्रपतिके चुनावमे प्रादेशिक और 
साग्प्रदाधिक भावनाएं जो भूमिका अदा करती है, उसका अनुमव १९६७सें हो गया है: यह 
बात दूसरी है कि उसका प्रदर्शन कांग्रेस दरूके अनुशासन ओर विरोधी इल्दोंकी दृदताक्े क्रारण 





दाम हुआ ह्दो । परन्त छोटे और कम अनगासित दलोंका प्रमाव बहने 
निश्चित पद्धतिके कारण प्रादेशिक और साम्प्रदायिक असंतोपका पंसयना संभव ढना ही रहता है। 





राप्ट्रप्तिके पदानवाल उन्हें प्रतिमास दस हजार र॒पए वेतन दिया जाता 
पुरा-पूरा नहीं लिया जाता; फिर भी यात्रा, सरकारी मेहमादोंके स्वागत तथा 
ए्‌ 





वामोके लिए उन्हें दिए जाने वाले कुल भरते की रदाम छगभग नीन-साद़े तीन लाख रुपए होती है। 


इसके अतिरिबत उनसे मिलने आनेवाले और मेहमानोंका सत्कार वारनेढा लिए नोहरोदी एक 
वड़ी फौज भी रखनी पड़ती है। राष्ट्रपति और उनको दस फौज पर झाने बारे भारी गर्जमें 
प्रतिवर्ष वद्धि होती जाती है। १९६२-६३मे यह रकम सादे चौबीस छारा रपएदे हारीद भी, ४ 
१९६५-६ ६म सादे उन्‍्तीस लाख हो गई। १९६८-६९०के आयब्ययकम राष्ट्रपति सिि इाग्य णो 
जानवाली रकम सतीस लाख चौतीस हजार रुपए अनुमानित की गई है। कगर गम इसरी सुझना 
अपनेसे अधिक समद्ध देशोंके साथ करें तो यह स्वीकार करना पहेगा कि यह धंगदय पिछाए रास 
है। अमेरिवा जैसे समद्ध देशमें विश्व-राजनीतिका पूरा बात वहन करनेयारे साद्रपतिशों झा 
लाख सपए वेतन और चार लाख रुपए अन्य सचकि लिए दिए जाते है। उन्हे नाई ; 
तवा यात्रा-व्यय तथा मेहमानोदी आवभगत वारनेवे लिए भत्ता मिलता है। फ्रासके सापथ्रपतिणों 
सन्‌ १९६५८म २०४० लाख फ्रांक दिए गए थे और जापानके सम्नाटकों लगशग पसट छलारद 
राशि दी गई थी। 


अग्रेज वायसरायवे समयमे रधापित प्रणालियों गरीब देशके प्रदातांचिदा नेहालोदशे लिए 


अगोभनीय माने जाने पर भी अब तक उनमे किसी प्रकारका परिदर्तद नहीं दिया गया. ८ह शोचनीय 


है। इतने शाही दाट्स च्हनदाल हमार राष्ट्रपति जद सादगी, मितव्ययता शोर झान्मत्यागकी प्रजासे 


मांग बारते है; तव यह समसना बडा मश्विल है कि प्रजा पर उसका दिस 





होगा। राष्ट्रपतिवे साथ चियकी ये बेनवएर्ण प्रणादियां शाजके पगते अनुरूप 


इतनी टोटो या तुच्छ है कि हार्यारपद लगती है। 


श्‌ 





जम टअनश के 3८ कन न्पतक ही वयअफ+ 5 पड हल 
न्घ्ाय दाझ्शा्रएद हट 


चुनाव आदिके काम और कमंचारीतंत्र आदि राज्यके सभी क्षेत्रोंकोी आवृत्त कर छेती हैं। सेनाके 
अंग उनके प्रति वफादार रहनेकी शपथ लेते हैं और उनके आदेशका पालन करते हैं। प्रशासनिक तंत्रके 
सभी कर्मचारियोंकी नियक्ति और विमृक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यवित 
कर सकता है। वह प्रधानमंत्रीको नियक्त करता है और उसकी सलाहके अनुसार अन्य मंत्रियोंकी 
नियुवित करता है तथा उनके बीच कार्य-क्षेत्रोंका निर्णय करता है। मंत्रिमण्डल उसकी प्रसन्नता तक 
ही कुर्सीका उपभोग कर सकता है। पालियामेन्टकी बैठक बुलाने, उसे स्थगित या रह करने तथा 
लोकसमभाको जब चाहे भंग करनेका उन्हें अधिकार है। बहुतसे कानून उनकी पूर्व-अनुमतिके बिना 
पालियामेन्टमें प्रस्तुत नहीं किए जा सकते और सभी कानून उनके हस्ताक्षर करने पर ही अमठमें 
लाए जा सकते हैं। वे किसी भी कानूनको अस्वीकार कर सकते हैं और पालियाभेन्टको पुनविचारके 
लिए भेज सकते हैं। यह वात दूसरी है कि उनके द्वारा अस्वीकृत कानून अगर संसद द्वारा दो-तिहाई 
बहुमतसे पारित कर दिया जाय तो राष्ट्रपतिको उस पर हस्ताक्षर करने पढ़ते हैं। 


इसके अतिरिकक्‍त राष्ट्रपति पालियामेन्टको संदेश भेज सकत्ता है और यथाशी घ्र उस पर विचार 
करनेके लिए पालियामेन्ट वाध्य है। पालियामेन्टकी प्रत्येक बैठकके आरम्भमगें या जब उसकी इच्छा 
हो, वह मापण कर सकता है। अनुमानित आयव्ययक तैयार करवाकर पालियामेन्‍्टके समक्ष प्रस्तुत 
करानेका उसका दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीशके साथ सलाह कर वह सर्वोच्च 
न्यायारूय व उच्च न्याय्रालयोंमें न्‍्यायाधीशोंकी नियुक्ति करता है। वह अपराधियोंको क्षमा प्रदाव कर 
सकता है; उतकी सज़ामें कमी करने अथवा सज़ाके प्रकार बदलरूनेका उसे अधिकार है। गवनेरकी 
रिपोर्टको स्वीकार कर अथवा स्व-निर्णयके अनुसार वह राज्योंका प्रबन्ध स्वयं सम्हाल सकता है। 
वाह्य आक्रमण होने पर, अन्तविद्रोह फूट पड़ने पर अथवा आशिक संकट उत्पन्न होने पर वह संकठा- 


वस्थाकी घोषणा कर सकता है और संघीयतंत्र तथा प्रजातंत्र दोनोंको ताकमें रखकर एकचत्री 
राज्यके तानाशाहके रूपमें वह प्रशासन चला सकता है। 


राष्ट्रपतिकी सत्ताओंकी सूची अभी और लम्बी वनाई जा सकती है; क्योंकि संघ सरकार- 


का कोई भी काम ऐसा नहीं है, जिसमें किसी न किसी स्थान पर और किसी न किसी प्रकारसे 
राष्ट्रपति अपनी भूमिका अदा न करता हो। 


इन सत्ताओंको कुछ लोग केवल आभासी मानते हैं। इन लोगोंके अनुसार राष्ट्रपति स्वयं 
इस भ्रकारकी सत्ताओंका उपयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपतिके नाम पर मंत्रिमण्डल ही इन 
सत्ताओंका उपयोग करता है। राष्ट्रपतिके कामोंमें सलाह और सहायता देनेके लिए ही मंत्रिमण्डल 
होता है और यह मंत्रिमण्डल लोकसभाके प्रति उत्तरदायी होगा, यह कह कर संविधानने राष्ट्रपतिकी 
सभी सत्ताओंकों उसके हाथोंसे छीन लिया है। इस प्रकार देखनेसे राष्ट्रपतिका स्थान बड़ा ऐश्वर्य- 
पूर्ण होने पर भी सत्ताविहीन हो गया है। परल्तु दूसरे कितने ही विद्ान्‌ इसके विपरीत मान्यता 
रखते हैं। उनकी दछीरू यह है कि ऐसी कोई धारा संविधानमें नहीं, जिससे राप्ट्रपति मंत्रिमण्डलकी 
सलाह माननेके छिए विवश हो; इतना ही नहीं, इस प्रकारकी धारा संविधानमें सम्मिलित करनेकी 


१४० ; स्वराज्य-दर्शन 
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प्राथनाकों रांधिधान समाने अच्दोकार दर दिया था। एथम रन -ट्रयानत डइ। 
प्र-नको उठा कर रस चर्चावो प्रोत्साहन दिया था। इप्टियन पर 
बारनेके छिए कि राप्ट्रपनि स्वतंत रूपसे सक्ताजोकग उपभोग बार सकता है 


सहत्व देनदां अनरोध ० 'सम्पारि हु शास्दर्पाः ->- - ख्थवद्रान्मं ऊाऊे 
ही महत्व देनेदा अनुरोध किया है: “सम्प्रति साष्ट्रपति व्यवहारमें चाहे 






न ले आ 


या न करता हो; परन्तु दाष्ट्रपतिका स्थान और सचाओंवी छानबीन स 
पर ही होनी चाहिए और राजनीनिक प्रणाहियाँ था परिर्थिनिरयाँ कानूनी से 
सीमित व डृषित नहीं कार सवाती। इसके विपरीत समर्थ अंग्रेज 


शधबदे क््ज्ज़ी आए दस 5 श् जरटॉय र् दि ब्लेड ब्सेकी क््त््पज 
ट्यंशनल हिन्द्री आफ इंस्लेण्ड में बतलाया है कि “इस प्रघ्नका वे 


ठाग्ना बवय ३ दा अधिक पल तां पा पी) पैर हा िल5> गे ने मसोता जायगा 355 रा को अर ज 8 ऋय 30 हलक 

बदरना , .. . ,अधलक्षाहूुत आधक तांचिक और युह्दिसमत सा जायथगा आर इसस सदठवदा।नत 
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मामलोमें बल वार जिस प्रदगर हो जाता है उसी प्रकार तथ्योवी दृप्टिस असन्ध की मादा जाथगा। 


श्री मुंगीवे इस कथनमें वह्त कुछ सत्य भी है कि 'संविधानसभा नाप्ट्रपतिकों झेबल शोमावा 
महादेव बनाना नहीं चाहती थी और च्सीछिए उसने हनक्रे हाथोंम कुछ विशिप्द स्षाएं मई 
दी है । संदिधान सभाके कितने ही सदस्योने इस प्रकारका मत प्रद्धित किया घा। परन्तु सदिधानर 
मर्सोदा तेयार दारवेबाली समितिके अध्यक्ष डा6 अम्वेदकरने तथा प्री ए 6 शराणरवासी शत्यर ने संधिधान- 
सभामें वारवार यह बात स्पप्ट की थी कि “राष्ट्र पतिको सोपी गई सतताओंतो स्थडितरत रे पे उपयार 
वारनेकी छूट नहीं हैं और संविधानमें जहाँ-जहाँ “राष्ट्रपति' शब्दका प्रयोग विया गया है; दगा 'मािि- 
मण्टूबगी सल्याहके अनुसार राष्ट्रपतिका ही अथ्थ अभिप्रेत है। “शाष्ट्रपति सादृशा संदोशित है पर 
शासक नहीं और प्रशासनिक कार्योमे उसबग काम महज ग्ोबगामे दृद्धि झगना है। ऋनोगा 
वाह वार तो था अम्बेदकरने ऐसी चचोट तुलना भी यो थी कि “भारतवी साजम्‌द्रा पर डिस प्रगारने 
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सारनाभदे शिल्पदेः तीन सिह दिखाई देते है; उसी प्रकार राष्ट्रपति नी छोयधा सिह है। यह टीआ 


ले 


दि; राजगुद्ध अंकित किए दिना कोई भी कानून छागू नहीं होता, पर इसीसे ये सिह रदइुय शागन 
वारनेम शवितमान नहीं बन जाते। 





होनेसे रहा ! ऐसे समयमें आखिरकार तो राष्ट्रपति, चूंकि जनताकी सेवा करनेकी शपथ लिए 
हुए होता है, मंत्रिमण्डलका कृत्य राप्ट्र या जनताके प्रति द्रोहपूर्ण दिखाई देने पर अथवा उसके द्वारा 
सनातन नैतिक मूल्योंका भंग हुआ मालूम पड़ने पर चुप नहीं वैठ सकता। इस प्रकारका मौन 
अपनी आत्मा और संविधानकी आत्माके साथ द्रोह करनेके समान ही माना जायगा। 

इसके अलावा दूसरी कितनी ही उलझनें विचार करनेके योग्य हैं। उदाहरणार्थ, कितने 
ही मामलोंमें न्‍्यायपालिकाकी सलाहके अनुसार, कितने ही मामलोंमें सेवा-आयोगकी सिफारिशोंके 
अनुसार और कितने ही मामलोंमें चुनाव-आयोगके निर्णयोंके अनुसार राष्ट्रपतिको व्यवहार करनेकी 
व्यवस्था संविधानमें दी गई है। इस प्रकारकी सलाह और मंत्रिमण्डलका मत अगर एक-दूसरेके 
विरुद्ध हो तो राष्ट्रपति किसकी सलाह मानें, यह संविधानमें स्पष्ट नहीं है। यों पिछले दो दशकोंकी 
परम्पराके अनुसार ऐसी सभी सलाहों पर विचार करनेके वाद मंत्रिमण्डलू द्वारा दिया गया निर्णय 
राष्ट्रपतिका निर्णय माना जाता है। परिणामस्वरूप, न्यायाधीशोंकी नियुक्तिके सम्बन्धमें सदा 
सर्वोच्च न्यायाधीशकी सिफारिशोंकों मान नहीं दिया जाता। फलत: न्‍्यायपालिकामें नियुवित-पद्धति 
विषयक, दुनियाके तमाम राष्ट्रोंके लिए एक प्रदेय वन सकनेकी क्षमता रखनेवाली अनोखी और 
सुंदर व्यवस्था संविधान में होने पर भी जिस परम्पराका पालन किया जाता है, उससे यह संवैधानिक 
व्यवस्था मृतप्राय वन कर रह गयी है। 

व्यावहारिक वात पर अगर विचार करें तो पिछले दो दश्कोंके बीच राष्ट्रपतियोंने-- 
विशेपत: डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीने--अपनी सत्ताओंका स्वतंत्र रूपसे उपयोग करने, विविध प्रशासकीय 
विभागोंके मंत्रियों तथा अधिकारियोंके साथ सीधे सम्पक॑ रखने और राजनीतिसे अलिप्त क्षेत्रोंके 
अधिकारियोंकी नियुक्तियाँ अपनी इच्छानुसार करनेका जब-जब प्रयास किया, तब-तब केन्द्र सरकारने 
अटॉर्नी जनरलूकी सलाह ली है। ऐसी सलाह हमेशा यह रही है कि राष्ट्रपति किसी भी कामकों 
स्वतंत्र रूपसे नहीं कर सकता; किसी भी सत्ताको मनमाने ढंगसे उपयोगमें नहीं ला सकता; चुनाव- 
आयोग अथवा सरकारी सेवा आयोगके सदस्योंकी नियुक्ति अपनी मर्जकि अनुसार नहीं कर सकता 
और मंत्रियोंकी 2नुमतिके बिना सरकारी अधिकारियोंसे नहीं मिल सकता; क्योंकि प्रत्येक मामलेमें 
उन्हें मंत्रिमण्डलकी सलाहके अनुसार व्यवहार करना चाहिए ।--इस प्रकारका मंतव्य आस्टिन पार्नरने 
'इण्डियाज़ कांस्टिट्यूशन : कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन' नामक ग्रंथमें प्रकट किया है । 


परन्तु इस प्रकारकी सलाहोंसे समस्याका हल नहीं मिला। जिस समय संविधान अमलमें 
आया, उसी समय डॉ राजेद्धप्रसादजीने तो संसदको संदेश देने और कानून पर अनुमति देनेके 
ममिडेन मंत्रिमण्डलकी इच्छानुसार न चछ कर अपनी इच्छानुसार चलनेकी इच्छाको अभिव्यक्त 
ऊच्त हुए एक पत्र--व्यवितगत पत्र--पंडित नेहरूको छिख भेजा था। उस समय पं० नेहरूने इस 
सम्वन्धमें श्री सीतछवाड और श्री कृष्णस्वामी अय्यरकी सलाह ली थी। इन दोनोंने एक ही अभिप्राय 
दिया : “श्री राजेन्द्रप्रसादजीका यह कदम संसदीय प्रजातंत्रके मूलमें कुठाराघातके समान है।” सच तो 
पह है कि अटोर्नी जनरठ तथा अन्य विद्वानोंके द्वारा प्रदशित मत भारतीय संविधानकी घाराओं पर 
आधारित न होकर संसदीय प्रजातंत्रकी इंग्लैण्डमें रूढ़ हुई प्रणालीके आधार पर था। हमारे देशकी 


१४२ : स्वराज्य-दर्शन 
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अनसन्‍नरण बारत है । नब खट्ट प्रस्न उठता ह दि साप्ट्पतिकोी सत्ता ओर कायाक सम्बन्धम दिटनव | 
३ ः मर 

गहियोंकी ही हमें बयो आधार दनाना चाहिए? १९६०में एस एव्र प्रस्नक्तो उप्दित दर 


शाजनद्रप्रसादजी न्द्ा ड 4. 
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शाप्ट्रपतिकी संबंधानिक स्थितिके विपयमें सार्वजनिक च्रराकों प्रोत्साहन दिया था। 

इस चर्चादा समग्रत: यह परिणाम हुआ और यह मत स्मप्द और देद होता गया दि भानतता 
प्रजातंत्र मंसदीय प्रकारता है और वाष्ट्रपति. प्राप्त सन्ताओंदा स्वतंत्र रूपसे उपबोग करनेद्रा 
अधिवार नहीं रखता। 

हमें यह तो ध्यानमे रखना ही चाहिए कि भारनके हदाप्ट्रपतिका पद्र वेदद संवधानित 
खिल्ोना मात्र नही है। इस बातकों सिद्ध कारनेवाली कितनी सत्ताएँ और जिम्मेदानियाँ न्ाद्रपतिकों 
सौपी गई है, जिनमें में त्रिमण्डलवी सलछाहवे अनुसार चलना राष्ट्रपतिक्रे लिए सम नही 
हरणार्थ, यह वाल्पना करना ही कठिन हैं कि. किस प्रवार राष्ट्रपति मंत्रिमग्टलबी सलाःझ 
पाचब्यिामेन्टको संदेश देने, किसी कानूनकों सीसित रूपमें नवागरने, मत्रिमाइलशों बर्गाग्त हारने 
तथा प्रधानमंन्नीका चयन करनेकी अपनी सत्ताओका उपयोग कार सताता है। प्रार शेगरियत रिप- 
ब्लिवा आंपः इंडिया में उल्लेख किया है : 'मंत्रियोंवी साहते अनुसार शहनां फिम्मेदारी, 
मंत्रियोंकों हृदानेकी सत्ता और संविधानके प्रति वफादार रहनेका दास 
बीच जोड़्-तोड़ केवल परिस्थितियोंके अनुसार परग्पणा और गसहियों द्वारा ही स्थादित शिया 
जा सवता है । 

श्री ग्लेडहिल द्वारा प्रदशित इस भीतिसे डरनेवग कोई वारण नही है कि हूगर भारतणा गाप्ट्र- 
पति अपनी इच्छासे सभी सत्ताओंका उपयोग वारने रंगेगा तो संकटकी स्पितिशी घोषणा जार और 
पा»ल्यिभेन्टको वर्खास्त कर तानाशाह बन जायगा। आखिरकार तो बिसी ही प्रजादवद्ा मामब्य 
संविधानके शब्दोंगे आधार पर न होदार प्रजाकी शविति पर शझावृत होता है. परिएप्द होता हे । 


यद्दि यह शवित न हो तो चाहे कितना ही सुन्दर संविधान हो प्रजातकक्षों दिदा नहीं सता. 








क्योंकि जीवनी शवित-विहीन रोगीको कोर्र सर्वोत्तम औपधि की हूम्ये समय ता जीदित रख्नभे 


असम होती है 





सगश्ति संकाटकालीन सत्ता मनिगप्ड्य्ती सलाहके झनसार साष्ट्राति प्रयोगम दाता है। 
परन्तु आपद्वालीन रिपितिवी घोषणा करनेकी शाखिरी ऋचा तो राषप्ट्रातिके हाथमे है कझ्लोर 
आपत्काटवी घोषणा होनेके दाद तो उसके हाथोमे बहुत ज्यादा सत्ताएं ज्ञा जाती है। इसे देखने 
पर यह छूगता है कि झगर प्रजा पूर्णतः: जाइत शोर सगटित ने हो तो प्रजातंदक नाप होनेजी 





सघन द्व 
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संसद द्वारा पारित पेप्सु राज्यका आय-व्ययक असंवैधानिक होनेके कारण डॉ० राजेन्द्रप्मसादजीने उस 
पर हस्ताक्षर करनेसे इंकार कर दिया था और संसदुको इस कडुए घूंटको जसे-तैसे गले उतारना पड़ा 
था। इस प्रकार, संवैधानिक सत्ताओंके उपयोगको लेकर राष्ट्रपति और मंत्रिमण्डलके बीच संघर्ष 
होनेकी संभावना निहित ही है। फिर भी, सामान्यतः भारतके राष्ट्रपतिका स्थान अन्य संसदीय 
राप्ट्रोंके अध्यक्ष--इंग्लैण्डके राजा या रूसके राष्ट्रपतिके समान होता जा रहा है। लोकंसभाममे 
जब तक किसी एक दलका बहुमत रहता है, तब तक इसमें किसी खास हेरफेरकी संभावना नहीं है। 
किन्तु लोकसभाके सदस्योंका विभिन्न राजनीतिक समूहोंमें बंटवारा हो जाने पर और किसी भी एक 
दलका स्थिर बहुमत न होने पर योग्य एवं कुशल राष्ट्रपति देशकी राजनीतिमें सक्रिय भाग अदा 
कर सकता है, इस प्रकारकी व्यवस्था हमारे संविधानमें है। 

१९६७में राष्ट्रपति पदके प्रत्याशी श्री कोका सुब्बारावने राष्ट्रपतिकी संवैधानिक सत्ताओंका 
उल्लेख करते हुए अपना स्पष्ट मत प्रकट किया था कि चुने जाने पर वे इसका उपयोग करेंगे। 
अगर उनकी जीत हुई होती तो यह छोटे-छोटे राजनीतिक दलोंकी जीत होती; और लोकसभा- 
में बहुमत रखनेवाले काँग्रेस दल और उनके बीचकी टकराहटको टालना असंभव हो गया होता और 
इस प्रकारकी टकराहट संसदीय प्रणालीके लिये घातक सिद्ध हुई होती । यों, यह नहीं कहा जा 
सकता कि जो परिस्थितियां १९६७में उत्पन्न नहीं हुई, वे भविष्यमें भी उत्पन्न नहीं होंगी। 
अत: अब समय आ गया है कि संसदीय प्रणालीको टिकाए रखनेके लिए संविधानमें इस धारा- 
को जोड़ दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपतिकी सत्ताएं आभासी हैं। यूरोपके अनेक राज्योंमें इस 
प्रकारको धारा संविधानमें रखी गई है। 


राष्ट्रपतिके हाथोंमें उक्त प्रकारकी सत्ता अगर न भी रहे, तो भी आसपास जो हो रहा है, 
उससे परिचित रहने और उससे सम्बन्धित सभी जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यक कांगज- 
पत्रोंको देख जानेकी सत्ता या अधिकार तो उसका है ही। मन्त्रिमण्डलके निर्णय और उसके 
कारणोंको जाननेकी राष्ट्रपतिकी इच्छाको संतुष्ट करनेके लिए प्रधानमंत्री बाध्य है। इस प्रकारका 
आग्रह राष्ट्रपति कर सकता है कि किसी मंत्रीके हारा अपने विभागसे सम्बद्ध लिए गए निर्णयकी 
छानवीन मंत्रिमण्डलकी वैठकर्में होनी चाहिए। मंत्रिमण्डलके कामोंमें सहायता करनेका दायित्व 
राष्ट्रपतिका है। मंत्रिमण्डलसे अगर भूल हो गई हो तो उसकी टीका करने, भूल होना संभव हो तो 
चेतावनी देने और चर्चास्पद वातोंमें अपनी राय प्रकट करनेका उसे अधिकार है। प्रतिभासम्पन्न 
राजनीतिज्ञोंके लिए अपनी सत्ता स्थापित करनेमें इससे अधिक सहूलियतोंकी जरूरत नहीं होती। 
यह मानना कठिन है कि पालियामेन्ट और विधान सभाओंमें बैठने वाले राजनीतिज्ञोंका समर्थन 
प्राप्त कर राष्ट्रपति-पदपर बैठने वाले व्यक्तिका देशकी राजनीतिमें कोई स्थान या प्रभाव ही ने 
हो। पालियामेन्ट मंत्रिमण्डलकी सत्ताका उदगम स्थान है। उससे सम्पक्त राष्ट्रपतिकी उपेक्षा 
करना किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्रिमण्डलके लिए संभव नहीं। इस प्रकारकी अविधिपूर्ण सत्ताका 
प्रयोग डॉ० राजेच्धप्रसादजीने वारवार किया था। उन्होंने हिन्दुओंके विवाहमें तलाक प्रथाकों दाखिल 
करनेवाले हिन्दू कोड विछका संवैधानिक दृष्टिसे उम्र विरोध किया था। उन्होंने यह दलील दी थी कि 
कामचलाऊ पालियामेन्टको ऐसे मूलगामी परिवर्तत करनेका कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेसके ड्ढ़ि 


१४४ : स्वराज्य-दशन 


राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रवावका पंडित नहरूक नाम पत्र 
७ श्री राजेच्रदाद धारा दिनांक १५-९-५१कों छिखित पंडित नेह॒दके साम पत्रमें 


ह्दूकोड बिल सम्बन्धी चचसि प्रस्ठुत: 


ठ 
मेरा यह रपप्ठ अभिमत है कि इस प्रकारका आमूद् पन्दि्तंत इन्‍नेक्ी सत्ता 


बर्समान संसदवे पास नहीं है. . .मेरे कहनेका तात्यय केबल इतना ही हे कि दर्तमाद 
संगद संविधान दनानेवे खास कामसे बनाई गई हैँ और उसे संबदिवानके 5 


। होने पर नद्यी संसदके अस्तित्वमे आने तक ही आगे काम चलानेकी जि 


हा! दि हे कल ४0. 
, इस प्रकारवा बिलकों जनताते सामने पेश कार उसकी संम्मति प्रास्स दरनदे 





ब- 





पहठे में समस नही पा रहा हूँ दि इतनी अश्विवा जर्दबाजी वयो की जा रही है। इस बिलमे 
(्‌ ४० 


सूचित क्रान्तिकारी परिवर्तन जनताके सामने पेश नहीं किए गए है ओर ने हमने एस प्रग्नाना 
गुणवत्ता पर जनताकी अपना अभिमत देनेका अवकाश ही विया # 
७ दिनांदा १८-९-५१को श्री राजेन्द्रबाव ने पंटित जवाहरलाल नेूगदे पप्रदो उन्रमें 
जो पत्र लिखा था, उससे उद्धृत: 
. यहू संसद एवं निश्चित हेतुके लिए रची गई है और उसे द्रारा दसलाए गाए 
संविधानके अनुसार वयस्वा मताधिवारवे आधार पर आम चुनाव हो चदने पर गंदा गगएरे 
आने तक रखवाली वरनेवाली संसदके रूपभे उसे काम बारना है। 


वादी विचारधारा वाले सदस्योको इस वातका पता चलने पर बल मिला। रदय छगर दस प्रस्तारश 
छिए आग्रह करेंगे तो बाग्मेस दलमे वहत वड़ा विशह रड्ा हो जायगा, इसता पता चलते ही प्लान: 
१० नेहरने इस प्रस्तावकों थोड़े समयके लिए स्थगित भी कर दिया घा। श्र्दामित्वज्ञी ग्दॉच्चि 


साोगा बांवनसे सम्बद्ध और अनाजके व्यापारके सरकारीकरणबे मामरेसे हो राजेद्र प्ररावजी द 


] 
३ 
! 
हवा औ/ 
भ्प 
६ 


मण्टटवो व्यक्तिगत पतच्न ल्िखिवार रन नीतियोंके प्रति ज्षपना विरोध व्यदत दिया था झोर इस प्रज्ञार 


मंत्रिमप्टटम और दाहर भी इन नीतियाके विरोधियोवे हाथ मददव किए शे। १६० <मे द्विमापी 





दग्बई राज्यवी स्थापनाके दाद उन्हाने एस प्रदेशकी यात्रा वी 





नेवेः दगरण, बह अधिया समय तक टिया नही रु 


बढ 


> ५ ० ० 5 
पहल उनच्टान टरा था था । ६० राधाहप्पन्‌नद ता नारद रबवारद 


पा पराषत रुपसे दारदार माद यहीनही किया या 
द्वारा दिया गया भापएण 


व, म 
+ ७ गण्इलावद रएए्ट >एर नगद 


मे 





न ज ि ० कं 
संधेपगे, यद्धपि शारतजा राणतझत्ति-पद सजग लेस्त्र पान नही हे. दिए भी निम्ार 
१६४७३ ११३, +६५। ५ नह आफ पका व शव कथा सु सता है. दिर झा हूकाद सना « 
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राष्ट्रपति हमेशा अपना काम नियमित रूपसे नहीं निभा सकता। उसके वीमार होने, लम्बे 
समय तक प्रवास पर जाने, व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक कारणोंसे त्याग्रपत्र देने, उसके पदमुक्त 
किए जाने या उसकी मृत्यु होनेकी स्थितिमें ओर राष्ट्रपतिका पद कामचलाऊ या हूस्बे समयके लिए 
खाली पड़े रहनेकी संभावनाका विचार करके संविधानमें उप-राष्ट्रपति-पदकी व्यवस्था की गई है। 
राष्ट्रपतिका स्थान पूरी तरहसे खाली होनेकी स्थितिमें छः मासके भीतर पुनः चुनाव करना पड़ता 
है। परन्तु राष्ट्रपतिका स्थान तुरन्त और कामचलाऊ रूपमें भरनेके लिए संविधानमें उप-राष्ट्रपतिका 
पद रखा गया है। 

उपराष्ट्रपतिका चुनाव पालियामेन्टके सदस्योंकी आनुपातिक प्रथाके अनुसार किया जाता 
है। १९५२ और १९५७में डॉ० सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌ दोनों ही बार निविरोध रूपमें उप-राष्ट्रपति चुने 
गए। १९६२में डाँ० जाकिर हुसैनको ५६८ तथा उनके प्रतिद्वंद्वी श्री सामन्‍्तर्सिहकों १४ मत मिले थे। 
१९६७में श्री वी० वी० गिरिको ४८३ और श्री हवीवको २९३ मत मिले थे। आजतक पार्लियामेन्टके दोनों 
सदनोंमें कांग्रेसके बहुमतके कारण इस दलके प्रत्याशीको जीतनेमें कोई आशंका नहीं रहती थी। १९६७- 
के चुनावके समय लोकसभामें कांग्रेसके अल्पमतमें होने पर भी राज्यसभाकी यथावत्‌ स्थिति रहनेके 
कारण कांग्रेसके प्रत्याशी श्री गिरिको बहुमत प्राप्त हो गया था। 

इसके वाद राज्यसभाके आंशिक चुनावोंमें कांग्रेस दकके सदस्योंकी संख्याका कम होना 
संभव है। अतः १९७२के चुनावमें राजनीतिक दलोंकी आजकी स्थिति यदि यथावत्‌ वनी रही तो 
भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदके लिए वहुमत वाले दलके प्रत्याशीके चुने जानेमें थोड़ी-बहुत 
मुश्किकका सामना करना संभव है। 

उप-राष्ट्रपति सामान्यतः राज्यसभाके अध्यक्षके रूपमें काम करता है और राज्यसभा द्वारा 
उसकी विमृवितके लिए पारित प्रस्तावकों अगर लोकसभाका अनुमोदन प्राप्त हो जाय तो उसे 
पदमुक्‍त भी किया जा सकता है | उपराष्ट्रपतिके रूपमें उसे कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता, परल्तु 
राज्यसभाके अध्यक्षके रूपमें प्रति मास ५५०० रु० दिए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रवास पर हो भथवां 
वीमार हो तो उपराप्ट्रपति जितने समय तक उसका पद सम्हालता है, उतने समय तक वह राष्ट्रपतिको 
दिए जाने वाले वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओंके पानेका अधिकारी होता है। 


भारतके उपराप्ट्रपतिका पद और उसके कार्य अमेरिकाके उपराष्ट्रपतिके स्थानके साथ 
वहुत साम्य रखते हैं। अतः जिस प्रकार अमेरिकामें कहा जाता है, उसी प्रकार हम भी अपने उप- 
राष्ट्रपतिको 008आं[--कब्रका मुर्दा--कह सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ठामस मार्शलका यह 
कथन कि “मैं तो छकवेका रोगी जैसा हूँ। मेरे आसपास जो कुछ घटित होता है, उसे मैं जानता तो 
हूँ; पर स्वयं कुछ नहीं कर सकता ।”--भारतके उपराष्ट्रपति पर भी लागू किया जा सकता है। पर 
इन दोनोंके वीचमें जो एक महत्वपूर्ण अन्तर है, उसे भी ध्यानमें रखना; चाहिए। मरण, रुग्णावस्था, 
त्यागपत्र अथवा पदमुक्ति अथवा ऐसे ही किसी कारणसे जब राष्ट्रपतिका पद खाली होता है; तब 
अमेरिकाका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है और भूतपूर्व राप्ट्रपतिके सत्रकी समाप्ति तक वह 
राप्ट्रपतिकी सत्ताओंका उपभोग कर सकता है। शून्यमेंस वह अचानक शासक बन जाता है, 
क्योंकि अमेरिकाके राष्ट्रपतिपदके लिए मध्यावधि चुनावकी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति 


१४६ : स्व॒राज्य-दर्शन 


मात्र बगमचनस्ाऊ नजजिजत सपना जम नस इाप्यपतिका “>पत न छाम संम्दाद्नता न ज्जद्िप्झशिजन इंजन जिचाूऊ 
वात्न वंामचसलाऊ समयक च्द्ए ह्दी राप्ट्रपातदा काम सम्हाद्धता ह्। सालड्रयानका स्थान हमसाक 
लिए खाली तल अपन पर नए फिस्सि घछनाव करना पहता >> दपाणिप ललित दर्ज इाड्डे डं॑स्‍लपे+>- ईं++ 
लाए खाला हनी पर नए सिसस चुनाव करना पड़ता हु) चहाप्रथातका दुसा लाता करानक्र छा॥ 


० ०.६ ट 


क्षमेरिवाके दो उपराप्ट्रपतियों पर पड़्यंत्र करनेका छारोप लगाया गया था। हमारे बर्दाँ इस 


प्रकारके पह्यंत्रवे च्िए ग़ेई स्थान नहीं है; क्योंकि उपनाप्दयत्ति पफे अयाज्नाऊपाति दही उल्रेा 
वारवा पध्यत्रका लिए क्रांइ स्थ ही नहां हूं। हैयाक्रा उपरास्ट्रपात, उपन्ाप्टुयात हा न्हूगा। 
्ध श्र (4 िद न 7 | है. ही 


प्रधानमंत्री ओर मंत्रिमंडरू 





सत्तावे वास्तविक वेन्द्ररूप मंत्रिमण्दलके विपयमें पहल्दी नजर इछते ही आव्चर्य होता है 
सत्ताक वास्तविवा वन्द्ररुप मत्रिमण्डदक वपयम पहला नजर इाबलते हा आचकह्चशय हाता हू 7 


भारतके संविधानमें उसका मात्र सरसरी तौर पर उल्लेख किया गया है। शाप्ट्रपतिकों अपना दादब्रित्तर 
निमानेमें सलाह देने और सहायता कारनेवा लिए मंत्रिमण्दल्न रखा गया है; वास्ट्रमति प्रधानमंत्री- 
को मनोनीत करेगा और उसकी सल्यहके अनुसार अन्य मंत्रियोंकी नियूद्ित हजेगा. उसे ही 


बंगमबा बेटवारा करेगा और ये मंत्री राष्ट्र पतिकी जबतक इच्छा होगी, तदतक दुर्सली पर दने रहेंगे; 
परन्तु मंत्रिमण्डल सामूहिदा और व्यवितगत रूपसे राष्ट्रपतिके प्रति उत्तरदादी ने होहर शोडसमारे 


प्रति उत्तरदायी होगा। इसके अलावा संविधानमें मंत्रिमणइलके दिपयमे वो उनेश नी # शोर 
उसवी सत्ता, उसके दायित्वों तथा महत्वका थोड़ा-सा भी दर्शन संविधान नहीं होता। इरगत था णोई 
आदचर्यजनवा बात नहीं है। यह तो संसदीय पद्धतिका विशिष्ट रूप्षण है; दशेति शिव संनागार 
मंत्रिमण्टलवी सत्ताएं होंगी, उतने ही अनुपातमें संसदकी सत्ताएँ सीमित हो छादेगों। सरोरीय सगदः 
बहुतसे संसदीय संविधानोंमें यह व्यवस्था वी गई है कि राष्ट्रपतिके आदेश पर प्राय्नमरीण इरगाभ्र 
होने जरूरी हैं। इसका वगरण यह है कि राष्ट्रपति इस प्रकार रवेच्छाने आपनी सत्याशा प्रयोग 
नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति और पालियामेन्टके बीचके संघर्षदा पूर्ण निर्गन बारना हो तो 


अपने यहां भी इसी प्रवगरकी संविधान सम्बन्धी व्यवस्था किए दिना बाम नहीं चंद सजा! 





मंत्रिमण्टल्की रचना, रवरूप और उसके प्रभाववा दारोमदार प्रधानमद्री पर निर्भर 
बारता है। प्रधानमंत्रीवा चयन करनेवा एकमात्र अधिकार राष्ट्रपतिजा है. परन्तु लोणसभा्े 


5 कांग्रेर वा बहम जज चप्, नेके पा चण्ण सानागंत्र पा मम च्चय बज आए ४५ अचचाएओ> >ननीी3जिजजणजज 3४ौ:--.>७;>«+ >> 
तक काभ्ररावा बहुमते रहनक कारण ह्रधानमत्रावा चयन करन भे अपने बा क्तग्न मनतबपएः 


दो 
उपयोग करनेवा अवसर दाप्ट्रपतिवगी कब तकः प्राप्द नही हआ है। बाप्रेस दर झपने नेताजे सापमे लिसे 


लि 


पसंद दा ज्न बट प्रधानमं क्र दननेवा त- >> नमंद्रण श्र दिया जाता श्ह्ा मम हे नन्दाजाने दर दर वतन नशा निटननन- 
संद बारे उसे ही प्रधानमंत्री दननेवा निर्ंत्रण दिया जाता रहा है। ही नन्‍्दाजीने दो दार आामत्ानाऊ 








कु 5 बह 20 20 520 «8 ७ 62 
प्पर्म प्रधानमंत्रीवा] पद सम्हादा था। इसे कगर छोड दिया जाय हो पिदले दो द्याज्रोरे केन्द्र 
रूपम प्रधानमन्नावात पद सम्हाल्ा धा। एस ऊगर हाट दया ऊझाथ ही पिशद दा दशक्ञाभ कऊ्द्र 
गसग्वारगे नहर, सारदी जोर एन्दिरा गांधी--एन हीन नेतासोने मल 272 मम कट पक, 
रग्वास्म चहरु, शारद्रा ज्ञार शाच्दरा गाधा--शझऋन दतान बहाघान प्रधानमलान-पदशा नसशाभत 
ः हे रस ५५७ कद हे ग ५.८ < हू हा 3२. 
कया ह। एन तीनो नेताशोंवे चयनतदे समय जौर उन्तिस्त सेताने सनोनपतत्ने सम: दो बाप क्ाफिनाओ 
त्ृ (॥ रन ताना बचताओांक ऊउऊयनदा समय जार झान्तस दादा सानानपनदा समय दा शार क्ाएनसाफ 
श 55 ५5 6 2० लक डे 3 2 > 
रुष्ठ मेताओोंग शब्दी-झासी स्टीचदान रह ब्ड्ज जि अजतत- 5-२० 8 
र्पाः ग्ाप्यट नदाद्ंम जच्षटा-खासा र दान *"हवव |! उद्च भलारहुदा हझाजाडा हिला दमा नाश गम 
33 5 ये पन में एघानमत्री पदते लिए 5 ५5 6 अप 52 
झा था अध्यक्ष एा, उस ए्घधानमंदा एदवः लिए शामक्षए मिगना निरिचार णा; जता; बारेग अधार्र 
पएटओे शिए पंशित भेगरू दार पटेल दोनों प्रत्यादी दे। पवितिजीजी उपिध्ता मारतानओ पतन 
५ छल परत सएरृसश जारऋ ससरदार पटना दाना पफ्रत्याराए | "७ इतजाझ। #दइक्ा भनर“इ ल्‍्न 
8 व डर हु श्नर्साः 5 + 5०2 < रा ८ 
रे न न््ज्त के इाइापनता एऐज्ल्हलः "| रे उनसे तय: >->- 2-5 -...- 
दर ४ ८ए थे, उनवी प्रशासनिदा द ।80 2308 />आ लय हो आकलन दा इल्दन 
छे 7 
बक मिल लि ह३ धघनफी -्डी पी - सिर 22 बल मम 22 मी. मनी तर 3 हक 5 अवटक] 
गेभभ गे एजेजेटादां सध्णो इंपी इडी ही फिर की इयाउकि आम सदाह ध्मनजीजा सपना फि- 
मभंघता हा्उक्‍नरिणों | १:५६ 


राज्योंका प्रबन्ध और रखवाली करनेवाली केन्द्र सरकारके सदस्य : १५ अगस्त, १९४७ 


नाम 
पंडित जवाहरलाल नेहरू 


सरदार वल्लमभाई पटेल 
मौलाना अवुल कलाम आज़ाद 


विभाग 
प्रधानमंत्री, विदेश नीति, कॉमनवेल्थ-संवंध तथा 
वैज्ञानिक शोध 


गृह-विभाग, देसीराज्य, सूचना और आकाशवाणी 
शिक्षा 


डाँ० राजेन्द्रप्रसाद कृषि और खाद्य 
श्री जॉन मथाई रेलवे और यातायात 
सरदार बलदेवसिह ५ सुरक्षा 
श्री जगजीवनराम ; श्रम 
श्री सी० एच० भाभा है व्यापार 
श्री रफी अहमद किदवई संदेश-व्यवहार 
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श्री आर० के० पण्मुखम्‌ चेट्टी / वित्त 
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श्री एवच० वी० गाडगिल निर्माण, खनिज और विद्युत 

और सरदार पटेलसे हट जानेकी विनती की। गांधीजीके इस चयनके कारणोंकी घोषणा तो नहीं 
हुई है, फिर भी तत्सम्वन्धी बहुतसी अटकलें लगाई जाती रही हैं। पंडित नेहरूका व्यक्तित्व और 
आम जनता पर उनके अधिकारको इसके कारणोंमें गिनाया जाता रहा है। यह भी माना जाता है कि 
उस समय समाजवादी युवकों तथा उद्यामवादियोंके साथ सरदार पटेलका मनमुटाव था और यह 
लगता था कि अगर ये लोग एक साथ कांग्रेससे निकल जायेंगे और अपने साथ पं० नेहरूको भी लेते 
जायेंगे तो कांग्रेसमें भयंकर विग्रह उपस्थित हो जायगा। इसके विपरीत, पं० नेहरूके चयनसे यह 
धारणा रखी गईं थी कि ये वल रुके रहेंगे। इससे भी अधिक स्वीकार्य कारण तो यह लगता है कि 
१९४७में एक ऐसे आदमीकी जरूरत थी जो अल्यसंख्यक--म्‌सलमानोंके मनमें विश्वास पैदा कर सके। 
सरदारने अल्पसंख्यकोंका इस प्रकार विश्वास प्राप्त नहीं किया था। अतः गांधीजीके प्रभावके 
कारण कांग्रेस दलके नेताओंमें अल्पसंख्यकोंका समर्थन रखनेवाले व्यक्तिका नेताके रूपमें चयन 
किया गया। पं० नेहरूके चरित्र-लेखक श्री माइकेल ब्रेशरने तिहरू : ए पालिटिकल वायोग्राफी में इस 
वातका उल्लेख किया है कि यह्‌ चयन सरदार पटेलके मनमें अच्त तक खटकता रहा। यह वात 
दूसरी है कि पालियाम्रेन्ट और मंत्रिमण्डलमें भी सरदारका वर्चस्व अवाधित रहा था। कांग्रेस 
समाजवादी वर्गको कांग्रेसमेंसे निकूछ जाना पड़ा था, और उद्दयामवादी राजनीति और योजनाकी 
दिशामें कोई कदम उठाया नहीं जा सका। १९५०के कांग्रेसके नासिक अधिवेशनमें पं० नेहरू और 
श्री रफी अहमद किदवईके बहुत प्रयत्नोंके वावजुद भी आचाये कृपलानीको पराजित कर सरदार पटेलके 
समर्थनसे श्री पुरुषोत्तमदास ठण्डन कांग्रेसके अध्यक्षके रूपमें चुन लिए गए। यह सरदार पटेलके प्रभावेकीं 
१४८ :; स्व॒राज्य-दर्शन 











£ै। ऋण्टिया दिनम फ्रीडम मं मौछाना आजाइने सन्‍दारक्ते विनोधर्म जो कद और 
अमिट प्रमाण है। इण्टिया विनय फ्रीडम मं सीन्यना आजाइने सरदारक्त विसाधम जावेद जार 
बह्नीजी अणोमनीय दटीवाएँ की है. उनरे कल्ष रूपमे उनके बर्चस्वकी साक्षी ही मिलती है 
वज्ालाहा अगामनाय दांव (१ व टू. उससे पनोल >प्रम उसका बचस्लथदा। ता हरा ख्द्ना ऋह। 

मसन्यिसए्ट्खवी रचना होनेगे बाद सरदार और परणिडतिजीके बीचमें मतभेद हहते ही गाए 

वन्दिमसटल्ट्वी रचना हाॉनका बाद सरदार छोर पराण्डलजाक बाद्म मतभद् नह्हनच दा का 

४ 9 कि छोटे-मोट अन अर अल कम तर उ्येकक 20% कै आस पर 

आर ग्रह वहा जाता हैँ के छाट-माट अनक प्रसगा पर उनमे घपण हुआ कर्ता था। यह भा समठ 
झ करा >कजगफ की लद्र अनया धिय +> र्ब्याः क्षसगत स्था डर नल दापसड2ा न्द्रिः टिक जा ४ >> 55. 5-८: 
है कि दोनोंके क्षुद्र अनुयायियोंने व्यक्रितगत स्वार्थ पूरे करनेके दिए इ फैखानेस अति- 
8 ् धन डर 








घयोवितसे काम छिया हो, पर रवय॑ गांधीजीन भी इन अफवाहोंका सबके सामते उल्केद किया था। 


धन ॥ 
गांखीजीने एन दोनों नेनाओंकों साथ रहनेकी सल्याह अवनी अन्तिम सांस रह८ तह दी थी। 





गांधीजीकी हत्याके बाद इन दोनों नेताओंके बीच यह गाँठ बहुत अंधोर्मे अद्विक मजदत होती गई । 


० 


सरदार और पण्टितजी दोनों महानूभाव थे, अतः इन मनभेदोंकों मरी प्रकार पत्रा साए। 
बांग्रेस संसदीय दरूके नेता तथा प्रवानमंत्रीके रूपस पं० नेहरू १८ दर्णो तद् शाम करते नहे । 


पं० नेहरू १००४के बाद बारवार यह घोषणा करने छगे थे कि उन्हें पदने था दिचार हरनेशा 


हर 





समय नहीं मिरता, रबय॑ रुद्ियोंमें फॉसले जानेका अनुभव कार रहे है तथा देश और द लागी परिशिधि- 
तिको छेकर सामान्य नागरिकवी दप्टिस विचार करता चाहते है। बोनीन थार को दयोन 
अस्थाई निवृत्ति लेनेकरा विचार भी प्रकट किया और मौलाना आजादकाे अदसानओ दाद तो उस 
अपनी रृच्छाको छिखित रूपमें राप्ट्रपतिके पास भेजा भी था। परना नाोगके साधी उसी पयभगर 
लिए भी छोटनेकों तैयार नहीं थे। १००८मे जब दस प्रकारबी चर्चा चा सती भी, तय थी 
मिश्रने पं० नेहरुको छूद्यकर कहा था, “आपको आजीवन सरत मसजदूरीकी सजा दी गई है जार 
मृत्यु पर्यन्‍्ने तक आप उसमेंसे छूट नहीं सबते।" 


जब उम्र और कामके बोलवे बढ़नेके वगरण पंडित नेहरूवा रवार्य दिगादने लगा 
तव उनके उत्तराधिकारीको लेकर अनेक प्रवागरकी अटकले लगाई जाने हगी। पत्रवानों दिशिपल 
विदेशी पत्रकारोंने रस प्रग्नवों इस रुपमे पेश किया मानों वह देशका प्राएप्रश्न हो। यह अनुचित 
अपेक्षा भी बारवार व्यवत वी गई कि प० नेहरु रवय अपने उन्तर्गाः 


्य 5 


प्रजातत्रककं नेताजोकों अपने उत्तराधिकारी पसद कारनेका कोई : 


नेहरू पूर्णतः: समझते थे। रसीलिए नेहरु बारवार वहा वरते थे. ' 





धिवगरिणी है।”. ,"भारतवे; लोग नए नेताको शसादीसे हह छे 


नेतावग दंग छझेनेकी योग्यता है। 





सतना संग की चाणक्य न्ल्क- ० जवा स्ज्र्स्फर कक थूक नककेनटल अननटका. ककया, थक घने «४ का 

इतना समझसनेवी चाणक्य दद्धिका प० नेहरमे अदाद नहीं दा कि शोए नी गन्‍्तातीशण शपने 
उच् +- १8 पि ग़्वा जद वा न न्त्मि ब््त पनालस्‍लका इु-र छ्स जा हटा डक - ना ट् >+क०-3ट अनंकानकनकान कनकनकन, “५ हा ० 
उत्ा।ध्वगतररावा झान््तिम हपयनस झापित नही! छम्ता: दणाह हारा उद्धायमतसा सगजका ज्नी एजन ्“ 
न र श्स डा का न पतापमरः त्ना आजजल उन्पततर | कपल लाश | हा आल मै 
जार एस प्रवाखने घोषणा वरनेशे दाद अपना सादता ही प्रशाद उदते सागना ह्े। इस के 
झनदा नेता लदग-शटय रुपने शाशा-दहुओदों दहन रहे थे। उदयि मारदार परेलशी मत्ःजे बाद 
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दाए पाडियारं ख्मे बाग्रेसके उपेता एदका शहमद थी रा गर दिशा शपा लिए मी: इंसान 
तरण परष्त्तिजीने बांशिस पत्ते शाजों इसोंडे अर चन ा पा 
तरफ पाप्टतजान बांशेग पते रानी दंशोंडी प्रति क्ााइना दामन कार _ पर गमभोी गर्गणं नेत्र वर 


अपने मंत्रिमण्डलमें प्रसंगानुकूल समावेश कर दलमें संतुलव बनाए रखनेवाले तत्त्वके रूपमें सभीका 
समर्थन प्राप्त किया था। कामराज योजनाकों अपनी इच्छाके अनुसार अमलमें लानेका अवसर 
मिलते ही प्रधानमंत्री पदके अगले प्रत्याशियों--भोरारजी देसाई, लालवहादुर शास्त्री, जगजीवन- 
राम तथा पाटिलको एक साथ ही अरूग कर उत्तराधिकारीके प्रश्नसे पं० नेहरूने मानों एक- 
वारगी ही हाथ धो डाले। फिर भी श्री मोरारजी देसाईके प्रति उनकी नाराजगी गुप्त नहीं रह पाई 
थी और श्री शास्त्रीकों मुक्त करनेकी उनकी अनिच्छा स्पष्ट दिखाई देती थी। श्री वेंकटरामनने 
अपने किविनेट गवर्नमेन्ट इन इंडिया” नामक पुस्तकमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। 

श्री माइकेल ब्रेशरने दिल्लीमें फैल रहीं इन अफवाहोंका भी उल्लेख किया है कि पं० नेहरू 
इन सभी नेताओंको एक साथ अलरूग कर श्रीमती इन्दिरा गांधीके लिए मार्ग उन्मुक्त कर देना चाहते 
थे। परन्तु इस कथनकी सत्यता सिद्ध करनेके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता और वास्तवमें 
ऐसा हुआ दिखाई भी नहीं देता। वल्कि हुआ यह कि जब लकवेने उन्हें शक्तिहीन कर दिया, तब 
अपने सहायकके रूपमें श्री शञास्त्रीका चयन कर पं० नेहरूने अपनी व्यक्तिगत इच्छाका थोड़ा- 
बहुत परिचय दे दिया था। 

पं० नेहरूके निधनके बाद नए नेताका चुनाव सर्वंसम्मतिसे करनेकी बात सभी नेताओंने 
तुरन्त स्वीकार कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराजको यह ढूंढ़नेका काम सौंप दिया गया कि सर्व- 
सम्मति किस नेताके पक्षमें है। केवछ संसदीय कांग्रेसी सदस्यों तक ही क्षेत्रसीमा त स्वीकार कर 
श्री कामराजने राज्योंके नेताओंसे भी वातचीत की और अन्तत:ः प्रधानमंत्री-पदकी इच्छा रखनेवाले 
तथा कांग्रेसी संसद-सदस्योंका बहुमत रखनेवाले श्री मोरारजी देसाईको एक तरफ निकाछ दिया 
गया और श्री लालवहादुर शास्त्रीको. सर्वसम्मतिसे नेता चुन लिया गया। अनेक नेताओंमें यह 
धारणा उत्पन्न हुई कि श्री कामराज, श्री संजीव रेड्डी, श्री निजलिंगप्पा, श्री अतुल्य घोष तथा 
श्री पाटिलसे बने सिंडिकेटके नामसे परिचित समूहने इस चुनावमें महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया था। 
परन्तु अभी तक इस मामलेमें परोक्ष या प्रत्यक्ष कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है। साथ ही कुछ 
बातें तो स्पष्ट और सीधे रूपमें इसके विरुद्ध जाती हैं। श्री मोरारजीका इस समूहकी शक्ति और 
अस्तित्वसे सर्वथा अपरिचित होना संभव नहीं है। यह आश्चर्यजनक ही माना जायगा कि अपने 
विरुद्ध तैयार हुई सिडिकेटके मुख्य सूत्रधार श्री कामराजके हाथोंमें सर्वसम्मत नेता ढूंढ़नेका काम 
सौंपनेके लिए श्री मोरारजी स्वीकृति दे दें। सिंडिकेटकी शक्तिके विषयमें दोनों प्रत्याशियोंने एक सा ही 
अभिप्नाय दिया है। श्री माइकेल ब्रेशरके साथ हुई भेंटमें श्री शास्त्रीजीने विवेकपूर्ण दृढ़ताके साथ 
बड़े स्पप्ट शब्दोंमें कहा था: “अगर सिडिकेटके नेताओंकी मदद न भी मिलती तो भी स्पर्थामें मैं 
चुन लिया गया होता, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है।” सर्वंसम्मत नेता ढंढ़ लेनेकी पद्धतिका जिस 
रूपमें उपयोग किया गया, उसे 'कपट' कहने पर भी श्री देसाईकी यह्‌ मान्यता थी कि अगर श्री 
शास्त्रीजीने सिडिकेटका मान बढ़ाया न होता तो इन नेताओंसे कुछ भी न हुआ होता। सिंडिकेटके 
अस्तित्वके विपयमें अथवा उसके देसाई-विरोघी दृष्टिकोणके विपयमें कोई शंका नहीं है; परल्तु 
उसका प्रभाव कितनी मात्रामें निर्णायक रहा है, यह वात चर्चास्पद ही मानी जायगी। 

नए नेताके चयन करनेकी पद्धतिसे सम्बद्ध मतभेद होने पर भी चुने हुए व्यक्तिकी योग्यता 
आदिके विपयमें किसीके मनमें शंका प्रकट नहीं हुईं। श्री छाल्वहादुर शास्त्री और श्री मोरारजी देंसाई 
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दोनों ही तपे हुए नेता थे और राज्यप्रवन्ध का पर्याप्त अनुभव रखते थ। श्री झारत्रीजा वब्रिनम बहुत 
खि मम्मिरि हु हए्थे औ केन्द्र सरका हमें भी श्री मोरा इजीसे पहले सम्मिलित हा थे। ईँसे न, 
पहले सम्मिलित हुए थ्रे और बेन्द्र सरकारमें नी क्री मोरारजीस पहल साम्मद्ित हाग थ। बेस दाग्चिस ५ 


संरथाके वगर्मोंमें शासत्रीजी अधिक रस और अनुभव रुखते थे। समाधानवृत्ति और अपने 
व्यवहारस विरोधियोंकों जीत लेनेवाला व्यवितत्व रखनेवाले श्री झास्त्रीजी आत्मदल था दृढतादी 
कसी नहीं थी, जिसका परिचय उनके सभी साथियोंको था। उनकी निष्ठा और सेवामावना प्रसिद्ध 
भी और उनकी निर्धन्नता उनकी प्रामाणिकताका अचूक और हृदयस्पर्शी प्रमाण थी। 








मोरारजी देसाईने अपनी प्रत्याशिता स्पप्ट रूपसे और सबसे पहले घोषित की। उम्र, तनुमव और 
प्रशासनिक कृषलतामें श्री मोरारणी देसाईके समान प्रतिद्ंद्वी दंढनेका काम उनके विरोशियोके ल्लिए की 


मुश्किल हो गया था। सर्वानुमति रथापित करनेके छिए कांग्रेसप्रमुखको सत्ता सौप दी गई। इस हाममे 
अगर उसे असफदता मिले तो चुनाव द्वारा नए नेता को पसंद करनेकी बाल तब हुई और शर्धानी प्रधान 
मंत्री श्री नन्दाकों वर्ष भरके छिए चालू रखकर १९६७के चुनावके बाद नेताबी अन्तिम प्सदगी वारभर 
गतपवाहकों श्री पाटिलने सावेजनिक रूपसे समर्थन दिया। कांग्रेस वार्धवारिणीडे फ्रस्गादश शारिएण 
नहीं तो भावात्मक अथ॑ भंग कर श्री कामराजने राज्यके मुस्यमंत्रियोव्रे साथ मजणा बार उएनात दीगई 
गांधीकों मनोनीत किया। कितने ही राज्योके मुख्यमंत्रियोंते अपने-अपने प्रडंसोशी उोरसे उसी 
संसद संदस्योकी बैठके बुद्ाई। केरलूके गवर्नर पद पर आसीन प्री अजितप्रसाए झन्‍ने उयत एयर 


तटरथताकों किनारे रख, श्रीमती इन्दिरा गांधीका प्रचार करना शुरू बार दिया। ४ उगजीणनगम 


का 


वह 
| 


अच्त तक अनिद्ित स्थितिमें रहे और आखिरमें श्रीमती एन्दिरा गायीवे पछमे जा दटे। हेटगन 
श्री मोगरजी देसाईने चुनावसे हटना स्वीवगर न किया और बांग्रेस दलके नेतादा चुदाई बरनेजे दिए 
दो दशकोंमें पहली बार ही चुनाव करना पड़ा और श्लीमती एन्दिरा गांधी ३५५ मतोसे निर्राह्ित हे 
और प्री मोरार्जी देसाईको मात्र १८३ मत प्राप्त हुए। एस चुनावसे सम्बद्ध झिन विदरधो मन्तद्य 
आर अपवाहोवा संग्रह श्री माइकेल द्षेशरने किया है, उनवें आधार पर नरेताझोदी शायरी एदर 


् हा] श्ध् 


मनोनयनके लिए रिद्धान्तोंकी अनिग्चितता और सोदेवाज़ीको ही जिम्मेदार टह्रायथा जा सशता # । 
चौथे आम चुनावके वाद नेतावे चुनाववा प्रश्न पुनः उपस्थित हुआ घा। सामान्यतः एक 


बार चुने हए नेताको विशेष कारणोंके अभावमें हटाया नही जा सवता था; फिर ही की देसाई 


अपनी प्रत्याशिता उपरियत करेगे, इस घोपणाने खलवली मचा दी थी। श्रीमती इन्दिगा शादीरे 
कथित समर्थवः नेताओंमेस बहुतोंने परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूपते चुनावोने चोट खाई थी झोर बाप्रेस 
दलवो बहत बुबःसान सहता पड़ा था। प्रधानमंत्री पदक्ता चुनाव ने बारना पहे, इस आशउसे सभी 
नेताओंने एकदिद होवार प्रयत्व किया। झन्ततः करी देसायदों उप-प्रदानमत्री पद तथा महा 
दिनाग देचेबग बच्चन देवार स्पर्धावों टाल दिया शया। 

पं७ शेर और की शारत्रीदा मनोनयन सुग्पतः उनके ब्यकिदत्दवे आधार पर शिया रघा था । 
छोगती गांधीदे मंदोनयरमे उनदो पसंद बारनेढी झपेश्ण थी मोरारणीओों दालनेदी शाप शाम जनता 


पर पछी। परण हरी देसाई उपसे उन्द म्रिवा लघालाता 
77 पत]। परुछ 'झा दरार अपन झजनादय, प्रशासानद 
न है श 
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जिम्मेदार मान लिया गया है। किन्तु कांग्रेसके वरिष्ठ नेता बहुत अधिक उद्यमवादी नहीं कहे जा 
सकते। रुक्षता, स्पष्टवादिता, प्रामाणिकताका अत्यन्त आग्रह और प्रशासनिक दृढ़ता जैसे उनके 
गुण ही उनके लिए इस स्पर्धामें, संभव है, बाधा वन गए हों। 

श्रीमती गांधी दूसरे नेताओंके समर्थनसे चुनी हुई होनेके कारण आरम्भमें उन पर उन 
नेताओंका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता था और अधिक अनुभवी नेता उनकी आज्ञाकी अवज्ञा 
करते हुए दिखाई देते थे। दल तथा जनतामें लोकप्रियता बनानेके लिए और अपनी शक्तियोंका 
परिचय देनेके छिए उनके पास अभी अच्छा-खासा लरूम्बा समय है और पद पर आसीन होनेके 
कारण व्यक्तित्वका निर्माण होनेके अनेक उदाहरण अपने देश तथा दूसरे देशोंकी राजनीतिमें मिल 
जाते हैं। जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, दलका नेता निविरोध चुना जाय, इस प्रकारकी प्रणालीके 
विरुद्ध दो वार चुनौती दिए जानेके कारण नई पालियामेन्‍्टमें नेताके मनोनयनका प्रश्न नए सिरेसे 
उपस्थित करनेकी परम्परा वन गई है। कांग्रेस दलका सुदृढ़ अनुशासन और स्पष्ट बहुमत जितने 
अनुपातमें कम होते जायेंगे, उतनी ही मात्रामें दलको नष्ट करनेवाली यह संभावना, इसमें -संदेह 
नहीं, विशेष रूपमें बलूवान होती जायगी। 

अन्य मंत्रियोंको चुनने और उनके बीच कामोंका वेटवारा करनेका सम्पूर्ण अधिकार प्रधान- 

मंत्रीका होता है। मंत्रियोंकी संख्या, रचना और कार्यवाहीके सम्बन्धमें संविधानमें किसी प्रकारका 
कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु पिछले बीस वर्षो्में मंत्रियोंकी संख्यामें सतत वृद्धि होती रही है। समान 
स्तरके चौदह मंत्रियोंसे आरम्भ हुए मंत्रिमण्डलमें आज अछूग-अलूग तीन स्तरोंके पचास-साठ मंत्रियोंका 
समावेश है (१९६७के चुनावोंके वाद रचित श्रीमती गांधीके मंत्रिमण्डलूमें ५५ मंत्री थे) | संख्याकी 
बात अगर जाने भी दें तो भी प्रजातंत्रकी दृष्टिसे एक गंभीर वात तो यह है कि सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल 
लोकसभाके प्रति सामूहिक रूपसे जिम्मेदार होने पर भी सभी मंत्रियोंकी वैठक कभी बुलाई नहीं 
जाती और सभी मंत्री साथ बैठकर अथवा परस्पर चर्चा कर कोई निर्णय नहीं लेते। मंत्रिमण्डलकी 
ओरसे और उनके नाम पर निर्णय लछेनेकी सत्ता मंत्रिमण्डलमें उच्च स्तरके पंद्रह-वीस अग्रगष्य 
नेताओंसे निर्मित केविनेठको प्राप्त है। उसके द्वारा किए गए निर्णय समस्त मंत्रिमण्डलके निर्णय माने 
जाते हैं और अपने व्यक्तिगत मतमतान्तरोंको एक ओर रख कर सभी मंत्रियोंकों उन्हें स्वीकार 
करना पड़ता है और सार्वजनिक रूपमें उन्हें समर्थन भी देना पड़ता है। 


मंत्रिमण्डलमें प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूपमें सर्वोच्च है। अन्य मंत्रियोंका महत्त्व निर्धारित 
करनेके लिए उनके क्रमांक निश्चित कर दिए जाते हैं। इन स्थानोंका आधार विभागके महत्त्वानुसार 
नहीं होता। दूसरे नम्बर पर आसीन सरदार पटेल गृह-विभाग सम्हालते थे। उनके अवसानके वाद 
शिक्षामंत्री मौलाना आज्ञादको यह स्थान मिला। गृहमंत्री पंतके बाद दूसरे नम्बर पर स्थित श्री मोरारजी 
देसाई वित्तमंत्रा्य सम्हालते थे। परन्तु वित्तमंत्री शचिन चौधरीका नवां नम्बर था। श्री लालबहादुर 
शास्त्री जब गृहविभाग सम्हालते थे, तव उनका पाँचवाँ नम्बर था। श्रीमत्ती इन्दिरा गांधीके पहले श्रम 
विभागके मंत्री श्री जगजीवनरामका तीसरा नम्बर था ; परन्तु १९६७के चुनावके वादके मंत्रिमण्डलमें 
उनका स्थान पाँचरवाँ है। इस स्थानांकका आधार म॑त्रिपदके भाग-कारू पर भी निर्मर नहीं करता। 


१५२ : स्वराज्य-दर्शन 


पंडित पंत और श्री मोरारजी देसाई जब मंत्रिमण्डलमें लिए गए, उस समय श्री जगजीवनराम और 
श्री अशोक सेन जैसे पुराने सदस्योंकी अपेक्षा उनका स्थानांक ऊंचा रखा गया था। विभागका महत्त्व, 
व्यक्तिकी प्रतिप्ठा और अन्य नेताओंके स्थान इत्यादिकी अनेकविध गणनाके अनुसार प्रधानमंत्री 
यह क्रमांक निश्चित करता है। फिर भी श्री लालवहादुर शास्त्रीके मंत्रिमण्डलमें सम्मिलित होनेके 
लिए श्री मोरारजी देसाईने दूसरे नम्वरका आग्रह रखा था और जैसाकि सुविदित है, उस स्थानके 
न मिलने पर वे अलूग ही रहे थे। विशेष उल्लेखनीय वात तो यह है कि क्रमांक विपयक झ्गड़ेको 
मिटानेके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधीने मंत्रियोंके नाम अकारादि क्रमसे रखनेके निर्णयकी घोषणा 
कर उस पर अमल भी किया, किन्तु बादमें इस मामलेमें उन्हें भी झुकना पड़ा और क्रमांक 
पद्धति पुनः शुरू करनी पड़ी है। 


विभाग-विभाजनकी अपने यहाँ निर्धारित एक प्रणाली अतिशय हानिकारक है। समस्त 
मंत्रिमण्डलका काम सम्हालनेवाले, उसका संकलन करनेवाले और उसकी देखरेख रखनेवाले प्रधान- 
मंवीको किसी भी महत्त्वपूर्ण विभागके परम्परागत कामको सम्हालनेका बोझ नहीं उठाना चाहिए। 
विदेश-विभाग जैसे महत्त्वपूर्ण और एकाग्रताकी अपेक्षा रखनेवाले विभागको पं० नेहरूने स्वयं 
सम्हालूकर अपने वोझकों इतना अधिक बढ़ा लिया कि वॉयस ऑफ अमेरिका'के साथ अनुवन्धके 
समय और हंगरीके विद्रोहके समय, जैसाकि स्पष्ट भी हुआ, महत्त्वपूर्ण मामलों पर पूरा ध्यान 
नहीं दिया जा सका था। इस मामलेमें श्री शास्त्रीजीकी को गई व्यवस्था अधिक उचित और उपयोगी 
थी। श्रीमती गांधीने आरम्ममं तो इसका अनुकरण किया, पर श्री चागला द्वारा त्याग्रपत्र देनेके वाद 
उन्होंने पुनः नेहरू-पद्धतिको अपना लिया, जो उचित नहीं थी। प्रशासनिक कार्योमें नप्ट होनेवाला 
प्रधानमंत्रीका समय राजनीतिके निर्माणमें रंगना चाहिए। 


विभागोंको सम्हालने वाले मंत्रियोंके अतिरिक्त केविनेटमें कई बार अनुभवी और तेजस्वी 
व्यक्तियोंको बिना विभागके मंत्रीके रूपमें रख लिया जाता है। श्री राजगोपालाचारी, श्री गोपालस्वामी 
आयंगर, श्री कृष्ण मेनन, पं ० पंत और श्री कृष्ममाचारी आदि लोगोंने थोड़े-योड़े समयके लिए इस रूपमें 
काम किया था। आम प्रशासनिक झंझटोंसे मुक्त रहकर राजनीतिके विशाल फलकके सम्बन्धमें 
विचार-विमर्श करनेवाले नेताओंको केविनेटमें रखनेकी इस प्रणालीका जितना लाभ हमें लेना 
चाहिए था, वह न ले सके। सम्प्रति यह भासित होता है कि हमारे यहां जिस किसी बिना विभागके 
मंत्रीकी नियुक्ति होती है, वह उसके ज्ञान या अनुमवका छाभम लेनेके लिए नहीं, अपितु केबिनेटमें 
मात्र प्रवेशके लिए, नम्बर लगानेके हेतुसे होती है। ऐसे नेताको शीघ्रातिशीघत्र कोई विभाग दे दिया 
जाता है और वह स्वयं भी विभागका मंत्री वननेके छिए इतना अधिक आतुर होता है कि कभी-कभी 
तो उसके लिए विभागकी रचना करनी पड़ती है। श्री कृष्णमाचारी दूसरी वार जब मंत्रिमण्डलमें शामिल 
हुए तो उन्हें आथिक और संरक्षण-कार्यके संयोजनका काम सौंपा गया था। उस समय उन्होंने स्वयं 
इस वातको स्वीकार किया था कि उनको सौंपे जानेवाले कामका कोई विशेष ज्ञान उन्हें नहीं था। 
समग्रतः सरकारी कार्याल्योंमें प्रशासनिक कामोंकी मात्रा इतनी अधिक होती है और काम इतने 
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महत्त्वपूर्ण होते हैं कि काम या कार्यपद्धतिकी उचितानुचितता पर विचार करनेकी या उसका 
अध्ययत करनेका अवकाश भी मंत्रियोंको शायद ही मिरूता हो। पुराने समयसे चली आ रहीं अनेक 
अनुचित रीति-रस्में, अनेक समितियाँ और विभाग जिस रूपमें प्रशासनिक तंत्रमें आज भी मौजूद 
हैं, उसका यही मुख्य कारण है। 


केविनेट स्तरके मंत्रियोंके अतिरिक्त मंत्रिमण्डलमें वारहसे पंद्रह तक राज्यमंत्री रखे जाते 
हैं। इनमेंसे कितने ही मंत्री, अपेक्षाकृत कम महत्त्वके विभाग सम्हालते हैं, पर 'अधिकांशतः राज्य- 
मंत्रियोंको अधिक महत्त्वके विभाग सौंपे जाते हैं या अधिक प्रवृत्तिशील मंत्रालयमें किसी निश्चित 
विभागकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस प्रकारके एक विभागमें दो राज्यमंत्री भी हो सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डलमें १५-२० उपमंत्रियोंका समावेश भी किया जाता है। इस व्यवस्थाका 
मूल हेतु यह है कि युवक और महत्वाकांक्षी नेता अधिक अनुभवी और वयोवृद्ध केविनिट-मंत्रियोंको 
सहायतारूप सिद्ध हों और उनके अधीन रह कर वे प्रशिक्षित भी हों! यह हेतु पूर्ण रूपसे सिद्ध 
नहीं होता, क्योंकि कितनी ही वार अतिशय बड़ी उम्रवाले नेता भी उपमंत्रियोंके पद पर नियुक्त 
किये जाते हैं। 


इतना ही नहीं कि मंत्रियोंकों सौंपे गए विभागोंमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया 
जाता है, वल्कि विभागोंकी पुनरंचना करनेकी प्रक्रिया पिछले दो दशकोंसे सतत, चली आ रही 
है; जो वुद्धिगम्य स्तर पर हुई प्रतीत नहीं होती। साथ ही, यह कहना भी मुश्किल है कि 
विभागोंमें किस स्तर पर परिवर्तन होता है। “ये परिवर्तन बुद्धिपरक सुदृढ़ विचारणाके 
परिणामस्वरूप नहीं किए जाते हैं”--का उल्लेख करते हुए श्री चन्दाने इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन' 
नामक ग्रंथमें कहा है कि “पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियोंको ध्यानमें रखकर किए जाने 
वाले परिवततनोंकी प्रशासनिक तंत्रकी कार्यक्षमता अथवा स्थिरता पर किस प्रकारका प्रभाव पड़ेगा; 
इसका ख्याऊरू नहीं रखा जाता।” इस विपयके विस्तृत उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध कर 
दिया है कि वारबार हो रहे इन परिवतंनोंके कारण इस मामलेमें अस्पष्टता उत्पन्न हो जाती है 
कि कौनसा काम किसके सत्ता-क्षेत्रमें है; परिणामतः कामोंमें विलूम्ब और गड़बड़ होती है और 
अलग-अछूग विभागोंके वीच चल रही खींचतानको प्रोत्साहन मिलता है। कई बार इस प्रकारके 
परिवर्तन चात्रिक उछछू-कूद मात्र होते हैं। १९५१में खाद्य और क्ृषि मंत्रालयोंकी एक कर 
दिया गया, १९५६में उन्हें पुन: अछूग कर दिया गया; १९५७में फिर जोड़ दिया गया। १९५६में 
वाणिज्य और उद्योगोंके विभागको अलूग कर उसे वाणिज्य और उपभोगके उद्योग और मारी 
उद्योग--इस श्रकारके दो विभाग वना दिए गए और पंडित पंतकों गृहमंत्रा5लयके साथ भारी 
उद्यागाका मत्राहय सॉँपा गया। श्री मोरारजी देसाईके मंत्रिमण्डलमें सम्मिलित होनेसे दोनों 
विभाग उन्हें सौंप दिए गए। १९५७में दोनोंको जोड़कर पुनः एक विभाग बना दिया गया। 
निर्माण कार्य, विधान कार्य, संभरण विभाग तथा इस्पात, खनिज और पेट्रोलियम जैसे विभागों 


इस प्रकारके अनेक परिवर्तन होते ही रहे हैं। उसके पीछे किसी स्पष्ट या दृढ़ विचारसरणीका 
बोच नहीं होता। 


१५४ : स्वराज्य दर्शन 


इस प्रकार बैढंगे तरीकेसे किए गए परिवरतंनोंके कारण विभागोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रजाजनों- 
को पर्याप्त कष्ट सहन करना पड़ता है और काममें हुए विलम्बकी तो कोई कल्पना ही नहीं की 
जा सकती है। भारतके प्रशासनिक तंत्रकी पूर्णरूपसे छानवीन करनेके लिए श्री शास्त्रीजीने एक 
प्रशासनिक सुधार आयोगकी नियुवित की थी, जिससे यह अपेक्षा की जा रही है कि वह इन 
प्रशतोंका उचित और कोई स्थायी हल सुझायेगा। 


मंत्रिमण्डलकी ओरसे निर्णय लेनेका अधिकार भोगने वाली केविनेट मंत्रिमण्डलकी आत्मा है। 
उसकी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है और इस गोपनीयताकों सदाके लिए बनाए रखनेकी शयथ प्रत्येक 
मंत्रीको लेनी पड़ती है। इस प्रकारकी परम्परा मानी जाती है कि केविनेटकी बैठक कमसे कम प्रति 
सप्ताह एक वार तो होनी ही चाहिए। किसी एक ही विभागसे सम्बद्ध चर्चा सामान्य रूपसे नहीं की 
जाती। सरकारकी नीतिमें हेरफेर करनेवाले प्रश्न अथवा एक विभागसे अधिक विभागोंकों आवृत्त 
वारनेवाले प्रश्नोंकी चर्चा विधिपूर्वक और अविधिपूर्वक की जाती है। इस प्रकारका प्रयास किया 
जाता है कि निर्णय बहुमतसे न लिए जाकर सर्वेसम्मतिसे लिए जायें। कूट प्रश्नोंकी विस्तृत और 
गहरी छानबीन करनेके लिए केविनेटमें स्थायी और अस्थायी समितियाँ बनाई गई हैं। १९६६में 
केविनेटमें दस स्थायी और तीन अस्थायी समितियाँ थीं। इन समितियोंमें सामान्यतः दोसे चार सदस्य 
ते हैं और प्रधानमंत्री रूममग सभी समितियोंमें अध्यक्षके रूपमें काम करता है। ये समितियां 
हुथा अपना विवरण केविनेटके सामने प्रस्तुत करती हैं और बादमें उन पर अन्तिम निर्णय लिया 
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जाता है। अनेक वार तो अन्तिम निर्गय लेनेकी सत्ता भी समितियोंकों सोंप दी जाती है। जब ऐसा 
होता है तब केविनेटके नाम पर छिए गए निर्णयोंकी जानकारी केविनेटके मंत्रियोंकों भी नहीं 
होती। भाषाके आधार पर राज्य रचनाके समय वम्वईका अछूग एक राज्य वनानेका निर्णय केविनेटने 
नहीं लिया था और इस मामलेमें स्वयं दिलचस्पी रखने पर भी केविनेटके सदस्थोंके रूपमें इस 
वातकी खबर तक भी नमिरछने पर उस समयके वित्त-मंत्री श्री देशमुखने १९५६में त्यागपत्र दे दिया 
था। इसका स्पप्ट उत्तर देनेके बदले, श्री देशमुखकी वात सच नहीं है, यह कह कर पं० नेहरूने इस बातको 
टारूनेका प्रयत्न किया था, क्योंकि उत्तर देनेसे केविनेटकी गुप्त का्यंपद्धतिकों आम जनताके सामने 
रखना पड़ता। १९६ १के दिसम्बर मासमे भारतने गोवा पर जो सैनिक कार्यवाही की. उसके तीन- 
चार दिन पहले बम्बईकी एक आमसभामें श्री मोरारजी देसाईने वलपूर्वक कहा था क्रि गोवामें शस्त्रवलूका 
उपयोग नहीं होगा। लेफ्टीनेन्ट जनरद कौलके दि अनटोल्ड स्टोरी' नामक ग्रंथसे स्पप्ट पता चलता 
है कि गोवार्में वरूप्रयोग करनेका निर्णय बहुत समय पहले ही ले लिया गया था और श्री मोरारजीको 
इसकी कोई जानकारी ही ने थी। १९६४क्र अन्तमें श्री शास्त्री, श्री नत्दा, श्री कृष्णमाचारी, 
श्रीमती इन्दिरा गांवी, श्री चाह्माण और श्री सुत्रह्मण्यम्की बनी हुई संकट समिति' केविनेटकी भी केविनेट 
वन गई थी---इस प्रकारका उल्लेख प्रा० मोरिस जॉन्सने 'एशियन सर्वे” (फरवरी, १९६५) में किया है। 
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इस तरह, मंत्रिमण्डलके निर्णय मंत्रिमण्डल नहीं करता, कितनी ही बार केविनेट भी नहीं 
करती, अपितु केविनेटकी समिति करती है। इस प्रकारके निर्णय लेनेमें गैरसरका री संस्थाएँ और व्यक्ति 
भी कई वार महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भाषपावार राज्य-रचनाके सम्बन्धमें अनेक निर्णय 
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और हाल हीमें पंजाबी सूवेसे सम्बद्ध निर्णय कांग्रेसकी कार्यकारिणीके विस्तृत आदेशानुसार लिया 
गया है। उसी प्रकार, इस कारण कि आश्थिक मामलछोंमें योजना-आयोगरको दिए गए स्थान और 
शक्तिके कारण केविनेट और वित्त मंत्रालयका स्थान गौण हो जाता है, श्री जॉन मथाईने त्यागरपत्र दे 
दिया था, जो सुविदित ही है। किन्तु इन मामलोंमें सबसे अधिक विचित्र मामला उड़ीसाके 
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजयानन्द पटनायकका है। १९६२के चीनी आक्रमणके बाद श्री पट- 
नायककों केविनेटके विशेष सलाहकारके रूपमें स्थान दिया गया और विदेश विभागके कार्याल्यमें 
उन्हें स्थान भी दिया गया था। एक व्यक्ति एक राज्यका मुख्यमंत्री-पद सम्हालनेके साथ-साथ केन्द्र 
सरकारमें भी स्थान प्राप्त करे, इस पर पालियामेन्टमें की गई चर्चाओंका पंडित नेहरू कोई उत्तर 
नहीं दे सके थे। बादमें तो सुरक्षा सम्बन्धी गुप्त सूचनाएँ प्रकट कर दिए जानेके कारण इन अनुप- 
योगी प्रयोगोंका अन्त हुआ और श्री पटनायकको पद-मुक्त कर दिया गया। 


मंत्रियोंकों पसंद करनेकी प्रधानमंत्रीकी सत्ता कानूनके अनुसार असीम होने पर भी उसका 
पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा तथा रुचिके अनुसार काम 
करनेवाले साथियोंको पसंद करनेका प्रधानमंत्रीका इरादा होने पर भी अनेक इधर-उधरके आपसी 
विरोधी स्तरोंके कारण मंत्रियोंक मनोनयनका काम अत्यन्त कठिन हो जाता है। दलके सभी 
वर्गों तथा विचारधाराओंको प्रस्तुत कर सकनेवाले लोगोंको तथा विविध प्रदेशोंकों प्रतिनिधित्व देना 
पड़ता है; कुछ लोगोंकों छोड़ा नहीं जा सकता, कुछकी शक्ति, कुछकी भक्ति और कुछकी सौदेवाज़ी 
उन्हें मंत्रिमण्डलमें स्थान दिलवा ही देती है। इन सभी कारणोंसे असंतोष पैदा हुए बिना नहीं रहता। 
साथ ही, पदोंकी अपेक्षा प्रत्याशियोंकी संख्या बहुत अधिक होती है और प्रत्येक नेता सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहता है। 

पालियामेन्टमें कांग्रेसका जव प्रवल बहुमत था, उस समय भी अन्य दलोंके या निर्दलीय किन्तु 
विख्यात नेताओंको मंत्रिमण्डलमें लेने और उन्हें महत्त्वपूर्ण पद देनेकी स्तुत्य परम्परा पं० नेहरूने 
आरम्भकालमें डाली थी और उनके अनुयायियोंने उसे यथासंभव जारी भी रखा। श्री जॉन मथाई, 
श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी, डा० अम्बेदकर, श्री देशमुख, श्री चागला जैसे विद्वानोंका छाम लिया 
गया था। १९५३-५४में समाजवादी पक्षके महामंत्री श्री जयप्रकाश नारायणके साथ लम्बी वातचीतमें 
पंडित नेहरुने राष्ट्रके निर्माण कार्यमें समाजवादी साथियोंके सहयोगकी मांग की थी और केन्द्र सर- 
कार और प्रान्तीय सरकारोंमें उनके समावेशका प्रस्ताव पेश किया था। उस समय कांग्रेस दलको 
समाजवादी दलके सहयोगकी ज़रा भी आवश्यकता न थी, वल्कि वारत्ताके समय दोनों दलोंमें 
इसका विरोध हुआ। कांग्रेसके अनेक नेता अनावश्यक रूपसे सत्ता त्यागनेके लिए तैयार न थे। 
दूसरी तरफ, समाजवादियोंको कांग्रेस जैसी विशाल और सुदृढ़ संस्थाके साथ सहयोग देनेके 
प्रयत्वम उनके स्वयं लोप हो जानेका भय था। यह दूसरी वात है कि श्री जयप्रकाशजी 
द्वारा चौदह शर्तोकी स्वीकृतिका आग्रह बनाए रखनेके कारण यह वार्त्ता मंग हो गई थी। इससे यह 
स्पप्ट पता चल जाता है कि देशके सभी शक्तिशाली और प्रगतिशील तत्त्वोंका सहयोग प्राप्त 
करनेकी पं० नेहरूकी इच्छा कितनी प्रवल थी। अगर इस प्रकारका सर्वेदलीय सहयोग प्राप्त 
किया जा सका होता तो हमारे यहांकी दरू-पद्धततका विकास कुछ दूसरेही ढंगसे हुआ होता। यद्यपि 
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पं० नेहरूका यह आरम्मकालीन प्रयोग असफल रहा है, फिर भी सर्वंदलीय मंत्रिमण्डलकी धारणा 
स्वीकार कर लेनेके लिए श्री राजाजी जैसे अनेक नेता बरावर अनुरोध करते रहे हैं। १९६७के 
वाद अलरूग-अरूग राज्योंमें कमज़ोर दलोंकी संविद सरकारें स्थापित हुई हैं, उनकी अपेक्षा यह 
प्रयोग मूलभूत रूपसे अरूग हूँ, इसे ध्यानमें रखना चाहिए। 


मंत्रिमण्डल्से मंत्रियोंके अलग हो जानेके अनेक कारण हैं। सरदार पटेल, मौलाना आजाद, 
पं० पंत और पं० नेहरू जैसे अनेक नेताओंने तो आमरण राज्यघुरीका बोझ वहन किया था; किन्तु 
अनेक मंत्रियोंकों चुनावमें पराजित हो जाने अथवा अन्य कारणोंसे त्यागपत्र देना पड़ा था। राजनीतिक 
और प्रशासनिक मतभेदोंके कारण श्री इ्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री के० सी० नियोगी, श्री जॉन मथाई 
श्री महावीर त्यागी, श्री चागछा और श्री गिरि जैसे नेता पदोंकों छोड़ गए थे। अपने व्यवहारके 
सम्बन्धमें आलोचना सुनकर श्री पण्मुखम्‌ चेट्टीने त्यागपत्र दे दिया था। श्री कैछाशनाथ काटजूको 
मध्यप्रदेशकी डांवॉडोल स्थितिको सुधारनेके लिए मुक्त कर दिया गया था। महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर 
उनसे परामझश न किए जानेके कारण श्री देशमुखने त्यागपत्र दे दिया था; डॉ० अम्बेदकरने, यों 
तो त्यागपत्रमें बहुतसे कारण दिए हैं. फिर भी महत्त्वपूर्ण विभाग न मिलने पर उनकी अप्रसन्नता 
प्रकट होती हुई स्पप्ट दिखाई देती है। दूसरी वार विवाह करनेकी श्ीत्रताने श्री गाडगिलूको हटा 
दिए जानेके मामलेमें, कहा जाता है, महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। मूंदडा प्रकरणकी वैधानिक 
जिम्मेदारी वित्तमंत्रीके मत्थे होनेकी घोषणा जांच-आयोग द्वारा किए जाने पर श्री क्षृण्णमा- 
चारीको त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी वार जब वे मंत्रिमण्डलूमें सम्मिलित हुए, उस समय उनके 
विरुद्ध लगाए गए आरोपों सत्यता है या नहीं, इसका निर्णय करनेका काम न्यायाधीशको सौंपे 
जानेका प्रस्ताव श्री शास्त्रीजी द्वारा प्रस्तुत किए जानेकी स्थितिमें उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। दो 
चार त्यागपत्र देनेवाले मंत्रियोंमें वे अकेले ही हैं। श्री केशवदेव मालूवीयके विरुद्ध लगाए गए आरोप 
रूगमग सिद्ध हो जानेके कारण उन्हें हट जाना पड़ा। चीनी आक्रमणके बाद श्री क्ृष्ण मेननके 
विरुद्ध पालियामेन्टके सदस्योंमें उग्र रोप होनेके कारण प्रधानमंत्रीकी स्पप्ट अनिच्छा होने पर भी 
उन्हें हट जाना पड़ा था। इस प्रकार मंत्रियोंकी पसंद और उन्हें हटा देनेकी प्रधानमंत्रीकी अवाधित 
सत्ता होने पर भी उसे परिस्थिति और दलीय-विरोबके सामने झुकना पड़ा था। कामराज-योजनाका 
आधार लेकर प० नेहहने सभी गणमान्य नेताओंको मंत्रिमण्डलूसे विदा दे दी थी। श्री नन्‍्दासे 
गृह विभाग ले लेनेके प्रयासमें असफल होनेके वाद श्रीमती गांबीने दिल्लीमें हुए आन्दोलनोंको 
निमित्त वना कर उन्हें रवाना कर दिया। पर श्री मनुभाई शाह और श्री शचीन चौधरीको उस 
समय नहीं हटाया जा सका। अन्ततः नए चुनावोंने उन्हें पदमुक्त किया। इस प्रकार मंत्रिमण्डलमें 
शामिल होने और उससे हटनेमें अनेक परिवलू और परिस्थितियाँ अपना-अपना भाग अदा करती 
हैं; फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डलके निर्माण तथा उसकी 
कार्यवाहियोंमें महत्त्वपूर्ण मूमिका अदा करता है। 





संघकी कार्यकारिणो : १५७ 


क्रम 


नप्ण न्फ 


हरि 


१० 
११ 
श्र 


१३ 
१४ 


श्५ 
१६ 


१७ 
श्८ 


१९ 
२० 
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२१ 
श्र 


र्रे 


१५८ 


केन्द्रीय मंत्रिमण्डलके सदस्योंके त्यागपत्र 


तिथि सास विभाग 
१५-८-४८ श्री पण्मुखम्‌ चेट्टी वित्त 
मई १९५० श्री जॉन मथाई वित्त 
३०-८-५४ श्री वी० वी० गिरि श्रम 
२४-७-५६ श्री सी० डी० देशमुख वित्त 
२०-११-५६ श्री छालवहादुर शास्त्री रेल 
१३-२-५८ थी ठी० टी० कृष्णवाचारी वित्त 
२३-८-५९. श्री अजितत्रसाद जैन खाद्य व 
कृषि . 
नवम्बर, ६२ श्री वी० के० कृष्णमेनन सुरक्षा 
२६-६-६ ३ श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इश्नाहिम --- 
२६-६-६३ श्री के० डी० माऊवीय.._ ++- 
१८-७-६३ श्री के० सी० रेड्डी न- 
२४-८-६३ प्रवानमंत्री 
तथा श्री 
२९-८-६३ कांग्रेसाध्यक्ष ( मोरारजी वित्त 
द्वारा स्वीकृत / देसाई 
२९-८-६३ श्री एस० के० पाटिल 
२९-८-६३ श्री छालवहादुर शास्त्री गृह 
२९-८-६३ श्री जगजीवनराम संदेश- 
प्रसारण 
२९-८-६३ श्री बी० गोपाल रेड्डी सूचना 
२९-८-६३ श्री के० एल० श्रीमाठी शिक्षा 
३१-१२-६५ श्री टी० टी० क्ृष्णमाचारी वित्त 
१९-१-६६ श्री महावीर त्यागी &स्प् 
९-११-६६ श्री गुलज़ारीछाल नंदा गृह 
५०९५-६७ श्री एम० सी० चागछा. विदेश 
२७-४-६८ श्री चन्ना रेइर्ड इस्पात 
तया 
वर खनिज 
२२-८-६८ श्री अशोक मेहता 
और 
रसायन 


४ स्व॒राज्य दर्शन 


ग्गपत्रके कारण 


व्यापारके क्षेत्रमें मित्रोंके प्रति पक्षपात- 
का आरोप। 

प्लानिंग कमीशनमें रखे जानेके कारण। 
१९५४के बैंक एवा्डको यथातथ्य स्वी- 
कार करनेके विरुद्ध केविनेटके निर्णयसे। 
वम्बईको महाराष्ट्रमें रखकर गृजरातको 
अलग राज्य बनानेके विषयमें। 
अरियालर द्वेन दुर्घटनाके कारण। 
मंदड़ा प्रकरणते सम्बद्ध चागढा 
आयोगकी रिपोर्टेसे। 
प्लानिंग कमीशन द्वारा केबिनेद 
या मंत्रिमण्डलकी जानकारीके बिना 
लिए गए निर्णयके कारण। 

चीनी आक्रमग, चीनके प्रति उनकी 
नीतिके कारण कांग्रेम-कार्यकारिणीके 
दवावसे | 

उपचुनावोंमें हारनेके कारण। 
अष्टाचारके आरोपमें। 

अस्वस्थताके कारण। 


कामराज योजनामें | 


खाद्य व क्रषि कामराज योजनामें। 


कामराज थयोजनामें | 


कामराज योजनामें। 

कामराज योजनामें। 

कामराज योजनामें। 

पुत्रकों छाम पहुंचानेके लिए पदका 
दुरुपयोग करनेके आरोपमें। 

ताशकंद समझौतेके विरोधमें। 
गो-रक्षा आन्दोलन और दिल्‍्लीके 
आन्दोलनोंके कारण। 
अंग्रेजी-मापाके आग्रहमें। 

आंध्रप्रदेश विवानसभाके चुनावम 
अनुचित रीतियोंसे सम्बद्ध हाईकोर्टके 
निर्णयसे । 


पेट्रोलियम चेकास्लोवाकियाके प्रकरणमें सरकार- 


के विरोधमें। 


संवेधानिक ग्रसाम्प्रदायिकता 


घारा १४: भारतकी सीमाओंके भीतर राज्य किसी भी व्यक्तिके लिए 
इागनूनके मामलेमें समानताका जयवा कानूनके हारा समान 
रक्षणकों अस्वीकार नहीं कर सकता। 

धारा १५ : (१) राज्य किसी भी तवागरिकके साथ घर्म, जाति (रेस), 
उपजाति (कास्ट) तथा लिय (सेक्स), जन्म-स्थान अथवा 
इनमेंसे किसी भी एककों लेकर भेदभावका व्यवहार नहीं 


करेगा 

करगा। 
घारा २० : प्रत्येक व्यक्तिकी अन्तरात्माका घामिक स्वातंत्रय। 
घारा र५ : धर्मके मामलेमें सामूहिक स्वतंत्रता। 


घारा २८ : (१) सम्पूर्णत: राज्य सहायता पर चलने वाली किसी भी 
संस्थामें घामिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। 


घारा ४४ : सम्पूर्ण मारतमें सर्वत्र सभी नागरिकोंके रहिए समान 
नागरिक-नियमोंकों राज्य अमलमें लानेका प्रयास 
करेगा। 


अस्पृश्यता अपराध 


घारा १७ : किसी भी स्वरूपकी अस्पृश्यताका व्यवहार प्रतिवन्वित 
॥। थारा ३५का अनुसरण कर पाछियामेन्टने १९५५- 
के अस्पृश्यता (निवारण) कानूनके अनुसार इसे दण्डनीय 
अपराब माना है। 
(१) किसी भी आदमीके अस्पताऊ, दवाखाने, शिक्षा संस्थाओं जैसी किन्‍्हीं भी 
सार्वजनिक संस्थाओंमें प्रवेशकों रोकना दण्डनीय अपराध है। 
(२) सार्वजनिक पूजा-स्थानों पर किसी भी आदमीको पूजा करने तथा प्रार्थना 
करनेसे रोकना दण्डनीय अपराध है। 
(३) किसी भी दुकान, सार्वजनिक रेस्तराँ, होटल अथवा सार्वजनिक मनों- 
रंजनके स्थानों अथवा जलाशयों, नलों, रास्तों, इ्मशान आदि प्रकारके स्थलॉमें 
प्रवेश करने पर किसीके लिए भी रोकटोकका काम दण्डनीय अपराध हैं। 


/॥7 


मूलभूत अधिकारोंकी रक्षा 


“मूलभूत अधिकार इस प्रकार गेरन्दीड होने चाहिएँ कि जिससे 
किसी भी परिस्थितिमें उन्हों वापिस न लिया जा सके।” 
--पण्डित नेहरू 


१९५१ कुल आवादीका १९६१ कूल आवादी- 
आवादी प्रतिशत आबादी का प्रतिशत 


अनुसूचित जातियाँ है 
(हरिजन). "+केरे७३०२१ १५.३२ ६४५११३१३ १४-६४ 
अनुसूचित जन 
जातियाँ. 7 १७०२५४७७ ६.२३ २,९८,८३,४७६ ६-८ 


“अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ, पिछड़ी हुई जातियाँ-- 
ये संज्ञाएँ अस्पष्ट हैं; परन्तु इन्हें जो विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं, उनमें 
विधानसभाओंमें सुरक्षित सीटें, केन्द्र तथा राज्य सरकारोंकी सरकारी 
नौकरियोंमें और पदों पर भरती करनेसे सम्बद्ध संविधानमें विशेष 
सुविधाएँ दी गई हैं। 

एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग द्वारा इन विशेष सुविधाओंको 
सन्‌ १९७५से समाप्त करनेका सुझाव दिया गया है। 

“जून १९६६सें श्री बी० एन० लोकुरकी अध्यक्षतामें नियुक्त समितिकी 
संस्तुतिके अनुसार नौ नयी उपजातियों और १९ नयी जनजातियोंको समा- 
विष्ट कर लिया गया तथा १७१ उपजातियों और १३१ जनजातियोंको सम्बद्ध 
राज्योंमें उनका अस्तित्व ही न होनेके कारण निरस्त कर दिया ग्या। 
“प्रथम योजनाके अन्तगेत व्यय : रु० १५ करोड़ रुपए 

चौथी योजनामें अनुमानित व्यय : रु० १८० करोड़ रुपए 
अनुसूचित जातियां 


केन्द्र सरकार राज्य सरकार केद्धमें पदासीन 
मंत्री, उपमंत्री पालियामेंटरी सेक्रेटरी (चार कक्षा) १-१-१९६६ 
३ २३ (राजस्थानकों छोड़कर) ३६न रेछडे ने 


० ०७ 
अनुसूचित जन-जातियां 5 आप 
१ १५ आर अकपक 

५ ४०, 

पिछड़ी जातियां (राज्यसूचीके अनुसार) अर कट जम 

* [हिन्दू समाजमें निम्न श्रेणीके माने गए वर्ग तथा आधिक गणना ] 
वर्ग आबादी 

९३० ११ करोड़ ५० राख 
सुप्रीम कोर्टके निर्णयानुसार केद्धने मात्र आथिक स्तरकों ही स्वीकार 
किया है, अमी सभी राज्योंने स्वीकार नहीं किया है। 


अखिल भारतीय सेवाएं 
(१-१-१९६७) 


अनु० जाति अनु० जन-जाति इतर 


आई० सी० एस० / आई० ए० एस० १२८ डे २,१८६ 

जाई पी० एल० / आईए० पी०७ ७२ २२ १,२४८ 

६० एफ० एस० / (ए) १७ प्‌ ३६६ 

| (दी) ८७ १६ २,३६१ 

(१) साडे वारह प्रतियत मुत्रत प्रतिस्पर्धा (अनुसूचित जाति, अनु ० जनजात्ति आदिके लिए )। 
(२) १६३ प्रतिशत अनुसूचित जातियोंके छिए सुरक्षित। 


(३) ५ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियोंके लिए सुरक्षित। 


€ 


न 


बेक्दर्ड क्लासिज कप्तीशन 
(सन्‌ १९५३से १९५५ तक) 
(श्री काका कालेलकरकी अध्यक्षतासें ) 


+आयोगने अपने विवरणमें बताया क्रि सामाजिक ऊँच-नीचताकी क्रमिक श्रेणीकी 
वमें दर्ण है, जो पिछड़ेपनकी मात्रा तथ करती है। इस जानकारीके कारण आयोगने 
१.३९५९ अतिरिक्त जातियोंकी वृद्धि की और उन्हें पिछड़ा हुआ मानकर अनुसूचित जातियों 

जनजातियों को दी जा रही सहायताके स्तर पर इन्हें लाम देनेकी संस्तुति की। 
*आयोगके अध्यक्ष श्री काका कालेलकरने इस विवरणको रापष्ट्रपतिको भेजते समय लिखे 
पत्रमें स्पप्ट किया कि वे आयोगके मूछमूत नि८्कर्पफे साथ सहमत नहीं हैं। उन्होंने 
लिखा कि, “में आयोगके भीतर प्रवर्तित मतको नहीं रोक सका और अचन्तमें अनिच्छासे 
यह निर्णय किया कि जिनके साथ मैंने जातिके आधार पर उपाय ढंढनेमें आरम्भसे 
अन्ततक सहयोग किया; उस वहुमतके साथ मुझे रहना चाहिए। जबकि यह विवरण 
अन्तिम स्वरूप ग्रहण कर रहा था, उस समय मैंने नए सिरेसे सोचना आरम्भ किया और 
मुझे लगा कि जातिके आधारके अछावा या दूसरे अन्य आधारों पर पिछड़ेपनका सवाल 
हल किया जा सकता है।” श्री काका साहवकों रूगा कि आयोग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण 
आधार प्रजातंत्रकी आत्माके लिए घातक था। क्‍योंकि प्रजातंत्रमें परिवार या जाति 
नहीं, अपितु व्यक्ति आधारभूत घटक होता है। अतः उन्होंने इस प्रकारकी संस्तुति की कि जिस 
परिवारकी वापिक आय ८०० रुपएसे कम हो, उसे जाति-पाँतिकी पंचायतमें बिना पड़े 

पिछड़ा मानकर राज्य-सहायताका अधिकारी निश्चित कर शैक्षिक तथा आर्थिक सहायता 
दी जाय. . .सरकारी नौकरियोंमें पिछड़ी हुई जातियोंके लिए विज्लेषप सुरक्षित 
स्थानोंकों रखनेकी आयोगकी संस्तुतिका भी श्री काका कालेलकरने विरोध किया। 

स्व. : २२ 
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अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियाँ 
(३१-३-१९६७के दिन प्रतिनिधित्व) 


प्रदेश 


आंध्र प्रदेश 
असम 


विहार 

गुजरात 
हरियाणा 
जम्मू-कार्मीर 
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प ; संसदका स्वरूप 


संघ सरकारकी सत्ताक़े केत्न विन्दुके समान और भारतीय प्रजातंत्रके प्रतीक और प्रहरीके 
समान संसद (पाल्यिमेन्ट) दो सदनों वाली है अर्थात्‌ लोकसभा और राज्यसभाके रूपमें दो स्वायत्त 
समभाएं हैं, जिसमें राज्यसमाकी सत्ता प्राय: समकक्ष होते हुए भी कुछ मामलछोंमें तिम्त प्रकारकी 
रखी गई है। सदस्योंकी संख्या. सत्ता और प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे राज्यसभाकी अपेक्षा लोकसभाका 
स्थान उच्च है। फिर भी यह ध्यानमें रखना चाहिए कि हमारी राज्यसभा इंग्लेण्डके हाउस 
आफ लॉइंसकी तरह विल्कुल सत्ताविहीन नहीं है। अनेक मामलछोंमें राज्यसभा जिस अधिकारका 
उपभोग करती है, वह लछोकसभाकों भी नहीं दिया गया है। इसके विपरीत अमेरिकाके समवायी 
तंत्रमें राज्योंकी प्रतिनिधिसमाके रूपमें सेनेट्कों जो विस्तृत सत्ताक्षेत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त है, वह 
भारतकी राज्यसभाको नहीं हैं! इंग्लंप्ड और अमेरिकाकी संसदमें दो सदन होने पर भी वस्तुतः 
एक सदन ही हैं। अतः इंग्लेण्डमें छांईस सभाका और अमेरिकामें प्रतिनिधिसभाका कुछ भी 
महत्व नहीं है। इन देघोंमें महत्वपूर्ण सभी निर्णय संसदके एक ही सदनमें लिए जाते हैं। भारतमें 
हमेशा इस प्रकार नहीं होता, अतः अपनी संनद वास्तवमें ट्विगृही है। 


लोकसभा 
लोकसभाके सदस्योंकी अधिकतम संख्या संविवानके अनुसार ५०० निश्चित की गई थी 
और उसमें अब परिवत्तंत कर ५२० कर दी गई है। इनमेंसे ५०० सदस्य इकाई-राज्योंके और २५ 
सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। एंग्लो इंडियन समाजका अगर कोई प्रतिनिधि 
चुना ही न गया हो तो इसके दो सदस्योंको मनोनीत करनेका अधिकार राष्ट्रपतिको है। पिछड़े 


हुए वर्गों और आदिवासियोंकों उचित प्रतिनिधित्व दिलानेके आशयसे कुछ सीटें सुरक्षित रखी 
गईं हैं। चुनाव आयोग दादा निर्वारित कुछ सीटोके लिए मात्र इस वग्गके लोग ही चुनावमें 
खड़े होनेके छिए नामांकनपत्र भर सकते हैं। 


लेकिन इस वर्गके लोग नवर्ण सीटोंके लिए भी प्रत्याशी हो सकते हैं और चुने जाने पर 
उस प्रदेशका प्रत्तिनिधित्त भी कर सकते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि उक्त संख्या तो न्यूनतम 
और यह असंभव नहीं कि उक्त संख्यासे अधिक संख्यामें पिछड़े वर्ग या आदिवासी वर्गके लोग 
लोकसमामें स्थान प्राप्त किए हुए हों। संविधानके अमरूके आरम्मिक दस वर्षोके लिए यह व्यवस्था 
की गई थी, अर्थात्‌ १९६० तक यह चालू रखनेकी वात निश्चित हुई थी; परन्तु अब यह अवधि 
दूसरे दस वर्षोतक (१९७० तक) बढ़ा दी गई है। कोई व्यक्ति या समूह सामान्यतः मिले हुए अधिकारकों 


2 
द्‌ध 


/3॥/ 
व । 


संत्दका स्वरूप : १५९ 


छोड़ना नहीं चाहता या छोड़नेके लिए तैयार नहीं होता। फिर भी जब इन सुरक्षित सीटोंके 
लिए अवधि वढ़ानेकी वात शुरू हुई, उस समय बहुधा पिछड़े हुए वर्गोके प्रवक्‍ताके रूपमें काम 
करनेवाले रिपव्लिकन दलने उसका विरोध किया था। इसका कारण यह है कि इस प्रकारकी 
विशेष व्यवस्था करनेसे इन वर्गोको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ प्रतीत होता। कितनी ही वार तो 
लोकसभामें भोले और अज्ञान आदमी पहुँच जाते हैं। सन्‌ १९५२१के चुनावमें वस्तर प्रदेशके प्रतिनिधिके 
रूपमें चुने गए अपढ़ और भोले मुचाकी कोसाका उदाहरण जितना हास्यास्पद है, उतना ही करुण 
भी है। उसके नामपर उसका सेक्रेटरी' ही भत्ता और सभी लाभ लेता रहा था। 


सबसे बड़ी खराबी तो यह है कि इन सुरक्षित स्थानोंके कारण पिछड़े हुए वर्गोमें 
सम्प्रदायवादकी भावनाका पोषण ही हुआ है। इस वर्गको संतुष्ट रखनेमें राजनीतिक दलोंको 
लाभ होनेके कारण उनके मामलोंकी चर्चा बड़े जोर-शोरसे की जाती है; परन्तु उससे उतकी आधिक 
अथवा सामाजिक अवस्थामें कोई बड़ा परिवर्तंत हुआ नहीं कहा जा सकता। ये वर्ग अपेक्षित 
मात्रामें संगठित नहीं हैं और अपने सुरक्षित स्थानोंके आशयका पूरा-पुरा तत्व नहीं निकाल 
पा सके हैं। 


पच्चीस वर्षकी आयुका कोई भी नागरिक लोकसभाका सदस्य हो सकता है; पर पहली 
तीन लछोकसभाओंके विश्लेषणके आधार पर कहा जाय तो लोकसभाके सदस्योंकी औसत आयु 
४५-४६ वर्षकी है और उसमें साठ प्रतिशतके लूगभग सदस्य ४०से ६० वर्षके बीचकी आयुके 
होते हैं। अगर व्यावसायिक दृष्टिसे देखें तो ८०-८५ प्रतिशत सदस्य कृषि, व्यापार-उद्योग, वकालत 
और समाजसेवाके क्षेत्रोंसे आये हुए हैं। खेतीवाड़ीके साथ संयुक्त सदस्योंकी संख्या क्रमशः बढ़ती 
रही है। तीसरी लोकसभामें उनकी संख्या लगभग २२ प्रतिशत थी। देशकी कुल आवादीके 
६० प्रतिशतसे अधिक लोग खेतीवाड़ी पर निर्वाह करते हैं; जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि यह प्रतिनिधित्व कम है। वकालतके धंधेसे संयुक्त सदस्योंकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती 
गई है, फिर भी आवादीके अनुपातमें वह अभी भी अधिक है। लेकिन हमारी लोकसभामें सबसे 
अधिक विचित्र व्यवसायी वर्ग समाज-सेवकोंका है। पहली लोकसभामें १६ प्रतिशत, दूसरी लोकसभार्मे 
२७ प्रतिशत और तीसरी लोकसभामें २९ प्रतिशत सदस्योंने अपने धंधेका परिचय समाज 
सेवकोंके रूपमें दिया है। विश्वकी अन्य किसी भी संसदमें ऐसा दिखाई नहीं देता। यह भी मानना 
कठिन है कि इतनी अधिक संख्यामें लोग 'समाजसेवा' पर निर्वाह करते हों । वास्तवमें देखें तो 
पता चलेगा कि इस वर्गमें भांति-भांतिके लोगोंका समावेश हुआ है। श्री सुरिन्दर सूरिके कथतानुत्तार 
'वहुतसे समाजसेवक बिना परिश्रमकी आयका उपभोग करते हैं। विरोधपक्षके समाजसेवक पूरे समयके 
राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जबकि कांग्रेस दलमें इस वर्गके अधिकांश लोग निटल्ले वर्गके होते 
हैं। यह उल्लेख श्री सुरिन्दर सूरिने 'सेमिनार' (फरवरी /६५)के अंकमें किया है। 


शिक्षाकी दृष्टिसे देखें तो छोकसभाके रूगभग ६० प्रतिशत सदस्य विश्वविद्याल्योंकी 
स्नातक कक्षा तक या उससे अधिक उच्च कक्षा तक पढ़े हुए होते हैं; जबकि १५-२० प्रतिशत 


१६० : स्वराज्य दर्शन 


लोग हाईस्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त होते हैं। अपने मतदाताओंमेंसे रगमग ८० प्रतिशत छोगं 
अशिक्षित हैं। इस वातको ध्यानमें रखने पर लोकसभामें शिक्षाका यह अनुपात वास्तवमें अच्छा 
कहा जा सकता है। अगर हमारे विश्वविद्याल्योंका स्तर विदेशके विश्वविद्यालयोंके समान ऊंचा हो, 
तो हमारी लोकसभा शायद संसारकी सबसे शिक्षित धारासभा मानी गई होती। 

संविधानमें राज्यसमाके लिए सदस्पोंकी अधिकतम संख्या २५० है। १९६८में २२६ चुने हुए 
और १२ मनोनीत सदस्य, जो कुछ मिलाकर २३८ सदस्य थे। राज्यसमभाके सदस्योंक्रा चुनाव 
राज्योंकी विधानसमाके सदस्य करते हैं और प्रत्येक राज्य कितने सदस्य चुनेगा, उसकी सूची संविधानमें 
दी गई है। यह संख्या अधिकांशतः आवादीके अनुपातमें निश्चित की जाती है। फिर भी छोटी 
ग्रैर कम आबादी वाले राज्योंके लिए भी प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश जैसा 
वड़ा राज्य ३४ सदस्य चुन कर भेजता है और नागालैंड जैसे छोटे राज्यका भी एक प्रतिनिधि 


राज्यसभामें बैठता है। समवाय संघमें समी राज्योंका स्तर समान है और इससे छोटे-बड़े दोनोंको 


| 


श् 





0] 
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(लोकसभाके सदस्यपोंका व्यवसायके आधार पर वर्गोकरण ) 
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रहशातलावशंग से मर उल्ाग्तदाएं* 5307 (ांग८० 99. 47-48) 
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पमान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस धारणाके अनुसार अमेरिका और स्विट्ज़रलैण्डमें ऊपरकी 
धारासभाओंमें सभी इकाई-राज्योंके प्रतिनिधियोंकी संख्या समान ही रखी जाती है। परिणामतः 
अमेरिकाके राजनीतिश यह शिकायत करते हुए मिलते हैं कि इस प्रणालीके कारण बड़े राज्योंके 
विशाल जनसमूहको कम प्रतिनिधित्व मिलता है। जबकि 'रूसके आभासी समवायतंत्रमें इसके 
विपरीत छोटे और कम आवादीवाले पिछड़े हुए प्रदेशोंको अधिक मात्रामें प्रतिनिधित्व दिया जाता 
है। यह पद्धति अधिक उदार दिखाई देने पर भी प्रजातांत्रिक रचनासें शायद संभव नहीं हो सकती। 
रूसमें इसका दुरुपयोग हो रहे होनेकी संभाववा भी है। हमने केनेडा और आस्ट्रेलियाका 
अनुकरण किया है और आवादीके अनुसार ऊपरकी सभामें सीठोंका बँटवारा किया है। इस 
प्रकारकी व्यवस्थासे छोटे राज्योंकी आवाज दब जाती है। 


परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमें सभी चुनावोंमें सबसे बड़ा दोष यह होता है कि समाजके 
बहुतसे प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति इसमें उतरनेके लिए तैयार नहीं होते; परिणामतः समाजको उनकी 
शवितियोंका छाभ नहीं मिलूता। इस प्रकारके व्यक्तियोंको ऊपरी सदनमें मनोनीत करनेकी 
आयरलैण्ड द्वारा स्थापित प्रणालीका हमने अनुकरण किया है। यद्यपि ऐसा करनेसे प्रजातंत्रकी 
रढ़ि प्रथाका भंग होता है और शासन करनेवाले दरूके हाथों उसका दुरुपयोग होना भी संभव है, 
तो भी अन्यथाकी स्थितिमें राजनीतिमें प्रवेश न करनेवाले समर्थ व्यक्तियोंका लाभ उठानेके लिए 
यह खतरा भी मोल लेना चाहिए। भारतके राष्ट्रपतिको राज्यसभामें १२ व्यक्तियोंको मनोनीत 
करनेका अधिकार है। साहित्य, विज्ञान, कला-कारीगरी अथवा समाजसेवाके क्षेत्रसे उन व्यक्तियोंको; 
जो अपने क्षेत्रमें विशिष्टता-प्राप्त हों, लोकसभामें नियुक्त करना चाहिए। संविधानका यही आदेश 
है। अगर राज्यसभामें अब तक मनोनीत सदस्योंकी सूची देखें, तो उनमेंसे बहुतसे प्रथम स्तरके न 
होकर हितीय श्रेणीके ही सदस्य हैं। श्री चन्दा हारा 'फेडरेलिज्म इन इंडिया'में उल्लेखानुसार 
“अब तक की गई पसंदोंमें राजनीतिक पूर्वाग्रह ही देखनेको मिलता है और सांस्कृतिक 
प्रतितिधियोंकों हमेशा ही मनोनीत नहीं किया जाता।” 


राज्य सना 


राज्यसभाके सदस्योंका चुनाव राज्य विधानसभाओंके सदस्य करते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों 
और समूहोंको उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे, अत: यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी पद्धतिके 
आधार पर किए जाते हैं। परन्तु चुनावमें भाग लेनेवाले सदस्योंके अपने-अपने राजनीतिक दलोंके 
अनुशासनमें वंधे होनेके कारण और विवानसभाके सदस्योंके सादे बहुमतकी पद्धतिके अनुसार 
चुनाव होनेसे अल्पमतका तो पहलेसे ही तफाया हो जाता है। इन दोनों कारणोंसे संविधानकी 
अपेक्षाके बिल्कुछ उल्टा ही परिणाम आता है। छोटे दलों या निर्दलीय उम्मीदवारोंके लिए लोकसभामें 
चुनकर आना बड़ा कठिन होने पर भी कभी-कभी वे अपनी योग्यता, जन-सेवा या प्रादेशिक संगठनके 
बल पर चुन लिए जाते हैं। किन्तु राज्यसभामें ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं है। दूसरे ढंगसे 
कहना चाहें तो अल्पसंख्यक दर या वर्गोके प्रतिनिधित्वके लिए की गई व्यवस्था निरथंक ही सिद्ध हुई 
हैं। राज्यकी विधानसभाओंके सदस्यों द्वारा अपने-अपने राजनीतिक दलोंका आदेश सामान्यतः 


१६२ : च्वराज्य दर्शन 


पालन किए जानेके कारण राज्यसभाकी सीटें राजनीतिक नेताओंकी जेबोंमें पड़ी रहती हैं। 
सौदेवाजी करनेके लिए, चुनावमें पराजित अथवा जनतामें लोकप्रिय न हो; ऐसे नेताके लिए 
संसदमें जगह करनेके लिए इन सीटोंका उपयोग होता है। राजनीतिक दलोंके बीच इन सीटोंसे 


चलता है, जव उसमें किसी प्रकारकी कोई कठिनाई उपस्थित हो जाती है। १९६८की राज्यसभाके 
चुनावोंमें गुजरातकी स्वतंत्र पार्टीमें इस प्रकारकी सौदेवाजीसे उत्पन्न संकटका उदाहरण देखने 
लायक है। 

समग्रतः देखने पर अग्नगण्य नेताओंके राज्यसमामें यदाकदा आते रहनेसे सामान्यतः प्रथम 
श्रेणीके नेता उसके सदस्य बनना स्वीकार नहीं करते। प्रो० के० वी० राव द्वारा पालियामेन्टरी 
डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक प्रंथमें की गई यह भविष्यवाणी कि “संसदकी सभा कम योग्यतावाली 
और पश्षपातपूर्ण वत जायगी” सही सिद्ध हुई। इसका उल्लेख करते हुए प्रो० मोरिस जॉन्सने 
“गवर्नं मेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया में इस सभाकी तीन उपयोगिताएँ बताई हैं: कितने 
ही राजनीतिक पदोंका वेँटवारा किया जा सकता हैं (इसकी मांग भी होती है), चर्चाके लिए 
कितनी ही सहल्यतें प्रदान करती है (कमी उसकी आवश्यकता दिखाई देती है) और विधान 
सम्बन्धी कामकाजकी समयसारणी विब्चित करते समय इससे सहायता मिलती है। राज्यसभाके सदस्योंमें 
प्रतिवर्ष परिवर्तेत होते रहनेके कारण उसका आंशिक स्वरूप वदरूता रहता है। छलोकसभाके 
स्वरूपको लेकर जो विइलेपण किया गया है, वह राज्यसभाके लिए उपलरूब्ध नहीं है। 

प्रजातंत्रके रूढ़ि सिद्धान्तोंके अनुसार परोक्ष रूपसे चुनी गई समा प्रत्यक्ष रूपसे निर्वाचित 

सभाकी अपेक्षा निम्न श्रेणीकी मानी जाती है और इसी कारण राज्यसभाकी सत्ता लोकसभाकी सत्ताकी 
अपेक्षा निम्न स्तरकी रखी गई है। विशेषतः आनुमानिक आयव्ययक पर, वित्तीय प्रस्तावों पर 
और मंत्रिमण्डलकों भंग करनेकी उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसके विपरीत इस सभाकों राज्योंकी 
प्रतिनिधि सभा मानकर इसके हाथोंमें अनेक ऐसी सत्ताएँ भी दे दी गई हैं, जो लोकसभाके 
हाथोंमें नहीं हैं। पहले फेडरेशनके प्रकरणमें जिस प्रकारका उल्लेख किया जा चुका है, उसके 
अनुसार इकाई राज्योंके सत्ताक्षेत्रकी सूचीमेंसे किसी मामलेको केन्द्र सरकारको सौंपनेका निर्णय 
केवल राज्यसभा ही कर सकती है। अगर कुछ अपवादोंकों छोड़ दें तो राज्यसभाने लोकसभाके 
अनुयायीके रूपमें काम किया हैं और कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं की है। प्रो० रावका यह कथन 
थोड़ा कदु होते हुए भी सत्य हैकि “यह सभा. . . .उसके निर्माताओंकी अपेक्षाके अनुसार अथवा 
प्रजातंत्रमं---विधेपत: संसदीय प्रजातंत्रमें---हम जैसा चाहते हैं, वैसी नहीं वन सकी। यह पुराने 
नेताओंका सम्मेलन नहीं है, अथवा यह देशके किसी अधिक्ृत हितोंका प्रतिनिधित्व नहीं करती; 
उसके हाथमे वहुत-सी सत्ताएँ हैं, जो इसे नहीं दी जानी चाहिए थीं।” एक वात ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि हमारे देद्वमें प्रवततित विशिष्ट दरू-पद्धतिके कारण राज्यसभाके स्वरूपका सही विकास 
असी हो तहीं सका है। १९६८में एकपक्षीय-प्रभाव-पद्धति कुछ अंजशोमें टूटी है। १९७०के राज्य- 
समभाके चुनावोंमें इसका असर पड़ेंगा। इस तरहसे राज्यसभाके वास्तविक स्वरूपका विकास होने 
पर ही भारतीय राजनीति--विज्येप रूपसे समवायी सम्बन्धों--के विकास-द्षेत्रमें राज्यससा बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगी। 


/ 
४८ 
हे 


संसदका स्वरूप : १६३ 


+ 


संसद : सदस्य तथा संचालन 


संसदकी बैठक बुलानेका आदेश केवल राष्ट्रपति दे सकता है। अमेरिका और फ्रांसके 
संविधानमें यह व्यवस्था की गई है कि या तो नियत किए हुए समय पर संसदकी बैठक स्वयं होती 
है या सदस्योंकी मांग पर संसदकी बैठक बुलानी ही पड़ती है। संसदकी स्वायत्ततामें वृद्धि करनेवाली 
यह व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। परिणामत: राष्ट्रपति किसी भी समय पर संसदकी बैठक 
बूलानेमें विलम्ब कर सकता है, जो प्रजातंत्रके लिए खतरा भी बन सकता है। लोकसभाको 
चाहें जब भंग कर देने तथा नए चुनाव आयोजित करनेकी सत्ता केवल मंत्रिमण्डलको सौंपी गई है। 
किन्तु अधिकाधिक पांच वर्षमें लोकसभाका विसर्जन करना पड़ता है। अगर आपकत्कालीन स्थितिकी 
घोषणा हुई हो तो लोकसभाको अपनी सत्र-मर्यादा एक वर्षके लिए बढ़ानेका अधिकार हैं। यद्यपि 
ऐसा कभी हुआ नहीं, परन्तु १९६७में इस अधिकारका उपयोग कर चुनाव देरसे कराए जानेकी 
आशंका की जा रही थी। राज्यसभा स्थायी होनेके कारण उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसके एक- 
तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते रहते हैं, अत: सदस्यका कार्यकाल छ: वर्षका होता है। प्रति वर्ष 
संसदकी कमसे कम दो बैठकें बुलानी पड़ती हैं; लेकिन अब सामान्यतः तीन बैठकें बुलानेकी परम्परा 
बनती जा रही है। संसदकी बैठक वर्ष मरमें लगभग १७०-१८० दिनों तक चलती है। संसद- 
सदस्य अगर सरकारी कामकाजमें रुचि लेना चाहते हों तो उन्हें वहुत-सी पूर्व तैयारी करनी 
पड़ती है, लोकसम्पर्क बनाए रखना पड़ता है तथा अलग-अलग समितियोंमें काम करने और उसकी 
रिपोर्टोको देख जानेमें अच्छाखासा समय व्यय करना पड़ता है। अतः संसद-सदस्यों पर कामका 
बोझ बना ही रहता है और यह बोझ सतत बढ़ता ही जाता है। 

संसद-सदस्योंको वेतन तथा भत्ता देनेकी प्रजातांत्रिक परम्परा हमने आरम्भसे ही स्वीकार 
कर छी है। प्रत्येक सदस्यको ५०० रुपए मासिक वेतन दिया जाता है और सत्रावधिमें जितने 
दिन उनकी उपस्थिति हो, उतने दिनका प्रतिदिन ३१ रुपएके हिसावसे भत्ता दिया जाता है। १९६९-७० 
में संसद-सदस्योंको दिए जानेवाले वेतन और भत्तेकी रकम पर रु० ३२०००--५०,९७००० 
नियत की गई है। यों यह अंक बड़ा दिखाई देता है, परन्तु कामके बोझको देखते हुए 
यह राशि अधिक नहीं मानी जा सकती। १९६८में उपस्थित किए गए . प्रस्तावोंके अनुसार 
संसद-सदस्योंके वेतन तथा अन्य आथिक छलाभों और सुविधाओंमें वृद्धि करनेका प्रयास किया जा 
रहा है। इनमेंसे अनेक मांगोंके गुणदोषोंकी चर्चामें बिना उतरे इतना तो अवश्य कहा जा 
सकता है कि वहुतसे सदस्योंके लहिए--विशेषतः आशिक दृष्टिसि कमज़ोर उद्दामवादी पक्षोंके 
सदस्यों, पिछड़े हुए वर्गों तथा आदिवासियोंके प्रतिनिधियोंके लिए--उचित वेतन और भत्तेकी 
व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। जहाँ इस प्रकारकी सुविधाएँ अपेक्षित माज्नामें प्रदान नहीं की जातीं, 
वहाँ राजनीतिमें पूंजीवादी वर्गका वर्चस्व बढ़ जाता है; अतः रूम्वे समयके अनुभवके बाद यूरोपके 
प्रजातांनिक देशोंने इस प्रणालीको अपनाया है। था 

संसद-सदस्य होनेके लिए किसी विशिष्ट योग्यताकी जरूरत नहीं होती। लोकसमाके 
लिए २५ वर्ष और राज्यसभाके लिए ३० वर्पकी आयुका कोई भी नागरिक सदस्य ५ हो सकता है। 
वह अपराधी और पागल नहीं होना चाहिए, संघ सरकारकी किसी नौकरीमें नहीं होता चाहिए 


१६४ : स्व॒राज्य दर्दोन 


और संघ सरकारके साथ उसका व्यक्तिगत या संस्थाके संचालकके रूपमें आथिक सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों तथा राज्योंकी धारासभाओं, 
नगरपालिकाओं, जिला परिपदों या ग्राम पंचायतके अध्यक्षों व सभासदोंको सरकारी कोषसे 
पैसा मिलने पर भी, इस उद्देश्वके लिए उन्हें कर्मचारी नहीं माना जाता। संसत्सदस्यका समाजमें 

महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है. अतः उसे प्राप्त करनेके लिए उच्चवर्गके शिक्षित तथा धनो-मानी 
लोग पूरा-प्रा प्रयत्न करते हैं। १९६७में वम्बईके एक उयचुनावमें १७ प्रत्याशी मैदानमें उतरे 
थे! पिछले चार चुनाव-परिणामोंका विश्लेषण करनेसे पता चलता है कि रूगभग पचास प्रतिशत 
संसद-सदस्य फिर चुनकर नहीं आते। यह स्थिति अत्यन्त खतरनाक है। सदस्यताका सातत्य दूट 
जानेसे संसदको उनके अनुभवका राम नहीं मिलता और राजनीतिक त्रियाकलाप अतिशय अनिश्चित 
और खतरनाक घंघा वन जाता है; परिणामतः वहुत-से योग्य व्यक्ति उसमें जानेसे संकोच करते 
तो दूसरी ओर, चुने हुए सदस्योंको मविप्यकी कोई गारन्टी नहोनेके कारण हाथमें आए हुए 
न पांच वर्षोमें वे यथासंभव अधिक-से-अधिक आर्थिक व राजनीतिक लाभ ले लेनेकी चेष्ठा 
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करते हैं। 
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लगभग आधे सदस्य फिर दुबारा चुन कर नहीं आते; इसमें लोगोंके राजनीतिक मत- 
परिवत्तंनके अलावा दो अन्य कारण हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि प्रतिनिधिगण 
अपने व्यक्तिगत और संस्थागत हितोंके साथनमें इतने अधिक डूब जाते हैं कि अपने मतदाताओंके 
साथ सम्पर्क बनाए रखनेके लिए अपेक्षित चिन्ता, समय और शक्ति नहीं छूगा सकते। प्रजातंत्रके 
अनुमवके अमावमें मतदाता भी अपेक्षाकृत अधिक आशा रखता है और इस प्रकारकी अव्यावहारिक 
मांग भी प्रस्तुत करता है कि सदस्योंको अपने मतदाताओंके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध वनाए रखना चाहिए। 
दूसरा कारण यह हो सकता हैं कि राजनीतिक पक्ष और जनताके तेजोद्वेपी, सत्तालोलुप और 
असंतुप्ट लोग चुने हुए नेताके सामने उनके दोप और विरोधका उग्र वातावरण तैयार कर देते हैं; 
अतः वबहुतसे लोगोंके लिए दुवारा चुनकर आना कठिन हो जाता है। कारण चाहें जो हो, पर 
: संसद-सदस्योंमें वारम्वार अधिक मात्रामें होनेवाले परिवर्तंतसे निप्ठावान्‌ और अनुभवी नेताओंका 
अभाव-सा हो गया हैं; यह प्रजातंत्रंके विकासके छिए अवरोधक है। 


सामान्यतः: संसदके दोनों सदन स्वतंत्र रूपसे अपना-अपना काम करते हैं; परन्तु उनके 
वीच न हल हो सकतनेवाले मतभेदके उत्पन्न होने पर संविधानमें दोनों सदनोंकी संयुक्त बैठक 
वुलानेकी व्यवस्था रखी गई है। दहेज प्रतिवन्‍्वक धारा विपयक उत्पन्न मतभेदकों हू करनेके 
लिए १९६१में इस प्रकारकी संयुक्त बैठक पहली ही वार बुलाई गई थी। दोनों सदनोंमें एक ही 
दलूका बहुमत होने पर भी उसके सदस्योंके वीच तीन-चार वार संघर्षके प्रसंग उपस्थित हो गए 
थे। भविष्यमें कमी दोनों सदनोंमें अठग-अरूग राजनीतिक दलोंका वहुमत होने पर तो इस संघर्षका 
अधिक उग्र हो जाना संभव है। 

इस आशयसे कि संसद अपना काम पूरी तरहसे अंजाम दे सके, उसे वाहरके--पुलिस 
और न्यायतंत्र आदिके--त्भी अंकुझोंसे मुक्त रखा गया है। परन्तु सभाका कामकाज व्यवस्थित 
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रूपसे चलानेके लिए तथा सदस्योंकी वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखनेके लिए दोनों सदन 
अपनी-अपनी कार्य वाहीके नियम स्वयं ही बना छेते हैं। सभाओंके अध्यक्ष इन नियमोंका पालन 
कराते रहते हैं। लोकसभाका प्रमुख या अध्यक्ष स्पीकर कहा जाता है और इसका चुनाव पाँच वर्पके 
लिए किया जाता है। भारतके उपराष्ट्रपति राज्यसभाकी अध्यक्षता करते हैं। दोनों अपनी-अपनी 
सभाके अधिप्ठाता और रखवाले माने जाते हैं। शासनसे संबंधित प्रश्न पूछनेके लिए, कानूनी 
महे उठानेके लिए, किसी विपय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करनेके लिए अथवा सभागृहका किसी भी 
महत्वगृर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करनेके लिए सभाध्यक्षकी अनुमति लेनी पड़ती है। उसके 
द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम माना जाता है और उसके विरुद्ध अपीरू नहीं की जा सकती। 
अनुचित व्यवहार या भापा-प्रयोग पर समाध्यक्ष सदस्यको टोंक सकता है, सदनसे वाहर निकाल 
सकता है और सदस्योंका समर्थन मिलने पर कम या अधिक समयके लिए उसे निलूम्बित भी 
कर सकता है तो दूसरी ओर सदस्योंको पूरी जानकारी प्राप्त करने, अपने विचारोंकों निर्भव 
होकर व्यक्त करनेका पूरा अवसर देने और अनुचित रीतिसे परेशान और निरोधके विरुद्ध उन्हें 
रक्षण मिले, यह देखनेका दायित्व सभावध्यक्षका है। 
इस प्रकार संसद और कार्यकारिणीके वीच ये सभाध्यक्ष कड़ीके रूपमें हैं; परन्तु राज्यसभाके 
प्यक्ष और स्पीकर--इन दोनोंमेंसे स्पीकरका पद और उसकी सत्ता अधिक उच्च मानी गई 
है। संसदकी व्यवस्था और चर्चा--दोनों पर उसका अंकुश है; क्योंकि किसी भी तंत्रकी--यहाँ 
तक कि संसदकी भी--स्वच्छन्दता प्रजातंत्रके लिए घातक है। 
स्पीकर अपनी सत्ताओंका उचित उपयोग करे, पक्षपातसे परे रहे, सभी सदस्योंके साथ 
समान भावसे व्यवहार करे और राजनीतिक अखाड़ेवाजीसे मुक्त रहे, इस आशयसे अंग्रेजी स्पीकर- 
पदकी परम्पराके आधार पर रचित आदर्श हमारे यहाँ सावंत्रिक रूपसे स्वीकृत होने पर भी उसके 
लिए आवश्यक व्यवस्था पर अमल नहीं होता। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्डमें स्पीकरको चुनाव नहीं 
लड़ना पड़ता। कोई भी पक्ष उसके विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता। १९३६में मजदूर दलते 
इस परम्पराको तोड़कर अपना प्रत्याशी खड़ा किया। स्पीकर द्वारा बिल्कुल चुनाव-प्रचार न 
किए जाने पर भी मतदाताओंने मजदूर दरूको भयंकर चोट दी। इंग्लैण्डमें निविरोध चुने जानेके 
प्रति आइवस्त होकर स्पीकर राजनीतिक दलोंके साथ अपना सम्बन्ध छोड़ देता है और उसे 
प्रचारकी जरूरत न रहनेके कारण चर्चास्पद प्रश्नोंके,. विषयमें वह हमेशा चुप रहता है। और 
तो और, आमत्ामें अन्य दरूका बहुमत होने पर भी पुराना स्पीकर बताए रखा जाता है। हमारे 
यहाँ राजनीतिक दल इस प्रकारकी प्रणाली स्थापित नहीं होने देते॥ उदाहरणाथें, वम्बईकी विवान- 
समाक स्पीकर श्री सीलमने अपने दलसे टिकटकी प्रार्थना की परन्तु कांग्रेस समितिने उनके स्थाव 
पर दूसरे प्रत्याशीको चुना। इस प्रकारकी अनिश्चितता होने पर तथा चुनाव लड़नेकी स्थिति 
उत्सन्न हान पर स्पीकरोंको राजनीतिक दलोंके साथ सम्बन्ध रखना जरूरी हो जाता है। लोक- 
सभाके पहले दो स्पीकर--श्री मावलंकर और श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर--कांग्रेस के सदस्यके 
रूपमें वने रहे थे। श्री सिंहने भी अन्तिम दिन तक कांग्रेससे सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया 
था। श्री सजीव रेड्डीने स्पीकर पद पर आते ही कांग्रेस दरूसे त्यागपत्र दे दिया था और दलके 
अधिवेशनमें उपस्थित होनेके लिए मिल्ले निमंत्रणकों भी अस्वीकृत कर दिया था। पंजाबी सूबे जैसे 
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विवादास्पद प्रइनके लिए नियुक्त समितिका अध्यक्षपद (स्पीकरके रूपसें बने रहकर भी) स्वीकार 
कर श्री हकुससिहने अपने पदके गौरवकों घटाया ही था। स्पीकर पदसे निवृत्त होने पर 
श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर तथा श्री हुकुमसिहको राज्यवालके रूपमें नियुक्त करनेका सरकारी निर्णय 
दूसरे स्पीकरोंकों छलचानेवाला माना जा सकता है। अतः स्पीकरके रूपमें कार्य करते समय 
उसकी निप्पक्षताके सम्बन्धमें शंका उत्पन्न करनेवाला होनेसे राज्यपालके पदके सम्वन्धमें निर्णय 
अनुचित ही माना जायगा। इंग्लैण्डमें निवत्त होनेके वाद स्पीकरकों किसी प्रकारका पद नहीं दिया 
जाता। १९५४में स्पीफर श्री मावरुंकरके विरुद्ध विरोबीदलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव इस बातको 
स्पप्ट करता है कि उनकी तटस्थताकों लेकर विरोबीदलोमें उनके प्रति विश्वास न था। 
स्पीकरके पदसे सम्बद्ध ब्रिटिण आदशोसे हम अुमी तक बहुत दूर हैं। पर हमें यह याद 
रखना चाहिए कि इंग्लुण्डमें भी रूम्वे समय तक--१८०६ तक--स्पीकर पदकी यह परम्परा 
स्थापित नहीं हुई थी और अमेरिकाका स्पीकर राजनीतिमें जितना दखल देता है, उतना तो अपने 
यहाँका स्पीकर भी नहीं करता। अगर संसदीय प्रजातंत्रके गौरवकी सुरक्षा करनी हो तो जो सभी 
दलोंका आदर प्राज् कर पाये, ऐसे तठल्थ स्पीकरके अमावमें हमारा काम चलनेवालूा नहीं 
है। अगर स्पीकर ही पक्षपाती वन जाय तो संसदीय व्यवस्था कितनी सीमा त्क समाप्त हो 
जायगी, इसका उदाहरण सन्‌ १९६८में बंगाल और पंजावके स्पीकरोंने उपस्थित कर दिया है। 
संसद मुक्त और कार्यक्षम हो, उसके सदस्योंकी सुरक्षा और पदका महत्व बना रहें, इस 
आशयते इन सदस्योंको कितने ही विद्येयाविकार दिए गए हैं। इन विशेषाधिकारोंको स्पष्ट 
करनेवाल नियम जनी तक भारतमें नहीं वन पाया है। जब तक इस प्रकारके नियम न बन जायेँ, 
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ए्रण्डकी आमसभाके सदस्य जिन विशेषाधिकारोंका उपभोग करते हैं; वे सव अधिकार 
संसदके सदस्य भोगेंगे। उक्त वात सविधानमें निश्चित कर दी गई है। इस स्थितिमें परम्परा 


ओर रीति-रिवाजों पर जावृत आमसभाके विश्लेपाधिकारोंकी निश्चित व्याख्या और सीमा कोई 
नहीं जानता। यह दूसरी वात है कि अब कुछ व्यवस्थाएं और नियम स्पष्ट हो गए हैं। समागहोंमें 
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जो कुछ बोला या किया जाता है, उसके लिए सदस्य किसी बाहरके व्यक्तिके प्रति उत्तरदायी 
नहीं हूँ। संत्तद देशका चौराहा होनेके कारण सभा द्वारा स्वीकृत सीमाओंमें रहकर सदस्योंको 


जी कल 


स्वेच्छया बोलने और करनेकी छूट रहती है। मानहानिका कानून सदनमें रागू नहीं होता। जब 
पा*छियामेन्टकी वैंदक चलती हो, उस समय दीवानीके आरोपमें किसी सदस्यकी गिरफ्तारी 
नहीं की जा सकती। सभाके भवनमें रहनेके समय तक किसी भी सदस्यको किसी भी कारण 
वंदी नहीं बनाया जा सकता। फोजदारीके आरोपमें क्गर किसी सदस्यको पकड़ा हीं जाय तो 
उसकी सूचना तुरन्त और निश्चित विवरणके साथ अव्यक्षकों देनी पड़ती है। सरकारसे सम्पूर्ण 
और सही जानकारी प्राप्त करनेका सदस्योंको अधिकार है। उन्हें गरूत रास्ते पर नही ले जाया जा 
सकता। उनके उद्देश्यके सम्वन्धर्में शंका नहीं उठाई जा सकती। उनके द्वारा कही गई वात विकृृत 
रूपमें प्रकाशित नहीं की जा सकती। उन्हें धमकी या रिश्वत नहीं दी जा सकती। किसीके 
हारा भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी मानहानि हों या उन्हें 
हास्यास्पद स्थितिमें आ जाना पड़े। सदस्योंके विशेपाधिकार भंग करनेवाले व्यक्तिकों बंदी 
वनाने और उसे नजरबन्द करनेका अधिकार संसदको सौंपा गया है। 
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ग्रे विशेषाधिकार जुरूरी और उपयोगी हैं और उनका वारम्बार पूरा उपयोग किया गया 
है। दोनों सदनोंकी विशेषाधिकार समितियोंके द्वारा अधिकार-भंगकी जाँचके यदाकदा प्रस्तुत 
विवरणसे यह पता चल सकता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा उनके अधिकारोंका भंग 
न हो, इसकी पूरी-पुरी जागरूकता सभी सदस्य रखते हैं। वम्बईके बुलियन एक्सचेन्जसे पैसा हे 
लेने वाले और इस प्रकार संसदके गौरवको नष्ट करनेवाले संसद-सदस्य श्री मुदूगलकों लोकसभासे 
निकाल दिया गया था; १९६६में बस्तर प्रसंगके वियय पर लोकसभाकी चर्चाके वीच तीन सदस्यों 
द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणके फलस्वरूप, जनता उनसे बदला लेगी, इस प्रकारका तार तीनों 
सदस्योंको भेजनेके परिणामस्वरूप श्रमिक नेता श्री जाजं फर्नान्डिसको ,क्षमा माँगनी पड़ी थी। 
१९६१में श्री कृपछानीजीका मज़ाक उड़ानेके कारण “व्लिटज के सम्पादक श्री करंजियाको लोकसभामें 
बुला कर उनकी भर्त्ना की गई थी। संसद-सदस्य सरकारी कर्मचारियोंकी निराधार वदनामी 
करते हैं, ऐसा एक पत्र पं० नेहरूको लिखनेके आरोपमें नेहरूके रहस्यमंत्री श्री जॉन मथाईको 
क्षमा माँगनी पड़ी थी। पत्रोंके सम्पादकों, सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य अनेक 
व्यक्तियोंके विरुद्ध इस विशेषाधिकार समितिने अनेक बार जाँच की है। 

इंग्लैण्ण और भारतकी संवैधानिक स्थितिमें निहित मूलभूत अन्तरके कारण यह प्रश्न 
थोड़ा उलझन भरा बन जाता है। इंग्लैण्डमें सार्वभौम सत्ता प्राप्त पालियामेन्ट जो कुछ कहती या 
करती है, वह नियम वन जाता है और लिखित संविधानका अभाव होनेके कारण नागरिकोंके 
मूलभूत अधिकार उसकी सत्ताको सीमित नहीं करते। हमारे देशमें संसद सर्वोपरि न होकर 
संविधान सर्वोपरि है और संप्तदका सत्ताक्षेत्र उसे दी गई सत्ताओं तक ही सीमित है। संसदको 
ऐसा कोई भी नियम बनानेका अधिकार नहीं है, जो नागरिकोंके मूलभूत अधिकारोंको भंग करने 
वाला हो। इतना ही नहीं, परन्तु १९६७के आरम्भमें सर्वोच्च न्यायालयने ऐसा फैसला दिया है 
कि जिनसे मूलभूत अधिकारों पर आघात होता हो, ऐसे संवैधानिक सुधार करनेका भी संसदको 
अधिकार नहीं है। 

ऐसे विवादास्पद प्रश्न अगर एक तरफ रख भी दें और संविधानमें परिवत्तेव किए वितां 
संसद नागरिकोंके मूलभूत अधिकारोंको छीननेका कोई कदम भी उठाए तो अदालत उसे रद्द कर सकती 
है। परन्तु दूसरी तरफ, संसदके विशेषाधिकारोंसे अगर नागरिकोंके मूलभत अधिकारों--तागरिकोंके 
व्यक्ति-स्वातंत्य और वाणी-स्वातंत्र्य--को चोट पहुँचती हो; तो कितनी कठिन समस्याएं उठ 
खड़ी होती हैं। कितनी ही वार संसद-सदस्य थोड़ी कट और तीखी आलोचनासे उबल पढ़ते 
और विशेषाधिकारका प्रश्न उठाना चाहते हैं। परन्तु सार्वभौम सत्ता उनके हाथमें न होकर श्रजाके 
हाथमें है; उनके कार्यो पर उन्हें टोकनेका और जनताके वीच उनके कार्योकी आलोचना करनेकी 
अधिकार नागरिकों--विशेषत: पत्रकारोंको--होना चाहिए। इस वातको संसद-सदस्य भूल गएं हू 

प्रजातंत्रमें किसी भी व्यक्ति, वर्ग अथवा संस्थाकों अपने हिंत या प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए 
विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते। इंग्लैण्डकी आमसभा द्वारा राजतंत्रेके विरुद्ध लम्बे समय तक 
चलाई गईं लड़ाईकी अवधिमें राजाके एकाधिकारकी सत्ताके विरुद्ध वचाव करनेके लिए उत्तन्न मे 
विशेषाबिकार, प्रजातंत्रकी स्थायनाके वाद, इंग्लैण्डमें भी कम होते जा रहे हैं और नए विशेषाधिकारोका 
निर्माण रुक गया है। ठीक इसके विपरीत भारतमें संसदके विशेपाधिकारोंसे अखवारोंकी स्वतंत्रता १९ 
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बहुत वड़ा आघात हुआ है और वहुतसे पत्रकारोंको व्यक्तिगत रूपसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। 
भारतीय पत्रकारोंको अंग्रेजी शासनमें टीका करनेवी जितनी छूट मिलती थी, उतनी अब नहीं मिलती 
पत्रकार मण्डलकी यह शिकायत अगर सच है तो यह चिन्ताजनक है। अमेरिकन सिनेटर श्री मेकार्थी 
जैसा जड़ और जननी सदस्य अगर अपनी संसदमें हो तो ? श्री मेकार्थोकों साब्ेजनिक जीवनसे निकाल 
फेंकनेके लिए. अमेरिवियके पत्रों धारा शुरू किया अभियान अपने यहाँ चलाना असंभव हो जाय। 
पत्रकारोंने इस विद्योेपाधिकारके सामने उग्र ऊहापोह किया है। १९५४में प्रस्तुत किए गए विवरणमें 
समाचार-पत्र-झयोगने कहा है कि “संसद प्रामाणिक रुपमें की गई टीकाओके प्रति भी अपेक्षाकृत 
अधिक जागरूक है और जन्‌चित रूपने नाराज़ हो जाती है।” ब्रिटेनकी आमसभाके घधिकारोंका भोग 
सिद्ध करनेवाली धारा क.मवलाऊ है और उसमें या उसके अस्तर्गत की गई अवेक्षाके अनुसार 
विशेषाधिकारकी सीमा निद्चित करनेवाला कानून संसदकों वना देना चाहिए। यह माँग बार-बार 
उठाई जाती रही है, पर संसदने इस दिल्यामें वु:छ नही किया है और न करनेकी इच्छा ही दिखाई 
देती है। 

संसद संविवानसे ऊपर नही हो सक 
अगर संसदके विशेषाधविकारोंकी व्यार्या 
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और जनताके संवेधानिक स्वातंत्र्य पर आघात करने वाले 


तो न्यायपालिका ऐसे नियमको उड़ा देंगी, शायद 

और विमुवितयोंकी व्यारया करने वाला नियम नही 
वनाती।” १९०८में चद्मए गए सर्चराइट केसमें सर्वोच्च न्यायालूयने इस प्रकारका मत प्रदर्शित किया 
था। अनी तक्क विधेयाधिकारके नियमोंमें अस्पप्टता होनेके कारण न्‍्यायारूय कुछ नहीं कर पाते और 
संसदकी जोहुकुमीके अन्यवा नागरिकोंके पास कोई विकल्‍प नहीं है। १९६०के ब्लिट्ज़के मामलेमें 
सर्वोच्च न्‍्यायारूयके मुख्य न्यायाबीद श्री दासके कथनानुसार “ऐसा प्रतीत होता है कि कभी-कभी 
नागरिकोंके अनुचित व्यवहारके कारण नहीं; परन्तु सदस्योंके वबहुमतके वैरभावयुक्त अथवा 
पभ्षपात॒वृर्ण दृष्ठिकोणके कारण उत्लन्न संसदके प्रकोयसे नागरिकोंका रक्षण करनेवाल्ा कोई अदालर्त। 
उयाय नहीं है। 


/ । 
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बनी गला लयिद लग विनर 
इसा “भयसे संसद अयन/ः दझ्त्ताआ, व 
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विशेषाधिकार वियवयक कानून बनानेमें आनाकानी कर आमसभाके अधिवारोंको प्र:प्त 
अस्थायी न्‍्वीकृतिको संसद स्थायी वना देना चाहती है। इस प्रकारकी आशंका भी सर्वोच्च न्‍्यायालूयने 
व्यक्त की है। 

१९८६में राज्योकी विवानसनाओं और लछोकसमाके स्पीकरोंका सम्मेलन राजकोटमें हुआ 
था। विशधेपाधिकार विपयक चर्चामे बोलते हुए स्पीकर श्री मावछंकरने कहा था कि “इस प्रकारका 
कानून आवश्यक नहीं हैं और इससे जनता अयवा पत्रकारोंकों कोई लाभ नहीं होगा ।” विशेषाधिकारों- 
को समीक्षा करनेके छिए १९६ ४मे दिल्लीमें आयोजित एक परिसंवाद गोप्ठीमे दोलते हुए श्री रृप्णमूर्ति 
शबने कहा था कि “संसदके अशि क्षित रहने चाहिएं; क्योंकि अगर संसद आज़ाद नहीं 
होगी तो वह किसीकी आजादीको सर ही रख सकती। 


>> 


है| 


इस विपयमें दो मत नहीं हो सकते कि संसदका स्वातंत्रय बना रहना चाहिए; परल्तु 
उससे नागरिकोंके मूलभूत अधिकारों पर अनचित वन्धन भी नहीं रऊूगने चाहिए 

इकाई-राज्योंकी विधानसभाओंके सदस्योको भी संसदके समान ही अधिकार दिए गए हैं 
ओर उनके अनुचित उपयोगके अनेक उदाहरण उल्लिखित हैं। ऐसे अवसरों पर नागरिकोंका रक्षण 
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करनेमें प्रयत्तशीरू न्‍्यायपालिकाके साथ भी विधान-सभाओंका टकराव हुआ है। सन्‌ १९६४में 
उत्तर प्रदेशकी विधान-सभा द्वारा श्री केशवर्सिहके विरुद्ध जारी वारन्टके विरुद्ध दाखिल अर्जीको 
हाईकोर्टकी लखनऊ वेंचने स्वीकार कर लिया और उसके निष्पादनकों स्थग्रित कर दिया। इस 
पर विधानसभाने न्याथीधीश और वचाव-पक्षके वकीलों पर सम्मन निकाले। इन्हें गैरकानूनी 
घोषित करके सभी न्यायाधीशोंने एकमतसे रह कर दिया। अन्ततः केन्द्र सरकारने बीचमें पड़कर 
सर्वोच्च न्यायालूयका अभिप्राय माँगा। दोनों पक्षोंकी बातें सुतकर सर्वोच्च न्‍्यायारूयने विधानसभा- 
का कदम पूर्णतः गलत बताया। सामान्य नागरिकके लिए सही मामलोंमें भी न्याय पानेका काम 
अत्यन्त खर्चीला और दुष्कर होनेके कारणोंकों अगर ध्यानमें रखा जाय तो विशेषाधिकारका वन्धनहीन 
उपयोग विकसनशीछ प्रजातंत्रके लिए बहुत खतरनाक माना जायगा। , इंग्लेण्डमें जो संसदीय 
अधिकार भ्रजातंत्रके कबच बने थे, वे भारतमें तानाशाहीके साधन बन सकते हैं ।“---प्रो० रावकी यह 
चेतावनी ध्यानमें रखने योग्य है। इस विशेषाधिकारका उपयोग केवल बाहरके व्यक्तियोंके विरुद्ध 
ही नहीं होता, वरन्‌ संसदके सदस्योंके--विशेषत: मंत्रियोंके--विरूद्ध भी होता है और किया जा 
सकता है। १९६५-६६में केन्द्र सरकारके मंत्रियोंके विरुद्ध अनेक बार विशेषाधिकार भंग करनेके 
प्रस्ताव संसदमें प्रस्तुत किए गए थे और मंत्रियों पर यह आक्षेप रूगाया गया था कि वे लोक- 
सभाको गलत जानकारी देते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं या लोकसभाका अधिवेशन होते रहने 
पर भी राजनीति-विषयक महत्वपूर्ण घोषणा संसदके बाहर कर देते हैं। 


संसद या विधानसभाके विज्येपाधिकारोंको बिल्कुल रह करना तो संभव नहीं है और न 
वांछनीय ही है। विचार-स्वातंत््य, धौंस-चमकी तथा रिश्वतसे मुक्ति, सरकारी नज़रवन्दीकी 
अस्वीकृति आदि अनेक प्रकारके अधिकारोंकी संसदको कार्यक्षम बनानेके लिए जरूरत है। परल्तु 
संसदके विशेषाधिकारों और जनताके मूलभूत अधिकारोंके वीच अच्छे संबंध स्थापित करनेकी 
व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ तो इतना ही स्पष्ट करेना पर्याप्त है। 


संसदीय प्रणालीके अनुसार भारतकी संसद भी मुख्यतः तीन काम करती है: (१) संसद 
कानून बनाती है और सरकारी वित्तके आय-व्यय पर अंकुश रखती है, (२) प्रशासनिक तंत्र पर 
नज़र रखती है और लोगों द्वारा सहें जा रहे अन्यायों, कठिनाइयों तथा लोगोंकी अपेक्षाओं पर प्रकाश 
डालती है तथा (३) राजनीतिकी प्रसंगानुकूल समीक्षा कर सरकारी नीतिका निर्माण करती है। 
हमारी संसदमें इंग्लैण्डकी पालियामेन्टकी कार्य-पद्धति तथा उसके नियमादि स्वीकार कर लिए गए 
हैं । कुछ वातोंमें सुधार भी किए गए हैं। पालियामेन्टके कुल समयका चौथाई भाग कानून बनानेके 
काममें निकल जाता है और रूगभग इतना ही समय आय-व्ययक पर चर्चा और तत्सम्वन्धी प्रशासनिक 
तंत्रकी छानवीन करनेमें निकल जाता है। प्रश्नोत्तरों, प्रस्तावों और दरख्वास्तोंकी चर्चामें समयका 
लगभग एक-चौथाई भाग निकल जाता है और शेष चौथाई भाग राजनीतिकी चर्चामें तथा समाके 
अन्य आनुपंगिक कार्योमें व्यतीत हो जाता है। 
< कर्य करने और संसदकी कार्यवाहीमें भाग छेनेका समान अधिकार होनेके कारण सैद्धान्तिक 
हपम कोई सदस्य समाके समयका उपयोग कर सकता है; पर व्यवहारमें इस प्रकार नहीं होता । 


१७० :; स्वराज्य दर्शन 


पाँव वर्यक्री सन्नावधिमें कामके लिए प्रयुक्त कुल घण्टोंको जोड़कर सदस्योंके वीच समान भागसे वाँट 
दिया जाय तो लोकत्तभाक़े प्रत्येक्ष सदस्यके हिस्सेमें डेढ़ घण्टेसे कुछ कम समय ही जाता है। राज्य 
सबाके सहस्पोंकों रछणमग दुगूना समर मिलता है। परन्तु संसदके अधिकांश सदस्य सक्रिय रूपसे 
भाग नहीं लेते; अतः अधिक क्रियाशील और शक्तिशाली सदस्य इस समयका अधिक उपयोग कर 
प्‌ दूसरे, लोकतमाकी कार्यवाहीके विपयमें प्राप्त अकिड़ों पर नज़र डालनेसे पता चलता है कि 
१९णछसे १९६२के पाँच वर्योके बीच लगभग १०४ सदस्योंने संसदमें पूर्ण मौन ही रखा था। प्रा० 
मोरिस जाँसने उल्लेव किया है कि “मंत्रियोंके अतिरिक्त रलूगसग ६०-७० सदस्य ही सक्तिय रूपसे 

होते है।' जर्वात्‌ संसदके लगमग २० प्रतिशत सदस्य ही सतत प्रवृत्तिशील रहते 
हैं। इंग्लैघचही पालियामेच्द तथा अन्य देशोंकी विधानसभाजओोंमें भी रलूगभग इस प्रकारकी ही 








पृणिस्यिति होती है। क्गर प्रत्येक सइस्य अपने भागमें आए समयका उपयोग करनेका आग्रह करे 
तो संसदका व्यवस्थातेंद्र टये बिना नहीं र्रेयणा और विचार-विनिसमय होता रुक-सा जायगा। 
वास्तवनें, लगभग ८० त॑ निष्क्रिय सदस्योंके सहयोगसे ही विश्वकी प्रजातांजिक धारासभाएँ 


| 


सरख्ताने और सनम हूपसे काम कर रही हैं! 


सदनकी उपस्थिति-पंजिकानें हस्ताक्षर करनेके बाद पूरे समय तक वे सभामें अनुपस्थित ही 
नही, वरन्‌ू जो कोरम--उपस्थितिका न्यूनतम अंक--निश्चित किया गया हें; उसे पुरा करनेकी भी 
कनी-कनी समस्या उपस्थित हो जाती है। इंग्लेण्डकी कॉमन सभामें तो यह मान कर कि सभी 
सदस्य उपच्वित नहीं रहेंगे, सबक्के वैठनेकी व्यवस्था भी नहीं की जाती । किसी महत्वपूर्ण प्रसंग पर जब 


सव सदस्य उपस्थित होते हैं तो उनमेंसे एक-तिहाई सदस्योंकों खड़ा ही रहना पड़ता है। उपस्थिति 
देपके सदस्य अलग-अलग वार्याल्योंमें, समितियोंके कमरोंमें काम करने या उपहारगहोंमें 








चन्द्र जाते हुं ज्ववा आरुम करत हूं। ससदका राजमराका काम इतना नाोरस हांता है कि वहा 


वेंठे-बैंठे सदस्योंको मीठी नींदका झोंका जा जाता है और वे भरपूर एक नींद ले लेते हैं। 
सदकी बैठक प्रतिदिन प्रस्नोत्तरीसे आरम्म होती है। प्रश्नोत्तरी एक घण्टे तक चलती 
हैं। चाहें जिस विनागसे सम्बद्ध चाहे जितने प्रश्न पूछनेका अधिकार सदस्यको रहता है; परन्तु 


इन अयमानजनक, व्यंग या आवारहीन, काल्पनिक या सुझावपूर्ण न होने चाहिए। प्रश्नोंका 
इेब्य केवछ जानकारी प्रात करना होनेके कारण उसमें राजनीतिकी विद्यद्‌ चर्चा नहीं हो सकती 

प्रदव पहलेसे ही भज देने होते हैं। सूचनाके असावसें या सार्वजनिक हाति होनेकी संभावनाके 
आवार पर मंत्री किसी भी प्रइनका उत्तर देना टाल सकता है; परन्तु वारवार जवाब देना टालते 
रहनेवाल्ला मंत्री संसदकी गुभेच्छा खो देता है और उसे अन्य कार्योमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल 

पाता। ये प्रश्न और उनके उतर पहलेसे मुद्रित कर निश्चित किए हुए दिन सदस्योंमें वाँठ दिए 
जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोंको तारक चिह्नित प्रइन कहा जाता है और वस्तुतः ये प्रश्व संसदमें पूछे 
जाते हैं। सदस्य मुद्रित प्रघन पढ़ जाता है और मंत्री मुद्रित उत्तर पढ़ कर सुना देता है; फिर भी 
उत्त पब्नसे सम्बद्ध कोई भी पूरक प्रशन किसी भी सदस्य द्वारा पूछा जा सकता है और इस प्रकार 
अनिर्वारित सवाल-जवाबोंकी महफिल जम जाती है। सदस्य और मंत्री इन अवत्तरों पर अपनी 





संसदका स्वरूप : १७१ 


घाक जम! सकते हैं; क्योंकि पूरक व्श्गोत़ रीके समय दोनों पक्ष पूर्व तैयारी किये हुए नहीं होते हैं। 
समयानुकूल, स्वस्थ और सहज विनोद, ममंभेदी कटाक्ष और अचानक किए जाने वाले प्रश्नोंका 
उतर देनेकी क्षमता आदिके मामलछोंमें सदस्य और मंत्रीकी पूरी परख हो जाती है। प्रश्नोत्तरी-काल 
संसदमें सवसे अधिक रसग्रद समय होता है; क्योंकि उस समय शिकारका साहस और कुश्तीके 
दांववेंच एक साथ ही देखनेको मिल जाते हैं। वैठकके शुरू होते ही प्रतिदिन रूगभग सौ प्रश्न पूछे 
जाते हैं, जिसमें २०-३० प्रश्न तो तारक चिह्न वाले होते हैं और इस प्रकारके प्रत्येक प्रश्न पर 
सामान्यतः दो-तीन पूरक प्ब्न पूछे जाते हैं। वरिप्ठ सदस्य सामान्यतः प्रइन नहीं करते; परन्तु 
वादमें पूरक प्रश्नोंके समय हमेशा मैदानमें उतर आते हैं। अनेक वार तो इस प्रकारके प्रश्नोंसे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण रहस्य फूट निकलते हैं। श्री फीरोज़ गांधी हारा पूछे गए सवालके जवावमेंसे 
ही हरिदास मूंदड़ाके क्रियाकलाप प्रकाशमें आए, जो सर्वविदित हैं। चीनके अतिक्रमणसे सम्बद्ध 
आरम्भमें भारत सरकार द्वारा की गई ढाँकाढाँकी श्री अटलबिहारी बाजपेयीके प्रश्नोंसे ही लोगोंकी 
नज़रोंमें चढ़ी। 

प्रइ्तोत्तरी-पद्धति हमने इंग्लैण्डकी अपनाई है, पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जोड़ दी 
गई हैं। इंग्लैण्डमें सवाल-जवाबों पर चर्चा नहीं की जा सकती ५ अतः संसद सरकारकी भूलों पर 
टिप्पणी नहीं दे सकती। इन प्रइनों पर चर्चा (77०7० ४४०० ) करनेकी पद्धति फ्रान्सने 
शुरू की, जो देशके लिए अत्यन्त खतरनाक सिद्ध हुई और परिणामस्वरूप अनेक मंत्रि- 
नउल उखड गए। हमारी संसदने इन दोनोंके वीचका एक मध्यम मार्ग ढुंढ निकाला है। सवालू- 
जवावसे निम्पन्न होने वाले किसी भी मामलेकी चर्चाके लिए शामको आधे घण्टेका समय निश्चित 
है और उस समय किसी भी प्रकारके प्रस्तावको पेश किए विना केवल चर्चा की जाती है। मंत्रि- 
मण्डल पर किसी भी प्रकारका खतरा न होनेके कारण उन्मुक्त और हल्के वातावरणमें होनेवाली 
मह चर्चा दोनों ही पक्षोंके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। यह व्यवस्था भारतकी मौलिक शोध है और 
संसदीय प्रजातंत्रके विकासमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। 


प्रश्नोत्तर-काल समाप्त होनेके वाद और सभाकी कार्यवाही शुरू होनेके पहले कोई भी सदस्य 
समभा-स्थगनका प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। सार्वजनिक हितोंको स्पर्श करनेवाला गंभीर प्रइत अचा- 
नक उपस्थित होनेके कारण सभाके कार्यक्रमको स्थगित कर पहले इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए; 
दे अकारकी प्रार्थना करते समय सदस्य एक छोटा-सा भाषण भी दे सकता है। इन प्रार्थनाओं 
आ अस्तावोमें विशेषतः यह ध्वनि होती है कि इस प्रइन पर सरकार ध्यान देनेमें असफल हुई है या 
उसके संचालनमें असफल हुंई है। प्रशासनिक तंत्रकी असफलता, असावधानी या निर्दयतोकी ओर 
सदन और जतताका ध्यान आक्षष्ट करनेके लिए सभा-स्थगनके प्रस्तावका उपयोग होनेके कारण सरकार 
७]: सका विरोध करती है। थोड़ी-सी चर्चाके बाद प्रस्तावको स्वीकारने या अस्वीकारनेके 
लिए मत लिया जाता है। संसदीय सरकारका सदनमें वहमत होनेके कारण प्रस्ताव पराजित हो 
दि है। इस प्रकारके प्रस्तावको उपस्थित करनेके पूर् समाध्यक्षकी अनुमति लेनी पड़ती है 
मर उसे आइवस्त करना पड़ता है कि प्रस्तुत की जानेवाली वात गंभीर है, तत्काल विचारणाकी 
अपक्षा रखती है तथा सार्वजनिक हितमें है। ह 


१७२ : स्वराज्य दर्शन 


संसदका काम निश्चित कार्यक्रमके अनुसार चलते रहना अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण 
सामान्यतः इस प्रकारकी अनुमति नहीं दी जाती और अनुमति मिलने पर भी सरकारका बहुमत 
होनेके कारण प्रस्ताव प्राय: विचारार्थ स्वीकृत नहीं होता। १९५२-५४की अवधिमें अध्यक्षने ऐसा 
एक भी प्रस्ताव उपस्थित करनेकी अनुमति नहीं दी थी; परन्तु बादमें इसमें थोड़ी छूट दे दी गई है। 
पहली लोकसभामें अध्यक्षने समा-स्थगनके १९२ प्रस्तावोंमेंसे केवल दो पर चर्चा करनेकी अनुमत्ति 
दी थी। १९५७-६२के पाँच वर्षोमें लोकसभामें सभा-स्थगनके १,२६२ प्रस्तावोंमेंसे ५०२ प्रस्तावोंको 
समामें पेश किया गया और मात्र तीन पर ही चर्चा हो सकी थी। 

यह ठथ्य प्रजातांत्रिक दृष्टिसे खटकनेवाला है। परन्तु इससे भी अधिक खटकनेवाली वात तो 
यह रही है कि समा-स्थगनके लिए प्रस्तुत प्रस्ताव गंभीर घटनाओंके संदर्भमें पेश न किए जाकर 
मामूली बातोंके आधार पर किए जाते रहे हैं। पिछले तीन-चार वर्षोसे तो अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार 
किए जाने पर भी प्रस्ताव पेश करनेके लिए और उसकी अस्वीकृतिके सामने विरोघ प्रकट करनेके 
लिए शोरशरावा और घाँवली आदिका सहारा लेकर अनुशासन भंग करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही 
है। परिणामतः अनुशासन भंग करनेके कारण सजा देने अयवा घाँधली करनेके बहुतसे मामले इसी 
कारण होते हैं और इन अशोभनीय कृत्योंके कारण संसदका वहुमूल्य समय बरबाद होता है। 

इंग्लैण्डमें इस प्रकारका प्रस्ताव वर्षमें एकाघ वार ही पेश किया जाता है और यह उल्लेख्य 
हैं कि पिछले ६०-७० वर्षोमें इस प्रकारके एक भी प्रस्ताव पर चर्चा करनेकी सभा द्वारा स्वीकृति 
नही मिली । 

सरकारी नीतिका विश्लेपण करनेवाले, उसका अनुमोदन करनेवाले अथवा उसमें परिवतंन 
करनेवाले प्रस्ताव संसदमें यदाकदा उपस्थित होते रहते हैं और अधिकांशत: ये सरकार 
द्वारा ही पेश किए जाते हैं। किसी विभाग या मंत्रीकी कड़ी आलोचना करने या उसका बचाव 
करनेका यह्‌ प्रसंग होता है। सरकारके प्रति अविश्वासका प्रस्ताव केवल लोकसभामें ही उपस्थित 
किया जा सकता है; क्योंकि मंत्रिमण्डल राज्यसभाके प्रति उत्तरदायी न होकर केवल छोकसमाके प्रत्ति 
उत्तरदायी होता है। आरम्ममें इस प्रकारका दोपारोपण शायद ही कमी किया जाता था, पर पं० 
नेहरूके अवसानके बाद अविश्वासका प्रस्ताव संसदके हर अधिवेशनमें पेश किया जाता है, लेकित 
कांग्रेसके बहुमतके कारण नाजतक इस प्रकारका प्रस्ताव कमी पारित नहीं हो सका। 


कानूनका निर्माण करना संसदका मुख्य काम है। प्रति वर्ष ६०-७० कानून बनाए जाते हैं। 
प्रत्येक सदस्यको कानून वनानेके लिए प्रस्ताव पेश करनेका अधिकार होते हुए भी यह काम इतना 
कठिन होता हैं कि शायद ही कोई सदस्य इस अधिकारका उपयोग करता हो। १९५७-६२१की 
अवधिमें लोकसमा द्वारा पारित २९७ कानूनोंमेंसे केवल दो कानून गैर-सरकारी थे। इस तरह सभी 
कानूनोंके प्रस्ताव सरकारकी ओरसे प्रस्तुत किए जाते हैं। उसकी आलोचना और विश्लेषण करने 
तथा उसमें संशोधन रखनेका काम संसदका है। प्रत्येक प्रस्ताव पर वहुतसे संशोधन प्रस्तुत किए जाते 
हैं और उनमेंसे कभी-कमी एक-आथ संशोधन स्वीकृत भी हो जाता है। 

प्रतिवर्ष संसदके सामने रेलवे विभागका तथा सामान्य आय-व्ययक अलूग-अरूग पेश किए 
जाते हैं। इस रस्मके कारण किसी प्रकारका कोई तात्विक या व्यावहारिक लाभ होता हुआ दिखाई 
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नहीं देता, परन्तु लम्बे समयसे स्थापित इस रूढ़िमें किसी प्रकारका परिवततंन नंहीं हुआ। आय-व्ययक 
धर बहुत लम्बी चर्चा की जाती है और अलग-अलग विभागोंके लिए प्रस्तावित राशिमें कुछ सौ 
रुपयोंकी मामूलीसी प्रतीकात्मक कटोती सुझाकर सम्बद्ध विभागकी विस्तृत चर्चा की जाती है। 
अधिकांश सदस्यों और मंत्रियोंके अर्थनीतिमें निष्णात न होनेके कारण आय-व्ययककी चर्चार्मे 
आशिक पक्षकरी अयेक्षा प्रशासनिक और राजनीतिक प्रश्नोंकी चर्चा तथा नीति-रीतिका विश्लेषण 
अधिक होता है। ह | 

संसदके सामने आनेवाले विविध प्रश्न, समस्याएँ और प्रस्ताव सदस्योंकी समझमें आ सकें; 
वे उनका अध्ययन कर सकें और उन्हें हल करनेके लिए जल्दी निर्णय लिए जा सकें ; इस आशयसे दोनों 
सदनोंनें अलग-अलूग समितियोंकी रचना की जाती हैं। प्रत्येक सदनकी समिति स्वतंत्र होती है; परन्तु 
कुछ महत्वपूर्ण समितियोंमें दोनों सदनोंके सदस्य साथ बैठकर काम करते हैं। कुछ समितियोंका निर्माण 
किसी विशेष समस्याके लिए ही होता है। विशिष्ट प्रस्ताव तथा प्रव्नोंमें रुचि लेनेवाले या उसके 
जानकार सदस्योंकी इस प्रकार कामचलाऊ समिति सदनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर स्वतः विसजित 
हो जाती है। कुछ समितियाँ स्थायी कही जाती हैं और उनको जो काम सौंपा जाता है, उसे वह एक 
वर्यकी सत्र-सीमा तक करती जाती है। इन सभी समितियोंमें संसदकी लेखाजोखा समिति अपने 
आश्चर्यजनक विवरणोंके कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गई है। बाईस सदस्योंकी वनी इस समितिमें 
लोकसमाके पंद्रह और राज्यसभाके सात चुने हुए सदस्योंका समावेश होता है। १९६७के वाद इसका 
अध्यक्षपद विरोधपक्षके नेताओंको सौंपा जाना निश्चित हुआ। सरकारी लेखेकी पुस्तकोंकी विस्तृत 
जाँच कर ऑडिटर जनरल द्वारा दी गई रिपोर्टके आधार पर यह समिति काम करती है। अप- 
व्यय, अष्टाचार या अनुचित रीतियोंका होना जहाँ भी पाया जाय; वहाँ पूरी जाँच की जाती है और 
सम्बद्ध अधिकारियोंके निर्गयोंकी जाँच भी की जाती है। इस जाँचके परिणाम विस्तार सहित संसदमें 
रिपोर्टके रूपमें पेश किए जाते हैं। भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाके बहुत मामले अब तक इस समितिने 
उद्घाटित किए हैं। मंत्री और अधिकारी इस समितिसे थरति हैं और उसके सामने उपस्थित होनेका 
आदेश मिलते ही घबरा उठते हैं। यद्यपि इस समितिका कार्यकाल एक ही वर्षका होता है; परन्तु 
उप्तके सदस्य वारवार चुने जानेके कारण अपने रूम्वे अनुभवसे कंमज़ोर या गलत वातोंको तुरन्त पकड़ 
लेनेकी प्राणशक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सेनाके लिए खरीदी गई जीपगाड़ियोंके घोटालेसे लेकर 
मैससे अमीचन्द प्यारेलारू कम्पनीके साथ सरकारी अधिकारियोंके अनुचित सम्बन्धोंको उद्घाटित 


कंरनेके अनेक विवरण भ्रस्तुत करने वाली यह समिति प्रजाकी रखवाली करनेवाली संसदके लिए 
सतत जाग्रत जासूसकी तरह काम करती है। 


संसदके सदस्य कानूनके अनुसार सभी प्रकारके वन्यनोंसे मक्त होने पर भी अपने-अपने 
राजनीतिक दलोंके अनुशासन रूपी वन्वनोंको स्वेच्छया स्वीकार किए हुए हैं। दक कमजोर या 
छोटा हो अयवा अनुशासनका वन्धन ढीछा हो तो संसदका काम अत्यन्त अव्यवस्थित बन जाता है 
और प्रजाके हितोंकी देखभाल करनेका काम संसद अच्छे ढंगसे कर नहीं सकती । फ्रान्स तथा 
अमेरिकाकी राजनीतिके ये अनुभव हैं। दलूगततासे जन्म लेने वाले अनिष्टोंकी अपेक्षा अनुशासन 
हानतासे उत्पन्न दोप कई गुना अधिक भयंकर होते हैं। दलीय अनुशासन संसत्सदस्योंकी स्वतंत्रता 
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अंकुश रखता है और साथ ही अनेक प्रकारके राजनीतिक प्रलोगनोंमें उनकी रक्षा भी करता 


है। निर्दलीय सदस्योको अगर अरूग कर दिया जाय तो ९० प्रतिशतसे अधिक सदस्य हमेशा एक 
या दूसरे दलके अनुशासनमें वंधे होते हैं। 


संसदके दोनों सदनोंमें प्रवतित दलीय-स्थिति संसदके कामों पर और उसकी कार्यक्षमता पर 
गहरा लसर डालती है। लोकसभामें अब तक मौजूद दलीय-स्थिति परिशिष्टमें दी गईं है। उस 
पर नज़र डालमेसे पता चलेगा कि दोनों सदनोंमें कांग्रेसका स्पष्ट बहुमत रहा है; इतना ही नहीं, परस्तु 
यह बहुत पुप्ट हैं। दूसरी ओर, जिन्हें हम राष्ट्रीय दर कहते हैं, उनको व्यक्तिगत सदस्य-संख्या 
बहुत कम है और छोटे-छोटे दलोंके और निर्दलीय सदस्योंके समान बिखरे तत्वोंका बल कांग्रेसके 
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लोकसनाकी अपेक्षा राज्यसभामें निर्देठ और छोटे दलोंका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। 


अल्पसंख्यक्ष दलोको उचित मात्नामें प्रतिनिधित्व दिलाते रहनेके लिए एक विषेश पद्धतिसे राज्य- 








फल्टीमूत नहीं होता; यह हम पहले कह आए हैं। इसलिए राजनीतिक दलोंके द्वारा प्राप्त आम 
जनताके समर्थनद्ग आभास राज्यसनाके आधार पर न रूगरा कर लोकसभामें मौजूदा दरूगत स्थितिके 
धार पर रूमाना चाहिए। १९६७के चुनावोंके वाद कांग्रेस दकके वहुमतकी मात्रा अच्छी-खासी 
कम हुई है और संगठित विरोबी-दल्ोंमें वृद्धि हुई हैं। परन्तु कांग्रेस दलमें अनुशासन भंग हो जायगा 
सको छोड़ देनी पड़ेगी, इस प्रकारकी विरोबी दलोंकी--विशेषत 
स्वतंभ्र और समाजवादी दलोंकी--इच्छाएँ निकट भविष्यमें फलीमृत होती दिखाई नहीं देतीं। 
विरोदी दल दहुसंज्यक होने पर नी उनके सदस्योंकी संज्या बहुत कम है; इतना ही नहीं, अपितु पर- 
म वे लम्बे समय तक एक समूह बना कर कांग्रेस पक्षके 
सामने वेकल्पिक दरूका निर्माण नहीं कर सकते। अगर साम्यवादी और जनसंघको बहुत अंझमें 
अपवाद मान हे तो जेप विशेबी दलोंमें अनुझासत व संगठनका अच्छा-खासा अभाव दिखाई देता 
हैं। संस्था ओर अनुशासनके अतिचिदित अनुभव, व्यवस्थातंत्र और प्रतिष्ठाके स्तर पर कांग्रेस दल 
शेप सनी दलोंसे अधिक उच्च है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शासक दलूकों विरोब पक्षका 
भय रुख़नेकी जरूरत नहीं रहती। उनके प्रति समाधानवृत्ति दिखानेके लिए अपेक्षित दवाव नहीं 
पड़ता। दल कम या अधिक मात्रा्से एकलूसरेके साथ समान शक्तिवाले हों तो विरोब पक्षके 
विचारों और नुझ्ावों पर ध्यानस विचार करते और रूगमग स्वेसम्मत नीति बनानेके लिए सर- 
कार विवश हो जायगी या फिर अपनी नीतिके समय्यंनमें उसे पुप्ट व सटीक प्रमाण उपस्थित करने 
पड़ेंगे। क्योंकि प्रजातंत्र वबहुमतका झासन न होकर सर्वंसम्मत राजबीतिका समाधानपूर्वक हो रहा 
अमर है। अगर दलोंका वढू समान हो, विभिन्न दल्योंको शासनतंत्रका अनुभव हो या भविष्यमें 
मिलनेकी संभावना हो तो विरोधी दल भी अशक्य या अपनी व्यर्थकी माँगोंकों उपस्थित करनेमें 
सकाच करन। 
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अब तक प्रवर्तित परिस्थितिने शासक पक्षकों छापरवाह और विरोधपक्षकों गैर-जिम्मेदार 
वना दिया है। विदोध पक्ष द्वादाय प्रस्तुत की गई सत्य वातों और उचित दलीलों पर पूरा ध्यान 


देनके बंद सरकार वहुमतके जोरसे अपने सभी निर्णय मनवा लेती है; विरोधी दल इसके विप- 


संसदका स्वरूप ६ १७५ 


रीत दलीलों और वास्तविकताओं पर आंधार रखनेके वजाय शासक पक्षको परेशान करने और सस्ती 
लोका प्रयता अजित करनेके लिए शोर-शराबा, अनुशासन और नियमोंका भंग, मनगढ़ंत तथा झूठे 
आरोपों जैसे मार्गोका सहारा लेते हैं। शासक पक्ष और विरोध पक्ष--दोनोंके इस प्रकारके अनुचित 
व्यवहारके कारण संसदीय प्रणालीकी ओर जनताके मनमें अरुचि उत्पन्न होती जा रही है। अहमदा- 
बादमें १९६७में आयोजित राजनीतिशास्त्रियोंकी परिषद्में अध्यक्ष पदसे भाषण करते हुए सुश्री 
आलु बहन दस्तूरने कहा था : “सरकारको उखाड़ फेंकनेके बदले स्वयं संसदीय प्रजातंत्रको ही उखाड़ 
फेंका जा रहा है। संसदकी कार्यवाहीमें जो अनुशासन, गति, गांभीर्य और प्रतिष्ठा होनी चाहिए, 
वह तेजीसे अदृश्य होती जा रही है। समाचारपत्र भी इस प्रकारके प्रसंगोंका आकर्षक वर्णन करते 
हैं और ऐसा व्यवहार करनेवाले सदस्योंकी भरत्संना करनेके बदले उनकी प्रशंसा करते हैं और 
अनुभवहीन जनता भी उनका वीर नायककी भाँति आदर-मान करती है। यह मवोवृत्ति संसदीय 
प्रजातंत्रकी कत्र ही खोद डालेगी।” 

जव हमारे यहाँ संसद नहीं थी, उस समय श्री गोखले, श्री फीरोज़शाह महेता और श्री 
श्रीनिवास शास्त्री जैसे अध्ययनशील, तकंवेत्ता, मध्यममार्गीय विचारधारा वाले और संसद-सदस्य 
बननेकी पूरी योग्यता रखनेवाले समाधानवादी नेता हमारे देशकी राजनीतिमें अग्रगण्य थे। आज 
जबकि हमारे यहाँ संसद है, तव संसद-सदस्य बननेके योग्य नेता भी अपेक्षित मात्रामें उपलब्ध 
नहीं हैं और यह भारतीय राजनीतिके वर्तमान इतिहासकी बहुत वड़ी विडम्बना है। 


हमारे यहाँके कमज़ोर, अनुभवहीन और विभाजित विरोध पक्षकी कमी एक दूसरे ढंगसे 
पूरी हो रही है। कांग्रेस दलके अनेक सदस्य आवश्यकता पड़ने पर सरकारकी कड़ी आलोचना करते 
हैं। सरकारकी भूलों और दृषणोंका पर्दाफाश करते हैं। विरोध पक्षसे जो अपेक्षा की जा सकती 
है, उसे कांग्रेस दलके ही अनेक छोग पूरा करते रहे हैं। केवल मत देनेके समय वे सरकारके विरुद्ध 
मत नहीं देते। फिर भी एक ही दलके हाथमें इतना बड़ा बहुमत केन्द्रित हो जानेके कारण हमारा 
संसदीय भ्रजातंत्र केवल वहुमतके आधार पर चलनेवाला प्रजातंत्र बनकर रह गया है, जो एक बड़ा 
सत्य है। ऐसे प्रजातंत्रके महत्ववूर्णं इकाई-तत्वोंका हमारे यहाँ बहुधा अभाव है, जो परस्पर 
समाधानवृत्ति और विचार-विनिमयके द्वारा लगभग एक सर्वसम्मत राजनीतिका निर्माण कर सकें। 
प्रशासनिक तंत्र संसदसे कुछ भी प्राप्त करनेकी अपेक्षा नहीं रखता और न उसे किसी प्रकारकी महत्वपूर्ण 
सहायता ही मिलती है। संसदमें राजनीतिक दलोंका वल अधिक संतुलित होने पर और अलग- 
अलग दलोंके हाथोंमें सत्ताका हस्तांतरण होना संभव होगा, तब हमारे देशमें संसदीय प्रजातंत्रका 
स्वरूप अधिक पुष्ट रूपमें प्रकट होगा। 

ह फिर भी जिस रूपमें अब है, उस रूपमें भी संसद प्रजातंत्रकी संरक्षक बनी रही है; इसमें 
कोई ह नहीं है। परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे करोड़ों लोग संसदकी कार्यवाही अत्यन्त रुचिके सं 
देखते हैं। ब्ंसद भवनमें जो कुछ घटित होता है, वह समाचारपत्रोंके कंवों पर चढ़कर धर-धर 
पहुँच जाता है और छोगोंमें राजनीतिक चेतना और दिरूचस्पी पैदा करता है। लोगोंके हारा भेजे 
गए प्रतिनिधियोंके सामने सरकारी तंत्रको वारवार झुकना पड़ा है और बड़े-बड़े नेता भी संसदसे 
धर्ाते हैं--भारतके संसदीय प्रजातंत्रका द्योतक है यह प्रत्यक्ष तत्वज्ञान ! 


१७६ : स्वराज्य दर्शन 
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० : चुनाव-तंन्र और प्रजातांब्रिक प्रक्रिया 


केद्रीय संसद और इकाई-राज्योंद्ी विधानसभाओके सदस्य जिस सत्ता और प्रतिष्ठाका 
उपयनोग करते है, वह व्यक्तिगत रूपमें न करके प्रजाके प्रतिनिधियोके रूपमें करते हैं। संविधान 
ह्वारा जनताका सावनानत्द झमिलने पर भी आधनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधिका परोक्षतंत्र होनेके कारण 
नागरिक स्वयं राज्य नहीं दःर सकते। प्रजातंत्रीय राज्योंमें चुनाव जनताके राजनीतिक अधिकारका 

















है और शासनसत्ताका उद्भव स्थान है। प्रजातंत्रके अस्तित्वकी कसौटी उसके संविधान या 
उसकी ससदके जावार पर न ह सर्क चनावक स्वरूप पर नमर करता ह। प्रज्ञातांत्रिक सिद्धान्तों- 
के विग्दमें सभी स्थानों पर स्वीकृत होनेके कारण यह भी होना संभव है कि कितने ही राज्योंमें 


तानाशाही भी सर्ववानिक आँचल और संसदीय तंत्र-व्यवस्थाकों स्वीकार कर छे। परन्तु चुनावकी 
प्रक्रिक्ा विश्लेषण करनेसे प्रजातंच्रके प्रकार और उसके अनुपातकी परख हुए विना नहीं रहती । 
प्रजातंत्रीय राज्योंमें सदसे अधिक वड़े और आर्थिक, चैल्षिक तथा अनुभवके क्षेत्रमें अत्यन्त पिछड़े हुए 
भारतने स्वातंत्रयोत्तर कारूमें नियमित और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कर अपनी व्यवस्था-शक्तिका 
और प्रजातंत्रीय प्रवृत्तिका विश्वके सामने आइचर्यजनक दृप्टान्त प्रस्तुत किया है। प्रजातंत्रके विकासके 
लिए आवश्यक दिखाई देनेवाली या मानी जानेवाली पूर्वशततो--अच्छा जीवन-स्तर, समानताके 
आधार पर रचित समाज, राप्ट्रीय एकात्मता और अपेक्षित अक्षर-ज्ञानकी भारतमें नितान्त कमी है; 
इसीलिए तो मारतकी चुनाव-प्रक्रिया सामान्य पर्यवेक्षकोंके लिए आइचर्यजनक और उसके विद्वानोंके 
लिए रहस्यमय समस्याके समान है। यह प्रक्रिया इतनी अधिक व्यापक है कि अत्यन्त सरल विधान 
उस पर लागू नहीं हो सकते। श्री रिचर्ड पार्क पैसेफिक अफेयर्स! (जून १९६२) में छिखते हैं कि 'भारतके 
चुनावोंके विपयमें अत्यन्त सीवेसादे कथन प्रस्तुत करनेमें या स्वीकारनेमें बौद्धिक प्रामाणिकृताका 
अभाव या शुद्ध अज्ञान समाहित है।” चुनाव यदाकदा आयोजित किए जाते हैं और उसमें वहुतसे 


सवाल जुड़ें हुए हैं। उसके प्रत्येक पहलका सर्वाद्धीण पृथक्करण करना संभव नहीं है। अतः चुनावकी 
तंत्र-व्यवस्था और उसमें व्यक्त राजनीतिक प्रक्रियाका मल्यांकन करनेवाले कथनोंकी अपेक्षा वास्त- 


विकता कई युनी जटिल है, जिसे सतत ध्यानमें रखना चाहिए। 


अंग्रेजी शासनकालके अन्तर्गत १९०९के वाद भारतकी जनताको चुनावोंका अनुभव होने 
लगा था। यह चुनाव नत्ता-प्राप्तिका सावन न होकर सरकारी नीतिके प्रति जनताके समर्थनकों 
मापनेके लिए थर्मामीटरके समान था और उसमें घन और शिक्षणकी दप्टिसे अत्यन्त उच्च 
माने जानेवाले वर्गोके मुट्ठीमर छोगोंको ही मताधिकार दिया गया था। क्‍योंकि ये चुनाव 
केवल ब्रिटिश झासित प्रदेशमें ही आयोजित किए जाते थे, देसी राज्योंमें नहीं। इस प्रकार 


चुनाव-तंत्र और प्रजातांनिक प्रक्रिी : १७७: 


पहलेके चुनाव, उसके प्रकार, मताधिकार और चुनाकनक्षेत्रोंकी विस्तारकी दृष्टिसि अबके चुनावोंते 
सर्वथा भिन्न होनेके कारण यह कहना अनुचित नहीं है कि भारतकी जनताको आज़्ादीके पूर्व 
चुनावोंका कुछ भी अनुमव नहीं था। 


अशिक्षित, अनुभवहीन, रूढ़िग्रस्त, पिछड़े हुए तथा विभिन्न बाड़ोंमें विभाजित भारतमें सव 
लोगोंको मताधिकार देनेमें निहित खतरोंके प्रति बहुतसे नेताओंने सरकारका ध्यान आद्भष्ट किया था 
और परोक्ष चुनाव-पद्धतिका समर्थत किया था। सीधे चुनावके कारण बड़ी संख्यामें मतदाताओं और 
प्रतिनिधियोंके बीच सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता; अपढ़ मतदाताओंको बहकाकर या लालच 
देकर मत ले लिए जायेंगे; साम्प्रदायिक तथा धार्मिक पूर्वाग्रहोंको उत्तेजित किया जायगा; धन-वलके 
आधार पर मतोंका क्रय-विक्रय किया जायगा; नासमझ मतदाताओंको डरानेके लिए वल-प्रयोग किया 
जायगा और भारतके चुनाव प्रजातांत्रिक प्रक्रियका केवल मज़ाक वन कर रह जायेंगे--ऐसा सब 
कुछ संविधान-समामें कहा गया था और आज भी बराबर कहा जा रहा है। इस प्रकारके अभिमतके 
समर्थनमें प्रस्तुत किए जाने योग्य अनुभवोंका हमारे यहाँ अभाव नहीं है और श्री जयप्रकाश नारायणजी 
जैंसे अनेक विचारकोंने सबसे निचली कक्षाको छोड़कर सभी स्थानोंके लिए परोक्ष चुनावकी हिमायत 
की है। १९वीं सदीमें प्रजातंत्रके आरम्भकालमें विश्वके बहुतसे देशोंमें परोक्ष चुनाव-प्रणाढीको 
आजमाया जा चुका था। भ्रजातंत्रके भयंकर ज्वारसे परेशानीका अनुभव करनेवाले अनेक यूरोपीय 
और अमेरिकन विचारकोंने परोक्ष चुनावोंका उत्साहपुर्वंक अनुरोध किया था। परन्तु अनुमवने बताया 
कि इस प्रकारके चुनाव अ्रष्टाचार और दायित्वहीनताको प्रोत्साहन देते हैं और जनताकी अपेक्षाओं 
ओर संवंधानिक कदमोंके वीच बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है। इस प्रकारके अनुभवोंके वाद अन्य 
कोई स्वीकार्य विकल्प न होनेके कारण भारतने अपनी सामान्य जनतामें और उसकी साहसिक 
समझदारीमें श्रद्धा रखकर वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धतिको अपनाया और एक उत्तम 
दृष्टान्त प्रस्तुत किया। जिन अधिकारोंको प्राप्त करनेमें इंग्लेण्डकी प्रजाको सात सौ वर्ष लगे, यूरोपको 
दो सो वर्ष लगे (स्विट्ज़॒रलैण्ड तो आज तक भी उस दशा तक नहीं पहुंचा है), अमेरिकाकों पचहत्तर 
वर्ष लगे थे और जिसके लिए सभी देशोंके दलित वर्गोने और स्त्रीजातिने लम्बे समय तक संघर्ष किया 
था; उन अधिकारोंको भारतकी जनताने एक साथ ही स्वयमेव प्राप्त कर लिया है। शायद इसी 
कारण जनता अब तक इस अधिकारके महत्वको पूरी तरहसे समझ नहीं सकी है। आरम्ममें अनेक 
लोगोंके मनमें शंकाएं हुआ करती थीं; परन्तु चुनावोंके उत्कृष्ट आयोजन, जनताका उत्साह 
और अनुशासनवद्ध शान्त स्वभाव, मतदानकी पूर्ण गोपनीयता और मत-गणनामें निश्चिततापूर्वक 
तटस्थता, उचित शिकायतोंकी जाँचके लिए आवश्यक व्यवस्था और सम्पूर्ण प्रचार-स्वातंत्रुय वाले 
ते चार आम-लुनावोंके अनुमवके आधार पर हम गौरव अनुमव करते हुए यह दावा कर सकते 
हैं कि यह श्रद्धा अगर पूरी तौरसे नहीं तो अधिकांश रूपमें तो फलवती हुई ही है। 


दुनाव-कांसे सम्बद्ध समी सत्ताएँ और दायित्व सरकारी तंत्रके हाथोंमें न सौंपे जाकर राज- 
नीतिक प्रतिस्पर्घ्नासे अलिप्त रखे गए चुनाव-आयोगको सौंपे गए हैं। चुनावसे सम्बद्ध इस प्रकारकी 
अन्‍य व्यवस्था कर भारतने प्रजातांत्रिक व्यवस्थातंत्रके विकासमें अपना विशिष्ट योगदान किया 
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है। अन्य सभी देशोंमें चुनावका संचालून सरकारी तंत्रके हाथोंमें होनेके कारण उसका सीधा या 
प्रोक्ष प्रभाव कम या अधिक मात्नामें पड़े बिना नहीं रहता। अमेरिकामें मतदाताओंका--विशेषतः 
हृव्शियोंका--वाम हो नहीं लिखा जाता और चुनाव क्षेत्रोंकी सीमाओंमें गड़बड़ कर चुनावके परि- 
णामोंकों विक्त किया जाता है। यूरोपके झनेक देझ्षोंगें मतदानकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित नहीं 
रहती। मतदाताओंकों घौस-वरूकी देना, गलत नाम पर मत दे देना और चुनाव-अधिकारियों- 
को अपनी ओर मिला छेनेकी पटनाएँ आज भी अनेक क्रजातांतिक देशोंमें होती हुई दिखाई 


डेली हे 
दता हूं। 


भारत जँसे विस्तृत और वंदिव्ययूर्ण देशके हजारों और लाखों मतदान-केन्ध्रोंमें कुछ भी गलत 

नहीं होता, यह तो नहीं दाह जा सकता; परन्तु इस प्रकारकी विकृतियाँ बड़े पैमाने पर होती हुई 

इसका यही कारण है कि हमारे यहाँ चुनाव-कार्यके लिए स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव- 

आयोगकी स्थापना की गई हैं। इस थायोगके सदइस्योंकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परन्तु वेतन, 

पद और सुरक्षाक्ते मामलेमें उसका स्थान सर्वोच्च न्यायारूयके न्‍्यायाधीशोंके वरावर माना जानेके 
काॉयवारि 5... 








|] 
कारण यह आयोग कार्यक्रारिगी और संसइसे निरपेक्ष रह कर कार्य करता है। मतदाताओंकी सूची 
तेयार करने, चुनाव-क्षेत्रोंकी सीमामोंको निश्चित करनेके कामसे लेकर चुनावकी-व्यवस्था और उसके 


कप 


परिणाम तक घोषित करनेके सभी काम करनेकी सत्ता उसे सौंप दी गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्र- 
पतिद्ग चुनाव, राज्यसभा, लोकसभा और राज्योंकी विधानसभाओं और विधानपरिषदोंके लिए 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपतसे किए जाने वाले सभी चुनावोंकी व्यवस्था इस आयोगको सौंपी गई है। अभी 
तक इस चुनाव-आयोगके लिए एक ही अधिकारी--चुनाव कमिश्नरकी नियुक्ति को जाती थी। 
परन्तु हाल हीमें एक सहायक भी नियुक्त हुआ है। चुनाव कमिश्नरकी अनुमतिसे प्रत्येक राज्यमें 
एक प्रादेशिक अविकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव-कार्यके लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान 
करना केन्द्र तवा राज्य सरकारोंका संदेधानिक दायित्व माना गया है। राष्ट्रव्यापी चुनावोंके वाद 
कमी-कभी मध्यावधि चुनाव भी होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त अलूग-अलूग कारणोंसे रिक्त हुए 
स्थानोंके लिए यदाकदा उपचुनाव भी होते रहते हैं। मतदाताओंकी सूचीमें संशोधन करने, चुनाव- 
क्षेत्रेंकी सीमा निर्वारित करने, चुनावोंके लिए आवश्यक सावन-सामग्रीकी व्यवस्था करने, प्रत्याशियों 
द्वारा प्रस्तुत चुनाव-खर्चकी जाँच करने और चुनावका विस्तृत विवरण तैयार करने आदिके काम 


सतत चलते ही रहते हैं; अतः चुनाव-आयोगका कार्याव्य हमेशा व्यस्त रहता है! 


नारतमें मतदाताओंकी संस्या वहुत अधिक है और उसमें बहुत तेजीसे वृद्धि होती जा रही है। 
१९५२के पहले आम-चुनावमें मतदाताओंकी संख्या १७ करोड़ थी, जो बढ़कर १९५७में १९ करोड़ हो 
गई। १९६२के चुनावके समय २१ करोड़ १३ राख मतदाता थे और १९६७में यह संख्या २५ 
करोड़से ऊपर पहुँच गईं। संविधानके तैयार होनेसे पहले ही' सरकारी अधिकारी मतदात्ताओंकी सूची 
बनाने लगे थे। प्रजातंत्रसे अपरिचित और नौकरशाहीसे त्रस्त अनेक नागरिकोंने--विशेषत:ः स्त्रियोंने 
सरकारी रजिस्टरोंमें अपना नाम लिखानेमें आनाकानी की और छूगमग ४० छाख महिलाओंने अपना 
व्यक्तिगत वाम छिखवानेके बदले मगनकी मां' या छगनकी लड़की के रूपमें अपने नाम दर्ज करवाए । 
प्रत्येक मतदाताका व्यक्तिगत नाम छिखनेका आग्रह चुनाव-आयोगकी ओरसे जब किया गया, तव २८ 


चुनाव-तंत्र ओर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया : १७९ 
स्व.:र२५ 
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नतदाता पढ़ नहीं सकते तो क्या ? कार्टून तो समझ ही सकते हैं । 
“चुनाव कार्टून : शंकर्स वीकी और व्लिटूज के सौजन्य से 
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लाख महिलाओंने अपना नाम वतानेके बदले अयता मताधिकार ही छोड़ दिया। यह अज्ञानसूचक 
संकोच तेजीसे दूर होता जा रहा है। इन सूचियोंमें प्रति पाँचवें वर्ष सुधार किया जाता था; परन्तु अब 
बढ़ती हुई राजनैतिक अस्थिरताके कारण इन सूचियोंमें प्रतिवर्ष सुधार किया जाना निश्चित किया 
गया है। २१ वर्षकी आयु प्राप्त और छः महीनेसे एक ही स्थान पर रहने वाले मतदाताओंके नाम 
लिखने और जो मर गए हैं या स्थानान्तरण कर गए हैं, उतके नाम काट देनेका मुख्य काम इस चुनाव- 
आयोगको करना पड़ता है। थे सूचियां पूर्णतः सच्ची और सही नहीं होतीं। स्वयं चुनाव-आयोगने ही 
अपने विवरणमें इन सूचियोंमे रह गई अनेक भूलोंकी ओर निर्देश किया है। मतदाता सूचियोंमें 
अनेक गलत नाम होते है और वहुतसे व्यक्तियोंके नाम रह जाते हैं, जिसके अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं। मतदाताओं तथा राजनीतिक दलोंकी उपेक्षा और आलूस्यके कारण और सरकारी अधि- 
कारियोंकी कार्यक्षमताके अभावके कारण उत्पन्न इन कमियों पर ध्यान न दें तो विशिष्ट हेतुओको 
पूरा। करनेके लिए जानवूत्न कर मतदाताओंकी सूच्रियोंमें नाम लिखिनेके काममें अनुचित रीतियाँ 
अपनाई जानेकी कोई शिवाबत अभी तक सुननेमें नहीं आयी है। मतदाता-सूचियोंकी कमियाँ 
राजनीतिक खींचतानका परिणाम व होकर प्रशासनिक शिथिलूताका परिणाम है। इस प्रकारकों 
कमियाँ सभी देशोंमें---सुदिकसित देशोंमें--भी दिखाई देती हैं। 


चुनाव देशव्यापी स्तर पर आयोजित होने पर भी देशव्यापी स्तर पर छड़े नहीं जाते। 
मतदाताओंको अपने-अपने चुनाव-क्षेत्रमेंस प्रतिनिधिका चुनाव करना होता है। राज्य या संघके किसी 
भी क्षेत्रमें रजिस्टर्ड मतदाता राज्य या संघके अन्य क्षेत्रकी सीटके लिए प्रत्याशी तो हो सकता है; 
परन्तु अन्य क्षेत्रमें वह मतदाता नहीं वन सकता। चुनाव-क्षेत्रकी सीमाओंको निश्चित करनेका काम 
हर दसवें वर्ष जन-गणनाका काम पूरा होनेके वाद किया जाता है। चुनाव-आयोग इस कामको करनेके 
लिए एक सीमा-निर्धा रण समिति (एथांगांप्बववंठा 00ग्राग्ा घ९९ ) नियुक्त करता है, जिसका अध्यक्ष 
अवकाश-प्राप्त न्यायाधीक्ष नियुक्त किया जाता है। इस समितिकी सहायता करनेके लिए संसदका 
अध्यक्ष सम्बद्ध क्षेत्रोंक विधानसभा-सदस्योंसे गठित सलाहकार मण्डल नियुक्त करता है। ये मण्डल 
अपने-अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रह कर अपना काम करते हैं। चुनाव-क्षेत्र निश्चित करनेकी 
अधिसूचना जारी की जाती है और उस पर आपत्तियाँ प्रस्तुत करनेके लिए समय दिया जाता है। 
इन आपत्तियों पर विचारके समय सलाहकार समितिके सदस्य चर्चामें भाग ले सकते हैं, लेकिन 
अंतिम निर्णय देनेका अधिकार तो सीमा-निर्वारण-समितिको ही है। इसको अन्तिम रूप देनेके वाद: 
संसदके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसकी अनुमति मिलने पर अन्तिम निर्णय लिया गया 
झान लिया जाता है। चुनाव-क्षेत्र यथासंभव समान आबादी वाले होने चाहिए, लोकसमभाके 
चुनाव-क्षेत्र एकसे अधिक राज्योंमें वेँटे नहीं होने चाहिए और राज्योंकी विधानसभाके चुनाव-क्षेत्र 
निश्चित कर दिया है। स्वातंत्रयोत्तर कालमें हो रहे सतत प्रादेशिक परिवत्तंनोंके कारण सीमा- 
निर्धारेण-समितिका काम वहुत कठिन हो गया है । 
चुनाव-क्षेत्रकी सीमा निर्वारण करनेका काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है और प्रजातांत्रिक देशोंमें इस 
काममें अनेक प्रकारकी अनुचित रीतियोंका प्रयोग किया जाता है। कुटिल राजनीतिमें प्रवीण राज- 


चुनाव-तंत्र और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया : १८१ 


मीतिज्ञ चुनाव-क्षेत्रोंकी छोटा-बड़ा या एक विचित्र-सा आकार. दैकर चुतावकै परिणामों पर मनोवुकूछ 
प्रभाव डाल सकते हैं। अपने विरोधियोंका वहुमत कमसे कम संख्यावाले चुनाव-क्षेत्रमें रंघा पढ़ा 
रहे और अपने समर्यकोंका वहुमत अधिकाधिक मात्रामें चुनाव-क्षेत्रमें फैला रहे; इस प्रकारकी 
व्यवस्था करनेकी कछामें अमेरिकाके राजनीतिज्न विश्व-विख्यात हैं। मेसेच्युसेट्सके गवर्नर श्री जेरीने 
१८१२के चुनावके समय चुनाव-द्षेत्रोंकी व्यवस्था इस प्रकार की थी कि ५१,७७६ मत प्राप्त करने वाले 
विरोधी दलकों ११ सीटें ही मिली थीं, जबकि उनके दलकों ५०,१६४ मत मिलने पर भी २९ सीट 
प्राप्त हुई थीं। उसकी इस सिद्धिके कारण विक्ृतीकरणकी इस कछाको जिरीमेन्डरिंग' नाम दिया गया 
था। प्रत्येक देशमें इसका कम या अधिक मात्रामें उपयोग किया जाता है; परन्तु हमारे यहाँ चुनाव- 
क्षेत्रकी सीमा निर्धारण करनेके लिए कुछ नियम वनाए गए हैं और यह काम एक तटस्थ सम्तिको 
सौंपा गया है, अतः हमारे यहाँ इस कौशलका बड़े पैमाने पर उपयोग होना संभव नहीं है। 
मतदाताओंकी संख्याकी तुलनामें हमारे यहाँकी लोकसभा और विधानसभाएँ बहुत छोटी कही 
जायेंगी। सवा पाँच करोड़की आवादी वाले इंग्लैण्ड जैसे छोटे-से देशमें आमसभाके सदस्योंकी संख्या 
६३० है; १८ करोड़की आवादी वाले अमेरिकाकी प्रतिनिधि सभाके सदस्योंकी संख्या ४२५ है; जबकि 
पचपन करोड़की आवादी वाले भारतकी लोकसमामें केवल ५२९ सदस्य बैठते हैं। मतदाताओंकी 
संख्या अत्यन्त अधिक और प्रतिनिधियोंकी संख्या अत्यन्त सीमित होनेके कारण हमारे चुनाकनद्षेत्रोंके 
विज्ञाल विस्तारका परिचय प्राप्त करने, मतदाताओंसे मिलने या उनके साथ निर्चिन्त भावसे विचार- 
विमर्श करनेका काम रूगभंग असंभव हो जाता है। अतः अधिकांश: अत्याशियोंकों अपने मंते- 
दाताओंसे वात करतेकी अपेक्षा भाषण ही देना पड़ता है। उनकी समस्याओं और आवश्यकताओंको 
समझनेके लिए भ्रत्यक्ष नहीं; बल्कि परोक्ष साधनों पर आश्रित रहना पड़ता है और निश्चित तथा 
व्यावहारिक वातें करनेके बजाय सिद्धान्तोंकी गोरू-मोल बातें ही करनी पड़ती हैं। मतदाताओं और 
प्रत्याशीके बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित होनेके बदले बिखरे व दूरके अखबारी सम्बन्ध ही रह जाते हैं। 
अन्ततः विश्ञारू समुदायका नेतृत्व टिकाएं रखनेके लिए नेताओंको मतदाताओंकी बुद्धि जागृत करनेके 
बदले उनके आवेश्ोंको स्पर्श करना पड़ता है। भारतीय राजनीतिमें क्षेत्रीयता जो प्रबल बनती जा 
रही है और चुनावके परिणामोंगें जो असंतुलन दिखाई दे रहा है, उनके अनेक कारणोंमेंसे मंता- 
विकार प्राप्त आम जनता और उसके नेताओंके बीच असंतोषजनक सम्बन्ध भी एक महत्वपूर्ण 
कारण हो सकता है। 
मतदाताओंकी विपुलता और अज्ञानके कारण प्रतिनिधिका मनोवयन करनेके लिए बड़ी मात्रामें 
सड़ी-गली और दोपयुकत प्रणालीका हमें आश्रय लेना पड़ता है। इस नियमके कारण कि सबसे अधिक 
मत श्राप्त करनेवाला शत्याशी विजयी माना जाता है--विश्वेषत: जब कि प्रत्याशियोंकी संब्या 
वहुत बड़ी होती है---बड़े विचित्र परिणाम आते हैं। पहले तीन चुनावोंमें ४५ प्रतिशत मत प्राप्त 
कांग्रेसने संसदकी ७५ प्रतिशत सीटें जीतीं और १९६७के चुनावमें ४१ प्रतिशत मत प्राप्त कर ५५ 
प्रतिशत सीटें जीतीं। १९६२के चुनावमें पंजाव राज्यके तोशाम क्षेत्रसे कुल मतदानके छठे भागसे 
भी कम मत प्राप्त कर जमानत खो देने वाले श्री जगन्नाय दूसरे सभी प्रत्याशियोंकी अपेक्षा. अधिक मत 


प्राप्त कर वहुमतके आधार पर चुन लिए गए। यह उदाहरण संभवत: सारे संसारमें इस प्रणालीका 
सबसे विचित्र नमूना माना जायगा। 


१८२ : स्वराज्य वर्शन 


इस पद्धतिका सबसे वड़ा दोष यह है कि वह किसी भी प्रकारके अल्पमतके लिए घातक है 
और बहुमत समूहके लिए लाभप्रद है। वैचारिक अथवा संगठनके आधार पर गठित राजनीतिक दल 
किसी भी समय बहुमतका समर्थन प्राप्त कर इस पद्धतिका रूम भी पानेकी आशा रख सकता है। 
दिल्तु दर्ण, धर्म, कौस या भापाके आधार पर गठित स्थायी अल्पसत वालोंके लिए यह पद्धति हमेशा 
हानिप्नद होनेके कारण और प्रजातंत्र विषयक मूलमूत गरूतफहमी होनेके कारण प्रजातंत्र परसे उनकी 


अद्धा डिग जाती है। हमारे देशमें ऐसे अनेक स्थायी अल्पमत हैं, जिनके आधार पर अनेक राज- 


नीतिक दलोंका नी निर्माण हुआ है। जब तक भारतमें भावात्मक एकता स्थापित नहीं होती, तव 


तक संभव है, उन्हें यह प्रणाली हानिष्रद दिखाई दे। विश्वके बहुतसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक देशों- 





ने--इंग्लैण्ण और अमेरिकाके अलावा सभी देशोंने---इस पद्धतिको त्याग दिया है। चुनावके लिए 
उत्यधिक अद्यतन और संतोपषप्रद पद्धति अपनानेके लिए श्री मीनू मसानो जैसे नेता लम्बे समयसे 
झिसी प्रमाणदृप्ठ चुनाव-पद्धतिका जोरदार अनुरोध कर रहे हैं। तात्विक दृष्टिसि उनकी 
माँग पूर्णतः उचित है; परन्तु उसे स्वीकार करनेमें एक व्यावहारिक कठिनाई है। इस प्रकारकी किसी 
नी प्रथाको अमलमें छानेके लिए तीन-चार प्रतिनिधियोंके चुनाव-योग्य चुनाव-स्षे्रोंकी स्थापना करनी 
पड़ेगी। इतने बड़े चुनाव-स्तेत्र ववाएं जाने पर मतदाताओं और प्रतिनिधियोंके बीच जो कुछ 
नी क्षीण सम्पर्क है, वह भी सम्पूर्णत: नष्ट हो जायगा और जो खर्च चुनावकाइस समय होता 
है, उससे तीन-चार गुना अधिक होनेसे राजनीति केवल घनी वर्गकी ही चीज हो जायगी; 


अतः वर्तमान पद्धति असंतोपजनक होने पर भी उसे जारी रखनेके अलावा कोई दूसरा मार्ग 
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अंग्रेजी ज्ञासवकालमें भारतमें आंशिक प्रजातंत्रका प्रचलन हुआ ही था कि तुरन्त ही अल्प- 
संख्यक वर्गकों हुए नुकसानने उम्र रूप घारण कर लिया था और देशके सवसे बड़े अल्पसंख्यक वर्गने--- 
मुसलूमानोंने---केवल हिन्दुओंके हाथमें सम्पूर्ण शासन-सत्ता आ जानेका भय व्यक्त किया था। 
अल्पसंख्यकोंकों स्वत: उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे, इस आशयसे अगर अद्यतन चुनाव-पद्धतिको 
अपनाया गया होता तो साम्प्रदायिक प्रश्न शायद शान्तिसे हल हो गया होता। परन्तु अंग्रेज शासकोंकी 
उपेक्षा व स्वार्थ-बुद्धि तथा भारतीय नेताओंके अज्ञानके कारण इस हेतुके लिए साम्प्रदायिक मता- 
वकारकी पद्धति अपनाई गई। इस उपायने तो रोगके साथ रोगीको ही खत्म कर दिया और 
साम्प्रदायिक मताविकार द्वारा मड़काई गई अग्निमें सारतका राजनीतिक ऐक्य जल कर खाक हो 
गया। विभाजनका अतिशय कटु अनुमव अमी ताजा होनेके कारण नेता या कोई दल साम्प्रदायिक 
मताधिकार चाहू करनेकी माँग नहीं कर सकता। परन्तु दूसरे अल्पसंख्यक--विशेषतः हरिजन, 
आदिवासियोंके समान पिछड़ी और दलित जातियोंके लिए अरूग प्रतिनिधित्व स्वीकार किए विना काम 
नहीं,चलने वाह था; क्योंकि अन्यथा राजनीतिक क्षेत्रमें' मय था कि उनकी आवाज सुनाई देनी 
वन्द हो; जायगी। जत्त: इन सम्प्रदाय [और जातियोंके लिए लोकसभा तथा राज्योंकी विधान- 
सभाओंमें कुछ सीठें सुरक्षित रखी गई हैं। ऐंग्लो-इंडियन जातिका अगर कोई भी प्रतिनिधि 
चुना न जाय तो अधिकाधिक दो सदस्योंको मनोनीत करनेका अधिकार राप्ट्रपतिको दिया गया 
हैं। यद्यपि सुरक्षित सीटोंकी व्यवस्था प्रजातांत्रिक चुनाव-पद्धतिके तत्वोंके विरुद्ध है; तथापि अपने 


चुनाव-तंत्र गौर प्रजातांन्रिक प्रक्रिया ६ १८३ 


समाजमें जब तक विविध इकाइयाँ एक-दूसरेके साथ समरस नहीं हो जातीं, तब तक किसी भी प्रकार 
यह अनुचित व्यवस्था बनाये रखनी पड़ेगी। 


भारतमें गुप्त मतदान आरम्भ करनेमें सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि ८० प्रतिशतसे अधिक 
मतदाता निरक्षर होनेके कारण वे स्वयं प्रत्याशियोंके नाम नहीं पढ़ सकते थे। इस कठिनाईका निवारण 
करनेके लिए मारतने एक युक्ति अपनाई, जिसे अब एशिया और अफ़ीकाके अनेक देशोंने स्वीकार 
कर लिया है और जिसके कारण अधिकांशतः निरक्षर आवादी वाले देशोंमें भी प्रजातंत्रके विकसित 
होनेका मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह युवित है: प्रत्याशीको पहचाननेके लिए एक चिह्न निश्चित 
कर देना। दूसरा कोई भी प्रत्याशी इस चिह्नका उपयोग नहीं कर सकता। चुनाव-आयोगने 
जिन राजनीतिक दलोंको मान्यता दी है, उनके सबके चिह्न सुरक्षित कर दिये हैं और किसी भी 
चुनाव-क्षेत्र में इस दलके प्रत्याशीके न होने पर भी अन्य दल या प्रत्याशीको उस चिह्लके उपयोग 
करनेकी छूट नहीं दी जा सकती। चिह्वोंको पसंद करनेकी एक शर्ते यह है कि वह सामाजिक अथवा 
धामिक भावनाओंके साथ संयुक्त नहीं होना चाहिए; यथा--ह्वितीयाका चांद, ईसाका वघस्तम्भ, 
स्वस्तिक, नाग, मंदिर, मस्जिद आदि धर्मस्थानोंको छोड़ दिया गया है। दो बैलोंकी जोड़ी, झोंपड़ी, 
वृक्ष, तारा, दीपक, हाथी, हँसिया, ऊंट, तराजू, साइकिल, घड़ी, घोड़ा आदि चिह्नोंको स्वीकृति दे 
दी गई है। 


इस पर भी प्रत्याशियोंक नाम और उनके चिह्नोंको धारण करनेवाले मतपत्रोंमें उचित 
स्थान पर करासका चिह्न लगाकर अपनी पसंदको दिखाने जेसा सरल काम अपढ़ और अनुभवहीन 
मतदाता नहीं कर सकेंगे, इस भयसे पहले आम-चुनावके समय प्रत्येक मतदाताको कोरा मतपत्र 
दिया गया था। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रत्येक प्रत्याशीके चिह्नवाली मतपेटियाँ रखी गई थीं और 
मतदाताको अन्दर जाकर अपनी पसंदके अनुसार प्रत्याशीके निशानवाली पेटीमें मतपत्र डाल 
देना होता था। यह व्यवस्था मतदाताओंके लिए अत्यन्त सरल होने पर भी प्रशासनिक दृष्टिसे 
अत्यन्त जटिल और खर्चीली थी। साथ ही कोरा मतपत्र पेटीमें डालनेके बदले किसी भी मतदाता 
धारा उसका वाहर ले जाया जाना संभव था और ऐसा हुआ भी। अब यह पद्धति बदल दी गई है। 
मतपत्र पर सभी भ्रत्याशियोंके नाम और चिह्न छाप दिए जाते हैं और उसके सामने मतदाताकों 
रबर स्टेम्पसे छोटा क्रास मार कर चुनाव-अधिकारीके सामने ही मतपत्रको पेटीमें डाल देना होता 
है। यह नयी पद्धति कम खर्चीछी, अधिक सररूू और काफी तेज है; इतना ही नहीं, अपितु 
मतपत्र बाहर ले जाकर झूठे मतोंके छिए उसके विक्रयकी संभावना भी इसके द्वारा समाप्त कर 
दी गई। 

चुनावमें सरकारी पैसेका अपव्यय होता है, इस प्रकारकी आलोचना उचित नहीं है। पहले 
चुनावमें सरकारकों १७ करोड़ रुपए खर्च करने पड़े; क्योंकि मतसूचियाँ नए सिरे से बनानी थीं 
और बड़ी संख्यामें मतपेटियोंको क्रय करना पड़ा था। यही रकम दूसरे चुनावमें कम होकर केवल 
सात करोड़ रह गईं। मतदाताओंकी बड़ी संख्या और चुनाव-कार्यकी विशालताकों देखते हुए 
चुनाव पर प्रति नागरिक प्रति पांच वर्ष पर होनेवाला पाँच पैसोंका खर्च अधिक नहीं कहा जा सकता। 


१८४ ६ स्वराज्य दर्शन 


देशकी आवादी, विस्तार और अनेक असुविधाओंके कारण चुनावकी व्यवस्था कितने विशाल स्तर 
पर करती पड़ती है, उसका अनुमान चुनाव-कोष्ठकोंमें दिए गए विवरणोंसे रूग जायगा। 


इतनी जबरदस्त और अनेकरूपी व्यवस्थाकी अपेक्षा रखनेवारा-सामान्य चुनाव जब पहली 
वार आयोजित हुआ, उस समय नागरिकोंके मनमें आशंका और अश्वद्धा, भय और उत्साहका दूं 
उठ खड़ा हुआ था। चुनावमें भारतकी जनता द्वारा दिखाया गया अद्भुत अनुशासन, समझदारी 
और उत्साहने संसार भरके राजनीतिक पर्यवेक्षकोंको मुग्ध कर दिया था और अविकसित समाजमें 
प्रजातंत्रकी स्थापना जैसे असंभव दिखाई देनेवाले कार्यको भारतने सहज कर दिखाया। मतदाताओंका 
उत्साह (मतदान प्रतिशत) १९६२में थोड़ा कम दिखाई देता था; परन्तु १९६७में पुनः उसमें 
वृद्धि हुई है। हमारे मतदानका जो अनुपात है, वह अब अन्य प्रजातंत्रोंकी तुलनामें किसी प्रकार 
कम नहीं है। वेलजियम, हा्लण्ड आदि कितने ही यूरोपीय प्रजातांत्रिक देशोंमें मतदाताओंकी 
उपेक्षा इतनी सीमा तक व्यापक हो गई है कि वहाँ मतदान अनिवार्य कर देना पड़ा है। 


राजनीतिक प्रक्रिया 


इतने विशाल और जटिल व्यवस्थातंत्रके चौखटेमें चुनावकी राजनीतिक प्रक्रिया चलती है। 
इन मठदाताओंको जाग्रत करने, उन्हें मतदान केन्द्रों तक ले जाने और अपने पक्षमें मतपत्रका प्रयोग 
करानेमें राजनीतिक दल, प्रत्याशी तथा नेतागण प्रचार-आन्दोलूनके विविध नुस्खे आजमाते हैं। 
प्रत्येक दख अपना एक घोषणापत्र ()(०४॥०5८०) प्रकाशित करता है, जिसमें दलूके द्वारा किए कार्य, 
अपने सिद्धान्त और विज्येपतः निकट भविष्यमें किए जानेवाले कार्योको पेश किया जाता है। विभिन्न 
दर्लोोंकी वैचारिक भूमिका समझनेके लिए यह एक श्रेष्ठ साधन है। फिर भी चुनाव-प्रक्रिया पर इसका 
कोई विद्येप प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि अन्य देशोंकी भाँति हमारे यहाँ सी लगमग सभी मतदाता, 
अधिकांश प्रत्याशी तथा दलके नेता शायद ही कभी इस घोषणापत्रको पढ़ते हैं। भारतमें लगभग पचास 
प्रतिशत प्रत्याशियोंका घोषणापत्र जैसा कुछ भी नहीं होता। चुनावमें लिखित प्रचारका ज्वार आ 
जाता है। प्रत्याशियोंका परिचय देनेवाली पत्निकाएं वितरित होती हैं। विरोधी दलों और प्रत्याशियोंकी 
सतथ्य आलोचनाएँ और कार्टून छापे जाते हैं। दलके आकर्षक प्रचार-नारे, प्रत्याशियोंकों मत देनेकी 
प्रार्थनाएँ और विरोधियोंकी पोल खोलनेवाले नारे, पोस्टर व पताकाएँ स्थान-स्थान पर छरूगाए जाते 
हैँ । दीवारों, रास्तों पर चारों ओर अल्ग-अरूग रंगों और साधनोंसे लिखे हुए नाम और निशान 
ही दिखाई देते हैं। समाचार या सावंजनिक सूचनाके रूपमें प्रसिद्धि प्राप्त करनेके रिए समाचारपत्नोंका 
भरपूर उपयोग किया जाता है। इस प्रकारका लिखित प्रचार-आन्दोलन अधिकांश नगरों और, कस्वों 
तक ही सीमित रहता है। इसका कारण यह है कि दूर-दूर गांवोंमें ऐसे प्रचारको पहुँचाना मुश्किल है 
और निरक्षर लोगोंकी वहुल़ताके कारण वह सफल भी नहीं हो पाता। समग्रत: लिखित प्रचारका 


८ 


5 योग "पा 


उपयोग हमारे यहाँ कम ही है और प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलोंको दृश्य-श्रव्य साधनों पर अधिक 
अआश्वित रहना पड़ता है। जुलूस निकालने पड़ते हैं, छाउडस्पीकरोंसे लँस मोटरगाड़ियाँ सतत नारे 
लगा कर वातावरणको गरम कर देती हैं और कुछ दिन तक तो मतदाताओंकी नींद ही हराम कर देती हैं। 
अपने नेता और सिद्धांतोंकी प्रशंसामें लिखे गए गीतोंके रिकार्डोका उपयोग कांग्रेस वहुत बड़े पैमाने पर 


चुनाव-तंत्र और प्रजातांतिक प्रछिया : १८५ 
स्व: २६ 


करती है। फिल्मों और सिने-कछाकारोंका उपयोग दक्षिण भारतमें--विशेषतः तमिलनाडुमें बड़े पैमाने 
पर किया जाता है और वम्बई जैसे महानगरोंमें सभाएं जमानेके लिए इन साधनोंका खूब उपयोग 
होता है। इन सभी सावनोंगें सवसे सस्ता और अच्छा साधन वक्‍ता है। छोटी-बड़ी सभाओंमें अरूग- 
अलग स्तरके नेताओंके भाषण आयोजित किए जाते हैं और सुननेके लिए मतदाता भी अच्छी-खासी 
संख्यामें उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रत्याशी तथा उसके कार्यकर्ता मतदाताओंसे मिलते हैं 
और उनके साथ वातचीत करते हैं। भाषणों और वातचीतमें प्रमुख प्रश्नों पर बहस, विरोधियोंके 
दावोंका खण्डन तया नए प्रछोमन, सिफारिशें और भ्रान्तियोंका प्रयोग भी किया जाता है और यह सही 
है कि लोग उससे प्रेरित भी होते हैं। वम्बईके मतदाताओंमें पानीकी तंगीके प्रश्नको लेकर स्वयं 
जोरदार वकालूत और आन्दोलन करनेका आइवासन देनेके कारण १९६७में एक प्रत्याशी संसदके 
चुनावमें जीत गया था। छोटेसे क्षेत्र या समूह पर जिसका सिक्‍का बैठा हुआ हो या बैठा हुआ माना 
“गया हो, उसे जीत लेनेके लिए भमली-बुरी सभी प्रकारकी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं और इस प्रकारके 
अवप्तरका छाभ लेकर आर्थिक रूम प्राप्त कर लेनेवालोंका एक विलक्षण वर्ग ही हमारे यहाँ उत्पन्न 
हो गया है। 


इस प्रकार अपने देशमें अधिकांशतः चुनाव-प्रचार स्थल और कालरके अनुसार चलता है। 
उसके स्तर विभिन्न प्रकारके होते हैं, अत: इस आन्दोलनके स्तरका समग्रत: विश्लेषण करना बहुत 
मुश्किल काम है; परन्तु यह स्तर काफी हल्का है, इसमें किसीको सनन्‍्देह नहीं है। शराब, पैसा, 
दवाव, असत्यता, धौंस-धमकी और ग्रलोभनोंका उपयोग खूब होता है और यह स्वंविदित है। बम्बई 
नगरकी विशाल सभाओंमें अइलीलू गालियोंका मुक्त प्रयोग होते हुए तो लेखकने स्वयं ही देखा है। 
श्री के० डी० मालवीयने दि डेंजर आफ राइट रिएक्शन इन इंडिया' नामक गंथमें लिखा है कि जनसंघने 
इस प्रकारका प्रचार किया था कि “अशोक होटल गौमांसके शौकीन पं० नेहरूको सुविधा प्रदान करनेके 
लिए दिल्‍्लीमें बनाया, गया है।” डा० दस्तूरने कृपछानी वर्सेस मेनन'ें लिखा है कि १९६२के 
चुनावमें 'कृपछानी सुअरका वच्चा है' के नारे लगाए गए थे। पत्थरबाज़ी, आकोष भरे आन्दोलन, 
धमकी तथा जिसमें किसीकी मृत्यु नहीं होती, इस प्रकारके आमरण अनशन चुनाव-प्रचारमें 
उन्मादके त॒त्वको वेग देते हैं। फिर भी सभी जगह ऐसा ही होता है, यह भी मान लेनेका कोई कारण 
नहीं है। बहुत कम मात्रामें ही सही, पर प्रमुख प्रश्नों पर बहस होती है, प्रत्याशी और दलोंकी समीक्षा 
की जाती है और कभी कर्म! प्रत्याशियोंको एक ही साथ मंच पर एकत्र कर चर्चा भी की जाती है। 
चुनावमें अगर कभी झूठ, घाँचली और भ्रष्टाचार दिखाई दे जाय तो क्रुद्ध होनेकी जरूरत नहीं है। 


शान्तिसे, संतुलन रखकर, लाभालाम या पूर्वाग्रहसे दूर रह कर मतदाताओंको सार्वजनिक 
प्रश्नोंकी वुद्धिमत्तायुवकं छानवीन करना और धर्म मानकर योय्य प्रत्याशीके पक्षमें मतदान करनेका 
अधिकार सबके द्वारा स्वीकारा जाने पर भी विश्वके किसी भी प्रजातंत्रमें सम्पूर्णत: ऐसा नहीं होता। 
उत्तेजक, अव्यवस्थित और कान फोड़ देनेवाले वातावरणमें ही प्रजातंत्रके नागरिक अपने प्रति- 
निधियोंका चुनाव करते हैं। यूरोपकी तुलनामें हमारे यहांके चुनावोंमें अधिक घाँवली होती है, 
पर अमेरिका जैसी धाँवली, मारपीट और सौदेवाज़ी तो हमें भी पीछे छोड़ चली है। 


१८६ : स्वराज्य दर्शन 


चुनाव-आयोग द्वारा की गई सिफारिशोंके अनुसार राउडस्पीकरसे रँस मोटरों और जुलसों 
पर यदि प्रतिवनन्‍्ध लूगा दिया जाय तो मतदाताओंको इस घाँघलीसे मुक्ति मिछत जायगी और प्रत्या- 
शियोंके ख्चमें कमी हो जायगी। तंगदिलीके कम होने और लोगोंको शान्तिसे विचार करनेका 
मौका मिले, इस आशयसे मतदान आरम्भ होनेके चौवीस घण्टे पूर्वे प्रचार वन्‍्द करवा दिया जाता है। 
मतदान केन्द्रके आस-पास किसी भी प्रकारके प्रचार पर प्रतिवन्ध लगा दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीयताके 
कारण मतदाताओंको किसी भी प्रकारकी असुविधा न हो। 


जिस प्रकार मतदाताओंने चुनावोंमें उत्साहसे भाग लिया है, उसी प्रकार प्रत्याशी भी चुनाव- 
युद्धमें उत्साहपूर्वक उतरे हैं। पहले आम चुनावमें १७२३५, दूसरेमें ११६९६, तीसरेमें १४६३१ तथा 


च 


चौयेमें १८०५१ प्रत्याशी खड़े हुए थे। इनमेंसे तीसरे भागके प्रत्याशी अपनेको निर्देलीय मानते थे 
और लगभग इतनी ही संख्यामें स्थानीय वर्यो व छोटे-छोटे दलोंके प्रतिनिधि प्रत्याशी थे। अधिकांश 
मतदाताओंने अपना मत संगठित व्यवस्थातंत्र, स्थिर राजनीति और देशव्यापी मचोवत्ति रखनेवाले 
राजनीतिक दलोंको ही दिया था और यह दृष्टिकोण पुष्ट ही होता गया। १९५२में निर्देठीय और 
छोटे-छोटे समूहोंके प्रतिनिधियोंको जितने मत मिले थे, उनमें १९६७में रूगभग दस प्रतिशतसे अधिक- 
की कमी हुई है। इतना ही नहीं, अपितु यह कमी सतत एक रूपमें होती रही है; फिर भी उनको 
जितने मत प्राप्त होते हैं, उतने मत किसी भी गैरकांग्रेसी दलको नहीं मिलते। निर्वेछ और छोटे 
दलोंकी वियुल्ता और निर्दलीय प्रत्याशियोंकी वड़ी संख्या भारतीय प्रजातंत्रके लिए अत्यधिक 
चिन्ताका वियय माना जाना चाहिए। समग्रतः देखने पर भारतमें एक सीटके लिए चार-पांच प्रत्याशी 

और वहुतसे स्थानों पर तो छः, आठ या दस प्रत्याशी भी खड़े होते हैं। १९६२के चुनावमें 
प्रदेशमें एक चुनावक्षेत्रमें तो एक सीटके लिए २६ प्रत्याशी खड़े होनेका भी उदाहरण मिलता 
हैं। अनेक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियोंकी इस भीड़में मतदाताओं द्वारा दिया गया फैसला 
विद्वत हो जाता है। श्री अश्ञोक मेहता और श्री चेस्टर वाल्सने इन तत्वोंको अराजक तत्वोंके रूपमें 
व्ित किया है और इस प्रकारका मत भी प्रदर्शित किया है कि प्रजातंत्रके वाल्यकालरूमें होनेके 
कारण ऐसे तत्व अधिक मात्रामें दिखाई देते हैं। 


श्र 





है 


स्वोदियी विचारकोंने निर्दलीय चुनावों और सर्वंसम्मत प्रत्याशियोंकी अवधारणा प्रस्तुत की 

। उन्होंने जनतासे दलके आधार पर नहीं, अपितु व्यक्तिके अपने गुण-दोपोंके आधार पर चुनाव 
करनेका अनुरोध किया है। परन्तु हमारा या अन्य देशोंका अनुभव इससे विल्कूल भिन्न है। चुनावमें 
प्रत्याशियोंके व्यक्तिगत गुण-दोपोंकी तुलना करना रूंगभग असंभव हैं और अगर यह असंभव न भी 
हो, तो भी चुनावमें झ्ासकोंका चुनाव होनेके कारण यह हमेशा संभव नहीं हो सकता कि प्रत्येक अच्छा 
व्यक्षि अच्छा शासक भी होगा। शासक अगर सज्जन है तो वहुत ही अच्छा। इसके अतिरिक्त 
दंलीय व्यक्तिगत प्रतिनिधियोंके पास कोई निश्चित सर्वमान्य कार्यक्रम नहीं होता और दलीय 
अनुशासनसे मुक्त प्रतिनिधि किस समय क्या करेंगे, यह कहना ज़सम्भव है। प्राचीनकालके यूनानी (ग्रीक ) 
और मबव्यकालीन यूरोपके प्रजातंत्रोंमें राजनीतिक दल नहीं थे। आजकी तुलनामें उक्त प्रजातंत्र अधिक 
अ्रय्ट और कम कार्यक्षमता वाले थे। इतिहास इस वातका साक्षी है। प्रमुख प्रश्न तो दलूगत 
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दोयोंकों दूर करनेका है। दलूविहीन प्रजातंत्रके प्रयोगोंमें एक या दूसरे स्वरुपमें तानाशाहीका भय 
बना ही रहता है। ' 

प्रत्याशियोंकी बढ़ती हुई संख्याको कम करनेके लिए प्रत्येक प्रत्याशीसे कुछ धनराशि (छोक 
सभाके लिए ५०० रु० और विधानसभाके लिए २५० रुपए) जमानतके रूपमें ली जाती है और कुल 
मतदानके छठे भागसे भी कम मत प्राप्त करनेवाले प्रत्याशीकी जमानत जब्त कर ली जाती है। 
फिर भी अपने बलावलूका पूरा अनुमान लगाए बिना ही बहुतसे लोग चुनावमें खड़े होनेका 
दुस्साहस भी करते हैं। रूगभग आधे प्रत्याशियोंकी जमानतें ज़ब्त हो जाती हैं। १९६२में चुनाव- 
युद्धमें उतरनेवाले १४,६१५ प्रत्याशियोंमेंसे ७,१९३ प्रत्याशियोंने अपनी जमानतें जब्त करवा 
दी थीं और सरकारी खजानेको १७ छाख ५६ हजार रुपएका छाभ पहुँचाया था। इनमेंसे 
अधिकांश प्रत्याशी निर्देदीय (३४५३) या छोटे दलोंके प्रतिनिधि (१२९३) थे। संगठित वलोंमें 
जमानत जब्त करानेमें जनसंघका सबसे पहला नम्बर (८४०) था। साथ ही स्वतंत्र पार्टी 
(६२१) और प्रजा समाजवादी दर (५९७) भी उससे बहुत पीछे नहीं थे। इस स्थितिको 
टालनेके छिए चुनाव-आयोगने अपने तीसरे विवरणमें जमानतकी राशिको तीन गुना बढ़ा देनेकी 
संस्तुति की है। 

साधनसम्पन्न प्रत्याशी केवल अपने पैसेके वल पर चुनाव न जीत जाये, इस आशयसे 
प्रत्याशीके द्वारा चुनावमें किए जानेवाले खर्चकी एक सीमा बांध दी गई है। संसदकी छोकसभाका 
प्रत्याशी २५,००० रु० तक खर्च कर सकता है। विधानसभाके लिए अलग-अलग राज्योंमें यह राशि 
६००० से ९००० तककी निश्चित कर दी गई है। गुजरात और भहाराष्ट्रमें प्रत्याशी ८,००० रु० 
तक खचं कर सकते हैं। इससे अधिक खर्च किया जाना सिद्ध होने पर भ्रष्टाचार माना जाता है 
और इस प्रकार विजयी हुए प्रत्याशीको स्थान खाली करना पड़ता है। चुनाव-क्षेत्र और जनसंख्याकी 
तुलनामें निश्चित की गई उक्त राशि जितनी हास्यास्पद कही जाय, उतनी ही कम है। मतदाताओंसे 
सम्पर्क स्थापित करनेके लिए छाखों मतदाताओंको एक-एक पोस्टकार्ड लिखा जाना भी इस राशिमें 
संभव नहीं है और इतने कम खर्चमें चुताव जीतकर आना शायद ही कुछ व्यक्तियोंके लिए 
संभव हो | | 

अनुभवी पर्यवेक्षकोंका अनुमान ऐसा है कि संसदमें चुन कर आनेवाले सदस्यथका लगभग 
४से ५ राख रुपया खर्च होता है, जबकि विधानसभाके लिए यह राशि चालीससे पचास हजारकी 
अनुमानित की गई है। कुछ मामलछोंमें तो संसदकी सीटके लिए आठ-दस लाख रुपए तक व्यय किए 
जानेका अनुमान है और विवानसभाकी सीटके लिए लाखेक रुपएका। 


यह सव गैरकानूनी होने पर भी व्ययसे सम्बद्ध नियमोंमें इतने छिद्र रख दिए गए हैं कि 
व्ययका नियम निरा ढोंग ही वन गया है। व्ययसे सम्बद्ध यह नियम केवल प्रत्याशी या उसके मुख्य 
एजेण्ट पर लागू होता है। राजनीतिक दल, प्रत्याशीके मित्र और साथी चाहे जितनी राशि व्यय कर 
सकते हैं। साथ ही, इस व्ययके लिए (समयावधि निश्चित की जाती है। प्रत्याशिता अन्तिम रूपसे 
स्वीकृत होनेके पहले और चुनाव-परिणाम घोषित होनेके बांद प्रत्याशी मनमानी राशि व्यय कर 
सकता है और चुनावका कर्ज चुका सकता है। इस प्रकारके व्यय पर किसीकों आपत्ति नहीं 
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होती। इस प्रकारका नियम बना कर संसदने अप्रामाणिकताको प्रोत्साहन दिया हैं। संसद और 
विधानसभाके सभी सदस्योंकी प्रवृत्तियोंका श्रीगणेश ही इस तरहकी राजनीतिक असत्यतासे होता 
है। प्रत्येक सफल प्रत्याशीको चुनाव हो जानेके छः महीनेके अन्दर चुनावमें किए व्ययका हिसाव 
चुनाव-आयोगके पास भेज देना पड़ता है। प्रत्येक प्रत्याशी यह जानता हैँ कि उसका यह हिसाव 
वास्तविक नहीं हैं और चुनाव-आयोग भी यह जानता हैं, अतः ऐसे वनावटी हिसाबोंकी जांचमें 
होनेवाले समय और शकक्‍्तिके अपव्ययकी ओर चुनाव-आयोगने अपनी प्रत्येक रिपोर्टमें इस ओर 
ध्यान आक्ृष्ट किया हैं। ; 


चुनावके खर्चके विषयमें एक दूसरी वात भी विचार कर छेनी चाहिए। कुल मिलाकर एक 
चुनावमें प्रत्याशियोंकी ओरसे रूगभग तीससे चालीस करोड़ तक रुपया व्यय किया जाता हैं। 
इतनी बड़ी राशि अनियमित रूपमें घनिक वर्गसे प्राप्त होनेके कारण राजनीतिक दलों और उनके 
चुने हुए सदस्योंको कमोवेश मात्रामें घनिक वर्गके अधीन रहना ही पड़ता है। चुनावका यह वेशुमार 
खर्च और परिणामतः धनिक वर्गंका दासत्व हमारे प्रजातंत्रके लिए अत्यन्त उलझा हुआ और 
कभी न हल होनेवाला प्रश्न हैं और यह सभीके लिए गंभीर चिन्ताका विषय हैं। प्रजातांबिक 
देशोंमें जनताके कल्याण कार्योके प्रति जो उपेक्षा दिखाई देती हैं, वह इसी ला-इलाज समस्याका 
परिणाम हैं । 

धुआँधार चुनाव-प्रचार, करोड़ों रुपएका अवाधित ख् और सत्ता-प्राप्तिकि लिए 
किए गए अनियमिततापूर्ण संघर्षका जनता पर क्या असर होता हैं, मतदाता अपना निर्णय किस 
प्रकार करते हैं और किस आधार पर मतदान करते हैं; इस विषयमें विद्वानोंके वीच तीत्र मतभेद 
रहा 6ै। अनेक छोग इस तरहका विचार व्यक्त करते हैं कि हमारे देशमें प्रजातंत्र केवल आभासी 
हैं। इनके अनुसार लोग विवेकपूर्वक मत नहीं देते, अशिक्षित और अज्ञानी लोगोंकों अनायास ही 
मतदानका अधिकार प्राप्त हो जानेके कारण वे उसका मूल्य ही नहीं समझते हैं और मतोंका 
दुरुपयोग करते हैं। कुछ विद्वानोंका मत हैँ कि छोग खान-पान, मद्य-मांस या थोड़े-से पैसोंके बदलेमें 
अपना मतदान करते हैं। यह भी कहा जाता हैं कि सत्ताधीशों, सूदखोरों, व्यापारियों, जमींदारों, 
अराजक तत्वों, भूतपूर्व राजाओं, घनी किसानों और समाज या जातिके गणमान्य व्यक्तियोंके 
दवावमें आकर लोग मतदान करते हैं। विविध विचारोंके पोपक ये विद्वान अपने-अपने मतको 
सही सिद्ध करनेके लिए चुनाव-प्रचार आन्दोलन, मतदानके आँकड़े और चुने हुए प्रत्याशीकी 
आश्थिक-सामाजिक स्थितिका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। परन्तु इस विश्लेपणकी प्रक्रिया अत्यन्त 
जटिल और अव्यक्त होनेके कारण इस विपयमें कोई भी निश्चित कथन प्रस्तुत करना कठिन है। 
यह भी संभव हूँ कि अरूग-अलूग स्थानों पर और अलूग-अरूग स्थितियोंमें पृथक्‌ू-पृथक्‌ विचार 
और शक्तियाँ असर डालती हों। हम यह निश्चित रूपसे नहीं जान सकते कि किस विचारके 
आधार पर मतदाताने मतदानका अन्तिम निर्णय किया हैँ। गैर-राजनीतिक शक्तियाँ---आ्थिक- 
सामाजिक दवावं, भय, रालूच--समभी क्षेत्रोंमें अंशत: और कुछ क्षेत्रोंमें काफी बड़े रूपमें कैसी 
भूमिका अदा करते होंगे, हमें पता नहीं है। सुविकसित प्रजातंत्रोंमें भी इस प्रकार होता है, इसका 
ज्ञान हमें हैं। भापा, घर्म, समाज और आशिक लामाछामसे मतदाता परिचालित न होते हों, 
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इस प्रकारकी आदर स्थिति दुर्माग्यसे किसी भी मानव-समाजने अभी तक प्राप्त नहीं की है। यह संभव 
हैं कि निरक्षर और अनुभवहीन लोग मताधिकारका पूरा राजनीतिक मूल्य न समझते हों, परन्तु 
अमुक पेटीमें मतपत्र डालनेके लिए या मतपत्रसें अमुक स्थान पर निशान छगानेके लिए ऊँचे 
स्तरके छोग हमारी खुशामद करते हैं; हमारे घर आकर मिन्नतें करते हैं; हम पर सिफारिशें_ 
पहुँचाते हैं; व्यक्तिगत लाभ करा देते हैं या करा देनेका वचन देते हैं; हमारे क्षेत्रमें कुएं, तालाब, 
पुल, रास्ते आदिकी जो भी असुविधाएँ हैं, उन्हें दर करवानेका प्रयत्न करते हैं आदि बातें समझनेके 
लए अक्षरून्नान था सिद्धान्त-चर्चाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लोग निरक्षर हैं पर बृद्धिहीन 
नहीं हैं। प्रजातंत्रकी सैद्धान्तिक समस्याओं--विंदेशी सम्बन्ध, अर्थनीति, प्रशासनिक तंत्र और 
सामाजिक संघटनके अटठपंटे प्रइन-विपयक अथवा उनके दूरयामी परिणामोंकी उन्हें कुछ भी 
जानकारी नहीं होती। तह्दिषयक लोगोंके अतिरिक्त अन्य शिक्षित छोग--डाक्टरों, इंजीनियरों, 
व्यापारियों, लेखकींमें भी बहुत कम लोग इस प्रकारकी जानकारी रखते हैं। प्रजातंत्र तदह्दिषयक 
विद्वानोंका नहीं, अपितु आम जनताका तंत्र हैं और आम आदमी अपनी सामान्य मुश्किलोंसे परिचित 
होता हैं। अपने गाँव या क्षेत्र! कौन छोग किसकी तरफदारी करते हैं, इसे वे सररूतासे जान 
सकते हैं। वे समर्थन देनेवाले छोगोंके चरित्र तथा व्यवहार और अगर वे प्रत्याशीको जानते हों 
तो उसके रहन-सहन, वेशभूंपा और भूतकाछकी प्रवृत्तियोंसे उसकी विश्वसनीयताकों परखनेका 
प्रयत्त करते हैं। अपनेको सहूाह देने आनेवाले नेताओंकी गुणवत्ताके स्तरको भी शायद वे ध्यानमें 
रखते होंगे। भारतकी अज्ञान, जड़ या रूढ़िग्रस्त' जनताके विषयमें अपनी धारणा बचना लेनेके पूर्व 
यह याद रखना चाहिए कि 'भारतके गाँवोंके लोग दुनियाके मामलोंकी चर्चा करनेके लिए जब 
किसी पेड़के नीचे चौपाल पर जमा होते हैं, उस समय अपने गाँवका हित और कल्याण किस वातमें 
निहित है, यह जाननेके लिए वे एक-दूसरेके सहायक हो सकते हैं ।---ऐसा उल्लेख श्री होरेस अलेक्जैण्डरने 
अपने ग्रंथ 'डायडेमाज़ आफ डेमोक्रेटिक पालिटिक्स इन इंडिया'में किया है। पत्रकार अथवा 
नेताओंके अभिप्रायोंकी तोता-रटन्त करनेवाले अधंदग्ध शिक्षित वर्गंकी अपेक्षा ऐसे अशिक्षित 
लोगोंका निर्णय व्यावहारिक गृणवत्ताकी दृष्टिसे हमेशा नीचा ही होगा, यह मान' लेनेका कोई 
कारण नहीं हैं। इसके विपरीत, अगर चारों चुनावोंका पूर्ण रूपसे विश्लेषण करें तो यह कहे विना 
नहीं रहा जा सकता कि सामान्य मतदाताने अत्यन्त विलक्षण समझदारी प्रदर्शित की हैं। 


अधिकांश लोग केवल अपने-आप निर्णय नहीं कर छेते, अपितु जिसे वे अपना विश्वसनीय 
व्यक्ति मानते हैं, उसके विचारोंके अनुसार ही चलते हैं। इस प्रकारके विश्वसनीय व्यक्ति सभी 
स्थानों और समयों पर एक समान या एक वर्गके नहीं होते और छोग सरकारी अधिकारियोंके 
कथनानुसार, कर्जदाता महाजनके मतानुसारं, भूतपूव॑ राजाओं या जागीरदारोंके आदेशानूसार मत 
देते हैं या फिर धन' अथवा खान-पानके वदलेमें मत डालते हैं। यों यह कथन, समी जगह सही नहीं 
होता। फिर भी छोग अभी तक सरकारी अधिकारियोंसे घवराते हैं और उनकी वातोंमें हाँ जी, हाँ 
करते हैं; पर सदियोसे चस्त करनेवाले और र्डिवत दारा शोपण करनेवाले नौकरशाहोंके प्रति 
नके मनमें घृणा और अविश्वास भरा हुआ होता हँं। इसके अतिरिक्त यह भी सही है कि सभी 
अधिकारी एक ही दल या वर्गके समर्थक नहीं होते; अतः नौकरशाहीका प्रभाव एक समान नहीं 


| 


८ 


१९० : स्व॒राज्य दर्शन 


होता। मतदानकी गोयनीवतासे आइवस्त होनेके बाद छोग नौकरशाहीके दवावसे मुक्त हो जाते 
हैं; क्योंकि छोग उन्हें माई-बाप कहने पर भी उन्हें वैसा नहीं मानते। अगर छोग सरकारी अधि- 
कारियोंका कहना मानते होते अथवा अधिकारी हमेशा ही राजनीतिक नेताओंकी तरफदारी 
करते होते तो इतने सारे मंत्रियों या नेताओंको वारबार जिस पराजयका सामता करता पड़ता 

सकी व्याज्या नहीं की जा सकती। प्रा० बेईलेने पॉलिटिक्स एण्ड सोसायटी इन इंडिया में लिखा 
कि लोग सरकारी अधिकारी, जागीरदार, प्रतिष्ठित नेता या कर्ज देनेवाडें महाजनकी सलाहके 
(नुसार नहीं चलते हैं। इन सबके प्रति लोगोंमें बहुत अधिक सहानुभूति होगी, यह भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। दैसे भी इस वर्गके अनेक व्यक्ति निर्देलीय प्रत्याशीके रूपमें खड़े होते हैं 
और व्‌री तरह पराजित होते हैं। इस प्रकारके व्यक्तियोंका प्रभाव सीमित क्षेत्रमें ही क्रियाशील 
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रहता है, अतः विस्तृत क्षेत्रमें होनेवाले चुनावोंके परिणामों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता होगा 
यह अनुमान रूमग्राना कठिन हैं। तोसरे और चौथे चुनावों परिणामोने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि 
राजस्थान, सौरप्ट्र, उड़ीसा, मध्यप्रदेश जैसे शैक्षिक और आ्थिक दृष्टिसे पिछड़े हुए प्रदेशोंमें 
भूतपूर्व राजाओं और जमींदारोंका अभी भी बोलवाला हैं। यह विचारणीय हैं कि इस वंर्चस्वमें 
जआादरकी मात्रा कितनी हैं और सयकी मात्रा कितनी है। क्योंकि नगरोंमें अपराधी तत्व जो स्थान 
रखते हैं, लगमग वही स्थान ग्रामीण क्षेत्रोंमें यह वर्ग और इसके एजेण्ट रखते हैं। 
इन' आरोपोंमें कि घन देकर मत खरीदे जाते हैं, परोक्षत: कुछ सत्य हैं। यद्यापि घनराशिके ” 
भावमें चुनाव नहीं जीते जा सकते, तथापि केवल पैसेके वकू पर भी चुनावोंमें विजय नहीं मिल 
ग। सतदाताओंकी संख्या इतनी अधिक होती हैँ कि अगर आवश्यक मत कमसे कम मूल्य 
पर नी खरीदे जायें, तो भी खर्च बेहद वढ़ जाता हैं; इस पर भी पैसा लेनेवाला व्यक्ति या वर्ग 
उसे ही मत देगा, इसका विश्वास न होनेके कारण प्रत्याशी यों ही पैसा देनेके लिए तैयार नहीं 
होता। चुनाव पर असर डालने जितनी मात्रामें पैसेका लेन-देन सभी प्रत्याशी और दल करते हैं। 
है भी कहा जाता है कि चुनावंके समय मतदाताके नाम पर जो पैसा दिया जाता हैं, वह पैसा मत्त- 
दाताओंकों मिलता ही नहीं। प्रत्येक प्रत्याशीके आसपास उसके कार्यकर्ताओंका एक झृण्ड जमा 
हैं, जिसमें भिच्र-भिन्न प्रकारके लोग अरूग-अलुग हेंतुओंसे जुड़े होते हैं। अनुभवहीन और 
अघीर प्रत्याशीसे लोग पैसा निकलवा छे जाते हैं। चुनावके समय झुण्डके झुण्ड निकलचेवाले 
जुलूसों और उनकी सभा-समारोहोंकी आड्में चालाक कार्यकर्ता पैसा मार ले जाते हैं---इस प्रकारका 
उल्लेख प्रा० सिसिकरने अपने ग्रंथ वोटिंग वीहेवियर इन इंडिया'में तथा प्रा० रजनी कोठारीने 
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अधिक होती हैं, यह वात उनके विवरणों से स्पण्ट होती हुं। अमेश्किकी भाँति अपने यहाँ भी 
चुनाव-क्ार्यकर्ताओंकों परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे कुछ-न-कुछ पैसा देना ही पड़ता हैं, क्योंकि पैसेके 
वेल पर काम करनेवाला एक वर्ग हमारे यहाँ भी खड़ा हो गया है। पैसेके लेन-देनकी बातकों प्रा० 
वेईलेने पोलिटिकल एण्ड सोशियर चेन्‍्ज इन ओरिसा'में छायाके साथ कुश्ती! (8004७ 9० पतंग ) 
के रूपमें वणित किया है: “वचन दिये जाते हैं और छोग सिर हिलाते भी हैं; परन्तु दोनों पक्ष 
जानते हूँ कि इसमें लेन-देन कुछ नहीं होगा।” यों चुनावके ठीक समय मतदाताओंको रिप्ानेके 
लिए रास्तोंकी मरम्मत, सफाई, पुल बनवाने आदिमें दलीय और प्रभावशाली प्रत्याशी अच्छी- 
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खासी मात्रामें सरकारी पैसा खर्च करवा देता हैं और पिछड़े हुए क्षेत्रको इस तरह खर्च किए गए 
पैसेका अचानक ही पूरा-पूरा लाम भी मिल जाता हैं। 

भाषा, धर्म, सम्प्रदाय या जातीयताका चुनाव पर होनेवाले प्रभावकी वात पर विचार 
करते समय यह ध्यानमें रखना चाहिए कि ये शक्तियाँ अत्यन्त ग्रवल हैं और अत्यन्त सूक्ष्म रीतिसे 
काम करती हैं। भाषा और धर्म विश्वमें सभी जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 
यूरोपके वहुमापी राज्योंमें और अमेरिकामें भी भाषा-विषयक संच्ञानताका प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता और एक सम्प्रदायके लोग अधिकांशतः दूसरे सम्प्रदायके प्रत्याशीको मत नहीं देते। हमारे 
यहाँ भापागत आवेश अतिशय जोरदार हैं और विशेषत: बड़े-बड़े बहुभाषी नगरोंमें उसका प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता है। अपने धर्म या सम्प्रदायके प्रति छोगोंमें सहज झुकाव होने पर भी कभी- 
कभी ऐसा दिखाई देता हैं कि मतदाता किसी अन्य धमविलूम्बी या सम्प्रदायके' प्रत्याशीको मत देते 
हैं; पर धामिक जुनूनको उत्तेजित करनेवाले प्रसंगों या प्रचारका वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 
जातिको लेकर सभी भारतीय या विदेशी विद्वान्‌ यह मत प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय समाज . 
जातिवद्ध होनेके कारण सामान्यतः जनता जातिके नेताओंके मतानूसार और यथासंभव जाति- 
बंघुओंको ही अपना मत देती हैं। इस वातको सत्य सिद्ध करनेके लिए बहुत-से प्रमाण दिए जाते 
हैं। चुनाव-प्रक्रियासे सम्बद्ध अनेक प्रसिद्ध ग्रंथोंमें ऐसा प्रतियादन' किया गया है कि चुनाव, दल 
या प्रत्याशियोंके वीचमें नहीं, पर क्षेत्र विशेषकी मुख्य अथवा महत्वकी जातियों--गुजरातमें पटेलों 
क्षत्रियों और वनियों; महाराष्ट्रमें मराठा और ब्राह्मणों; मैसूरमें लिगायतों और ओक्कालिगों; 
केरलमें एलवा, नायर अर ईसाइयों; मद्रासमें ब्राह्मणों ऑर गेर-ब्राह्मणों; आंध्रमें कम्मा और 
रेड्डियों; विहारमें राजपू््तों, भूमिहरों और कायस्थों; पंजावमें अकालियों और हिन्दुओं; राज- 
स्थानमें क्षत्रियों और अन्य जातियों--के बीचका युद्ध है। ये विचार पूर्णतः स्वीकार कर लेने 
योग्य नहीं हैं। जाति-पंस्था अभी नष्ट नहीं हुई है; अतः ऐसी प्रवक सामाजिक संघटनाका प्रभाव 
राजनीतिक क्षेत्र पर पड़े विता नहीं रह सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं.कि अपनी जातिके 
प्रत्याशीकी ओर मतदाता ममत्व दिखाते ही हैं। साथ ही यह वास्तविकता भी ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि हमारे यहाँकी जातियाँ अनेक उपजातियों और बाड़ोंमें विभक्त होकर वे सब अलग- 
अलग क्षेत्रोंमें फैली हुई हैं। इन जातियोंमें बहुत-से झगड़े और आपसी कलह होते ही रहते हैं। जातिके 
परिवलसे सम्बद्ध अनेक बातें कही गई हैं; परन्तु जातिका संख्यावल और चुनावमें मिलनेवाली 
विजयके वीच अविनाभावि सीधा और स्पष्ट संबंध जोड़ देनेवाला एक भी उदाहरण किसी भी 
पर्यवेक्षक द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। श्री मीनू मसानी, श्री पीलू मोदी और 
श्री होमी दाज़ी जैसे नेता जिस क्षेत्रसे चुनकर आए हैं, वहाँ उनके जातिवन्धुओंकी संख्या नहींके 
वरावर है। जातियोंके स्थिर होने पर भी चुनाव-परिणाम इधर-उधर झोंकें खाता दिखाई देता 
हैं। जातिके बलावरका माप निकालना बहुत कठिन कार्य हैं और जातिके स्तर पर जो विदलेपण 
प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका पृथक्करणीय और प्रत्ययात्मक ढाँचा वहुत दोपपूर्ण है, इसका दर्शन 
सहज ही कराया जा सकता है। 

समग्रतः देखने पर, यह कहा जा सकता हैं कि चुनावके परिणामों पर परोक्ष और तीखा 
प्रमाव डालनेवाले परिवर्ोंका माप निकालनेमें एक मूलमूत समस्या यह है कि हमारे यहाँ अब 
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तक आयोजित सभी चुनाव आम जनताके लिए उद्देश्यहीन पठेवाजीके समाव ही बने रहे हैं। सभी 
राजनीतिक दल महत्वदरर्ण प्रश्नों--आयोजन, समाजवाद, तटस्थ विदेशनीति, गरीबी दूर करने और 
हर स्तर पर अपष्टाचार तथा प्रशासनिक शिथिलताको समाप्त करनेकी आवश्यकता--कै विपयमें 
सहमति रखते हैं। फिर भी इन प्रशनोंके आधार पर लोगोंमें जागृति छानेवाला लोकशिक्षणकार्य 
आरम्भ करनेके लिए कोई भी दल तैयार नहीं होता। परिणामतः स्पष्ट और समझमें आनेवाले 
विकल्पोंके अमावमें मतदाता क्षुद्र और विचित्र शक्तियोंके वशीमूत होकर व्यवहार करते हैं। 
राजनीतिक प्रक्रियाके रूपमें चुनावका रहस्य दिखानेके लिए गत चार आम-चुनावोंके 
परिणामोंके आंकड़ोंके आधार पर चार कोणष्टक परिशिष्टमें दिए गए हैं। पहले कोष्टकमें प्रत्या- 
ज्ियोंकी दलानुसार संख्या बताई गई हैं और वह दल और व्यक्तियोंके उत्साह और अपेक्षाका 
दर्शन कराती हैं। चुनावोंमें विभिन्न दलोंको प्राप्त मत और प्रतिशत दिखाने वाले दूसरे कोष्टकमें 
दलोंकी लोकप्रियता तथा उनके राजनीतिक वलावलूमें आ रहे परिवर्तंनकों देखा जा सकता है। 
तीसरे कोप्टकमें संसद और विवानसभाओंमें दल्ोंको प्राप्त सीटोंकी संख्या वताई गई हैं, जिससे 
राजनीतिमें उनके प्रभावका अरूग-अरूग माप निकाछा जा सकता हैं। विभिन्न दलोंमें जमानत 
जब्त करानेवाले प्रत्याशियोंकी संख्या और प्रतिशत उस दलकी दुवंलूताकी निशानी है। 
राजनीति केवल आंकड़ोंका ही खेल नहीं हैं; परन्तु इन कोष्टकों पर नज़र डालने 
कितने ही दिलचस्प परिणाम निकाले जा सकते हैं। हमारे यहाँ चुनावमें खड़े होनेवालोंकी संख्या 
काफी बड़ी होती हैं और इसमें आधेसे अधिक प्रत्याशी थोड़ा-सा भी राजनीतिक मूल्य या महत्व 
नहीं रखते हैं। इंडियन कांस्टीट्यूडन' नामक ग्रंथमें श्री ऑस्टिकके कथनानुसार “ये छोग अन्य- 
मनस्कताके दौरेमें--370 3४ 40 ० 27956०६४ 7णं०१८१७८४४ राजनीतिमें आ पड़े हैं। उनकी 
आकांक्षाएँ अत्यन्त ऊँची, अनूमव अत्वल्प और साधन वहुत ही सीमित होते हैं। ऐसे तत्व भारतीय 
राजनीतिकी निराशा और पागरूपनकी सीमा (97४72 ८० 2मते [ए&४० ्रए४८) ही 
दर्शाते हैं और प्रजातंत्रके विकासके लिए इनका अस्तित्व अत्यन्त हानिकारक हैं। हमारी दरू- 
पद्धति अभी विकसित हो रही हैं और अगर उसका उचित विकास न हुआ और आजके शंम्‌मेलेके 
समान दलोंका विघटन होकर सुदृढ़ दल खड़े न हुए तो भारतीय प्रजातंत्रमें अराजकता और निराशा- 
की मात्रा बढ़ती ही जायगी और उसी अनुपातमें ऐसे प्रत्याशियोंकी संख्या भी बढ़ती जायेगी। 
इसका कारण यह हैँ कि संगठित और शक्तिशाली दलोंके अभावमें चुनावके समय छोटे समूहकी 
अथवा अपनी स्वयंकी छोकग्रिवताके आधार पर चुनकर आ जानेकी कल्पना करके अनेक लोग 
गणितीय भूल कर बैठते हैं। हमारी चुनाव-पद्धति साधारण बहुमत पद्धति होनेके कारण उसमें 
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चिवितेंन करना आवद्यक हैं। परन्तु दरू-पद्धतिके भली प्रकार स्थापित होनेके पूर्व अगर यह 
परिवर्तन किया गया तो इन तत्वोंकों इससे प्रोत्साहन मिले विना नहीं रहेगा। भारतीय मतदाता 
ऐसे प्रत्याशियोंकों तनिक भी प्रोत्साहन नहीं देते। इनमेंसे वहुत-से छोग हार जाते हैं और बहुत 
बुरी तरह हारते हैं---बह हम पहले ही देख आए हैं। इनकी संज्या तीसरे आमचुनावमें कम थी; 
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ये चुनावके समय ऐसे प्रत्याशियोंकी संल्यामें अत्यधिक वृद्धि हुई हैं और यह अस्वस्थताका 
चोतक हं। अत: इन तत्वोंकों समाप्त करना आवधश्यक हैं; क्योंकि जिन दलों या व्यक्तियोंका 
नुनकर आना बिल्कुल संभव न हो, ऐसे ज्ञुण्डके झुण्ड प्रत्याशियों पर मतदाताओंके वीससे पच्चीस 
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प्रतिशत तक मत व्यर्थ ही चले जाते हैं। ये मत अगर अखिल भारतीय स्तर पर काम करनेवाले 
दलोंको प्राप्त हों तो उनकी शक्ति और उत्साहमें वृद्धि हो और उनके वैकल्पिक कार्यक्रमका पता 
भी जनताकों चलता रह सकता हैं। प्रत्याशीके जमानतकी रकममें अगर पर्याप्त वृद्धि कर दी जाय 
तो भी कुछ अन्तर आयेगा। कुछ लोग इस तरहका सुझाव भी देते हैं कि सरकारको मान्य राज- 
नीतिक दलोंकी स्वीकृतिके बिना किसी भी अन्य प्रत्याशीके खड़े होने पर प्रतिवन्‍्ध लगा देना 
चाहिए। परन्तु इस औपधिकी प्रक्रिया मूल रोगसे भी अधिक भयंकर है और इससे स्वयं प्रजा- 
तंत्रके अस्तित्वके लिए ही खतरा उत्पन्न हो जायगा। सन्‌ १९१९के वाद जर्मनीमें ऐसा ही एक 
प्रयोग किया गया था और उसके परिणाम वहुत ही भयंकर आए थे। 

दूसरे, प्रजातांत्रिक देशोंमें--विशेषतः विकासशील देशोंमें---सत्तामें आनेवाले दलके लिए 
अपनी छोकप्रियताको वनाएं रखना और संगठनको सुदृढ़ रखना बहुत कठिन' काम हैँ। विकास 
कार्योकी तमाम मुश्किकों और उनकी मंद गतिके कारण समाजके सभी वंगेकोी और विशेषतः 
पिछड़े हुए वर्गोको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और शोर मचानेवाले लोगोंको इससे बोलनेका 
अवसर मिल जाता हैं। साथ ही, सत्ता-प्राप्ति स्वयं ही दलमें विघटन और. भ्रष्टाचार उत्पन्न 
करती है; परन्तु दो दशकों तक सतत और सर्वत्र सत्ताका उपभोग करते रहने पर भी कांग्रेस 
दलको मिल रहें समर्थनकी मात्रामें बहुत अन्तर नहीं आया हैं। सन्‌ १९५७में कांग्रेसको छोक- - 
सभाके चुनावमें लगभग ४७ प्रतिशत मत मिले थे और सन्‌ १९६७में ४१ प्रतिशत मत मिले। 
सन्‌ १९६७का वर्ष शासन करनेवालोंके लिए सबसे खराब वर्ष था। अकाछ, आथिक गिरावट 
और आन्तरिक कलूहसे लोग त्रस्त हो गए थे, फिर भी शासकदलके समर्थकोंकी संख्यामें बहुत 
बड़ा अन्तर नहीं आया, जो आइचर्यजनक तो हैं ही, साथ ही इस आशंकाको जन्म देनेवाला भी 
हैँ कि राजनीतिक दृष्टिसे छोग' जाग्रत भी हैं या तहीं। समर्थकोंका यह स्थिर प्रतिशत कांग्रेसकी 
संगठन शक्ति और विरोधी दलोंकी निर्वेलता ही बताता हैं। इस दावेमें कोई सचाई नहीं हैं कि 
कांग्रेस दल उखड़ चुका हैं; क्योंकि अन्य कोई भी राजनीतिक दल इसके चौथाई मत श्री प्राप्त 
नहीं कर सका हैं। फिर भी चुनावोंके परिणाम यह तो वंताते ही हैं कि कांग्रेसकी छोकप्रियतामें 
घीमी, किन्तु स्पष्ट कमी होती गई हैं। सन्‌ १९६७में चार-पाँच प्रतिशतके रूगभग प्लव्मान' 
(09778 ) मतोंकी स्थिति पहली ही वार दिखाई देती हैं। सुविकसित प्रजातंत्रोंमें भी ऐसा 
ही होता हैं और प्लव्मान मतोंकी मात्रा दो या तीन प्रतिशतसे अधिक नहीं होती। परन्तु समान 
दक्ति रखनेवाले 'राजवीतिक दलोंके कारण वहां इन मतोंका प्लवन' निर्णायक परिणाम उत्पन्न 
करता हूँ। दूसरे रूपमें कहें तो चुनावके परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि भारतमें प्रजातंत्रकी नींव 
तो तैयार हैं, पर उस पर निर्माण करनेमें शिक्षित वर्ग असफल सिद्ध हुआ हैं। अन्य प्रजातंत्रोंकी 
भाँति हमारे यहाँ भी मतदाता अपनी पसंद दशनेवाला हो गया है, जो इस वातका प्रमाण है कि 
हमारे यहाँ प्रजातंत्रकी जड़ें जमती जा रही हैं। चिन्ताकी वात केवल इतनी ही हैं कि शासक- 
दलकी तुलनामें अन्य देशव्यापी दर अत्यन्त दुर्वल हैं और वे अपनी शक्ति और ऐक्य स्थिर नहीं 
रख पाते। जनसंघको अगर अपवाद मान लें तो समी दल आन्तरिक झगड़ोंमें ही अपनेको नष्ट 
करते जा रहे हैं। पहले चुनावमें १६ प्रतिशत पानेवाला प्रजा-समाजवादी दल तेज़ीसे अवनति 
प्राप्त कर सन्‌ १९६७में केवछू ३" ०८ प्रतिशत मत ही प्राप्त कर सका हैं। साम्यवादी दल, जो 
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तीन प्रतिशतसे बढ़कर दस प्रतिशत तक पहुँच गया था, वह १९६७में पुनः पाँच प्रतिशत पर 
आ गया है। स्वतंत्र पार्टीकी शक्ति तेज़ीसे बढ़ी हैं; परन्तु उसका स्वरूप अभी बन ही रहा हैं, 
अतः उसके विपयमें अभी कुछ भी कहना असामयिक माना जायगा। आन्तरिक संगठनकी दृष्टिसे 
जनसंघ सबसे अधिक सुदृढ़ रहा हैं और सचह वर्ष तक उसने अपने अनुशासन और दलीय एकताको 
सदा बनाए रखा हैं! उसकी शवितिमें इकसमान वृद्धि हो रही है; परन्तु उसके विकासकी गति 
भेद बहुत है। पहले चुनावमें ३ प्रतिशतसे आरम्भ कर आज लगभग ९ प्रतिशत तक वह पहुँच 
चुका है। कांग्रेसके विकल्पमें काम कर सकनेकी स्थितिमें पहुँच पानेके लिए उसे अभी बहुत लम्बी 
मंजिल तय करनी है। साम्यवादियोंमें उत्पन्न विग्रहको प्रजातंत्रकें विकासकी दृष्टिसे स्वागत 
योग्य मानें, तो भी प्रजातंत्रमें श्रद्धा रखनेवाले समाजवादियों और स्वतंत्र पार्टीके आन्तरिक कलह 
अत्यन्त शोचनीय हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों और छोटे समूहोंके पक्षमें प्रतिशत ३२से घटकर २१ 
तक आ गया हैं। परन्तु फिर भी आज किसी भी अन्य राजनीतिक दलकी अपेक्षा उनका दोगुना 
प्रभाव है। कांग्रेस दलके विंकल्पमें काम कर सकनेवाला दल निविवाद रूपसे विकसित न' होनेके 
कारण जनताके लिए या तो कांग्रेसको या फिर आँख वन्दकर इनमेंसे किसी एकको पसंद करना 
ही शेष रह जाता है। सन्‌ १९६७के चुनावके वाद प्रादेशिक स्तर १९ जनताको प्राप्त अनुभव 
इस वातका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 

कांग्रेस और साम्यवादी दलके अलावा किसी अन्य दरूको अपनी लोकप्रियताका पूरा लेखा- 
जोखा मिलता दिखाई नहीं देता, कारण कि शक्तिके अनुपातमें उनके प्रत्याशियोंकी संख्या बहुत अधिक 
होती है। चुनावमें हार-जीतका अनुमान छूगावा बहुत कठिन होने पर भी इस प्रकारके प्रत्याशी बहुत 
अधिक संख्यामें और अत्यन्त दयनीय स्थितिमें हारते हैं; इस बातको अस्वीकृत नहीं किया जा 
सकता। इस मामलेमें सवसे विचित्र दृष्टिकोण जनसंघका हैं। उसके अनेक प्रत्याशियों द्वारा जमा- 
नतें जब्त कराये जाने पर भी वह प्रत्येक चुनावमें अपने प्रत्याशियोंकी संख्यामें सतत वृद्धि करता 
जाता हैं। यह दल या तो अपने कार्येकर्ताओंके असीम उत्साहको सम्हाल नहीं पाता या फिर 
मिल सकनेवाले सभी मतोंका संचय कर प्रमुख स्थान बनाए 'रखनेकी नीति पर अमल कर रहा 
हैं। यह सवसे अधिक आइचर्यजनक वात हैं कि आथिक व्ययकी चिन्ता उसे नहीं करनी पड़ती। 

संघीय स्तर पर कांग्रेसका वहुमत कम होता जा रहा हैं; परन्तु वह अभी तक टिकी रही 
हैं। पहले तीन चुनावोंकी तुलनामें सन्‌ १९६७में प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेसकी पकड़ पर्याप्त 
मात्रामें शिथिल हुई हैं। आंध्र, महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात, असम और कास्मीरमें कांग्रेसका 
स्पप्ट बहुमत होनेके कारण वहां स्थिर शासन स्थापित हो सका है। मद्रास, केरल और उड़ीसामें 
कांग्रेस पराजित हुई और वहाँ उसके विकल्प रूपमें अन्य दल या दलोंका स्थिर शासन स्थापित 
हुआ। अन्य राज्योंमें कांग्रेस संस्थावरमें सबसे वड़ा दल होने पर भी चुनावके परिणाम तथा 
चुनावके बाद आन्तरिक कलहके कारण कांग्रेसने अपना स्पष्ट वहुमत खो दिया हैं और अछूग-अलूग 
दल्लेंकी सरकारें स्थापित हुई हैं। स्पप्ट रूपसे यदि कोई भयंकर कठिनाई सामने न भी हो तो 
भी संयुक्त विधायक दलोंकी सरकार रूम्वे समय तक चल नहीं सकतीं। सत्ताकी खींचतान, स्वार्थ- 
पूर्ण पक्षपात और कार्यक्रम विषयक मतभेद संविद सरकारोंको थोड़े ही समयमें तोड़ डालते हैं। 
यूरोपके कितने ही छोटे देझोंमें इस प्रकारकी सरकारें काम करती हैं; परन्तु हमारे यहांकी और 


चुनाव-तंत्र और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया : १९५ 


उनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ विल्कुल भिन्न होनेके कारण ऐसे शासनतंत्रोंकी अपेक्षा यहाँ नहीं की 
जा सकती। न्‍ ः 

चुनाव-परिणामोंकी राज्योंके अनुसार समीक्षा करनेसे पता चलता है कि कांग्रेसका स्थान लेनेकी 
क्षमतावाला अन्य कोई दल अभी तक दिखाई नहीं देता) चुनाव-आयोग द्वारा स्वीकृत नए नियमके 
अनुसार अन्य किसी भी दलूको सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंमें मान्यता नहीं मिली है। अपने 
आपको राष्ट्रीय कहलानेवाले दल भी वस्तुतः तो स्थानीय दल ही हैं। अखिल भारतीय स्तर पर अपनी 
शक्ति बढ़ानेके बदले वे अपने-अपने स्थानीय गढ़ोंमें ही शक्ति-संचय करनेमें प्रयत्तशीरू हैं। साम्य- 
वादी और स्वतंत्र पार्टके अनूभवोंसे यह सिद्ध होता हैँ कि उक्त तरकीब काफी कामयाब हुई हैं 
और उससे न केवल राज्योंकी विधानसभाओंमें ही, अपितु संसदमें भी अधिक स्थान प्राप्त किए जा 
सकते हैं। इस पद्धतिको न अपनानेके कारण प्रजा-समाजवादी दकूको बहुत अधिक हानि सहन 
करनी पड़ी है। इस प्रकारका विचार बहुत ही घातक है, क्योंकि अगर विभिन्न दल अरूग-अरूग 
दलोंके साथ संयुक्त हो जायें तो राजनीतिक वैमनस्यकी तीब्रताके साथ-साथ प्रादेशिक भावनाएँ भी 
फैलती जायेगी। राज्योंमें अलग-अलग दलोंके झण्डोंके नीचे स्थिर शासनतंत्र स्थापित किए जा 
सकते हैं; परन्तु इससे केन्द्र सरकारकी स्थिरता और समन्वय शक्ति पर बहुत बड़ा आघात होगा 
ओर (अ्र८व पाश्अं०४०] 07०८) प्रदेशोंको संकलित रखनेवाली एकमात्र कड़ी वन| जायगी। अगर 
प्रादेशिक हितोंका प्रइन उम्र बन' जायेगा तो अमेरिकन राज्योंके इस अनुभवको नहीं भूलना चाहिए 
कि संघके विभाजनकी प्रक्रिया भी आरम्भ हो जायगी। अगर राष्ट्रव्यापी दल खड़े नहीं होंगे तो 
चुनावकी प्रक्रिया राजनीतिक विधटन को वेग देनेकी महत्वयूर्ण भूमिका अदा करेगी। 

इस संदर्भमें लोकमतके ध्रुवीकरणका प्रइन' महत्वपूर्ण बन' जाता हैं। श्रुवीकरणके विषयमें 
वहुत-सी चर्चाएँ होती हैं और अलूग-अरूग मत प्रस्तुत किए जाते हैं। रूढ़िग्रस्त (दक्षिणपंथी) और 
प्रगतिशील (वामपंथी) दलोंके वीच लोकमत वँटता जा रहा है या नहीं, इसकी चर्चा करनेमें दो बड़ी 
कठिनाइयाँ हैं। पहले तो यह सिद्ध ही नहीं होता कि मतदाता विवेकपुवंक और दलके सिद्धांतोंको 
भली प्रकार समझकर मत देते हैं। दूसरे, यह कहना भी कठिन हैं कि अधिकांश राजनीतिक दलोंको 
टोनोंमेंसे किस श्रेणीमें रखा जाय। सामाजिक दृष्टिसे पुरातनपंथी जनसंच आशिक मसामलोंमें उम्रपंथी 
हैं। आशिक क्षेत्रमें रूढ़िग्रस्त माना जाने पर भी स्वतंत्र दल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर 
गतिशील माना जाना चाहिए। कांग्रेस दलके सिद्धान्त गतिशील हैं, पर व्यवहारमें वह ठहरा हुआ-सा 
दिखाई देता हैं। फिर भी अगर प्रचलित विभागोंको स्वीकार कर चुनावोंके परिणामों पर विचार 
करें तो पता चलेगा कि उद्यामवादी पक्षोंको प्राप्त मत १९से २१- प्रतिशत हो गए हैं; जबकि 
रूढ़िग्रस्त दलोंका वर ३ प्रतिशतसे बढ़कर १७ प्रतिशत" हो गया हैं। इस पर भी पहले और 
अन्तिम चुनावकी तुलनामें कांग्रेसने मात्र पाँच प्रतिशत ही मत खोये हैं। दक्षिणपंथियों और वाम- 
पंथियोंको जो लाभ हुआ दिखाई देता हैं, वह छोटे दलों और निर्देलीय प्रत्याशियों द्वारा खोए 
११ प्रतिशत मतोंसे ही हुआ है। इस प्रक्रियाको ध्रुवीकरणका नाम देना उचित नहीं। अराजक 
तत्व साफ होते जा रहे हैं और संगठित (जनसंघ) और साधन-सम्पन्न (स्वतंत्र पार्टी) दलोंको छाभ 
मिल रहा है। इस प्रक्रियामें जनताका श्रुवीकरण नहीं हो रहा है; वल्कि चुनावके अग्नितापमें 


हे 


दलोंकी संगठन-शक्तिकी कड़ी परीक्षा हो रही हैं, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा। 


१९६ : स्वराज्य दर्शन 





गांधीजीको पं० नेहरू द्वारा श्रद्धांजलि 
हमारी जिन्दगीसे दीप बुझ गया हें... 
सर्वत्र अन्धकार फंला चुका हैं... 
प्रकाश बुझ गया है मेने यह कहा, 
पर में गलत था। 
क्योंकि 
इस देशमें जो प्रकाश प्रकट हुआ था 
वह कोई साधारण प्रकाश न था। 
वह प्रकाश दिखाए बिना नहीं रहेगा । 
ओर सारा विश्व उसे देख सकेगा, 
ओर वह प्रकाश असंख्य हृदयोंको 
शान्ति प्रदान करता रहेगा।' 
([६०-१-१९४८ जाकाणवाणी] 


(2 


प्नं० स्तेछरूव्के प्रनल्ति शांध्यीजीव्की धश्ववछा 


“जब मैं नहीं हँगा तब वह मेरी डी भाषा रदेगा।' 


| 


गैर-कांग्रेसी 
राज्य सरकारोंके 
मुख्य मंत्री 
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केरलमे कम्युनिस्ट (मावसं०) दलूके मेता पश्चिमी वंगारूमें बंगला कांग्रेरवे। नेता 
श्री ई० एस० एस० नम्बृदरोपाद श्री अजय मुखर्जी 


१० ५४ राजनीतिक दल-पर्द्धाति 


राज्य और राजनीति मानव-समाजके समान ही प्राचीन होने पर भी उसका वाहन 
हर यूगमें वदरूता रहा हैं। आधुनिक युूगमें राजनीतिका सबसे बड़ा वाहक परिवल राज- 
नीतिक दल हैं; अतः किसी भी प्रजातांन्िक देशमें प्रवर्तित राजनीतिक दलोंके वलावलू 
तथा उनके आपसी सम्वन्धोंको अगर समझा न जाय तो उस देशके संविधान या राजतंत्र- 
का अध्ययन हमें परिस्थितिका वास्तविक चित्र नहीं प्रदान कर सकता। पिछले डेढ़-दो 
सो वर्षामें ही जगत॒के राजनीतिक दलोंके उद्भव और विकासका इतिहास समाविष्ट हो 
जाता हैं। अपेक्षाकृत नये कहे जा सकनेवाले इस परिवरूकी गहराईसे मीमांसा करनेका 
काम अभी आरम्मिक अवस्थामें ही हैं। राजनीतिक दलोंकी उपयोगिता और उनमें निहित 


खतरों, आधुनिक राजनीतिमें और विशेषतः प्रजातांत्रिक राजनीतिमें उसका स्थान और 
उससे उत्पन्न परिणाम आदिके मामलोंमें अनेक मतभेद और चर्चाएँ वरावर चलती रही हैं। 


दल-पद्धतिके आरम्मिक वर्षोमें--आजसे केवल दो सौ वर्ष पूर्व॑--राजनीतिक दलोंको 
उपद्रव करनेवाले पड्यंत्रकारियोंकी टोलियोंके समान माना जाता था। परिणामतः शुद्ध 
आर संतुलित राज्यतंत्रके इच्छुक और प्रामाणिक नेता इससे सर्वथा अलग 'रहनेका ही प्रयास 
करते थे। अमेरिकाके पहले राष्ट्रपति जारज वाशिगटनने अपने विदाई-भापणमें अपने राष्ट्र 
वन्बुओंको विशेष वरू देकर इस प्रकारकी दलवन्दीसे दूर रहनेकी सलाह दी थी। उस 
कालके लेखकों और विचारकोंमें भी राजनीतिक दलोंके प्रति घृणा और संदेह प्रवल रूपमें 
दिखाई देते हैं। 

आधुनिक राजनीतिमें प्रजातंत्रका ज्यों-ज्यों विकास होता गया; त्पयों-त्यों जनता 
आर शासनतंत्रके वीच श्ंखलारूप वन सकनेवाले और प्रजातंत्रमें अनिवार्यतः प्रकट होने 
वाले मतभेदों ओर विग्रहोंकी सीमामें रख सकने वाले दलीय-संगठनोंकी आवश्यकता 
समझमें आने रूूगी और राजनीतिक दलोंके विपयमें दृष्टिकोण भी बदलने रूगा। दलीय- 
व्यवस्थाका निर्माण करने तथा सबसे पहले उसका वौद्धिक बचाव करनेका श्रेय इंग्लैण्डके 
नेताओंके हिस्सेमें आता हैं; परन्तु उसका वास्तविक और महत्ववूर्ण गंभीर अध्ययन इस 
समय सबसे विशाल पैमाने पर अमेरिका और फ्रांसमें हो रहा है। इन अध्ययनोंके परिणाम- 
स्वरूप दलके उद्भव-कारणों, उद्देश्यों, का्यंवाहियों और राजनीतिगें उसके महत्त्वपूर्ण स्थान 
विपयक धारणामें आमूल परिवर्तन हो रहा हैं। साथ ही इन अध्ययनोंसे रूगमग यह सिद्ध 
हो गया हैँ कि राजनीतिक दलोंके विषयमें जनतामें प्रचलित घारणाओंमें वास्तविकताकी 
अपेक्षा अनेक वार कल्पना और भावनाकी मात्रा अधिक होती हैं और दलके नेता इस 
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मामलेमें जनताका भ्रम दूर कर उन्हें सही वस्तुस्थितिसे परिचित करानेके बदले ऐसे भ्रमको 
पुष्ट करना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। 

राजनीतिक दलोंका व्यवस्थित और वास्तविक स्तर पर अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ 
यह मत बनाए हुए हैं कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करता और यथासंभव हरूम्बे समय तक 
उसको बनाए रखना सभी राजनीतिक दलोंका प्राथमिक और मूलभूत ध्येय होता है। 
प्रजातांत्रिक देक्षोंमें लोगोंको संतुष्ट किए बिना अथवा अन्ततः उनके कामोंको पूरा करनेका 
दावा किए विना कोई भी व्यक्ति या संस्था लम्बे समय तक सत्ताका उपभोग नहीं कर 
सकती; परिणामतः नेता लोकसेवाकी बवृत्ति अपनाते हैं अथवा उसका दिखावा करते हैं। 
समाजके एक अंगके रूपमें संमाजमें हो रहे अन्यायों और अव्यवस्थाओंके, कारणोंको समझ 
कर उसका उपाय सुझानेवाली स्पष्ट या अस्पष्ट विचारधारा तथा अच्छे-बुरे या सही- 
गलत सम्बन्धी व्यक्तिगत घारणाओं तथा अश्रद्धा-अश्वद्धासे भी वहुत-से लोग परिचालित होते 
हैं। दलित या दुःखी लोगोंके लिए किए कल्याण कार्यों द्वारा आत्मसंतोष प्राप्त करने और 
लोकहितकी भावनासे प्रेरित हो उनसे संघर्ष करनेवाले अनेक आत्मत्यागी लोग हर समं/जमें 
और हर कालमें होते रहे हैं। फिर भी, अधिकांशत: सामान्य 'राजनीतिज्ञोंमें लोगोंके लिए 
कल्पाण-कार्य करते अथवा वैचारिक तत्वनिर्णयकी अपेक्षा सत्ता प्राप्त करनेमें विशेष रुचि 
होती हैं ओर प्रजातंत्रमें अकेले-अकेले काम करनेमें कुछ भी उपलूब्ध नहीं हो सकता; 
अतः वे राजनीतिक दलोंमें सम्मिलित होते हैं और उनमें बने रहते हैं। 

सत्ताके प्रकार, स्वरूप और प्राप्ति-विपयक समस्याओंके सम्बन्धमें आधुनिक राज- 
मीति-विशारदोंमें उप्र विवाद चल रहा हैं। यह भी मान लेना ठीक नहीं हैं कि सेवाकी 
अपेक्षा सत्तामें रुचि रखनेवाले सभी राजनीतिज्ञ दंभी या दुर्जन हैं। प्रतिष्ठा और अर्थलाभके 
लिए सत्ताके पीछे दौड़तेवाले लोगोंकी संख्या बहुत बड़ी होने पर भी उदात्त आदशोको 
अपनानेके साथ-साथ समाजके ऊटपटाँग प्रश्नोंकोी हल करने अथवा जनताकी कठिनाइयोंको 
दूर करनेके लिए सत्ताका उपयोग करनेकी कमोवेश आकांक्षा बहुत-से महानुभाव रखते हैं। 

स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए विदेशी शासनके विरुद्ध जूझने वाले भारतके करोड़ों 
नाग़रिकोंके लिए आजसे पचीस-तीस वर्ष पूर्वकी राजनीति सत्ताका क्षेत्र न होकर तितिक्षाका 
क्षेत्र थी। राजनीतिमें आनेवाले स्वाभिमानी और तेजस्वी लोगोंको तत्काल छाम होनेकी 
कुछ भी संभावता न थी, उन्हें तो केवछ हानि' और यातनाएँ ही भोगनी पड़ती थीं। अतः 
उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि भावनाशील, त्यागी और निस्पृही छोग ही आन्दोलनोंमें 
टिके रह सकते थे। परिणामस्वरूप राजनीति धूर्णतः सेवाका क्षेत्र है; सादगी, त्याग और 
सेवा-मावना राजनीतिक नेताओंके अनिवाय लक्षण हैं; यह धारणा हमारे यहाँ विशेष 
रूपसे दृढ़ हो गईं। गांधीजीने राजनीतिमें मानव-मूल्यों और नीतिभावना (क्रपा/षफ्रांशंगरह ध्याते 
गाणा4ञंग्रह) का आदर स्वयं प्रस्तुत कर जनताके मनमें उसे गहरे उतार दिया था। ऐसी उच्च 
परम्पराके कारण राजनीतिक नेताओं और उनकी उदार मनोवृत्तिसे सम्बद्ध जो अपेक्षाएँ हमारी 
जनता रखने रूंगी हैं, उन्हें विश्वमें कोई भी दर या नेता संतुष्ट नहीं कर सकता। 

सन्‌ १९४७के बाद भारतकी राजनीति सत्ताकी राजनीति बन गई। सत्ता द्वारा 
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राम प्राप्त किया जा सकता है, इस संभावनाके उदय होनेसे अवसरवादियोंके झुण्डके झुण्ड 
इस क्षेत्रमें आ मिले। तितिक्षाकी परम्परासे अभ्यस्त और उसमें जैसे-तैसे टिके रहनेवाले 
कितने ही पुराने नेता भी इस नए रंग' में रंग गए। राजनीतिक संस्थाओंकी दुर्वलूता, 
प्रशासनिक अक्षमता, मतदाताओंकी अनुभवहीनता और शासनकी कुर्सी पर आसीन; परल्तु 
अकुशल नेताओंके कारण इस प्रकारके छोग छाभमें भी रहे। स्वतंत्रता-आन्दोलनके प्रति 
उपेक्षा भाव रखनेवाले और समय पड़ने पर उसकी हँसी उड़ानेवाले अथवा उसका घोर 
विरोध करनेवाले छोगोंको भी कभी-कभी सबसे पहले सत्ताका लाभ हुआ हैं, यह वात 
विचित्र रूगने पर भी सत्य है। गाँधीजी जैसे छोकोत्तर नेताओं द्वारा स्थापित उच्च 
परम्पराओोंकी अवगणना करने या सार्वजनिक रूपसे उसका विरोध करनेकी शर्किति था साहस 
इन नए नेताओंमें नहीं था। फरूतः उनकी वाणी और व्यवहारके बीच बहुत वड़ा अन्तर 
दिखाई देने लगा और वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जनता द्वारा रखी गई अपेक्षाकृत 
अधिक असपेक्षाएँ और नए नेताओंका अधिक निचला स्तर--इन दोनोंके वीचके विशाल 
अन्त रके कारण राजनीतिक ढंगसे जाग्रत जनतामें नैराइय और उदासीनताका वातावरण उत्पन्न 


पु 


हो गया है और हमारी दलीय-पद्धतिके निर्माणमें उसका दूरगामी प्रभाव पड़ने रूगा हैँ। राज- 
नीतिक दलोंकी ओरसे हो रहे प्रचारमें लोग कितनी मात्रामें विश्वास रखते हैं और मतदाताओंका 
कितनी मात्रा्में सिद्धान्तके आधार पर समर्थन प्राप्त किया जा सकता हैं; इस पर राजनीतिक 
दलोंके स्वहप और वलावरूका बड़ा आधार निहित हैं। अगर छोगोंके मनमें निराशा और 
उदासीनता घर कर जाए और छोग 'ाजनीतिसे निलिप्त हो जायें तो यह मान' लेना चाहिए 
कि प्रजातंत्रके उन्मूलनका वातावरण तैयार हो गया हैँं। यद्यपि प्रजातंत्रमें राजनीतिक दलों 
और नेताओोंके दृपषणोंको लेकर प्रजाकों सतत चौकसी करनी पड़ती हैं और आवश्यकता 
पड़ने पर अपनी मतशक्तति द्वारा शासन-तसत्तामें परिवर्तन भी करना पड़ता है; तथापि जनताको 
भी अपनी अपेक्षाओंका स्तर वास्तविक घरातल पर रखना चाहिए। राजनीति और राजनीतिक 
दल्ोंमें कुछ दोष होते ही हैं और इन्हें दूर करनेका सतत प्रयास भी करना पड़ता है; 
फिर भी समाजकी सभी कठिनाइयों और दोपोंको शासन या राजनीतिक दलोंके मत्थे मढ़ना 
उचित नहीं हैं। विश्वके अन्य प्रजातांत्रिक देशोंके राजनीतिक नेताओं या दलोंकी तुलनामें 
हमारे देशमें राजनीतिक अकुझलता और श्रप्टाचार बहुत अधिक मात्रामें है--यह मान लेनेका 
कोई कारण नहीं हूँ। परम्परा और अनुभवोंकी दृष्टिसे देखें तो अन्य किसी भी प्रजातंत्रमें 
जो परिस्थितियाँ होती हैं, छगभग वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे यहाँ भी हैं--इसको ध्यानमें 
रखकर ही हमारे यहाँके राजनीतिक दलों और पद्धतियोंकी चर्चा होनी चाहिए। 

हमारे देशमें अनेक दल और समूह हैं और यह अनुमान किया जाता हैं कि उनके 
वीच चुनाव करते समय जनता उल्झनका जनुमव करती हैं। वस्तुतः यह कथन सत्यसे 
बहुत दूर हं। पहले आमचुनावके समय राजनीतिक दलोंको स्वीकृति प्रदान करनेके लिए 
कोई निश्चित मानक न होनेके कारण चुनाव-आयोगने पर्याप्त उदारतासे स्वीकृति दे दी 
थी। अखिल भारतीय दलके रूपमें मात्र १४ दलोंको तथा प्रादेशिक स्तर पर केवरू ५९ 


जे 
् 


दलोंको स्वीकार किया गया था। तीन प्रतिशत मत-प्राप्तिके आधार पर चार दलोंको अखिल 
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भारतीय दलके रूपमें और १२ दलोंको प्रादेशिक दलोंके रूपमें स्वीकृत किया गया था। 
सात दलों द्वारा अखिल भारतीय और ४३ दलों द्वारा प्रादेशिक दलोंके रूपमें मान्यता 
प्राप्त करनेके लिए प्रस्तुत आवेदनोंको अस्वीकृत कर दिया गया। तीसरे आम-चुनावके 
समय स्वीकृतिकी पद्धति बदल दी गई और केवल कांग्रेसकों ही सभी प्रदेशों और क्षेत्रोंमें 
दलके रूपमें स्वीकृति दी गई, जबकि अन्य सभी दल एक या अधिक प्रदेशोंके दलके रूपमें 
स्वीकार कर लिए गए थे। इस प्रकार कुल ३६ दलोंको स्वीकृतिका छाम दिया गया था। 
और चौथे आमचुनावमें सभी छोटे-बड़े दलोंको मिलाकर ६०से ७० दल मैदानमें उतरे थे | 

चौथे आम-चुनावके वाद राजनीतिकी परिवर्तित प्रकृतिके कारण बहुत-से नए दल अस्तित्वमें 
आए हैं। उनमेंसे कुछ तो पुराने दलोंमें हुए विग्रहके कारण उसीके अंश रूप हैं और कुछ दलोंके 
थोड़े-बहुत संयोजनसे उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दल 
संगठन या वैचारिक तत्वकी दृष्टिसे अत्यन्त 
कमजोर होते हैं; अतः उनका लम्बे समय तक 
टिके रहना संभव नहीं। फिर भी अगर उनका 
समावेश कर लिया जाय तो भी अपने देशके 
। विस्तार और वैविध्यको ध्यानमें रखनेसे हमारे 
५ 5। यहाँ राजनीतिक दलोंकी संख्या बहुत कम ही 
रे 22 +- मानी जायगी। वास्तविकता तो यह है कि 





छू थट्टि हि हु विविध समूहों, हितों और भावनाओंकी 
? छि दि ि प्रतिध्वनि पैदा कर सकनेवाले दलोंकी कमी है 
१४ और उनके अभावमें अनेक व्यक्तियोंको निर्देलीय 


प्रत्याशीके रूपमें अकेले ही चुनावके मैदानमें उतरना पड़ता है। इंग्लैण्डके समान छोटे-से देशमें 
भी--जो एकात्मभावी है--चौदह दल हैं। हमारे यहाँकी अपेक्षा कम वैविध्यवाले देश अमेरिकामें 
लगभग चालीस दल हैं। अत्यधिक चचित फ्रांसमें राजनीतिक दलोंका सर्जन-विसर्जन हमेशा चलता ही 
रहता है, अतः वहाँ उनकी निश्चित संख्या बताना कठिन है। फिर भी, यह संख्या तीससे कम तो हो 
ही नहीं सकती। | 

हमारे देशके लगभग ६०-७० राजनीतिक दलोंमेंसे अधिकांश तो मौसमी दल हैं. 
और चुनावका मौसम समाप्त होते ही, जिस तरह भादोंके महीनेमें भिण्डियाँ गायब हो 
जाती हैं, उसी तरह ये गायव हो जाते हैं। इनमेंसे बहुत-से दलोंके पास तो संगठन और 
साधनके नाम पर कुछ भी नहीं है और अगर उन्हें प्राप्त मतोंका हिसाव लगाया जाय 
तो मालूम हो जायगा कि उनके वलूकी तुलनामें उनकी आवाज़का शोर बहुत अधिक होता 
है। आम-चुनावके वीच हजारों सीटोंकी हार-जीतकी लड़ाई लड़ी जाती हैं, उस समय 
बहुत-सी सीटें जीतनेकी वात अगर छोड़ भी दें तो भी सौसे अधिक प्रत्याशियोंको ढुंढ़कर 
खड़ा करनेकी शक्ति भी दससे अधिक दल्ोंमें नहीं है। इतना ही काफी नहीं हैं, किन्तु 
उनमेंसे ८०-९० प्रतिशत दल तो मात्र अस्तित्वके अछावा कुछ भी नहीं रखते। यह स्थिति 
कुछ अंशोंमें स्वतंत्रता-प्राप्तिके पूर्वका परिणाम हैं। 


२०० $ स्व॒राज्य दर्शन 


स्वातंत्य आन्दोलनका इंडियन नेशनल कांग्रेसके मंचपर सूत्रणात हुआ और इन 
आन्दोलनोंके संचालनमें इस दलने मुख्य योगदान किया। परिणामतः उसका संगठन शक्ति- 
शाली हुआ। देशके कोने-कोनेमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, अनेक शक्तिशाली तथा साधन-सम्पन्न 
लोग उसमें सम्मिलित हुए और जनताकी आवाज बुलंद करनेके लिए महत्वपूर्ण साधनके 
रूपमें इसने काम किया। स्वतंत्रता प्राप्त करनेका ध्येयः मुख्य और तात्कालिक महत्वका 
होनेके कारण विभिन्न विचारधारा वाले देशभक्त भी कांग्रेसमें सम्मिल्ति हो वर्षो तक 
काम करते रहे, उसके एक सैनिक बने रहकर उसके कायेक्रमोंके निर्माण और प्रचार-प्रसारमें 
अपना योग देते रहे। इस कारण कांग्रेसमें विचार-सरणीकी एकसूत्रता न रही और भावी 
समाजके स्वरूप और निर्माणके विषयमें विभिन्न विचारधाराके छोग एकजुट होकर स्वतंत्रता- 
के एकमात्र रूक्ष्यको प्राप्त करमेकी कोशिश करने लुंगे। इस प्रकार यह स्वतंत्रताका मंच 
बनी; पर साथ-ही-साथ, संगठनकी दृष्टिसे अतिशय' व्यापक और सुदृढ़ दलके रूपमें उसका 
विकास हुआ और जनताकी भक्तिका एकमात्र भाजन वनी। फिर भी, मुसलमानोंमें इसका 
असर सीमित ही रहा और इस सम्प्रदायके सबसे महत्वपूर्ण प्रवक्‍्ताके रूपमें मुस्लिम लीग सामने 
आई। कुछ दूसरे राजनीतिक दलोंके होने और प्रादेशिक क्षेत्रमें उचका कुछ महत्व होने पर 
भी राष्ट्रीय राजनीतिमें इन दो दलोंका ही विशेष महत्व रहा। विभाजनके कारण मुस्लिम लीगके 
बहुत-से नेता भारत छोड़कर पाकिस्तानको चले गए और केवल इतना ही नहीं, अपितु लीगकी 
आरम्मिक संकुचित साम्प्रदायिक भावनाओंके कारण उसके अनुयायी कहलानेमें भी बचे हुए 
लोगोंको खतरा दिखाई देता था; अतः कांग्रेस स्वतंत्र भारतका एकमेव दरू वन गया। 

भारतीय समाजके प्रत्येक क्षेत्रमें आमूल परिवर्तन करना आवश्यक था और इन 
परिवर्तनोंका नेतृत्व राज्यके प्रशासनतंत्र द्वारा नहीं; वल्कि समाज-सेवा द्वारा जनताका 
विश्वास प्राप्त कर लेनेवाली संस्था ही कर सकती हैं। इस मान्यताके आधार पर ही 


पु 


गांधीजीने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के वाद कांग्रेसका मिशन पूरा हो 





पा म्रत कांग्रेसको देशमें एक शक्तिशाली और प्रभावशाली बलके 
रूपमें अब जीना हो तो उसे रचनाकायेमें संलग्न लोगोंका मण्डल बनाना 
चाहिए. . .परन्तु मुझे लगता है कि इस कामकी आज पहलेसे अधिक 
आवश्यकता हैं ।' (३ अगस्त १९४७) ->मो० क० गांधी 





गया है; अतः जब उसे राजनीतिक क्षेत्रसे हटकर समाज-सेवाके क्षेत्रमें अपनी शक्तियोंको 
लूगाना चाहिए। हमारे नेताओंने इस सुझावको अव्यावहारिक और खतरनाक मानकर छोड़ 
दिया और कांग्रेस व्यवस्थित और सुदृढ़ राजनीतिक दलूके रूपमें राजनीतिमें प्रविष्ट हुई। 
यह हमारा सोमाग्य ही हैँ कि उसके परिणामस्वरूप स्थापित राजनीतिक स्थितिने प्रजातंत्रको 
टिकाए रखा हैं। लगभग इसी बीच स्वाघीनता-प्राप्त अनेक एशियाई देशोंमें परिस्थिति बिल्कुल 
भिन्न थी। इन देशोंमें ऐसा कोई सुदृढ़ दल न होनेके कारण आज़ादीके वाद अनेक कमजोर 
दल उत्पन्न हुए. लेकिन प्रजातांत्रिक राजनीतिके झंावातके सामने वे टिक ही नहीं पाए। 


राजनीतिक दरू-पद्धति : २०१ 
स्व: २८ 


ऐतिहासिक परम्पराके अनुसार कांग्रेसमें भिन्न-भिन्न विचारधाराएँ ओर ध्येय रखने 
वाले लोग होनेके कारण इस दलको यूरोपीय भाषामें दल' कहा ही नहीं जा सकता; 
परन्तु अमेरिकाके रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जैसे मुख्य राजनीतिक दलोंका स्वरूप इससे 
बिल्कुल मिलता-जुलता हैं। इस प्रकारके' दलोंमें एक साथ अनेक विंचारोंको माननेवाले 
सदस्य होनेके कारण उसे सुव्यवस्थित ढंगसे जितना अनुशासनबद्ध करनेका प्रयत्न किया 
जाय, उतना ही उसमें विग्रहकी संभावदा बढ़ जाती हैं। ऐसे दलोंको संगठनकी एकता 
अथवा अनुशासन--इन दोनोंमेंसे किसी 'एकका चुनाव करना पड़ता हैं। अमेरिकाके दोनों 
प्रमुख दलोंने एकता बनाए रखनेके लिए अनुशासनकों बलिका बकरा बना दिया है। प्रचार- 
कार्य तथा सिनेटमें मत देते समंय भी अमेरिकाके दल बाँटे रहते हैं। अमेरिकामें यह अनु- 
शासनहीनता असुविधाजनक होने पर भी वहाँ प्रजातंत्रका स्वरूप राष्ट्रपतिपरक होनेके कारण 
घातक सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अमेरिकामें चुनाव जीतनेके लिए दलकी एकता आवश्यक होने 
पर भी सत्ता बनाए रखनेके लिए अनुशासन आवश्यक नहीं हैं। इसका' एक .कारण यह भी 
है कि दलके सुदृढ़ समर्थतके आधार पर कांयकारिणीकी स्थिरता अवलूम्बित नहीं होती। हमारे 
यहाँ राष्ट्रपति-पद्धतिके स्थान पर संसदीय-पद्धतिके प्रजातंत्रको स्वीकार कर लेनेकी वजहसे 
संसत्सदस्पोंकी अनुशासनहीनता सरकारी तंत्र तथा राजनीतिक--दोनींके लिए ही घातक सिद्ध 
होती है। हमारे यहाँ एकताके अभावमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और अंनुशासनके 
अभावमें उसे टिकाए रखना असंभव है, अतः कांग्रेसने विविधता वनाए रखनेके साथ एकता 
और अनुशासन दोनोंकी स्थापनाका सतत प्रयास किया हैं। वैसे एकता और अनुशासनका 
संतुलन वनाए रखनेके कठिन प्रश्नकां सामना करनेका काम॑ जनसंघके अलावा अन्य सभी 
राजनीतिक दलोंके लिए एक विकट समस्या ही वन गया है और कांग्रेसके लिए तो यह 'प्रश्त 
सबसे अधिक उलझंनेवाला सिद्ध हुआ हैं। दलीय अनुशासन स्थापित करनेमें अनेक वार नेता 
असफल हुए हैं। इससे दलमें फूट पैदा हुई हैं और नए दलोंकी स्थायना :हुईं है।' 

सन्‌ १९४२के भारत छोड़ो आन्दोलूममें द्रोह करनेवाले साम्यवादियोंकों सन्‌ १९४पमें कांग्रेससे 
निकाल वाहर किया गया था; तो दूसरी ओर, कांग्रेस रूढ़िवादियोंके हाथका खिलौना वन गई है, इस 
मान्यताके आधार परं समाजवोदियोंने १९४८में इसे छोड़ दिया था। 'संगंठनके प्रंइनको लेकर मतभेद 
तथा व्यवित्गत मनमुटावके कारण आचार्य क्ृपालानी, श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष और श्रीप्रकाशम्‌ जैसे 
गान्वीवादी इसमेंसे निकछ गए तो दूसरी ओर, कांग्रेस द्वारा समाजवादी विंचारधारा और कार्यक्रमको 
स्वीकार किए जाने पर श्री राजाजी व श्री रंगा जै से नेताओंने सन्‌ १९५९में स्वतंत्र पार्टीकी स्थापना की। 

कांग्रेसतों छोड़र सभी राजनीतिक दल संगठनकी दृष्टिसे अत्यंत 'दुर्बल' और'-बिखरे 
हुए हैं। आवश्यक साधनों व कमंठ राष्ट्रीय नेताओंके अभावमें वे अंमुक वर्गो या प्रदेशोंमें ही 
अपना स्थान जमा पाएं हैं। कांग्रेस दल देशमें सबसे पुराना दल है और इतना ही नहीं, अपितु 
वह जनसंघको छोड़कर शेष सभी दलोंका जनक॑ भी है; क्योंकि अन्य' दलोंके बहुत-से संस्थापक 
भूतपूर्व कांग्रेस-जन ही हैं। विरोधी दलोंमें अनेक दल अपने दलको राष्ट्रीय दल स्वीकार कर 
लिए जानेका प्रयत्व केर रहे हैं; फिरं भी चार चुनाव-परिणामोंके, वाद 'अब यह विल्कुल 
स्पष्ट हों गया है कि उनमेंसे कोई भी दल कॉग्रेसके पास तक भी नहीं पहुँच पाया है।' ' 


२०२ : स्वराज्य दर्शन 


संगठन, साधन और देशभक्त नेताओंकी बड़ी संख्या तथा सामथ्यंकी दृष्टिसे कांग्रेस 
दल अन्य सभी दलोंसे बहुत अधिक ऊँचा होनेके कारण भारतमें विशिष्ट दलनपद्धति--- 
एकदलीय प्रभाव पद्धति--का निर्माण हुआ और यह दरू पद्धति अभी तक वरावर वनी 
हुई है। प्रारम्मिक बीस वर्षो्में एक-दो राज्योंकी गैर-कांग्रेोसी सरकारोंके अपवादको अगर 
छोड़ दें तो कांग्रेस दलने देशके सब प्रदेशोंमें और सभी स्तरों पर रहूगभग, एकछत्र होकर 
राजनीतिक सत्ताका उपभोग किया है। अन्य' दलोंका अस्तित्व होने पर भी किसी एक 
दल था दल्लोंके समहका सत्ता प्राप्त कर पाना या निकट भविष्यमें सत्ता प्राप्त कर पानेकी 
अपेक्षा रखना भी संसव नहीं दिखाई देता था। 5 
सन्‌ १९६७के चूनावके वाद उक्त परिस्थितिमें थोड़ा परिवर्तन हुआ हैं। अनेक 
राज्योंमें कांग्रेस द्वारा अपना स्पष्ट बहुमत खो देनेके कारण विरोधी दलोंके सत्ता-स्थान 
पर बैठनेकी संभावना उत्पन्न हो गई। विचार, उद्देश्य या कार्यप्रणालीके भेदभावकों त्याग कर 
विरोधी दलोंने इस अवसरको प्राप्त कर ही रिया और कांग्रेसकी आन्तरिक फूटके कारण उन्हें 
ऐसा करनेका मरप्र प्रोत्साहन भी मिला। इन दलोंते कांग्रेसके साथ साझा सरकार वनानेके 
बदले कांग्रेस विरोधी संयुक्त मोर्चे स्थापित करनेके आग्रहके कारणः तथा केरल, आंध्र और 
पुराने अनुभवोंसे चेती कांग्रेस द्वारा अन्य दलोंके' साथ नमिलनेकी नीति स्वीकृत किए जाने पर 
सात राज्योंमें विरोधी दलोंकी संयुक्त मोर्चा सरकारोंकी स्थापना हुई। इनः परिवर्तनोंका महत्व 
दीघेजीवी नहीं है; क्योंकि विक्रासशील देशोंकी तरह यहाँ भी केवल कांग्रेस द्वेष पर आवधृत इस 
अवसरवादी व मिली-जूली साझा सरकारें रूम्वे समय तक टिकी नहीं रह पातीं। परिणामत 
हमारे देशकी एकदलीय प्रभाव पद्धतिमें कोई मूलभूत अन्तर नहीं आया। कांग्रेस दलरूकी 
शक्ति क्षीण होने पर भी दूसरे किसी दलरूका स्थान मज़बूत नहीं बना हैं; इसके परिणामस्वरूप 
कोई भी दल कांग्रेसके विकल्प रूपमें काम करनेकी स्थितिमें नहीं है । 
सन्‌ १९६७में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई सीटें अन्य सभी मुख्य दलोंको प्राप्त 
टोंके कुल योगकी अपेक्षा कई गुना अधिक हैं। परन्तु प्रादेशिक दरू, छोटे-छोटे समूह 
और निर्ददीय सदस्योंके अस्तित्वके कारण कांग्रेससे बाहर जानेवाले छोगोंके लिए सत्ता- 
प्राप्तिकी संभावनाएँ प्रवकू हो गई हूँ। इस प्रछोमन और आन्तरिक फूटके कारण भविष्यमें 
कांग्रेसेके और शक्तिहीन होनेंकी संगावनाकों नकारा नहीं जा सकता हैं। इस तरह अगर 
कांग्रेस दल छिन्न-भिन्न हो जाय, तमी अपने देशकी विशिष्ट दलीय-पद्धतिमें परिवर्तन होना संभव 
हैं। संक्षेपमें, अन्य दलोंके शक्तिशाली होने या कांग्रेस दलूकी दुर्वहतासे एकदलीय पद्धतिका 
समाप्त होना संभव हैं। परन्तु अभी तक इनमेंसे एक भी विकल्प विकसित नहीं हुआ हैं। 
एकदलीय प्रभाव पद्धति हमारे देशकी एक विशिष्टता हैं और राजनीतिके पण्डितों 
हारा तैयार अब तकके किसी भी चोखटेमें इसे वैठाना शक्य नहीं हुआ हैं। अनेक दलोंका अस्तित्व 
होते हुए भी हमारे यहाँ वहुदल-पद्धति (]॥णा४-फऐक्वातए $980०० ) नहीं है। यूरोपके बहुतसे 
में । कारण कि वहाँके अनेक दरलू वलावरूकी दृष्टिसि कम 
या अधिक मात्रार्में लगमय समान ही होते हैं अथवा कोई भी दरू अकेले शासन करनेमें समर्थ 
नहीं होता--सभी स्तरों पर सरकार वनानेके लिए समानवर्मी दलोंका समूह बनाना पड़ता है। 


राजनीतिक दल-पद्धति : २०३ 


हमारे यहाँकी राजनीतिमें वहुदल-पद्धतिके अनिवार्य लक्षण दिखाई नहीं देते। कुछ देशोंमें 
बहुत-से दलोंमेंसे दो मुख्य दल एक-दूसरेके समकक्ष होते हैं और उनके ही बीच सत्ता-परिवर्तत होता 
रहता हैं; अतः यह कहा जा सकता हैं. कि वहाँ द्विदलीय पद्धति है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं 
है और साथ ही संसारके बहुत-से प्रजातांत्रिक देशोंमें मी नहीं है। इस प्रकारकी द्विपक्षीय पद्धतिके 
“उत्कृष्ट उदाहरणके रूपमें इंग्लैण्ण और अमेरिकाका नाम लिया जा सकता हैं। वहाँ यह पद्धति 
लम्बे समय तक गतिशील राजनीतिक प्रक्रियाके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं और इस प्रक्रियाके 
बीच प्रजातंत्रकी मात्रा सीमित होनेके कारण द्विदलीय-पद्धतिकों गति प्राप्त हुई हैं। इस पद्धतिके 
विकासमें सहायक होनेवाली चुनाव-पद्धति हमारे यहाँ स्वीकृत होने पर भी विरोधी दलोंकी संख्या 
अत्यन्त मर्यादित हो गई है। पर, हमारे यहाँ राजनीतिक प्रवाह अत्यन्त वेगवान होते हुए भी 
कोई एक समूह वैकल्पिक रूपमें अबतक खड़ा नहीं हो सका हैं। 
एक ही दल हरूम्बे समय तक जब सभी क्षेत्रोंमें शासन करता हैं, तब वह अधिकांशत: 
तानाशाहीमें परिणत हो जाता हैं। उसके विपक्षमें दूसरा दल होता तो हैं; पर वह नाम- 
मात्रका ही विपक्षी दल होता हैं। उसके नेता जेलों या श्रम-छावनियोंमें पड़े सड़ते हैं। 
ऐसे देशमें निष्पक्ष चुनाव नहीं होते और सत्तार्में परिवर्तन शान्तिपूर्वक नहीं हुआ करते। 
यद्यपि हमारे यहाँ एक ही दलका प्रभाव सर्वत्र फैला हुआ है, फिर- भी उक्त प्रकारकी 
परिस्थिति नहीं हैं। कानून और शांति भंग करनेके आरोपमें यदाकदा विरोधी दलके नेताओंको 
जेल जाना पड़ता है, लेकिन शेख अब्दुल्लाको अपवाद रूपमें छोड़कर अन्य किसी भी नेताको अपने 
राजनीतिक विचारोंके आधार पर लम्बे समय तक जेलमें नहीं रहना पड़ा हैं। यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि शासनकर्ताओंने सत्ताका दुरुपयोग कभी किया ही नहीं, परन्तु इसके उदाहरण 
कम ही हैं। चुनाव सदैव निष्पक्ष रहे हैं; वर्षोतक दूसरा विकल्प न' होनेके कारण अधिकतर 
कांग्रेस दलने ही शासन किया हैं; फिर भी किसी विधक्षी दलके सामने आनेमें या उसके द्वारा 
सत्ता प्राप्त करनेमें शासक दलूकी ओरसे कोई विष्न नहीं खड़े किए गए हैं। 
इस तरह, कुल मिलाकर किसी भी वैचारिक चौखटेके अनुकूल न होनेके कारण हमारे 
देशकी दल-पद्धतिकी नई अवधारणाका ढाँचा खड़ा करने और उसके योग्य अभिधान ढूंढ़नेका पण्डित 
लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रा० श्री मोरिस जॉन्सने भारतीय दल पद्धतिको प्रभुत्वशील दलीय-पद्धति 
(0०फ्रांध्जॉ-्‌ए0ए 5ए४/००) नाम दिया है। यह नाम वंस्तुतः ठीक होने पर भी इसमें कुछ जोर- 
जवरदस्तीका अर्थ घ्वनित होता हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेसका प्रभाव शक्ति पर 
आधारित है। अगर ऐसा होता तो इस ज़ोर-जवरदस्तीसे शासनकी लम्बी अवधिमें दलके अन्दर संग- 
ठनमें और शासनमें भी प्रजातंत्रका लोप हुए बिना नहीं रहता। कांग्रेसके वारेमें यह न हीं कहा जा 
सकता। इसके विपरीत कांग्रेसके प्रमावके कारण राष्ट्रको प्राप्त स्थिरता और देशके आर्थिक विकास- 
कार्य भारतको एशियाके एकमात्र प्रजातांत्रिक देशके रूपमें टिकाए रखनेमें सहायक ही सिद्ध हुए हैं। 
प्रा० श्री रजनी कोठारीने इस मामलेमें एक मौलिक घारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने 
अंग्रेजीके 'इकोनोमिक वीकलछी' (३ जून, १९६१) पत्रमें लिखते हुए यह सुझाव दिया हैं कि 
सभी दल अपने-आपको राजनीतिक दल मानते हैं, फिर भी वे एक समान कार्य नहीं करते 
हैं। फलत: वास्तविक रूपमें उनके स्वरूप, उद्देश्य और महत्वमें मूलभूत अन्तर है। यदि 
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कांग्रेस दलका विश्लेषण किया जाय तो उसे सर्वेसम्मति-साधक दल कहा जा सकता हैं। सभी 
प्रकारके वर्गों मर विचारोंका प्रतिनिधित्व रखनेके लिए प्रयत्तनशील कांग्रेस दलूकी राजनीतिका 
निर्माण करनेके लिए उसमें निहित विविध वर्ग स्वंसम्मति स्थापित करनेका प्रयास करते रहते हैं। 
अन्य प्रजातांतिक देशोंमें विविध दल परस्पर विचारोंका आदान प्रदाय कर समाजमें जो सर्वंसम्मति 
स्थापित करते हैं, वह हमारे देशमें कांग्रेसके अन्दरकी चर्चाओं द्वारा स्थापित होती हैं। इस तरह, 
भारतके विरोधी दल राजनीतिक चर्चाओंमें प्रतिपक्षियोंके रूपमें काम नहीं करते; बल्कि कांग्रेसके 
अन्दर ही निहित प्रतिपक्षियों'के समर्थकोंके रूपमें काम करते हैं और ऐसी चर्चा वस्तुतः कांग्रेस 
दलके वर्गोके दीच ही चलती है । कांग्रेसमें चल रही चचाके दरम्यान मनपसंद वर्गों पर अपना 
प्रभाव डालकर उसे कांग्रेसमें सुदृढ़ ववाकर उसके द्वारा अपने मन्तव्योंको कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कराना 
विरोधी दलोंका मुख्य हेतु होता हैं। “भारतके विरोधी दरू एक विशिष्ट प्रकारकी भूमिका अदा 
करते हैं। कांग्रेसका विकल्प प्रदान करनेके बदले वे कांग्रेसके अन्दरके वर्गों पर प्रभाव 
डालकर कार्य कराते हैं। कांग्रेलजनोंकी ओरसे विरोध कराकर ही वे अपना विरोघकार्य 
पूरा करते हैं।” प्रा० श्री कोठारीके कथनानुसार “भारतमें केवल एक ही पक्ष हैं। विरोधी 
दल विरोधी अथवा वैकल्पिक पक्ष न होकर अमुृक प्रकारकी नीतिका अनुसरण करनेके लिए 
कांग्रेसको विवश करनेमें प्रयत्तरत दाववर्ग (7०55००८-४%०००७) या प्रचारवर्ग (॥09/68) मात्र 
हैं।” प्रा० श्री कोठारीने एशियन सर्वे” (दिसम्बर ६४) में लिखते हुए स्पष्ट किया हैं कि “यह 
पद्धति स्पर्वायुक्त हैं, पर यह इस प्रकारकी स्पर्धा हैं कि जिसमें होड़में उतरे पक्ष असमान 
काम पूरा करते हैं। इसमें एक पक्ष सर्वसम्मति स्थापित करने वाला पक्ष हैं और दूसरे दल 
दाववर्ग हैं और ये पक्ष केवल किनारे पर रह कर ही काम करते हैं।” प्रा० श्री मोरिस 
जॉन्सने यह अववारणा स्वीकृत कर ली हैं और भारतीय दलू-पद्धतिका स्तररूप ठोस रूपमें प्रदर्शित 
करनेके लिए उनके द्वारा खींची गई आकृति अगले पृष्ठ २०६ पर प्रस्तुत की गई है। 

यह परिस्थिति वहुत-कुछ अंजशोंमें वास्तविक स्थितिका चित्रण होने पर भी अववारणाके 
ढांचेके रूपमें उसे स्वीकार कर लेनेमें कुछ आपत्तियाँ हैं। प्रथम तो यह कि राजनीतिकी भाषामें हम 
डऊिन्‍्हें प्रचारवर्ग या दाववर्ग' कहते हैं, वे हमारे विरोधी दलोंकी अपेक्षा विल्कुल भिन्न वस्तु हैं। 
'प्रचारवर्ग। कमी भी चुनावमें नहीं उतरते। सावंजनिक प्रचार नहीं करते और राजनीतिक 
दायित्वकीं उठा लेनेकी तैयारी प्रदर्शित नहीं करते। ये अनिधाय और छाक्षणिक चिह्न हमारे यहाँके 
विरोधी दलोपर लागू नहीं होते। दूसरे, जिस प्रकार विरोध पक्षकी कुछ घारणाएँ और विचार 
कांग्रंस पक्षने स्वीकार कर लिए हैं; उसी प्रकार कांग्रेस पक्षकी कुछ घारणाएँ और विचार 
विरोधी पक्षों द्वारा अपना लिए गए हैं। आयोजना और सैनिक गुटोंसे अलग रहनेकी नीति--ये 
दो उदाहरण इतने ज्वलन्त हैं कि वरवस आँखों को आक्ृप्ट कर छेते हैं। विचारों व नीतियोंका 
प्रवाह एकमार्यी होकर परस्पर आदान-प्रदानका रहा हैं। केवल कांग्रेस दल ही नहीं, वल्कि सभी 
राजनीतिक दल और वर्ग सदा ही मतभेदोंसे भरे रहते हैं और ऐसे मतभेदोंमेंसे सर्वसम्मत नीति 


पे 


वनानेकी रगज-पच्ची सभी नेताओंको करनी ही पड़ती हैं। सदस्य-संख्या, साधन और विस्तारकी 


दृष्टिसे कांग्रेस सदसे बड़ा दल हैं और इस कारण सर्वेसम्मति स्थापित करना उसके लिए पर्याप्त 
कठिन भौर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता हैं जौर उसकी राजनीति भी अधिक व्यापक और 


राजनोतिक दलरू-पद्धति : २०५ 


श्री मॉरिस जॉन्सकी आकृति 





आकृति की स्पष्टता' * **विन्दुवाला भागन्‍-राजनीतिक जागृति और रुचि 
--9ढ़ी रछाइनों वाला वर्तुलज>-गैर-काँग्रेसी दल 
“+ “” खड़ी और.पड़ी रेखाओंवाला वर्तुल>-कांग्रेस पक्ष 

[] मध्यविन्दु -कांग्रेसका वरिष्ठ नेतृत्व-मण्डल 
रेखा क च : दक्षिण और वामपंथी विचारधाराओंको दर्शाती हैं।* 
रेखा ख छ : रूढ़ि और आधुनिकतावादियोंके विभागको दर्शाती है। 

रेखा ग ज : प्रान्तीयता और राष्ट्रवादको दर्शाती है।' 

रेखा घझ्म : सम्प्रदायवादी और धर्मनिरपेक्षतावादके विभागकों 
'दर्शाती हैं। 
टीका : जनतामें इस प्रकारके' एक दूसरेको आवृत्त कर लेनेवाले अनेक 
विभाग हैं; अन्य' दलोंमें और कांग्रेस दलमें भी हैं और कांग्रेसके 
वरिष्ठ नेताओंमें भी हैं। गैर-कांग्रेसी दलोंके बीच परस्पर जितना 
अन्तर हैं, उसकी अपेक्षा किसी भी अन्य दल और 'ांग्रेसमें ऐसी 
विचारधारा रखनेवाले वर्गका अंतर कम है। जैसाकि यह <--> 
चिह्न दर्शाता हैं, उस प्रकार कांग्रेंके वर्गों और राजनीतिक दलोंके 
वीच आदान-प्रदानकी प्रक्रिया सतत चलती ही' रहती है; अंतः ये 
दल प्रतिद्वंद्वी दछ नहीं, अपितु उस पर असर डालनेवाले प्रयत्नशील 
प्रचारवर्ग या दाववर्ग ही (7,05ा6507 फुलछप्र८ 870०0०४) हैं। . 
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प्रभावशाली बन जाती है। परन्तु यह अन्तर तात्विक न होकर मात्रात्मक हैं। यह नहीं कहा 
जा सकता कि विरोधी दलोंका स्वरूप मूलभूत रूपसे या तत्वतः अनोखा हैं। विरोध पक्ष 
वैकल्पिक पक्ष नहीं हैं, क्योंकि. विकल्प वननेके लिए अपेक्षित शक्ति उनमें नहीं है और कांग्रेसका 
भहत्व उसकी शक्ति पर निर्भर हैं। यह वास्तविकता बहुत अंशों तक सत्य होते हुए भी, इसके 
आधार पर भारतीय दल-पद्धतिकी अवधारणा अथवा उसका अर्थ निश्चित करनेमें कुछ भी सहायता 
नहीं करती। यह अवधारणा भारतके विभिन्न राजनीतिक दलोंमेंसे कांग्रेस और विरोधी दलोंकी 
स्वरूपभिन्नताकी घारणा पर निर्मित की गई है और जहाँ तक स्वरूपभिन्नताके विषयमें हमें 
निश्चित विश्वास नहीं हो जाता, तब तक उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। 

यहां इस मीमांसाकी गहराईमें न उतरकर हम श्री मायरोन वाइनरकी भाषामें कह 
सकते हैं कि सुदृढ़ विरोधी दलूका निर्माण आजके भारतका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण 
प्रशन हैं।” श्री आइवर जेनिग्सने अपने एक लेखमें लिखा हैं कि 'संविधान-निर्माणका सबसे 
कठिन काम--विरोधी दर या दलोंके निर्माणका काम--भारत अभी तक नहीं कर पाया 
हैं।” जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तव तक भारतका प्रजातंत्र पूर्ण हुआ नहीं कहा 
जायगा। अगर इस तथ्य पर ध्यान दें तो श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा पं० नेहरूसे एक 
सशक्त विरोधी दलके निर्माणमे सहायक होनेके लिए बार-बार किया गया अनुरोध महत्व- 
पूर्ण हैं। उसमें वहुत-से तथ्य समाविष्ट हैं। सुदृढ़ और संतुलित विरोधी दल या दढोंका 
अभाव भारतीय प्रजातंत्रके अस्तित्वके लिए बहुत वड़ा खतरा हैं। वयोवृद्ध नेता श्री राजाजीने एक 
वार कहा था: “हमारा प्रजातंत्र उस गधेके समान है, जिस पर दोनों ओरका वज़न एक ओर 
ही लाद दिया गया है।” इस परेस्थितिमें निराशा, भश्रष्ठाचार और तानाशाहीके बीज छिपे 
हुए हैं। अत्यन्त रूम्बे समय तक सत्ता भोगनेवाला दल उच्छुंखल और निरंकुश बन' जाता है 
और सत्ताविहीन निर्वक विरोध पक्ष अनुत्तररायी और निष्प्राण वन' जाता हैं। कांग्रेस दलके 
लम्बे समय तक सतत शासनमें बने रहनेके दुष्परिणाम तो सुविदित हैं ही, साथ ही हताश और 
आक्रोशपूर्ण विरोधी दल स्वयं संसदमें और उसके बाहर भी जो लोकतंत्र-विरोधी और विध्बंसकारी 
मार्ग अपना कर अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं; वह भी किसीसे छिपा नहीं है। 

यद्यपि यह दुष्परिणाम बहुत कुछ सीमित ही रहे हैं, फिर भी कांग्रेस दल द्वारा 
सत्ताका दुरुपयोग किए जाने और उसके अनुचित लाम उठानेके कितने ही मामले प्रकाशमें 
आने पर भी अभी यह दल तानाशाह नहीं बना हैं। उधर निराश विरोधी दढलोंने भी 
अमी तक पूरी तरह आशा छोड़ी नहीं हैं। इसके अनेक कारण दिए जा सकते हैं। 
भारतके सभी राजनीतिक दलोंका एक यह दूषण कि भारतका कोई भी दल पूर्णतः अनु- 
शासनवद्ध अथवा संग्रठित नहीं हैं, अन्य कारणोंसे कवंच रूप सिद्ध हुआ हैं। प्रत्येक दलमें 
वर्तमान उग्र आन्तरिक फूटके कारण कोई भी नेता हमेशा अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं 
कर सकता अथदा उसका लिया निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं माना जा सकता। व्यक्ति- 
पूजा भारतीय-समाजकां लक्षण माना जाता है; परन्तु राजनीतिक क्षेत्रमें यह वात सत्य 
प्रतीत नहीं होती। ऐतिहासिक परम्परा, नेताओंकी संकुचित मनोवृत्ति और भाषा तथा 
प्रादेशिक खींचातानीके कारण हमारे देशझ्नमें वस्तुतः सामूहिक  नेतृत्वका विकास रूूगमग सभी 
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दलोंमें हुआ है। प्रजातंत्रमें अपेक्षित जीड़तोड़ या सौदेवाज़ी विभिन्न दलोंके बीचके सम्बन्धों- 
की भांति एक ही दलके आंतरिक संघर्षोमें भी देखनेको मिल जाती हैं और इसीलिए 
दलोंके बीचकी झिकझिक जैसा ही--शायद उससे कुछ अधिक ही--महत्व: दलोंके अच्दर 
चल रही स्पर्धाको देना पड़ता है। यह प्रक्रिया अगर सीमित रूपमें चलती रहे तो प्रजातंत्रके 
टिके रहनेमें कोई विशेष वाधा नहीं आएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। यों भी भारतके 
व्रोधी दल सत्ता प्राप्त करनेमें असफल होने पर भी अनेक वार अपना मनचाहा करा सके हैं। 
चुनावोंमें व्यापक समर्थन न मिलने पर भी समाजके जाग्रत और वाचाछ वंर्गोकी ओरसे मिल रहा 
आदर उनकी निराशाकी भावनाको कुछेक अंझोंमें कम करता हैं। भाषावार राज्य-रचनाके समय, 
पड़ोसी राज्योंके साथके सम्बन्धोंमें तथा योजनाके प्रश्वको लेकर बहुत समयके वाद विरोधी दल 
अपनी बातें मनवा सके हैं और इस प्रकार प्रशासन चलानेका तो नहीं, पर देशकी राजनीतिके 
निर्माणमें भागीदार बननेका आनन्द वे प्राप्त कर सके हैं। आज़ादीके बाद कांग्रेसकी शासन 
सम्बन्धी कोई पूव॑ंनियोंजित कल्पना या सर्वसम्मत नीति न होनेके कारणसे काम-चलाऊ 
राजनीतिका ही आश्रय लेना पड़ा हैं। इससे जहाँ कुछ लाभ हुए हैं, वहाँ हानियाँ भी कम 
नहीं हुई हैं। परन्तु दलीय' राजनीतिके कारण इतना लाभ अवश्य हुआ हैं कि विकासशील 
राजनीतिक चौखटेमें अपने भी हिस्सेके गौरवका अनुभव करनेवाले विरोधी दल शासन-सत्तासे 
बहुत दूर रहने पर भी उनमें रोगग्रस्तताके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते। - 

सन्‌ १९६७के चुनावके बाद तो लगभग सभी विरोधी दलोंका एक या दूसरे स्थान 
पर राज्य स्तरपर प्रशासन चलानेका अनुभव भी प्राप्त हो गया हैं। यह बात दूसरी हैँ कि 
यह अनुभव भी बहुत लरूम्बा या बहुत सुखद नहीं रहा हैं; फिर भी राज्य प्रशासनकी 
कितनी ही व्यावहारिक कठिनाइयोंका अनुभव उन्हें हुआ हैं और इसका प्रभाव उनके 
दृष्टिकोण पर अवश्य पड़ेगा, इस प्रकारकी आशा रखना अनुचित नहीं होगा। 

यह तो सब स्वीकार करते हैं कि भारतकी यह दल-पद्धति अस्थायी हैं। यह जानना अभी 
कठिन हैं कि उसका भावी स्वरूप क्या हीगा ? कांग्रेसके सामने कितने ही ध्येय होनेके बावजूद इन 
ध्येयोंको प्राप्त करनेके लिए कोई निश्चित मार्ग या सिद्धान्त अभी तक अमलमें नहीं छाया जा सका है। 
कांग्रेसके वरिष्ठ नेतागण सिद्धान्तों (700०८:४४८५)की जड़तासे पर व्यावहारिकतामें रचे रहे हैं; 
जबकि बहुतसे विरोधी दल अनुपातत: विचारधारा या सिद्धान्तके आग्रही रहे हैं। भारत जैसे विशाल 
और वैविष्यपूर्ण देशमें यह संभव नहीं लगता कि ऐसे सिद्धान्तपरस्त दल समाजके सभी क्षेत्रोंमें अपना 
पग आगे बढ़ा पाएँगे। कारण यह है कि प्रादेशिक, भाषागत, धार्मिक तथा आ्िक शक्तियोंकी 
खींचतानमें किसी सिद्धान्त विशेषके साथ चिपके रहना दलोंके लिए पुष्टिकारी नहीं हैं। समनन्‍्वथ्वादी 
और व्यावहारिक दल ही कांग्रेसका डटकर सामना कर सकता है। इस प्रकारके दलोंको खड़ा होनेमें 
बहुत समय लगता है; क्योंकि दलोंकी शक्तिका आधार सिद्धान्त न होकर उसका संगठन होता है.। 
आज तो इस प्रकारके दलोंके सामने आनेके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते। फिर भी दलीय 
राजनीतिके क्षेत्रमें हो रहे तेज़ और दूरगामी परिवतेनोंके कारण आगे आनेवाले वर्ष भारतीय दलोंके 
अन्तिम स्वरूप-निर्माणके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष होंगे, इसमें सन्देश नहीं है। 

आइए, अब हम मुख्य राजनीतिक दलोंका सिंहावलोकन कर लें। 
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राष्ट्रीय कांग्रेसके महारथी 


5पर : आचार्य जें० बी० कृपलानी, श्रो उच्छंगराय न० ढेवर नीचे : श्री के ० कामराज, श्री निज लिगप्पा 


११ ; कांग्रेस दुल 


कांग्रेस दलूके बिपयमें संक्षेपमें कुछ भी वहीं कहा जा सकता । कारण कि ऐतिहासिक परम्परा 
और प्रवृत्तियोंके कारण कांग्रेस दल अनेकरूपी और कभी-कमी तो परस्पर विरोधी शक्तियोंका समूह 
द्दी दस गया है। यों भी, राजनीतिक दलोंमें---विशेषत: विस्ती्ण और विकासशील देशोंके राजनीतिक 
मूहों में--एकसूत्रता या सम्पूर्ण एकात्मता संभव नहीं होती; फिर भी यह स्वीकार किया जाना 
चाहिए कि कांग्रेस दलमें वैचारिक विभिश्चताकी मात्रा असाधारण अनुपातमें हैँ। कांग्रेसका उद्भव 
किसी राजनीतिके सिद्धान्त-परस्त (॥0०८४7ग्रथ7८) दलके रूपमें ८ होकर स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिए 
हो रहे जन-आन्दोलन या उसके एक मंचके रूपमें हुआ था आर वावध राजनीतिक और सामाजिक 
मन्तव्योंको धारण करनेदाले लोग उसमें सम्मिलित होकर काम करते थे। इस संस्थाको जन-आन्दोलनके 
एक शस्त्रके रूपमें निर्मित करनेका सम्पूर्ण श्रेय विश्ववंद्य महात्मा ग/घीजीको दिया जाता हैं। 
आज़ादीको एकमात्र ध्येय बनाने और किसी अन्य गौण कारणसे उसके आन्दोलनमें कोई वाघा न 
उत्पन्न होने देनेके लिए गांधीजी सतत सावधान' रहते थे। शान्तिमय साधनों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त 
करनेके ध्येयमें विश्वास रखनेवाले सभी दर्गों और समूहोंको कांग्रेसमें स्थान दिया गया। हिसा में 
दिश्वास रखनेवाले त्रासवादी, मात्र कानूनी साधनोंके हिमायती मॉडरेट्स और घामिक कट्टरताको 
प्रधानता देनेवाले सम्प्रदायवादी---इन तीनोंको छोड़कर राजनीतिक दृष्टिस जागृति अनुभव करनेवाले 
सभी व्यक्त काँग्रेसमें सम्मिलित हुए। परिणामतः डॉ० भीमराव अम्बेदकरने वाद में कहा था 
“कांग्रेस घ्ंशाला हैं। सभी वेबकूफों और छुच्चों, मित्रों और शत्रुओं, सम्प्रदायवादियों और धर्म- 
निस्पेक्षतावादियों, पूंजीपतियों और उनके शत्रुओं---इन' सभीके लिए इसका दरवाजा खुला है।” 
सन्‌ १९३०के वाद गाँघीजीने रचनात्मक कार्यक्रम पर अधिकाधिक जोर देना आरम्भ कर 
दिया था और दूरूदराजके गांवोंमें भी एकाध 'गांधीका आदमी' वेठा हो, इस प्रकारकी व्यवस्था 
कर कांग्रेस-संगठनको मज़बूत और कार्यक्षम वनाया। परन्तु इतना वड़ा संगठन खड़ा करने और उसे 
टिकाए रखनेके लिए आवश्यक हजारों कार्यकर्ताओं और सैंकड़ों नेताओंकी आवश्यकताको पुरा 
करनेके लिए पर्याप्त धन'रशिकी आवश्यकता अनुभव होने रगी। देशकी पीड़ासे पीड़ित और अंग्रेजी 
व्यापारिक प्रतिस्पर्वाके विरुद्ध संघपंरत घनिकवर्गसे अधिकांश घन इकट्ठा किया जाता था। इस 
व्यापारी-वर्यका कांग्रेसके तंत्र और उसकी राजनीतिके निर्माण पर कितना और कैसा अत्तर हुआ; 
इस विपय पर जव्ययन नहीं किया गया हैं; परन्तु मध्यम और निम्न श्रेणीके कार्यकर्ता 
आर उच्च स्तरके नेताओं पर उसका कम या अधिक मात्रामें प्रमाव पड़ा होगा, यह 
मानव छेनेमें कोई वूराई नहीं हैं। उस जमानेमें भी राजनीतिक प्रवृत्तियोंके संचालनमें 


कर 


तया कांग्रेस-तंत्र विषयक नेताओंके वीच यदाकदा तीत्र मतभेद होते थे, कटुता उत्पन्न 
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होती थी और नेतागण अपनी बात सिद्ध करनेके लिए खटपट भी किया करते थे। 
उस काल्में कांग्रेके पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी और ना निकट भविष्यमें उसे 
* राजनीतिक सत्ता प्राप्त होना दिखाई ही देता था; अतः ये मतभेद सत्ता या सम्पत्तिके बंटवारे जैसे 
प्रश्नोंको लेकर न होते थे। अधिकांश प्रश्न सैद्धान्तिक या व्यक्तिगत मेल वैठानेके लिए उत्पन्न होने 
कारण इनका निराकरण अपेक्षाकृत सरलतासे किया जा सकता था। ऐसे मतभेदोंकों मिटाने और 
टालनेमें गांधीजीके विलक्षण नेतृत्वने बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

सन्‌ १९३७के चुनावोंमें विजय प्राप्त करतेके बाद सात प्रान्तोंमें सत्ता प्राप्त कर 
कांग्रेसे एक नए क्षेत्रमें पदापण किया। बहुत-से नेताओंके इन पदोंसे अछग रहनेके कारण 
सभी प्रान्तोंमें धारा-सभाओंके कांग्रेसी सदस्य' पार्टीके आधिपत्यमें थे। कांग्रेसकी केन्द्रीय 
संसद-समितिकी अनुमतिके बिना प्रान्तोंकी कांग्रेसी सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती थीं 
और. प्रान्तोंकी 'राजनीतिका निर्माण विधानसभाओंमें न' होकर कांग्रेसकी कार्यकारिणीमें 
हुआ करता था। तत्कालीन प्रख्यात अंग्रेज विद्वान्‌ श्री रेजिनॉल्ड कुपलैण्डने अपने ग्रंथ 
दि इंडियन क्वेबचन'में उक्त व्यवस्थाकी कटु आलोचना की हैं। यह आलोचना पूर्णतः 
उचित नहीं है! परन्तु इस समय दलके सरकार और संस्थागत पक्षोंके आपसी सम्बन्धोंके 
विषयमें कांग्रेसी नेताओंने अगर विचार कर तत्सम्वन्धी एक आचार-संहिता वना डाली 
होती, तो १९४७के बाद कांग्रेसमें हुए महत्वप्र्ण मतभेदोंको सहज ही दूर किया जा 
सकता था। संसदीय और संस्थागत पक्षोंके वीचके सम्बन्धोंका प्रइव कांग्रेस अभी तक 
सुलझा नहीं सकी हैं और दलकी आतन्तरिक राजनीति पर तथा देशके महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पर उसकी गहरी छाया बारम्वार पड़ा करती हैं। 


संस्था-पक्ष और संसदीय*पक्षका घर्षण 


सन्‌ १९४७के वाद इन सम्बन्धोंकी चर्चा चार चरणोंमें बँटी हुई है। सन्‌ १९४६से 
१९५१ तकके पहले चरणमें संस्थापक्षने अपना वर्चस्व स्थापित करनेके लिए दो बार 
दृढ़ प्रयास किए, पर दोनों ही बार उसे असफलता मिली। सन्‌ १९५१से १९५४ 
तककी दूसरी अवधिमें प्रधानमंत्री और कांग्रेस-अध्यक्षका पद एक कर इस प्रइनका समा- 
घान न कर उसका उच्छेद किया गया, लेकिन यह व्यवस्था भी असफल सिद्ध हुई । 
इसका कारण यह है कि दोनों पदोंके दायित्व भिन्न-भिन्न हैं और दोनों ही अपने ढंगके 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पद हैं। तीसरे चरणकी अवधि सन्‌ १९५४से १९६४. तककी हैं। 
इस बीच दल पर प्रधानमंत्रीके बढ़ते वर्चस्वके कारण संसदीय-पक्षका प्रमाव परोक्ष 
रूपसे बढ़ा और संस्थापक्षका महत्व अच्छा-खासा कम हो गया। इस समयावधिमें कांग्रेसके 
यूबावर्ग और दूसरी श्रेणीके नेताओंको अध्यक्षके रूपमें चुननेका चलन चल पड़ा। 
सन्‌ १६९६४में अपनी संगठित-क्षमता और स्वतंत्र कार्य-पद्धतिके लिए प्रसिद्ध श्री कुमार- 
स्वामी कामराजके अध्यक्षके रूपमें चुनाव हो जानेसे चौथे चरणका आरम्भ होता हैं। 
उसमें संस्थापक्षके महत्व और गौरवको बढ़ानेके लिए सावधानीपूर्वक प्रयास किए गए। 

आइए, इन चरणों पर विस्तारसे विचार करें। ह 


२५० ; स्वराज्य दर्शन 


संस्थापक्ष और संसदी य-पक्षके सम्बन्ध 
[ ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री हेराल्ड घिल्सन | 


१. लेबर पार्टके स्थानीय (वार्ड अथवा जिलेके अनुसार) संगठन 
पालियामेण्टके चुनावमें प्रत्याशीके रूपमें अपने-अपने प्रतिनिधियोंको चुनते हैं। 

२. पार्टदीकी राष्ट्रीय. कार्यकारिणी कमी-की किसी अपवादको 
छोड़कर, स्थानीय मनोनयनको ही स्वीकार करती हैं। 

३. स्थानीय संगठन (राजनीतिक तथा ट्रेड यूनियन) दरूकी वाधिक 
परिषद्में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। वहाँ दलकी कार्यकारिणीका चुनाव 
होता हैं। इस कार्यकारिणीके दायित्व निम्न प्रकार होते हैं। 

(अ) पालियामेण्टके कामकाजको छोड़कर दलके कामकाजंकी मासिक 
देखरेख रखना; (आ) पार्टीकी नीतियों पर निवेदन करना; और (इ) 
दलके संसदीय-पक्षके सहयोगके लिए चुनाव-घोषणापत्र तैयार करना। वापिक 
परिपद्में राजनीतिक निवेदन, दलकी शाखाओं द्वारा तथा ट्रेड यूनियनों 
द्वारा तैयार प्रस्तावोंको प्रस्तुत किया जाता हैं। परिषद्का सबसे महत्व- 
पूर्ण काम प्रस्तुत निवेदनों तथा प्रस्तावों पर चर्चा करनेके वाद तत्सम्बन्धी 
निर्णय लेना हैं और अगर दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो तो उन निर्णयोंको 
दलके नीतिविपयक दस्तावेज़ तथा कार्यक्रममें शामिल कर लिया जाता है। 

परन्तु परिषद्‌ या राष्ट्रीय कार्यकारिणी--इनमेंसे एक भी लेवर 
पार्टके संसदीय पक्षकों अपनी आज्ञानुसार व्यवहार करनेका आदेश नहीं 
दे सकती; यह उसका काम ही नहीं हैं! लेवर सरकारकों तो इससे 
भी कम आदेश कर सकती हूँ। 

संसदीय लेवरपार्टी (पक्ष) एक स्वायत्त मण्डल हैं। वह अपने 
नेता और उपनेताका चुनाव करती हैं और अपना कामकाज अपनी 
आन्तरिक प्रजातांत्रिक पद्धतिसे चलाती हैँ 

पालियामेंण्टकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए छेवर पार्टीकि संविधानमें 
यह स्पष्ट कर दिया गया हैं कि पालियामेण्टरी पार्टी ' परिषद्के अमुक 
निश्चित निर्णय अपने आप स्वीकार करनेके लिए वद्ध नहीं हैं। और 
लेवर सरकार, सत्तामें हो उस समय स्पप्टतः यह मान लिया जाता हैं 
कि परिपद्का कोई भी निर्णय उसके लिए बन्धनकर्ता नहीं हैं। 

लेवर सरकार पालियामेण्ट द्वारा सम्पूर्ण देदके प्रति उत्तरदायी 
और उसे पूरे देशके हितमें सत्य और उचित प्रतीत होनेवाले निर्णय 


करने चाहिए ज 
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छ 
क्या भारत इससे कुछ ग्रहण करेगा? 


सन्‌ १९४६समें अन्तरिम सरकार बनाए जानेके समय कांग्रेसके प्रायः सभी उच्च नेताओं द्वारा 
सरकारमें सम्मिलित हो जाने या संसदीय स्थानोंकों स्वीकार कर लिए जानेसे कांग्रेसका संसदीय- 
पक्ष प्रतिष्ठा, अनुभव और शक्तिकी दृष्टिसे संस्थापक्षकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा हो गया था। 
संस्थापक्षकी ओर गांधीजीके अतिरिक्त अन्य कोई भी महत्वपूर्ण नेता नहीं रह गया था। यद्यपि 
गांधीजी कांग्रेसके प्राण थे और संस्था तथा संसदीय-पक्ष दोनों पर समान प्रभाव भी रखते थे; फिर 
भी वे दोनोंसे अलग रहते थे। दोनों पक्षोंको उनके मार्गद्शनका पूरा-पूरा छाम मिलता था, लेकिन 
कोई भी पक्ष उन्हें अपना अंग नहीं मान सकता था। कारण कि उनकी प्रतिष्ठा या शक्ति संगठन 
पर आधारित न थी। सरकारी तंत्र या संस्थापक्षमें भी पं० नेहरू और सरदार पटेलके वर्चरवके 
विरुद्ध किसीमें भी आवाज उठानेकी सामथ्य नहीं थी। व्यावहारिक और वैचारिक दृष्टिसे देखें तो 
एक-दूसरेसे विल्कुल विरुद्ध जानेवाले यह दोनों महानुभाव, अनेक वार एक-दूसरेसे टकरा जाने पर 
भी, एक-इूसरेके साथ सहयोगसे काम कर सके, यह एक आइचयें ही हैं। प्रा० मोरिस जॉन्स गवर्नमेंट 
एण्ड पालिटिक्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि “यह हदैध शासन--परस्पर "विरोधी मन्तव्यों और 
स्वभावोंका विचित्र सस्मेलन--टिका रहा; क्‍योंकि दोनों एक दूसरेकी शक्ति भलीमाँति पहचानते 
थे और उसका आदर करते थे।” अधिक महत्वपूर्ण वात तो यह हैं कि दोनोंकी देशभक्ति समान 
रूपसे तीव्र थी। और सर्वजन-हिताय और सर्वजन-सुखायके लिए व्यक्तिगत रागहप पी जानेवाली 
महान्‌ उदारता तथा दलके प्रति अटट निष्ठा दोनोंमें थी। इन वारिष्ठ नेताओंके बीचका मतभेद अगर 
उग्र बन जाता तो दलमें संकट उत्पन्न हों जाता और फिर दोनोंमेंसे अगर कोई एक संस्था-त्याग करता 
तो कांग्रेसका विधघटन होना भी संभव था। 

अगर गांधीजीकी सलल्‍ाहके अनुसार कांग्रेसका, लोकसेवा संघ बनाकर, समापन कर दिया 
गया होता तो इसके परिणामस्वरूप दो या अधिक राजनीतिक दलोंकी स्थापना हुई होती और यह पूरा- 
पूरा संभव था कि इन दोनों नेताओंके वीच संघपंण अनिवार्य हो गया होता। पर कांग्रेसके प्रति वर्षों 
पुरानी रिप्ठा और गांधीजीके प्रति दोनोंकी भक्तिके कारण उनके बीचका संघर्पण सीमित 
ही रहा। कांग्रेस-तंत्र पर कड़ी पकड़ रखनेवाले सरदार पटेलके सरकारमें होनेके कारण संस्था और 
संसदीय पक्षोंके वीचका स्पप्ट अन्तर कर्मी सार्वजनिक नहीं हुआ। ऐसी स्थितिकी अभी शुरुआत ही थी। 

बारह दर्पषतक कांग्रेसके महामंत्री रहनेके बाद आचार्य क्वपाछानी उसके अध्यक्ष पद 
पर जासीन हुए। इसके वाद, सन्‌ १९३७-१९३९में आरम्भ हुई, कांग्रेस कार्यकारिणीके 
वर्चस्ववाली परम्पराको पुनर्ज्यीवित करने और मंत्रिमण्डलकी नीतियोंको लेकर चर्चा आरम्भ 
हुई। परन्तु वरिप्ठ नेता मंत्रिमंडलको कांग्रेस कार्यकारिणीके अधीन रखनेको तैयार नहीं 
थे। १५ जुलाई, १९४७को लिखे गये अपने व्यक्तिगत पत्रमें पं० नेहरूने स्पप्ट रूपसे प्रति- 
पादन किया कि नीति या प्रश्ासनके विपयमें सरकारी निर्णयोंका पूर्वपरीक्षण करने या 
जानकारी प्राप्त करनेका अधिकार कांग्रेस कार्यकारिणीको नहीं हो सकता। मंत्रिमण्डलके 
सदस्य, जो कार्यकारिणीके भी सदस्य हैं, वे इन चर्चाओंके समय अपने-अपने स्वतंत्र मत 
व्यकतत नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रिमण्डलकी सामूहिक दायित्व और गोपनीयता वनाए 
रखनेकी शपथका इससे भंग होता है। यों पं० नेहरू भी स्वीकार करते थे कि सरकारी 
तीतिकी घोषणाके वाद उसकी छानवीन करने तथा उसमें परिवर्तनोंका सुझाव देनेका अधिकार 
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कार्यकारिणीको हैं। सरदार पटेलने भी इस दृष्टिकोणको समर्थन - प्रदान किया था। परल्तु 
आचार्य कृपाछानीको छूगा कि इसमें कांग्रेस कार्यकारिणीके प्रभुत्व पर आँच आती है और 
कांग्रेसकी परम्परा नष्ट होती हैं; साथ ही कांग्रेसाध्यक्षके प्रति वरिष्ठ नेताओंमें श्रद्धा नहीं 
हैं। परिणामतः गांधीजीके परामर्शका पारन कर आचार्य कृपालानी त्यागपत्र देकर अध्यक्ष 
पदसे हट गये और तहिषयक चर्चा स्थगित कर दी गई। संस्थागत पक्ष और संसदीय- 
पक्षके वीच' हुए खुले संघर्षमें संस्थागत-पक्षकी यह पहली पराजय थी। 
सन्‌ १९५०में, पं० नेहरू तथा उनके कतिपय साथियोंकों नापसंद और छझूड़िग्रस्त 
विचार रखनेवाले वावू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन' सरदार पटेलके समर्थनसे कांग्रेस-अध्यक्ष बन 
गए। पं० नेहरू और श्री टण्डनजीके बीच सैद्धांतिक मतभेद श्री सरदार पठेलकी मृत्युके 
वाद काफी बढ़ गए। कांग्रेस दलसे त्यागपत्र देनेवाले श्री रफी अहमद किदवई और 
श्री अजितप्रसाद जैनकों मंत्रिमण्डलसे अलग करनेके लिए उन्होंने पं० नेहरूको विवश किया। 
जनवरी १९५१में एक अवसर पर पं० नेहरूने क्रोधपूवक कहा था कि कांग्रेस महासमिति 
द्वारा पारित श्रीलंकामें बसे हिन्दुस्तानियोंसे सम्बद्ध तथा पेप्सूमें राष्ट्रपतिका शासन' उठा 
लेनेसे सम्बद्ध प्रस्ताव उनके कार्यक्षेत्रमें हस्तक्षेपके बराबर हैं। श्री टण्डनजीको अंकुझमें 
रखने या उन्हें अध्यक्ष पदसे हटानेके लिए हलचलें शुरू हो गईं। कांग्रेस कार्यकारिणीके 
पुनर्गठनका पं० नेहरू द्वारा दिया गया सुझाव श्री टण्डलजीने इस आधार पर अस्वीकृत 
कर दिया कि कांग्रेसके संविधानके अनुसार कार्यकारिणीके गठनका अधिकार एकमात्र अध्यक्षको 
है। फलत: संस्थापक्षकों शॉक ट्रीटमेन्ट” देनेके लिए पं० नेहरू और मौलाना आज़ादने 
कार्यकारिणीकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया। श्री टण्डनजीने इन त्यागपत्रोंको स्वीकार करनेमें . 
अपनी असमर्थता प्रदर्शित की और चूंकि पं० नेहरूजीकी माँगको वे स्वयं अनुचित मानते थे; 
अतः उन्होंने घोषणा की कि वे इन त्यागपत्रोंको स्वीकार करनेके लिए कतई तैयार नहीं हैं। अच्तमें, 
इस संकटके समाधानके लिए उन्होंने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया और प्रधानमंत्री पं० तेहरूने १९५१के 
सितम्बर महीनेमें कांग्रेसके अध्यक्ष पदको सम्हाल लिया। संस्थापक्षकी यह दूसरी और अन्तिम पराजय 
थी। प्रधानमंत्री और संसदीय-पक्षने कांग्रेस संगठन पर लगभग पूरी तरह अधिकार जमा लिया। 
सन्‌ १९५१से १९५४ तकके दूसरे चरंणमें पं० नेहरू दोनों पक्षोंका उपभोग करते 
थे; अतः कांग्रेसाध्यक्ष और प्रधानमंत्रीके बीच किसी मतभेदका कोई प्रइन ही नहीं उठता 
था। लेकिन समय और शक्तिके अभावमें कांग्रेसके संस्थापक्षका प्रशासव' और उसकी 
समस्याओं पर वे पूरा ध्यान नहीं दे पाए। मात्र दैनिक कामकाज ही चलाए रखा गया 
आर दलका संगठन-तंत्र अधिकाधिक शिथिल होता गया। यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यकारिणीका 
महत्व ही नप्ट हो गया। सरकारी निर्णयोंकी स्वतंत्र रूपसे समीक्षा करनेका काम रुक 
गया आए वह मात्र रवसूस्टाम्प जेसी वस्तु ही रह गई। श्री स्टानली कोचानक जनरल 
आफ एशियन स्टडीज' (अगस्त, १९६६ ) में लिखते हैं: “परिणाम यह “हुआ कि महत्वपूर्ण 
राजनीति विपयक सरकार द्वारा निर्धारित नीतिको स्वीकृति देना ही संस्थापक्षके लिए 
राजनीति-निर्माणमें भाग लेनेका एकमात्र मार्ग बना रहा और संस्थापक्ष संसदीय पक्षकी 
आवश्यकताओंका तावेदार वन ग्रया।” इंडिया टु-डे'में लिखते हुए श्री फ्रांक मोरिसने 
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स्पष्ट किया हैं कि “वर्ष बीतते गए ओर इसके फलस्वरूप कांग्रेसकी मनोवृत्ति ऐसी बन गई 
कि दलके वहुतसे लोग राजनीतिक नेतृत्वके लिए कांग्रेस अध्यक्षके पास न जाकर प्रधान- 
मंत्री पर अवलरूम्वित रहने लगे हैं।” यह दोहरा भार उठाना तो पं० नेहरूके लिए अशक्य 
था। उन्हें स्वयं पढ़ने या विचार करनेका समय नहीं मिलता, यह शिकायत करते हुए 
उन्होंने इन दोनों पदोंसे मुक्त होनेका प्रयास किया; लेकिन दलके नेताओंकी ओरसे उन्हें 
कांग्रेसके अध्यक्ष पदको ही छोड़नेकी अनुमति प्राप्त हो सकी। 

संस्थागत इतिहासका तीसरा और सबसे लम्बा चरण अब शुरू हुआ। सन्‌ १९४४से 
१९६४ तककी अवधिमें अपेक्षाकुत छोटी वयके, कम ख्यातिवाले और शीर्षस्थ नेताओंके 
मार्गदर्शनमें चल सकनेवाले किसी आशास्पद कांग्रेसी नेताको दलके अध्यक्षके रूपमें पसंद 
किया जाता था। इस समयावधिमें चारमेंसे तीन अध्यक्ष राज्योंके मुख्यमंत्री थे। यह चुनाव 
हमेशा पं० नेहरू स्वयं करते थे; लेकिन पंडित पंत और श्री लालवहादुर शास्त्रीकी सलाह 
भी ले ली जाती थी। इस अवधिमें कांग्रेसके चार अध्यक्षोंमें श्री यू० एन० ढेवर सबसे 
लम्वे समया तक--लूगभग साढ़े चार वरस तक--अध्यक्षपद सम्हाले रहे। उनका यह 
कार्य-काल संस्थाके सुधारके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अचानक बिना किसी विशेष कारणके 
उन्होंने जून, १९०७९में त्यागपत्र दे दिया और श्रीमती इन्दिरा गांधीने यह पद सम्हाला; 
परन्तु वे लम्बे समय तक इस पदको सम्हाल नहीं सकीं। जून, १९६२में श्री नीरूम संजीव 
रेड्डी उनके अनुगामी होकर आए। श्री रेड्डीने स्वयं ही स्वीकार किया कि “कांग्रेसके 
अध्यक्ष-पदका पहलेके समान अब कोई महत्व नहीं रह गया हैं।” श्री फ्रांक मोरिसने अपनी 
जलद भाषामें जो कुछ कहा, उसके अनुसार “१९५५से कांग्रेस-अध्यक्षने प्रघानमंत्रीके नेतृत्वमें 
कांग्रेसकी केन्द्रीय सरकारके ऐड्वर्ययुक्त चपरासी (80760 ०४०८-००५) के रूपमें काम किया है।” 
इन अव्यक्षोंने, विशेषत: श्री ढेवरने अपने कार्यकाल्‍ूमें कांग्रेस संस्थाका पुनर्गठन करने और पं० नेहरूकी 
उपेक्षाक़े कारण हुए नुकसानकों पूरा करनेका प्रयत्न किया। परन्तु जैसाकि हम आगे देखेंगे, 
उस समय तक रोग इतना फैल चुका था कि उनकी इस मेहनतका परिणाम शून्य ही आया। 

कांग्रेस संस्थाको मज़बूत वनानेके लिए शीर्प॑स्थ नेताओंको अपने सरकारी पद छोड़ 
देने चाहिएं, इस प्रकारकी चर्चाएं वार-बार उठा करती थीं ओर श्री संजीव रेड्डीने तो 
अपने अध्यक्षीय' भाषणमें सत्ता-पदके विपयमें दस वर्षका नियम रखनेकी सिफारिश भी की 
थी। सन्‌ १९६२में चीनी-आक्रमणने पं० नेहरूकी प्रतिष्ठाकों काफी चोट पहुँचाई और 
उनका स्वास्थ्य भी विगड़ गया। उनकी मृत्युके बाद उत्पन्न होनेवाले प्रइनोंका सामना 
करनेके लिए कांग्रेस दरूको पुनः सुदृढ़ और गतिशील बनानेकी आवश्यकता सभीको अनुभव 
हो रही थी। अत: सन्‌ १९६३में श्री कामराजकी योजना स्वीकृत कर ली गई, परन्तु उसका कार्यान्वयन 
कांग्रेस संगठनको सुदृढ़ बनानेके लिए न' किया जाकर वाधारूप रूगनेवाले तत्वोंकी समाप्तिके लिए 
किया गया। पदोंसे मुक्त हुए नेताओंको किसी भी प्रकारका संस्थासंगठनका काम या उसमें स्थान 
दिया ही नहीं गया और उनमेंसे कुछ नेताओंको क्‍यों पदमुक्त कराया गया, यह स्पप्ट पता चलता था। 

इस योजनाके पुरस्कार-स्वरूप अचानक प्रख्यात हुए श्री के० कामराजको सन्‌ १९६४में 
कांग्रेस-अध्यक्षके रूपमें चुना गया बौर यहीं से संस्थागत पक्षके इतिहासका चौथा चरण आरम्भ 
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हुआ। श्री स्टानली कोचानकने श्री के० कामराजको “'डा० राजेन्दप्रसादजीके वाद कांग्रेसके 
अध्यक्षदद पर आसीन होनेवाले सभी व्यक्तियोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली के रूपमें वर्णित 
किया हैं। अनुगामित्वका प्रश्न एक बार नहीं, बल्कि दो बार सुलझाना उनके भाग्यमें लिखा 
था। पं० नेहरूके वाद श्री शास्त्रीजीका मनोनयन कठिन' नहीं था और इस काममें कांग्रेसको 
बहुतसे परिवरलोंकी सहायता मिली। दूसरी ओर, श्री शास्त्रीजीनी यह आग्रह रखा कि 
कांग्रेस महासमितिके पूर्वनिर्णयके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास कर श्री के० कामराजको पुनः 
अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और श्री मोशरजी देसाईके खुले विरोधके बावजूद भी उसे 
उन्होंने पास करवा दिया। श्री शास्त्रीजीके अवसानके बाद, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
श्री मोरारजी देसाईके स्थान पर श्रीमती इन्दिश गांधीको प्रधानमंत्री वनाए जानेमें श्री काम- 
राजकी शक्ति, प्रतिष्ठा और योग्यताने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने कार्यकाल्‍में श्री काम- 
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राजने सरकारी नीतिकी खुली और कटु आलोचना की हैं, स्वतंत्र रूपसे निर्णय लिए हैं और 
अपनी वाणी और व्यवहार द्वारा प्रतिषादन' किया है कि संसदीय-पक्ष संस्थापक्षके अधीन 
हैं। खादसे सम्बद्ध सरकारी नीतिकी कांग्रेस महासमितिमें हुई तीखी आलोचनासे उबल उठे 
विभागीय मंत्री श्री सी० सुनब्रह्मण्यम्ने जब त्यागपत्र देनेकी बार-बार धमकी दी, तब 
श्री कामराजने उन्हें त्यागपत्र देनेका आह्वान किया। सन्‌ १९६५से हिन्दीके सावंत्रिक उपयोग 
करनेके विरुद्ध अपना विरोध उप्र शब्दोंमें व्यक्त किया; पंजाबी सूवेकी रचना करनेसे 
सम्बद्ध अन्तिम निर्णय लेकर सरकारकों यह काम पूरा करनेका आदेश दिया और उड़ीसाके 
मंत्रियोंकी शान' उन्होंने अकेले अपने ही बृते पर ठिकाने लगा दी। प्रधानमंत्रीके समर्थनसे 
वंगालकी परिस्थितिका परीक्षण करनेके लिए गए श्री जी० एल० नन्‍्दाके निर्णयको अमलमें 
लानेसे उन्होंने रोका। आच्तरिक राजनीतिके प्रत्येक प्रशनपर सरकारी नेताओंको उनसे 
बातचीत किए बिना मुक्ति नहीं थी और सरकारी निर्णयके व्रोघमें कांग्रेस-अध्यक्ष सा्व॑- 
जतिक रूपसे और असंदिग्ध भाषामें बोलनेमें संकोचका अनुभव नहीं करते थे। , 

यहाँ यह कहना हमारा अभिप्राय नहीं कि कांग्रेस दरू और सरकारी-तंत्रके बीच 
शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। पर संस्था सरकारके समकक्ष है, स्वायत्त है और कुछ अंबोंमें 
उच्च है; इस प्रकारका आभास श्री कामराजके व्यवहारसे स्पष्ट मिल जाता हैं। इस पर भी, 
उनके अपने प्रदेशमें कांग्रेसको मिली जबरदस्त पराजयके कारण श्री कामराजने जब स्वयं 
अध्यक्षपद छोड़नेका निर्णय किया, तब उनका अनुगामी बन अध्यक्ष-पद सम्हालनेके लिए 
कोई भी वरिष्ठ नेता तैयार नहीं था। यह इसका अचूक प्रमाण हैँ कि अध्यक्षपदका महत्व 
केन्द्रीय सरकारके मंत्रीषपप और प्रदेशके मुख्यमंत्री-पदकी अपेक्षा निम्नस्तर का माना 
जाता हैं। लम्बी वातचीत और अनेक नामोंके परिवर्ततके बाद मैसूरके पुराने और वयोवृद्ध 
मुख्यमंत्री श्री निजलिंगप्पाने इस पदकों स्वीकार किया। प्रदेशके मुख्यमंत्रीके पदसे मुक्त 
होनेमें उनके द्वारा की गई देरीकी क॒दु आलोचना की गई। उन्होंने (१९६४में आरम्म) 
संसदीयपक्ष पर संस्थापक्षके प्रभुत्वकी प्रणाली जारी रखी है। महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रइनोंकी 
स्वतंत्र रूपसे समीक्षा करमेका अपना अधिकार कार्यकारिणी और महासमितिने बारम्वार 
भोगा हैं। एक या दूसरे कारणोंसे कितने ही अग्रणी नेताओंको सरकारी तंत्रसे खिसकता 
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पड़ा हैं। अगर यह स्थिति यथावत्‌ वनी रहे तो संस्थापक्षका महत्व आजकी अपेक्षा अधिक 
होना संभव है। हार्लॉकि आज भी इन दोनों पक्षोंके वीचके सम्बन्धोके प्रइनोंका कोई 


काजियन 


संस्थागत उत्तर दूँद़नेमें नहीं आया है। 

इसके अतिरिक्त कांग्रेस दककी शक्ति ओर प्रतिष्ठाके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण माने 
जाने वाले दलके साधारण सदस्यकी योग्यतासे सम्बद्ध प्रश्न अमभीतक उलझा हुआ ही है। 
कांग्रेसी आम जनताका दल वना देने पर भी ग्रांवीजीने वहुत प्रयास किया कि उसमें 
केवल योग्य व्यक्तियोंकों प्रवेश देनेका एक स्तर निश्चित किया जाय। पहले, श्रम करनेवाले 
और नियमित सूत कातनेके आवार पर एक माठक कांग्रेसन स्वीकार किया और आगे 
चलकर छोड़ दिया; अन्ततः खादी पहननेदाले और अमुक प्रकारका व्यवहार न करवेवाले--- 
सधेवाज़ ने हो, अस्पृच्यतामें विश्वास न रखता हो और थोड़ा-वहुत रचनात्मक काम करता 
हो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति--भारतीय दागरिक कांग्रेसके सदस्य हो सकते हैं, यह निश्चित किया 
गया। कांग्रेस दल राजनीतिक सत्ताके ज्यों-ज्यों पास आता गया; त्यों-त्यों उसकी सदस्य 
संख्या दिन-दूनी रात-चोगुनी बढ़ती गई। सन्‌ १९३७में उसकी सदस्य-संख्या पचास लाख 
थी, जो १९४६में पच्रपन लाख हो गई। स्वतंत्रतावे वाद तो सदस्य संख्यामें ज्यार ही उमड़ 
आया। १९४ट८में कांग्रेसके एक करोड़ सदस्य थे। १९५र२में यह संख्या घटकर ८८ लाख 
थी और १९५३समें ६१ लाख ही रह गई। १९६१में यह संख्या पुन: एक करोड़ पर पहुँच गई 
हैं। यह बड़ी संख्या अवसरवादियोंके लिए उपकारक सिद्ध हुई। सदस्योंकी निष्ठा और योग्यताके 
परीक्षणार्थ कोई निश्चित मानक न होनेके कारण राजनीतिक हलूचलरोंमें दक्ष लोग कलाम उठा ले 
गए तथा निष्ठादान और सीधे-सादे छोगम एक ओर फेंक दिए गए। “इतिहास भरमें केवल 
कांग्रेस ही एक ऐसा सफल दल हैं कि जिसने अंगतः अपने साथियोंकी ओरसे पीठ फेर छी; 
दिदेशी झासकोंवेः समर्थकोंकों तथा उनके आदेशानुसार विदेशमें जाकर भारतकी जनता और 
उसके नेताओंकी बदनामी करनेवाले लोगोंको सत्ता-प्राप्तिका लाभ प्रदान' होने दिया गया।” 
[पॉलिटिकल साइंस कांफ्रेन्स : दिसम्बर, १९६६ : आलुवहन दस्तूरके अध्यक्षीय भाषणसे | 

अनेक अवसरवादियोंने आगे वढ़कर कांग्रेसदलमें अपना स्थान वनानेके लिए अपने एजेप्टों 
आर साथियोंकों दलूमें प्रवेश दिलाया अथवा गलत नाम लिखकर उसका नाममात्रका सदस्यता 














शुल्क अपनी जेबसे दे दिया। 
[ जयपुर अधिवेशनमें कांग्रेसके महामंत्रीकी रिपोर्टेसे] 
#एक तहसोलने ४,००,००० सक्तिय सदस्य बना कर कीतिमान 
स्थापित किया है. और अनेक गांवोंमें कांग्रेसके सदस्योंकी संख्या 
वहांकी कुल आवादीकी अपेक्षा अधिक है ।* 
श्री ढेवरने अपने कार्यकालमें और वादमें भी दल्में इन घुसपैठियोंके प्रवाहकों कम 
करनेका प्रयास किया है; उन्होंने सदस्थोके दो--सामान्य और क्रियाशीरू--बगें वबनाए। 
सक्रिय सदस्य वननेके लिए दो वर्यफकी साधारण सदस्यताकी योग्यता और उससे रचनात्मक 
कार्बकी अपेक्षा रखी गई। गलत सदस्योंकी सत्ता समाप्त करनेके लिए सभी महत्वके स्तरों 
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पर मताधिकार सक्रिय सदस्योंको ही दिया गया और परीक्ष पद्धतिके आधार पर चुनाव किए 
गए। परन्तु परोक्ष चुनाव पद्धतिके दोष जब सामने आए तब इस' प्रथाकों छोड़ देना पड़ा तथा 
दोनों प्रकारके सदस्योंके वीचका अन्तर खादीकी वेशभूषा जैसे वाह्याचार तक ही सीमित हो गया और 
कई बार तो उसकी भी उपेक्षा की गई है; अन्य परीक्षण तो लक्ष्यमें लिए जाते दिखाई नहीं देते। 


ि 


शराबके नशेमें धर्मपत्नीको ठोकर मारनेवाले श्री पठसपगार महाराष्ट्रके 
मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए थे और कांग्रेस दलकी जांचके आधार पर नहीं, 
अपितु विरोधपक्षके शोरगुलके कारण उन्हें पदच्युत किया गया था। 

हरिजनोंके लिए सनमाने ढंगसे और अपमानजनक वातें कहनेके लिए 
समाचारपत्रोंमें प्रसिद्धिप्राप्त श्री थिम्मा रेड्डी आज भी (१९६९में) 
आंध्रमें मंत्री पद पर हैं। 





कुछ उदाहरण स्पष्ट रूपसे यह सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस-सदस्यके लिए ही नहीं, अपितु 
कांग्रेस-नेताके लिए भी किसी प्रकारकी कोई कसौटी नहीं रखी जाती। जाली, निष्क्रिय और अवांछनीय 
सदस्योंके दलमें आ जानेके प्रश्नको भारतके सभी दलोंको हल करना है। .परन्तु कांग्रेस दलके लिए तो 
यह प्रइन' विशेष रूपसे एक विकट समस्या बन' गया हैं। इसका कारण यह हैं कि १९६७. तक तो 
कांग्रेसकी सदस्यता सत्ता-प्राप्तिका एकमात्र साधन और उसके बाद मुख्य राजद्वार होनेके कारण 
अनेक प्रकारके अवांछनीय और अवसरवादी तत्त्व उसमें .घुस गए हैं। कांग्रेस सदस्योंको सक्रिय 
बनानेके लिए और उन्हें प्रशिक्षित करने तथा दलमें योग्य व्यक्तियोंकों स्थान, देनेके हेतु दलके 
पुन:संगठनके सम्बन्धमें अनेक प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी पारित कर चुकी है; परन्तु वे सभी मात्र 
कागज पर ही रहे हैं। दलसे भ्रष्टाचार निकालनेके लिए नियुक्त अनेक जाँच-समितियोंकी और सदस्योंसे 
वार-बार माँगे गए उनकी सम्पत्तियोंके व्यौरोंकी भी यही हालत हुई है। अन्य दलोंके सक्रिय कार्यकर्ताओंकी 
तुलनामें कांग्रेसके सक्तिय सदस्य अपने दछकी सिद्धियों और कमजोरियोंसे अधिकांशत: अपरिचित हैं। ऐसे 
कार्यकर्ताओंके समर्थनके आधार पर कांग्रेस जो विजय प्राप्त कर पाती है, वह वस्तुत: आइरचर्यजनक है। 
इतनी अधिक प्रशिक्षणविहीत सदस्य-संख्या, लम्बे समयकी परम्परा और विभिन्न 
विचारधाराओं वाले नेताओंकी उपस्थितिके कारण किसी स्पष्ट और सुनिश्चित विचारधारा- 
को स्वीकार कर लेना कांग्रेसके लिए अशक्य हो गया हैं। पहलेसे ही यह डर पाया जाता 
रहा हैं कि अगर किसी एक निश्चित विचारधाराको स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादीके 
लिए चलाए जानेवाले आन्दोलनोंमें विग्नह उत्पन्न हो जायगा। जनतामें विचार-भेद उत्पन्न 
होगा और स्वतंत्रता प्राप्त करनेमें विरूम्व होगा। फिर भी धर्मनिस्पेक्षता, प्रजातंत्र, दलित- 
वर्गोका हित-संरक्षण, साम्प्रदायिक एकता और तीक् आथिक विकासके समान अनेक मूलभूत 
सिद्धान्तोंके विषयमें लगभग सभी नेता एकमत थे। स्वतंत्रता-प्राप्तिके वाद सहकारी और 
समानतावांदी सेमझ'की स्थांपनाका ध्येयः स्वीकार किया गया। सन्‌ १९५५के आवबड़ी अधि- 
वेशनमें समाजवादी पद्धतिकी समाज रचना'का और १ ९५९के नागपुर अधिवेशनमें 'समाज- 
के ध्येय” जैसे प्रस्तावोंको स्वीकार किया गया। ऐसे प्रस्तावोंको 'स्वीकार करनेमें पं० 
नहरूकें प्रभावने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिभाई हैं; कांग्रेसके अनेक अग्नरगण्य' नेताओंके 
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विचार और व्यवहारके साथ समाजवादकी धारणा मुश्किलसे ही सुसंगत मानी जा सकेगी। 
आवड़ी प्रस्तावको कांग्रेस द्वारा मतदाताओोंको घोखा देने और चुनाव-स्टण्टके रूपमें घोषित 
किया था--इस प्रकारके श्री मधुल्मियेके सार्वजनिक रूपसे लगाए आरोपमें अतिशयोक्ति 
होने १२ भी सत्यका कुछ अंश उसमें निहित दिखाई देता है। 

लोकतांतचिक या प्रजातांत्िक समाजवादका आदर्श, जिसे कांग्रेसने स्वीकार कर 


लिया हैं, अत्यत्त अस्पष्ट हैं; क्योंकि 'प्रजातांत्रिक' अर 'समाजवाद--इन दोनों शब्दोंकी 
स्पष्ट या निरिचित व्याख्या असी तक नहीं की जा सकी हैं। प्रा० मोरिस जॉन्सकी शुष्क 


और तीखी आलोचना स्मरण रखने योग्य हैं: आज तक जितनी टीकाएँ और भाष्य 
इविल पर हुए हैं, उतने ही इस प्रजातांत्रिक समाजवाद' पर हुए हैं; परन्तु अभी तक 
उनमेंसे कोई मी स्पष्ट अर्थ निष्पन्न नहीं होता।” 


दा 


कांग्रेसने कुछ व्यावहारिक उद्देश्योंकी स्वीकार कर लिया हैं, अतः विचार-धाराका 
अभाव उसके अस्तित्वके लिए बहुत गंभीर खतरा नहीं वना हैं। विश्वके बहुत-से राजनीतिक 


दल विचारसरणीकी शुद्धताकी कसोटी पर नहीं चढ़ सकते; इतना ही नहीं, वल्कि इंग्लैण्ड 
और अमेरिका जैसे पुप्ठ प्रजातांत्रिक देशोंमें तो मुख्य राजनीतिक प्रतिहंद्वी दलोंकी विचार- 
घाराओंमें भी तात्विक भेद ढूंढ पाने मुश्किक हैं। एक अमेरिकी विद्वान अपने देशके राज- 
नीतिक दलोंके विपयमें लिखता हुआ बताता हैं कि वहांके दोनों (प्रमुख दू) एक जैसी 
बोतलरूमें भरे एक जैसे आसवके समान हैं; उनके बीच अन्तर मात्र लेविकका है। 
इंस्लेण्डके दलोंके विपयमें लिखते हुए श्री विस्टन चचिलने वताया हैं कि 'ये दोनों (कंजरवेटिव 
और लेवर) समान रूपसे खड़खड़ाहट करनेवाली गाड़ियाँ हैं और एक दूसरेकी प्रतिस्पर्वा करते समय 
परस्पर कीचड़ उछालूती हैं।” सूत्रात्मक विचारसरणीकी अस्पष्टता या उसके अभावमें राजनीतिक 
दलको कोई हानि नहीं होती; परंतु संगठनमें एकताका अभाव हो तो उससे अपूरणीय क्षति होती हैं। 
कांग्रेल संगठनको सुदृढ़ बनानेके प्रयास वहुत समयसे होते आए हैं। फिर भी 
आरम्भसे ही उसमें अलग-अलग अनेक वर्ग वर्तमान रहे हैं और उनके बीच पर्याप्त खींचतान 
दी रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्त होनेके पहले गुटवंदीमें व्यक्तिगत पसंद-नापसंदका बहुत 
जधिक और प्रतिकूल प्रभाव होने पर भी बहुत-से मतभेद सिद्धान्तों और विशेषत: कार्ये- 
कमोंके विपयमें होते थे; परव्तु आजकलके वर्ग सम्पूर्णत: सिद्धान्तविहीन है” (सेमिनार : 
फरवरी, १९६२)। उस समय तो फिर भी इस वर्गवादसे परे और तटस्थ रहनेवाले 
नेताओंकी संख्या नी पर्याप्त होनेके कारण उनके दीच समाधाव करने और संतुरून बनाए 
रखनेका काम असंभव न था। नेताओंकी प्रतिप्ठाका आधार वहुधा उनकी योग्यता और 
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आत्ममोग पर आधृत होनेढी वजहसे वर्गदादका स्तर भी अच्छा-खासा ऊँचा रहता था। 
आज स्थिति विल्कुल वदलू गई हैं। कांग्रेस दलमें आज ऊपरसे लेकर एकदम 


नीचे तक दर्ग नहीं पर वर्गवाद (गृटठवाज़ी) फैल गया हैं और अनेक उपदल् वन गए। 
एक या दूसरे प्रकानकेः वंर्गवादसे परे होनेका किसी भी नेताका दावा उचित नहीं मादा 
उसके 


कारण कांग्रेस दल 


जा सकता। गुट्वन्दीकी मात्रा इतनी ऊझूथधिक वढ़ गई हैं कि उस् 
लिन 5. उ्अक “ ने न का 7 कर 3 करी हम नयभीत ८ 2 पवनेः समय मम उम्मीद > नम 
(छन्नननन्न हा जानक डरस बुरा तरह नयभात हूं। चुनावके स गग्नसा उम्माददादाका 


कांग्रेत दछ ; २१७ 


अथवा दलकी हारमें विरोधी दलोंकी अपेक्षा कांग्रेसकी आस्तरिक गुटवन्दीने बहुत बड़ा भाग 
अदा किया है, जिसे संभवत: अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। पिछले दो दशकोंमें अलग- 
अलग प्रदेशोंमें जितनी भी वार कांग्रेस सत्ताच्यूत हुई हैं, उसमें विरोधी शक्तिका उतना 
नहीं; जितना कांग्रेसकी आन्तरिक गुटवन्दीका हाथ रहा हैं। कांग्रेस दलका जब निश्चित बहुमत 
था, उस जमानेमें भी नेताओंके प्रति जनताकी अरुचिके कारण सरकारोंका पतन हुआ था। 
ये उपदल सिद्धान्तों, नैतिक मूल्यों या राजनीतिक मतभेदोंकी चाहे कितनी ही वातें 
करते हों, फिर भी वह मतभेद मुख्यतः व्यक्तिगत ही होता हैं और सत्ता-प्राप्ति ही उसका 
प्रमुख उद्देय होता हैं। भाषागत, साम्प्रदायिक और घामिक मतभेदोंके कारण अथवा 
जातिवादके प्रभावके कारण भी इस प्रकारकी गुटबन्दी अधिक उग्र बनती हैं। पर मुख्यतः 
तो यह सत्ता और प्रतिष्ठाके लिए किए जानेथाला गजग्राह युद्ध ही होता हैं। ठीक ऐसी 
ही वातें श्री पॉल ब्रॉस 'फ्रेक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट'में कहते हैं। 
कांग्रेसकी अब तककी शक्ति और प्रतिष्ठा इस प्रकारकी गुटवाजीको परीोक्ष रूपसे प्रोत्साहन 
देनेवाली रही हैं। अब तक कांग्रेस दल सत्ता-प्राप्ति या लाभ-प्राप्तिके लिए एक मात्र प्रवेशद्वार 
होनेके कारण असंतुष्ट छोग या उपदल दल्त्याग करनेकी हिम्मत नहीं कर पाते। कांग्रेससे बाहर 
जानेवाला व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठावान या शक्तिशाली हो, फिर भी वीरानेमें फेंक दिया 
जाता हँ--ऐसे अनुभवके कारण बहुत-से व्यक्ति और उपदल कांग्रेस छोड़नेके बदले कांग्रेसमें रहकर 
ही खटपट किया करते हैं। अन्य दलके व्यक्ति भी अवसर मिलने पर कांग्रेसमें सम्मिलित हो जाते 
थे। सन्‌ १९६७के आमचुनावके वाद कांग्रेस दलकी शक्ति अनेक राज्य विधानसभाओंमें काफी कम 
हो जानेके कारण इस परिस्थितिमें थोड़ा परिवर्तन हुआ हैं। ऐसी संभावना देखकर कि कांग्रेसके वाहर 
जाकर छोटे-छोटे समूहोंसे गठबन्धन कर सत्ता प्राप्त की जा सकती है--सत्ताकेल्में पहुँचा जा सकता 
है--अनेक प्रदेशोंमें कुछ कांग्रेसी नेताओंने दल त्याग कर दिया है। दल-वदलके बावजूद अपेक्षित लाभ 
न मिलनेकी प्रतीति होने पर उनमेंसे भी अनेक लोगोंने पुनः दलू-त्याग किया है। बहुत बड़ी 
मात्रामें और वार-वार दल-बदलकी प्रक्रिया एक गंभीर समस्या बन गई हैँ। परिणामस्वरूप, 
दल-बदलकी इस बढ़ती प्रवृत्तिको कानून द्वारा रोकनेका प्रश्न विचाराधीन है। वस्तुतः यह 
समस्या कोई नया रोग नहीं हैं; यह दलीय निर्बता रूपी रोगके वाह्मचिह्न हैं। अन्न दलोंकी 
शक्तिमें वृद्धि होने पर झासनमें कांग्रेसी एकाधिकार कम होगा, शायद इस प्रकारकी' दल- 
बी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन मिलेगा। फलत:, दरूकी आन्तरिक गुटवाज़ी कमजोर होगी, क्योंकि 
वड़े आर सुदृढ़ उपदल अन्दर पड़े रहनेकी अपेक्षा बाहर जाना अधिक पसंद करेंगे। 
जा गुटवाजी दरूकी नैतिक और राजनीतिक शक्तिको क्षीण करती है। वर्गके सदस्यों द्वारा 
एक दुसरेके दोप-गोपन होनेके कारण अव्यवस्था और श्रष्टाचारको प्रोत्साहन मिलता हैं। अ्रष्टा- 
पे हि कक हम असल कर _सर्थकोंने अन्तिम समय एजनिल्द 
होते हैं। अपनी-अपनी स्थिति मद कः 'नेके लिए ए रवॉः हा के पा, कक 35] 
5 की कि लिवर कक हे को बल बह ओर तहसीली क्षेत्रों तकमें 
अधिकाधिक गुटोंको संतुष्ट छल लिए ए सः पे तिमें है तक कं जे कक मी का 
हे हुए सश्कारी-नीतिमें भी शिथिक्ता छानी पड़ती हैं और 
२१८ : स्व॒राज्य दर्शन 


जहाँ पर गुट्दन्दीकी मात्रा या उग्रता विशेष हो, वहाँ तो उपदलोंको संतुष्ट करनेके लिए उनके 
एक-दो सदस्योंको मंत्रिमण्डलमें स्थान भी देना पड़ता हैं; और इस तरह मंत्रिमण्डलके आकारमें 
सतत वृद्धि करनी पड़ती हैं। इस मामलेमें चौंकानेवाला उदाहरण हरियाणाके राव वीरेन्द्र सिहका 
मंत्रिमण्डल प्रस्तुत करता हैं। जहाँ गूटवाजी न हो वहां मंत्रिमण्डल छोटा, सुगठित और कार्यक्षम 
होता हैं। परन्तु वहुत-से राज्योंमें मंत्रिमण्डलके सदस्योंकी संख्या काफी बड़ी होने लगी है। बड़े 


विभागोंके टुकड़े करने पड़ते हैं। इस त्रिगुटवाजीके कारण मुख्यमंत्रियोंका कतिपय मंत्रियों पर विश्वास 
नहीं होता, अतः विभागोंका वँटवारा प्रशासनिक कुशलता और  मंत्रियोंकी योग्यताकें आधार 
नहीं किया जाता; परन्तु इस आधार पर किया जाता हैं कि किसके हाथमें कैसी और कितनी सत्ता 
रहे। प्रत्येक गुट यथासंभव अधिक संख्यामें अपने मंत्री और महत्वपूर्ण विभागोंको अपने हाथमें 
रखनेका प्रयत्व करता है। उत्तरप्रदेशके मंत्रिमण्डलमें पैतालीस सदस्य होते पर भी श्री चन्द्रमानु 
गृप्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाँच विभाग स्वयं ही सम्हालते थे और शेप मंत्रियोंको काम देनेके 
लिए उन्हें दिभागोंका कृत्रिम और अनावश्यक विभाजन करना पड़ा हैं। यह आसानीसे समझा 
जा सकता है कि इस प्रकारकी व्यवस्था अत्यन्त खर्चीली और काममें निरन्तर गिरावट लानेके 
अतिरिक्त असंतोप उत्पन्न करनेदाली सिद्ध हुई है। हालमें ही राजल्थानके कुछ मंत्रियोंने साव॑जनिक 
रूपसे यह कड़ी शिकायत की थी कि उन्हें काम विल्कुल दिया ही नहीं जाता। 

दलके भीतर ग्ट-निर्माणको लेकर दी वातें ध्यानमें रखनी चाहिए। पहली तो यह हैं कि 
मतभेद और गूट-निर्माण प्रजातांत्रिक संस्थाओं और दलोंका अनिवार्य लक्षण है। कांग्रेसकी 
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गृटवाजी अत्यन्त पकव है नसंघको छोड़कर अन्य सभी दलोंमें पदप रही गुटवाजीकी तुलनामें 
कांग्रेसमें चली आ रही गृूटवाजीकी मात्रा कोई विशेष नहीं हैं। साम्यवादियों और समाजवादी 


दलोंमें होने बाली गूटवाजीके परिणामस्वरूप इन दलोंका वार-वार विभाजन हुआ हू। यों तो 
विभाजनोंकों देचारिक स्तर पर समझानेकी कोशिद्य की जाती हैं; परन्तु वास्तवमें तो यह 
गूटवाजीका ही उग्र रूप हैं। स्वतंत्र पार्टकी दशा कांग्रेसकी अपेक्षा कोई बहुत अच्छी दिखाई 
नहीं देती। वास्तविकता तो यह हैं कि प्रजातांत्रिक राजनीतिमें रूम्वे समयमें लाम लेनेकी दृष्टिसे 
आवश्यक घीरज और अनुघासनका जो अभाव हमारे दलों और राजनीतिक नेताओंमें रहा है 
वही इस गुव्वाजीका मूल कारण हैं। मतदाता अभी तक किसी एक दलरूके प्रति निष्ठावान 
नहीं बन पाए है, अतः इस प्रकारकी गूटवाजी करनेवाले सफल हो जाते हैं। 
दूसरी आदइचयेजनक वात यह है कि दलमें संतुलन और प्रजातांच्रिक तत्वोंकोी वनाएं रखनेमें 
 गृट अत्यन्त महत्वयूर्ण मूमिका थदा करते है। कारण कि दल चाहे कितना ही शक्तिणाली क्‍यों न॑ 
हो, पर दल्का कोई नी नेता सर्वसत्ताधीण नही वन सकता। उसे सदा अपने साथियोंके सामने 
झुकना पड़ता है और उसे अपनी सत्ताक्ी सीमाका वोब सन्त होता रहता है। गूटोंको स्मूलछ नप्ट 
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। दलोंकी अनिवार्य आदध्यकता हूँ हू । दलका एकताक नाम पर एक वग या व्यादत 


ज 
24 


उता है ओर में अपनी असीम गक्तिका उपयोग करने हराज्यसे भी प्रजातंत्रको 
समय प्रजातत्रम वंगाक आत्तत्तक पारणामस्वरूप नए सदस्य, नए य्गं 


ले 


पजनीतिका दलमें आयमन हुआ काता है, चर्चाएं चछती रहती हैं और 


कांग्रेस दल : २१९ 


विचारचक्र घमता ही रहता है। इस तरह दलको नित्य नवीन और युवा बनाए 00 
अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करता हैं। अगर दलसे वर्ग तष्ट कर दिए जाय ते अमुरे 
बाद या सिद्धान्तकी जड़ें धीरे-धीरे इतनी मज़बूत हो जाती हैं कि अन्ततः वह दल अथा 


और संकीर्ण हो जाता हैँ। 


श्री विस्टन चचिलके कथमानुसार “मतभेद तो स्वास्थ्यकी 


निशानी है।” परन्तु अगर सिद्धान्तों, विचारों या कार्यक्रमोंके आधार पर वर्ग-रचना “होती 
है, तभी उससे उक्त लाभ हो सकते हैं। सत्ता-अ्राप्तिके ध्येयसे परिचालित वर्गवाद कुछ से 
दलमें संतुलन बनाएं रखनेमें तो योग देता हैं, पर उससे अन्य कोई लाभ नहीं मिल पाता। 
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अन्तरिम सरकार 
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल (दिनांक २ सितम्बर, १९४६) 


मंत्री 
पं० जवाहरछाल नेहरू 
सरदार वल्लभभाई पटेल 
सरदार बलदेवसिंह 
डॉ० जॉन मथाई 
श्री आसफअली 
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
श्री जगजीव॑च राम 
श्री शफात अहमद खाँ 
श्री अली जहीर 
श्री सी० राजगोपालाचारी 
श्री शरच्चन्द्र बोस 
श्री सी० एच० भाभा 


२२० : स्वराज्य दर्शन 


विभाग ेल्‍ 
उपाध्यक्ष, विदेशविभाग, कामनवेल्थ-संवंधविभाग 
गृह, सूचना और आकाशवाणी 
सुरक्षा 
वित्त 
यातायात 
कृषि ओर खाद्य 
श्रम 
स्वास्थ्य और उद्योग 
विधि, डाक तथा विमानन 
उद्योग तथा रसद 
निर्माण, खनिज और विद्युत 
व्यापार 





श्री जयप्रकाश नारायणका चौदह सूत्रीय कार्यक्रम 


[४ सार्च १९५३को पण्डित नहरूको प्रेषित] 
१. संविधानसें संशोधन : 
अ] सामाजिक सुधारके वीचमें आनेवाली वाघाओंको दूर करना। 
] देशी राजाओं, राजपत्रित कर्मचारियों (सिविल सर्वेन्ट्स 
शी गई गॉरण्टियोॉंको रद करना। 
] केन्द्र तथा राज्योंमें ऊपरी सदन (राज्यसभा और विधान 
समाप्त करना। 

२. प्रशासनिक सुधार : 

[क] राजनीतिक और प्रज्मासनिक सत्ता सहित सभी क्षेत्रोंमें सनी 
स्तरों पर प्रशासनिक सुधार। 

[ख] व्यवत्या और काबूनकी प्रणालीमें सुधार। 

[ग] अ्षप्टाचार दूर करनेके लिए तत्काल कदम उठानेवाली तंत्र 
व्यवस्था । 

३- [अ] नापागत, आर्थिक ओर प्रशासनिक दृष्टिसे, उसके झावार 
पर भारतका प्रद्यासनिक दक्‍्या पुर: बनाना; ऊपरके स्तर निश्चित करनेके 
लिए पाल्यिामेण्ट द्वारा आयोगकी नियुक्ति। 

[जा] रो, हाईको्टों और अन्य न्यायालयों तथा छोक सेवा 
आवोगोंका राज्यवार गठनके स्थान पर राज्योंक्ते प्रदेशोंके जाघार पर पुन- 
गंठन कर व्ययमें कमी करना। 


४. भूमिका पुनविभाजन : 

[क] आशिक असमानता और शोषण दूर करनेके लिए भूमिका 
पुनवितरण करता; इस संदभेमें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और गरीब 
किसानोंको अधिक पसंद करना। े$ 

[ख] जमीनकी वेदखलीके सा कदमोंको रोक देना। 

[ग] भूमिका छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँटना रोकना और विभागका 
संगठन कर सहायक सिद्ध होनेवाले अनुकूल नियमोको वनाना। 

[घ] अवशिष्ट जमींदारीके प्रकारोंकी समाप्ति। | 

[| अनिवार्य वहु-उद्देश्यीयः सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण अर्थ- 
तंत्रका सहकारी अर्थतंत्रमें रूपान्तर। 

(च) राज्यकी ओरसे वहु-उद्देयीय सांमितियोंके द्वारा इपिश्षेत्रे 
घन तथा अन्य सुविधाओंकी सहायता देना। 

[छ] यथासंभव अधिक मामलोंमें राज्य द्वारा किसानके साथ व्यक्ति- 
गत व्यवहार करनेके बदले सहकारी समूहोंके साथ अथवा पंचायतों द्वारा 
व्यवहार करना। उदाहरणार्थ, रूगान' बसूल करना। इसकी अमुक आय 
वहु-उद्देश्यीयः समितियों अथवा पंचायतों द्वारा गाँवमें ही रहे। हा 

७५. गाँवकी सामूहिक समितियों द्वारा खाली जमीनोंको फिर उपयोग 
लाना और उस पर भूमिहीन मज़दूरोंकों बसाना। धनी छोगोंको खेतीके 
लिए जमीन बिल्कुल ने देना। 


राष्ट्रोयकरण, सहकारी समितियाँ और ट्रेड यूनियन: 


६. वैंकों और वीमा कम्पनियोंका राष्ट्रीयकरण। 

७. राज्याधिकृत व्यापारमें वृद्धि। 

८. प्रत्येक राज्यमें अमुक निश्चित की हुई विविध प्रकारकी औद्योगिक 
इकाइयोंका स्वामित्व और उनका संचालन राज्य या सहकारी समितियों या 
स्वायत्त निगमों या कामदार काउंसिलोंके अधिकृत; राज्योंके उद्योगोंके लिए 
विशेषज्ञोकी सलाह और प्रशासनिक कार्यकर्ताओंको प्रदान करनेके लिए 
टेक्नीशियनों और मैनेजरोंको तैयार करनेके लिए संस्थाका विकास करना। 

९. यूनियन शापके स्तर पर ट्रेड यूनियत आउ्दोलनका संगठन, 
इससे यूनियनें समाजके प्रति उत्तरदायी एजेन्सियाँ बनेंगी। 

१०० कोयछा और अन्य महत्वके द्रव्योंकी खानोंका राष्ट्रीयकरण|। 

११. राज्याधिकृत उद्योगोंमें कामदारोंका सहकार। 

१२. लघु उद्योग : 
बड़े और छोटे उद्योगोंके क्षेत्रोंकों अलग करना, छोटे उद्योगोंको 
स्थापित ,करना, विकसित करना और उनके संरक्षणमें सहायता देना। 
१३. आश््थिक समानता : 
...देशमें आथिक समानता स्थापित करनेकी दिश्लामें प्रथम कदमके 
हपम सरकारी नॉकरियोंमें वेतत और दूसरी आा्थिक सुविधाओंका स्तर 
नीचा करना। 


१४. स्वदेशी : 


स्वदेशीकी भावना जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें. व्यापक हो, इस 
दृष्टिसे उसे प्रोत्साहन देना। 





१२ : समाजवादी दल और समाजवादी लोग 


“समाजवादी नेता संगठनके मामलेमें हमेशा दुर्बल रहे हैं ओर समाजवादी दरूका 
इतिहास संकटों, विग्रहों ओर निवृत्तिकी कथाओंसे भरा पड़ा है।” 
--श्री हरिकिशोरसिह : हिस्द्री ऑफ सोशिलिस्ट पार्टी 
सन्‌ १९३४में काग्रेस दलमें परम्परावादियोंके बढ़ते हुए प्रावल्यको कम करनेके लिए ओर देशमें 
माक्सेवादी विचारधाराका प्रसार करनेके लिए अनेक उत्साही युवकोंने---श्री जयप्रकाश नारायण, 
श्री मेहर अली, श्री अच्युत पटवद्धेन, श्री मीनू मसानी. श्री अशोक मेहता, श्री एस० एम० जोशी और 
श्री गोरे आदिने--कांग्रेसके एक दलके रूपमें कांग्रेस समाजवादी दलूकी स्थापना की। आचार्य नरेन्द्र 
देव और डॉ० राममनोहर लोहिया भी उसमें सम्मिलित हुए। पं० नेहरू और श्री सुमापचंद्र वोसने इस 
वर्गके प्रति अपनी ममता तो दिखाई; परन्तु वे इससे अलग ही रहे। कांग्रेसकी नीतिकी प्रगतिशीरू 
दृष्टिसे समीक्षा करने और उस पर अपन वैचारिक प्रभाव फैलानेके हेतुसे स्थापित यह समाजवादी 
दल सदा सीमित ही रहा। सन्‌ १९४८में भी उसकी सदस्प-संख्या लूममंग बारह हजार आँकी 
जाती थी। मजदूर संगठनों, किसानों और विद्यार्थी-संगठनोंमें इस वर्गने काफी अच्छा काम 
किया ओर खूब लोकप्रिय भी हुआ। समाजवादी विचारधारामें विश्वास रखनेवाले सभी 
वर्गोकी एकताका स्वप्न साकार करनेके लिए प्रयत्नशील श्री जयप्रकाश नारायणके सतत 
आग्रहके कारण इस वर्गने साम्यवादियोंके साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चेके रूपमें काम 
कया। परिणाम यह हुआ कि इनके द्वारा स्थापित मजदूर और विद्यार्थी संगठनोंमें साम्य- 
बादियोंने अपना प्रभाव जमा लिया। इस प्रकारके गठबन्धनके कारण समाजवादी दलकों 
बहुत हानि सहन करनी पड़ी हैं, जिसे श्री जयप्रकाश बावूने बहुत बादमें स्वीकार भी किया हूँ । 
इन उद्ामवादी युव॒कोंकों गांधीजीकी विचारधारा अतिशय रसहीन प्रतीत हुई। अहिसाके 
सिद्धान्तमें उन्हें विश्वास न था और अंग्रेजी शासकोंका किचित भी विश्वास करनेके लिए वे तैयार 
नहीं थे। सन्‌ १९१५के संविधानका उन्होंने कड़ा विरोध किया और सन्‌ १९३७के चुनावोंका 
वहिप्कार किया। सन्‌ १९४रमें कांग्रेसी नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद आन्दोलनका नेतृत्व उन्होंने 
सम्हाल लिया। करो या मरो'की उत्कट भावनासे भरे इन समाजवादी नेताओंने स्वातंत्य-संग्राममें 
बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ जोर हिसाका काम किया और करवाया। देशभक्ति और बलिदानके मार्गे 
पर सब कुछ होम कर उतर पड़ने वाले इन समाजवादी नेताओंकी लोकप्रियतामें वेहद वृद्धि हुई। 
स्वृतंत्रताकी लड़ाई पूरी होनेके वाद श्रमिक प्रवृत्तियोंमें रुचि लेने और साम्बवादियों द्वारा 
स्थापित प्रभावकों हटानेके लिए अपने झण्डेके नीचे स्वायत्त संस्था खड़ी करनेके कांग्रेसके निर्णयका 
समाजवादी नेताओं द्वारा कड़ा विरोध हुआ; क्‍योंकि उनकी मान्यता थी कि यह क्षेत्र उनका 
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अपना हैं। काँग्रेसमें विभिन्न वंगोंके लिए स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा माननेवाले सरदार 
पटेलने साम्यवादियोंकों निकाल बाहर करनेके वाद समाजवादियों पर भी हाथ साफ किया। 
फलत: १९४६-४७में समाजवादियों और काँग्रेसके बीच दरार बढ़ी और वढ़ती ही गई। अन्ततः 
कांग्रेसके संविधानमें इस प्रकारका सुधार किया गया कि कांग्रेसमें अलग वर्ग या पक्ष रह 
ही नहीं सकता। अन्तमें, फरवरी १९४८में नासिक अधिवेशनमें कांग्रेससे स्वतंत्र एक समांजवादी 
दलकी स्थापना की गई। अपने प्रति प्राप्त व्यक्तिगत सम्मानकों दछकी शक्ति समझ लेनेवाले ये 
कार्यकर्ता अपने मनमें हवाई किले बना रहें थे। दलकी सदस्य-संख्या वढ़ानेका निर्णय हुआ और 
लगभग तीन लाख सदस्य बनाए गए। समाजवादी नेताओंने उत्साहयूर्वक दलूका निर्माण और 
संगठन करना आरम्भ कर दिया और कांग्रेसके समक्ष बैठ सकनेवाला वह एकमात्र समर्य ओर 
सुदृढ़ विरोधपक्ष है, यह मानने और कहने रूगे। गैर-साम्पवादियोंके साथ--विशेषतः आचार्य 
कृपालानीके' 'किसान-मजदूर प्रजादल'के साथ--चुनाव, संगठन या विवेक पैदा करनेमें उन्हें कड़ी 
मेहनत करनी पड़ी; फिर भी उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। मात्र केरल्में वह मुस्लिम 
लीगके साथ सम्बन्ध स्थापित कर सके। सन्‌ १९५४के चुनावोंके परिणामोंने उतकी सारी 
आशाओं पर एक करारा आघात किया। कांग्रेसकी तुलूवामें उसके चौथाई भागके मत भी 
वे प्राप्त नहीं कर सके और उन्हें प्राप्त मत सारे देशमें फैले हुए होनेके कारण वे छोक- 
सभामें कुल बारह और विधानसभाओंमें १२५ स्थान ही पा सके। 

लगभग ऐसा ही अनुभव 'किसान-मजदूर प्रजादल'को हुआ। कांग्रेस दलमें आचार्य 
छुपालानी और श्री रफी अहमद किदवई द्वारा स्थापित प्रजातांतिक मोचेंके विघटनके 
वाद मतभेदों और खटठपटोंके कारण सत्ताच्यूत आचार्य कृपाछानी, श्री प्रफुल्ूचन्द्र घोष 
और श्रीप्रकाशम्‌ जैसे नेताओंने अलहूग-अहूग स्थानीय दलोंकी स्थापना की थी। मई 
१९५ १में श्री कृपालानीजी कांग्रेससे हट गए और जूनमें पटतामें इत सभी दलोने एकत्र होकर 
'किसान-मज़दूर प्रजादछ'की स्थापना की। इस प्रक्रियाकी समीक्षा करते हुए श्री माबरोन 
वाइनरने कहा हैं कि “अलूग-अलग दलों और उनके नेताओंकी सत्ता-शुधाने उनके हेतुओंमें 
नेर्णायक भूमिका अदा की।” 

किसान-मजंदूर प्रजादकके नेताओंको अपनी शक्ति और लोकप्रियता ५९ इतना विश्वास 
था कि पंडित नेहरू द्वारा कांग्रेसमें वापिस आनेके- निर्ंत्रणकों उन्होंने अस्वीकृत कर दिया और 
चुनाव-गठवन्चनकी समाजवादी दलकी प्रार्थनाको भी ठुकरा दिया। लेकिन चुनावके परिणामोंने 
उनकी आँखें खोल दीं। इस दलको लोकसभामें केवल सात और राज्योंकी विधानसभाओंमें केवल 
हक कि ही मिले। श्री कृपषलानीजी समाजवादी दलके साथ मिल जानेको अधीर हो उठे और 
दोनों दलोंके वहुतसे सदस्य इस गठबन्धनके विरुद्ध होने पर भी अगस्त १९५२में इन दोनों 
दलको मिलाकर एक नए प्रजा समाजवादी दलकी रचना हुईं। इस गठवन्धनका निर्णय केवल 
शीरप॑स्थ नेताओंके द्वारा लिया गया था, इसके कारण उसमें प्रजातांत्रिक परम्पराओंका पालन 
8 गया, 5380 श्री अजय घोपका कथन उचित ही हैं। इस मिलनसे समाजवादी 
आच्डाजनको बहुत हानि हुई। सन्‌ १९५७के आम-चुनावकषे एक सर्वे श्री सादिक अली 
लिखते हैं : “किसान-मजदूर प्रजादक और बादमें फार्व्ड ब्लाकसे मिल जानेके कारण समाजवादी 
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दरूके महत्वमें वृद्धि तो हुई, पर अधिक सदस्य और वॉद्धिक सामग्रीके आगमनसे प्रजा-समाजवादी 


(च्छ 
दलकी शक्तिमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई।” उक्त वातकी प्रतीति जल्दी ही हो जाती हैं। 
वैचारिक विभिन्नता और नेताओंके आपसी व्यक्तिगत स्तर पर एक-द्सरेके अनुकूल बन जानेकी 
शक्तिके अभावमें यह दर कमजोर होने रूगा ओर इसमें विग्रह उत्पन्न हो गया। श्री हरिकिशोर 
सिंहके उल्लेखानूसार “जन्मके दिचसे ही दल विग्रहों और मूलमूत विभिन्नताओंसे पीड़ित रहने रूगा।” 

सतत चल रहे इन झगड़ों और मतमभेदोंसे धककर प्रजा-समाजवादी दलरूके अनेक अग्नरगण्य 
नेता धीरे-धीरे हटने लगे अथया तिष्क्रिय होते गए। फरवरी १९५ रमें राष्ट्रके नवनिर्माणके काममें 
प्रजा-समाजवादी नेताओंका सहयोग प्राप्त करनेके उद्देश्यसे पंडित नेहरूने श्री जयप्रकाश नारायणको 
दाताके लिए दिल्‍ली ब॒लाया और प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तर पर मंत्रिमण्डलूमें सम्मिलित होनेका निमं- 
न्रण दिया। विश्वजे किसी भी देशमें किसी भी विजेता दलने किसी भी पराजित पक्षको इस 
तरह॒की सुथिवा देनेका प्रस्ताव नहीं रखा। परन्तु श्री जयप्रकाश नारायणने चौदह सूत्रीय कार्यक्रम 
प्रस्तुत (का भार यह ज्ाशब्रह कया [क इंच पहल स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। पं० नेहरू 
द्वारा किसी कार्य क्रससे पहलेसे ही वैध जाना अस्वीकृृत कर दिया और यह बातचीत यहीं समाप्त 
हो गई । दोनों दलोंमें दहुत-से छोग ऐसी व्यवस्थादे विरुद्ध थे। वहुत-से कांग्रेसी नेता अनावश्यक रूपसे 


जे 


अपनी रुत्तामेंसे हिस्सा वदाना नहीं चाहते थे और कांग्रेसके उपांगके रूपमें सरकारी दायित्व 


उठानेमें समाजदादी नेताओंको ऐसा भय था कि अपने पैरों पर खड़ा हो रहा बह उनका दल 
कुचल दिया जायया। परन्तु राष्ट्र-निर्माणके लिए ऐसा सहयोग स्थापित करनेका यह विचार 


ट्र 


जीवन्त रहा। प्रजा-समाजदादी दलके वेतूल अधिवेशनमें श्री अशोक मेहताने अपने 'ऑचन कम्पलूजन्स 
आफ वेकवर्ड इकोनॉर्मी' चासक एक निवन्धर्में आर्थिक निर्माणके कार्यक्रममें कांग्रेससे सहयोग करनेका 
अनुरोध किया। लेकिन काफी विचार-विमशंके वाद यह विचार छोड़ दिया गया। अक्तूबर १९५ ३में 
आंध्रवे मुख्यमंत्री बननेदेः छोमसे श्रीप्रकाणम्‌के पुनः कांग्रेसमें मिल जानेसे दकको जबरदस्त धक्का 
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समय प्रजा-समाजवादी मुख्यनंत्री श्री पट्टम्‌ धाण्णु पिल्छेकी सरकार द्वारा कराए गए गोलीकाण्डकी 
समाजवादी नेता डा० लोहियाने कदु शब्दोंमें आलोचना की। दागपुरके अधिवेशनमें इस प्रदत पर 
गरमागरम उर्चा हुई और कार्यकारिणीके सभी सदस्योंने त्यागपत्र दे दिया। इस संकठका जैसे-तैसे 
निवारण किया गया। परन्तु १९५४में कांग्रेसके आवड़ी अधिवेशनमें कांग्रेस द्वारा समाजवादी 





सनाज-रचना दिपयवा पारित प्रस्तावका श्री अशोक मेहताने स्वागत किया, लेकिन सोशछिस्ट 
नेता क्षी मधु छिझयेने इस प्रस्तावक्तो मतदाताओोंके साथ धोखा देनेका काम! मानकर इसका चुनाव 
स्टंट वे! झपमें पारेदय दिया। प्रवा-समाजदादी दलके नो कार्यकर्ताओने श्री मव छकिमग्रेके इस 


कपनको चुनोती दी झोर उसकी व्यवित॒यत और कदु जालोचदाएँ कीं, इतना ही नहीं, बल्कि यह 
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मांव भी की कि कांग्रेस दाता समाजदादी ध्येय स्वीकार किए जानेके कारण उसके साथ सहयोग 
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ने उन्हें तीखे घब्दोंमें अपमानित ही नहीं किया, 
या कि दलूके द्वारा लिए गए निर्णयकरो पडयंत्रपूर्वक वबदलूनेकी श्री अगोक 

साजिथ कर रहे हैं। दलके अव्यक्ष झादाये नरेच्द्रदेदने पुनदिचारकी मांगकी आलोचना की 
प्‌ 


+उत्बार आक्षप करतक कानण शो मु लिसयेको उनसे क्षमान्याचना 








७ 


समाजवादी दर और उमाऊदादी लोग : २२३ 


करनेका आदेश दिया। वातावरण इतना विषाक्त हो गया कि किसी भी श्रकारके समाधान या 
जोड़तोड़के लिए अवकाश ही नहीं रह गया। बादमें प्रजा समाजवादी दलकी वम्बई शाखाकी वैठकमें 
इस तथा अन्य मामलोंके बारेमें उग्र विवाद हुआ और मार्च १९५पमें श्री मधु लिमये सहित अन्य 
इक्कीस सदस्योंको पार्टीसे निलम्बित कर दिया गया। डॉ० राममनोहर लोहियाने वम्बई: शाखाके 
लोगोंको 'लकवाग्रस्त समाजवाद के पुरस्कर्त्ता बताकर निरूम्वित सदस्योंके लिए उत्तर अ्रदेशमें 
प्रवचन-प्रवासकी व्यवस्था कर दी। दलकी कार्यकारिणीने डॉ० लछोहियाकी दी गई चेतावनीकी 
अवगणता की और डॉ० लोहियाने घोषणा की कि “लकवाग्रस्त और नपुंसक प्रजा-समाजवादी अगर 
चार-छः महीनेमें नहीं सुधर जाते तो युवा और क्रियाशील दलकी स्थापना करनी पड़ेगी। 

इसके बाद प्रजा-समाजवादी दलकी उत्तर प्रदेश शाखाके कार्यकर्ताओंके एक सम्मेलनका 
शुभारम्भ डॉ० राममनोहर लोहियाके निकटतम साथी श्री मधु लिमय्रेके हाथों करवाया गया और 
दलकी केन्द्रीय कार्यकारिणीके दबावका सामना करनेके लिए डाँ० लोहियाने इस शाखाको अभिननन्‍दन 
दिया। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश शाखाकों निलम्बित करा दिया गया और डॉ० लोहियाके 
नेतृत्वमें अलग समाजवादी दछूका गठन हुआ तथा सत्याग्रह और आन्दोलनोंके समान सीधी 
कार्यवाहीके द्वारा उसे मजबूत बनानेकी कोशिश की गई। इन दोनों वर्गेके बीच एकता स्थापित 
करनेके लिए श्री जयप्रकाश नारायणने १९५७में मंत्रणाएं आरम्भ कीं, पर उन्होंने उसे अधूरा ही 
छोड़ दिया। इस झगड़ेके खराब परिणाम १९५७ और १९६२के चुनावोंमें नज़र आए और 
आन्तरिक कलह, स्पष्ट ओर विशिष्ट राजनीतिका अभाव, नेताओंमें संगठन शक्तिकी कमी तथा 
साथियोंकी कमी--इनः सब कारणोंसे समाजवादी दल राष्ट्रीय दलोंमें सबसे निचली पैढ़ी पर 
उतर आए। 

दिन बीततै-बीतते दोनों वर्गोमें एकताकी भावना बढ़ने लगी। अक्तूबर १९६२में उत्तर 
प्रदेशमें प्रजासमाजवादी और समाजवादी दलोंकी स्थानीय शाखाओंने अपने-अपने वरिष्ठ नेताओंसे 
विना पूछे ही एक गठजोड़ कर लिया। परन्तु यह गठजोड़ अधिक समय" तक चल-नहीं पाया। 
इससे केवल इतना ही लाभ हुआ कि इसके कारण गठजोड़ करने वाले प्रवाहोंको शक्ति 
प्राप्त हुई। . 

जून १९५३में कांग्रेसको सत्तासे उखाड़ फेंकनेके लिए उम्र कदमोंका अनुमोदन करने वाला 
प्रस्ताव बा प्रजा-समाजवादी दलने स्वीकार कर लिया, लेकिन' श्री अशोक मेहताने और उनके 
साथियोंकों वह पसंद नहीं आया; अतः वे दलमें निष्किय हो गए। सितम्बर महीनेमें श्री अशोक 
हि योजना-आयोगके उपाध्यक्ष-पदको स्वीकार कर लिया और बहुत-से साथियोंकों लेकर वे 
काग्रेसमें शामिल हो गए। तदुपरात्त १९६४के प्रारम्भमें दोनों समाजवादी दलोंने शतेहीव 
गठवच्चच कर संयुक्त समाजवादी दरूकी स्थापनाकी घोषणा की। लेकिन नेताओंके बीच 
परस्पर अविश्वासकी भावना और व्यक्तिगत मनोमालिन्यके कारण यह निर्णय थोड़े समयके 
लिए भी नहीं टिक सका। संयुक्त दलकी अधिकृत स्थापनाके लिए सन्‌ १९६५के 
आरम्ममें बुलाएं गए अधिवेशनमें विग्रह उत्पन्न हुआ और प्रजा-समाजवादी दलको नए 


सिरेसे सजीव किया गया। यह बात दूसरी हैं कि अधिकांश सदस्य और नेता संयुक्त 
समाजवादी दलमें ही बने रहे । 


२२४ : स्व॒राज्य दर्शन 








मय न नन्‍जनओओ जफय ४००७० - ० ००--७७--+--०+-०००-+-+ 





डॉ० राममनोहर लोहिया श्री अशोक मेहता 
सन्‌ १९६२के वाद डॉ० छोहियाके नेतृत्वमें समाजवादी दलने संसदीय प्रवृत्तिका महत्व 
स्वीकार किया और संसदमें अपने मन्तव्योंको आवेगपूर्वक और विशद रूपसे प्रस्तुत कर सरकारी 
प्रशासनकी अव्यवस्था, अन्याय और घोटालोंकी वखिया उधेड़नेके कारण समाजवादी संसद सदस्य 
काफी प्रसिद्ध हो गए। कभी-कभी तो आवश्यकता पड़ने पर संसदके दोनों सदनोंमें भी शोर-शराबा 
कर उन्होंने अपनी वातोंको सत्य सिद्ध करनेका आग्रह रखा। परन्तु उनका संगठन उनकी 
आवाजकी अपेक्षा अत्यन्त कमज़ोर ही रहा हैँं। सन्‌ १९६७के चुनावमें उत्तर प्रदेश और 
विहारमें कांग्रेसकी कमजोरियोंका पूरा छाम समाजवादियोंको मिला हैं; परन्तु प्रजा-समाजवादी 
दल राण्ट्रीय क्षेत्रमें तो लगभग समाप्त प्राय-सा ही हो गया हैं। 
व्यक्तिगत झगड़ों, परस्पर एक-दूसरेके अनुकूल न हो पानेकी कुशलूताका अभाव और अनुशासन- 
हीनता आदि कारणोंसे दोनों समाजवादी दलोंके नेता वौद्धिक प्रतिमा, जोश, घ्येय, निप्ठा और 
मननशीलताके अनुपातमें भारतीय राजनीतिकों अपना योग-दान नहीं कर सके। समाजवादी दलोने 
अपने ध्येय और कार्यक्रमोंको सदा ओजस्वी और प्रभावश्ञाली ढंगसे प्रस्तुत किया है। उनके इन 
कार्यक्रमोंकी समीक्षा करनेसे किसी विशेष उयलूब्धिकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि उनके कार्यक्रम 
आदर्शके मायाजगत्‌में ही विचरण करते रहे हैं। इन कार्यक्रमोंको अमरूमें लानेका पूरा अवसर अभी 
तक उन्हें नहीं मिल पाया हैं और संयुक्त मोचेंके अंगरूप जो कुछ थोड़ा-बहुत अवसर उन्हें मिला भी 
था, उसमें भी उन्होंने कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं की। प्रजा-समाजवादी दल बहुधा निष्क्रिय स्वप्न- 
दर्शियों और संयुक्त समाजवादी दलू जोशीले आन्दोलनकारियोंके दल वन गए हैं। अब तो यह हो रहा है 
कि संयुक्त समाजवादी दलके भूतपूर्व नेताओं द्वारा अपनाई गई अनुशासनहीनता उनके अनुयायी वर्ममें 
तेज़ीसे फेलती जा रही है, अतः: उसके विकासके सम्बन्धमें कुछ अच्छी आश्याएँ नहीं रखी जा सकतीं । 


समाजवादी दल और समाजवादी छोग : २२५ 
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१३ + पारतीय जनसंच और स्वतंत्र पार्टी 
जनसच 

जनसंघते मूल्मूत स्थरूप और उसके अंतिम उद्देश्यको लेकर जितनी उग्र चर्चा होगी रही हैं 
तनी भारतवेः किसी भी अन्य राजनीतिक दलके बारेमें नहीं होती। बहुत-ते देशी और विदेशी 
यंवेक्षक इसे हिन्दू सम्प्रदायवादी दल मानते हैं। पंडित नेहरूने तो इसे राष्ट्रीय स्त्रयंसेवक संघकी 
अवैध (76३४४०५०) संतानके रूपमें घोषित किया हैं। जनसंघके प्रणेता और समर्थक इन 


आक्षेपोंकों निराधार मानकर इसको दढ़तासे अस्वीकार करते हैं और यह कह कर अपना बचाव 
करते हैं कि केवल वदनाम करनेके लिए उन पर सम्प्रदायवादी लेविल रूगाया जाता है । 


जनसंघका सही स्घरूप जाननेके लिए यह ध्यानमें रखना चाहिए कि उसकी स्थापना दो 
स्वायत्त परिवलोंके संयोगका परिणाम हैं। डॉ० श्यामाप्रसाद मुकर्जी हिन्दू सम्प्रदायवादी नेता थे और 
सन्‌ १९४३में वे हिन्दू महासमाके अध्यक्ष भी बने थे। स्वतंत्रता-प्राप्तिकि दाद और विशेषतः 


65 
गांवीजीकी ह॒त्याके वाद उन्होंने हिन्दू महासभाकों राजनीतिक प्रवृत्ति छोड़ देनेकी सलाह दी थी 
और यह घोषणा कर कि अगर भारतकों महान्‌ राष्ट्र बनाना हो तो सम्प्रदायवादी पूर्वाग्रहों आर 


आवेश्ञोंको छोड़ना पड़ेया, हिल्दू महासभासे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। पाकिस्तानके प्रति 
नारतकी अत्यधिक उदार नीतिके सम्दस्वमें मतभेद होनेके कारण उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डलसे 
त्यासपत्र दे दिया और उन्हें एक ऐसे राजनीतिक दलकी आवश्यकता अनुभव होने छंगी, जो उनके 
उग्र राष्ट्रवादी विचारोंका वाहन वन सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उस समय इसी आवद्यकताकों 
अनुमव कर “हा था। नाथपुरदे डॉ० हेडगेवार द्वारा दो दशकों पूर्व स्थापित यह गैर-राजनीतिक 
संघ हन्दू शुदकोंमें व्यायाम, सैनिक प्रशिक्षण जार हिन्दुत्थवे गोरदका प्रचार करता रहा था। जैसे 
जैसे सम्प्रदायदादी भावनाएँ उत्तेजित होती गई, त्यों-त्यों उसका प्रचार बढ़ता गया। हिन्दू-मुसल- 


मानोंके बीच झगड़ोंके समय हिन्दुओंके रक्षक! रूपमें यह सर्वत्र फैलने छगा। अनेक आत्म-त्यागी और 
सन्निप्ठ कार्यकर्ताओंवाले और लयभग सैनिक अनृगासन और पद्धति पर संगठित हुए इस दलवे। सर- 


संचालक श्री एम० एस ० मारूदलकर सना स्थयसदकाक गुरु के रूपम भमाकत आर सनपणदा वान्‍्द्र बन । 
मारताव धझयातू्‌ हन्दू--घ्त अबथम [हन्दू संक्ततत श्रण्ठ हू, हन्द्‌ सस्क्ात नाततक्ा एकमात्र सस्छात 


हैं, हिन्दुत्थकी नावना उग्र और जाधुनिक रदाप्ट्रवादकी नींव बदनी चाहिए जोर सभी हिन्दू 
अल्पमतको भारतीय ऊर्वात्‌ हिन्दू-संस्छतिके प्रवाहमें सम्मिलित हो जाना चाहिए, इस प्रकाटकी 
विचारयाराका वे जोर-शोरसे अचार कर रह थ। पुरपाचत घक्षा, बनुशात्षनवद्धता आर संघ 
शक्तिसे आइप्ट युयकोंके मनमें ये दिचार तेजीसे रूढ़ होते गए और तदनुसार वे कट्टर और 
जनूनी हिन्दू बन गएु। विभाजनके समयमप्ते साम्प्रदाथिक संकीर्णता जोर उपद्रदोंके कारण बह संघ 


भारतोय जनसंघ और र्द॒तंत्र पा्दो : २२७ 


निराश्रितोंमें और बड़े भागके हिन्दुओंमें--विशेषतः मध्यम वर्गके, नगरके तथा पढ़े-लिखे हिन्दुओंमें 
अत्यन्त लोकप्रिय हो गया। मुसलमान इंस संघसे बहुत घबराते थे। 

गांधीजीका हत्यारा गोडसे इस संघका भूतपूर्व सदस्य था। गांवीजीकी हत्याके 
बाद संधको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और उसके अनेक कार्यकर्ताओंकों कारावासमें 
डाल दिया गया। संघ परसे प्रतिबन्ध उठा लिए जानेके वाद, राजनीतिक क्षेत्रमें अपना 
समर्थन कर सके, ऐसे किसी दलूकी आवश्यकताके सम्बन्धमें कार्यकर्ताओंमें उग्र चर्चा चल 
रही थी और उनमेंसे कितने ही लोग इस मतके थे कि संघको सीधे ही 'राजनीतिमें प्रवेश 
कर लेना चाहिए। वरिष्ठ नेतागंण--विशेषतः श्री गोलवलकर---इस कदमका विरोध कर 
रहे थे। संघके कितने ही कार्यकर्ता डॉ० श्यामाप्रसाद मुकर्जसि मिले। श्री मुकर्जी उनका 
सहयोग लेनेके लिए तैयार थे, पर उन्होंने दो शर्तें प्रस्तुत कीं: एक तो उनके नेतृत्वमें 
चलनेवाला दल भारतके सभी नागरिकोंके लिए खुला रहता चाहिए। दूसरा, इस दलका 
ध्येय हिन्दू” नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रका निर्माण करता और भारतीय संस्कृतिकी प्रतिष्ठा 
करना होगा। ये दोनों शर्तें स्वीकार कर छी गईं। डॉ० श्यामाप्रसाद मुकर्जी भारतीय राष्ट्र 
और  संस्कृतिमें शायद सभी सम्प्रदायों और घर्मोका समावेश कर लेना चाहते थे। परन्तु 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके लिए हिन्दू और भारत दोनों पर्यायवाची शब्द थे। जनसंघके 
तेताओोंमें अर्थान्तरकी विभिन्नता अमी तक चल रही हैं। सन्‌ १९५१के अक्तूबर मासमें 
अखिल भारतीय जनसंघकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके ध्येयनिष्ठ और 
योग्य कार्यकर्ताओंके बड़ी संख्यामें इस दलमें आ जानेसे अत्यन्त अल्प समयमें ही दलका सुव्य- 
वस्थित और मजबूत संगठन खड़ा हो गया। 

इस प्रकार, जनसंघकी स्थापना सम्प्रदायवादी और गैर-सम्प्रदायवादी दोनों परिबलों द्वारा 
भूमिका अदा होनेके कारण हुई और वह दोनों तत्व अमी तक उसमें मौजूद हैं। जनसंघको सम्प्रदायवादी 
संस्था मानने या न' माननेका आधार यह हैं कि आप किस तत्वको प्राधान्य देते हैं। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघके बीच किसी भी प्रकारका औपचारिक सम्बन्ध 
नहीं हैं। जनसंघके पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके पदाधिकारी नहीं हो सकते। 
भारतीय जनसंघमें मुसलमानों सहित गर-हिन्दू सदस्य भी हैं और उनमेंसे कुछ तो ऊँचे 
पद पर भी हैं। प्रत्येक चुनावमें जनसंघकी ओरसे कितने ही गैर-हिन्दू प्रत्याशी खड़े किए 
जाते हैं और जनसंघके नेताओंने स्वयं हिन्दुत्ववादी होना बारबार बलपूर्वक अस्वीकार 
किया हैं। दूसरी ओर देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघमें बहुत अधिक विचार- 
साम्य है। उनके बहुत-से कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके भूतपूर्व कार्यकर्ता हैं और 
जनसंघके चुनाव प्रचारका बहुत कुछ कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके कार्यकर्ता ही करते 
रहते हैं “सन्‌ ६ ९६२के चुनावके समय पूनामें जनसंघके प्रत्याशीका मनोवयन राष्ट्रीय स्व 
सेवक संघके संचालकके साथ बातचीतके बाद मिश्चित किया गया था, जिसका उल्लेख प्रो० 
सिसिकरने इंडियन वोटिंग विहेवियर'में किया हैं। जनसंघके अध्यक्ष अनेक बार बदले 
हैं, परन्तु उसके महामंत्रीका पद पंद्रह वर्षों तक सम्हालनेवाले श्री दीवदथाल उपाध्याय, गुरुजी 
श्री एम० एस० गोलवलूकरके विश्वासधात्र साथी माने जाते थे और महामंत्रीका पद छोड़नेके 
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बाद वे जनसंघके अव्यक्ष वर गए थे। जनसंघ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघने अपना अधिकार जमा रखा 
है, यह कह कर उसके विरोधमें जनसंघके अध्यक्ष पंडित मोलिचन्द्र शर्मावे सन्‌ १९५४में त्यागपत्र दे 
दिया था और १९६०में जनसंघ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके अधिकारके चिरोधमें श्री शनवलदासने 
जनसंघकी दिल्‍ली शाखाके कार्याऊ्यके सामने अनशन आरम्म किया था। 
जनसंघकी विचारधारा कट्टर राष्ट्रवादस भरी हुई हैं और वे पाकिस्तानके प्रत्येक कदमका 

तीज विरोध करते हैं। मुसलमान और ईसाइयोंके प्रति उसके कार्यकर्ताओं द्वारा ओर उसके समाचार- 
त्रोंमें आश्वंकाएं व्यवत होती रही हैं; हिन्दू कोडविलका उन्होंने विरोध किया था और गोहत्यांके विरुद्ध 
होने बार-बार आन्दोलन चलाया है; चौथे चुनावमें उन्होंने गोहत्याको प्रमुख प्रश्न वनाकर हिन्दुओंकी 
त्रारिक भावनाओंकों उत्तेजित किया था आर बड़े पैमाने पर गड़बड़ मचाई थी। जनसंघने रूढ़िग्रस्त 
हिन्दू-दृष्टिकोण वहीं अपवाया है। उसने अस्पृश्यताकों कभी समर्थद चहीं दिया और घर्मपरिवर्तन 
नेवालोंकी शुद्धि हो, इसके प्रति सहान्‌ मूति होने पर भी उसमें आगे वढ़कर हिस्सा नहीं लिया। 
के विपरीत इसके कितने ही अध्यक्षोंने ईसाई मिशनरियोंकी प्रशंसा भी की है। 

दलके सदस्योंकी भांति उसकी विचारबारा और कार्यक्रम भी मिश्रित प्रकारके हैं। 
जमीनके स्वामित्वकी उच्चतम सीमा, योजना और उच्चीक्षगम तथा निम्ततम आयके विपयमें 
जनसंघका कार्यक्रम किसी भी उद्यामदादी दलसे टक्कर ले सकता हूँ। परन्तु धामिक, 
सांस्कृतिक और विशेष रूपसे साम्प्रदाविक मामलोंमें उसका दृष्टिकोण आधुनिकताकी अपेक्षा 
भूवकालकी ओर झ्ृकता हुआ प्रतीत होता हैं। उग्र और एकमात्र राष्ट्रमक्ति उनके कार्य- 
क्रमकी आधारशिला हैँ और राष्ट्रहितकों नुकसान पहुँचानेवाली किसी भी सराजनीतिको यह 
बरदश्ति करनेके लिए तैयार नहीं। यह विचारधारा इनमेंसे वहुत-से छोगोंको यूक्तिसंगत 
ल्यती हैं कि अगर मुस्लिमोंके लिए अलरूग राष्ट्रकी स्थापना हुई हैं तो समी मुृसलूमानोंकों 
वहाँ भेज देना चाहिए या फिर पाकिस्तानको हिन्दुस्तानमें मिलाकर अबण्ड हिन्दुस्तान खड़ा कर 
देना चाहिए। शप्ट्रभक्तिमें द्विधा पैदा करनेवाले समवायतंत्रके वे विरोधी हैं और भारतमें एकतंत्रीय 
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झासनके स्थप्न देख रहे है। सैनिक वलके उपयोगका आग्रह रखने वाला जनसंध देशमें सैनिक शिक्षा 
पाश परनाणु चस्तोंके उत्नादनका पक्‍का समर्यक हैं। उनकी इस युद्धप्रिय और उग्र राष्ट्-मक्तिके 
कारग अनेक छोगोंको प्रजातात्रिक मल्यों और राज्यपद्धतिके प्रति उनकी पक्ष निप्ठाड विपये 
आशंका होने लूमती है। परमण्तु ऐसे किसी भी निश्चित कथनके लिए प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। 
जनसंघकी सदस्थ-संस्याके विपयमें कुछ भी अनुमान करना संभव नहीं है। सन्‌ 
१९५७में उसके सदस्योंकी संख्या ७४,८६३ थी, जो बढ़कर १९६१में २,७४,९०७ हो गई। 
तत्घ्चातके प्रामाणिक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते, पर उसकी संझ्या सन १९६८में रूगमग 
तेशह लाख अनुमानित की गई हैं। चुनाव-परिणामोंकी दृष्टिसे देखें तो इस दलूकी 
शक्ति कम होते हुए भी उसमें सतत वृद्धि होती रही हैं। छोकसमामें तीन सीटोंसे आरम्म 
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कर पिछले चूदाबमें जन्संघने ३५ सीटें प्राप्त की हैं और राज्य विधानसभाओंमें उसके 
सरस्योंकी संख्या ३३से बढ़कर सन्‌ १९६७में २६४ तक पहुँच गई हैं। साथ ही जनसंध द्वारा 
प्राप्त मतोकी मात्रा तीन प्रतियतसे बढ़कर न प्रतिभ्त तक पहेँ 


सफलताका 


0 2 उसके कार्यकर्ताओंओः 
सफलताका श्रव केबल उसका कायकताओआओआक हल्स 


हेंच गई हैं। इस उत्तरोत्तर 
जाता हैँ। डॉ० इ्यामाप्रसाद मुकर्जीकि 
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अवसानके वाद आम जनताकों अपनी ओर आक्ृष्ट कर सके, ऐसा कोई नेता जनसंघको मिल नहीं 
पाया। परच्तु एकनिष्ठ और जोशीले कार्यकर्ताओंकी जितनी संख्या जंनसंघके पास हैं, उतनी 
आज शायद किसी भी अन्य दलके पास नहीं हैं। सतत प्रमतिके कारण दलके कार्यकर्ता और 
नेताओंमें इतना अधिक आत्मविश्वास हैं कि स्वतंत्र पार्टके गठबन्धनके प्रस्तावको उन्होंने 
ठुकरा दिया है। यह दल मुख्यतः उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेशमें अपनी जडें 
जमा सका है। दक्षिणी राज्योंमें इसका कोई विशेष जोर नहीं हैं और यहाँ तक कि बंगाली 
निराश्षितोंकी बड़ी संख्या वाले बंगालमें भी वह मृत-प्राय हो गया है। | 

सामाजिक क्षेत्रमें कट्टर विचारधारा रखनेधाला यह दल आशिक क्षेत्रमें परम्परावादी दृष्टिकोण 
रखनेवाली स्वतंत्र पार्टके साथ अधिकाधिक मात्रामें सहयोग स्थापित कर रहा है। सन्‌ १९६१से 
इन दोनों दलोंके बीच विचार-विनिमय करने और अपने-अपने साहित्यका आदान-प्रदान करनेका क्रम 
विकसित हुआ है और दोनों दलोंके अनेक नेतागण इन दोनों दलोंको एक दूसरेके साथ मिलो देनेका 
समर्थन सार्वजनिक रूपसे करते हैं। जनसंघ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रमें पुरातनपंथी होने पर 
भी आशिक दृष्टिसे प्रगतिवादी हैं और स्वतंत्र दल आ्थिक विचारधारामें अत्यन्त पिछड़ा हुआ होने 
पर भी अन्य क्षेत्रोंमें अत्यन्त प्रगतिशील हैं। इन दोनों दलोंके सम्मिलनसे उत्पन्न नए दलका 
वैचारिक स्थान निश्चित करना अत्यन्त कठिन हैं और इस प्रकारका मिलन स्थापित करना आसान 
भी नहीं है; क्योंकि विदेश-नीति, साम्प्रदायिक सद्भाव, राजनीतिक तंत्र-रचना और -अर्थतंत्रके 
विषयमें इन दलोंके दृष्टिकोणोंमें साम्यकी अपेक्षा वैषम्य ही अधिक है। 
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भारतके प्रमुख दंलोंमें सबसे कम समयमें राष्ट्रीय राजनीतिमें अत्यन्त महत्वंपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लेनेवाला यह दल पुराने नेताओं---श्री सी० राजगोपालाचारी, प्रो० “रंगा, श्री मीनू मसानी; श्री के० 
एम० मुंशी आदि द्वारा स्थापित किये गया है। भू-स्वामित्वकी उच्चतम सीमा निश्चित करने और 
समाजवादको अमलमें लानेके प्रयास जबसे कांग्रेसने गंभीरतापुवंक करने आरम्भ कर दिए हैं, तबसे उसके 
'विरोधके रूपमें सन्‌ १९५९में इस दलकी स्थापना की गई थी। भारतके कृषिकार समवाय संघ 
(2 8770७] ए९१९०७४०७  ]ग्रतां॥) में सम्मिलित भू-स्थामित्व रखनेवाले घनी किसान ओर 
मुक्त उद्यम मण्डली (707ए7 ० 77९८ +70०7०४४८) नामक संस्थामें सम्मिलित उद्योगपतियोंगे इस 
'दलूकी स्थापनामें और उसके संवद्धनमें यथेष्ट सहायता की हैं। भारतके अन्य सभी दलू जिस समय 
उद्दामवादी कहलानेके लिए प्रयत्न करते हैं, तव यह दल अपने आपको परम्परावादी कहलानेमें 
गरिव अनुभव करता हैं और समाजके चिरन्तन मूल्योंके संरक्षकके रूपमें परम्परावादी होनेगें 
हेयंताका अनुभव नहीं करता। हु ह॒ 
._. सिद्धान्तोंकी भांति संगठनके क्षेत्रमें भी इस दलने कितने ही नए मार्ग खोले हैं। सन्‌ १९६४में 
इसने अपने संविधानमें सदस्यता-विषयक घारमें परिवर्तन कर प्रजातांत्रिक पक्षोंके लिए नितान्त नई 
माने जानेवाली पद्धतिको अपनाया है। दरूका सक्रिय काम करने वाले और उसके विशिष्ट परिचयपंत्र 
रखनेवाले उसके सदस्प ही दलूके आन्तरिक प्रशासनमें भाग ले सकें, इस तरहकी व्यवस्था कर स्वतंत्र 
पार्टीनि जोली और निरर्यक सदस्योंके 'उलझनपूर्ण प्रशनका सही समाधान कर दिखाया है। परव्तु इसके 
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परिणामस्वरूप सदस्योंकी संख्यामें एकदम वहुत बड़ी कमी हो गई। सन्‌ १९६०में स्वतंत्र पार्टकि 
सदस्योंकी संज्या ३,१९,३५८ थी, जिसका उल्लेख श्री सोमजीने किया हैं। १९६४के जुलाई महीनेमें 
सदस्योंकी कुलसंख्या मात्र २२,५४८ थी। सदस्योंके प्रकार बदल जानेके कारण यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह कमी दलकी दुर्बलता यूचित करती है। परन्तु ऐसा करनेसे अनुशासन और संगठनकी मात्रा 
जितनी बढ़नी चाहिए थी, उतनी वढ़ी चहीं। दलूकी स्थानीय शाखाओंके निर्णयके सामने ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसके केन्द्रीय नेताओंका कुछ वश नहीं चछता। दलमें बढ़ती अनुशासनहीनता और अव्यव- 
स्थाके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। “उत्तरप्रदेश ओर बिहारमें स्वतंत्र पार्टीके सामने उत्पन्न 
समस्याएं दर्शाती हैं कि आमजनततामें जिसकी जड़ें गहरी नहीं उतर जातीं, वह दल आकाररहित 
--धुंघछला समूहमात्र रह जाता हैं ओर उसमें एकता अधिक समय तक नहीं टिक पाती |” (इंडियन 
एक्सप्रेस, १७ मार्च, १९६६) | सन्‌ १९६८में दलके पांचवें अधिवेशनमें श्री मीनू मसानीने दलूकी 
सदस्य-संख्या ४७,१५१ बताई थी, परन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया था कि सदस्योंके 
अभाव में यह दल बंगाल, विहार, मध्य प्रदेश, काश्मीर और हरियाणामें चुनाव नहीं लड़ सका। 
वर्गवाद, संघ, अनुशासनका अभाव और व्यवस्था तथा साधनोंकी कमी होने पर 

भी स्वतंत्र पार्टनि तीसरे आम-चुनावमें पर्याप्त विजय प्राप्त की ओर आजकल लोकसमामें 
सबसे बड़े विरोधी दलके रूपमें स्थान प्राप्त किया हैं। उसके स्थानीय नेताओंका छोकमानस 
र अधिकार ही इस विजयका कारण माना जाना चाहिए। एक विचित्र वात यहां यह 

उल्लेखनीय' हैं कि जिन प्रदेशोंमें सदस्योंकी संख्या सबसे अधिक हैँ अथवा जहाँ उसके वरिष्ठ 
नेता अपना काम कर रहे हैं; यथा--आंध्र, मद्रास, महाराष्ट्र प्रदेशोंमें बह दल बहुत अच्छा 
काम नहीं कर सका हैं। राजस्थान, उड़ीसा या सौराष्ट्र जेसे शैक्षणिक दृष्टिसे पिछड़े हुए प्रदेशोमें 
आधुनिकीकरणसे यूक्‍त इस दलका प्रावल्य हूँ। इस अन्तर्विरोधकी चर्चा अन्य संदर्मोमें भी करनी पड़ेगी । 
जनसंघकी भांति इस दलूके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्योंको लेकर आरम्भमसे ही 

बहुत तीज चर्चा चलती आ रही हैं। एक ओर उसके संस्थायक श्री राजाजीने अपने इस दलूकों 
मादव-स्तातंत्रपवेः लिए संघर्षशील उदाश्मतवादी लिवारल दलके रूपमें परिचित कराया हैं 
आर उन्होंने इसके विरुद्ध कि उसे श्रीमंतोंकी तरफशरी करनेबाला दर कह कर उसको 
बदनाम किया जाता हैं, गांधीजीवेः ट्ृस्टीशिपके सिद्धान्तकों आगे रुखा हैं। दूसरी ओर 
पंडित नेहरू उसे मध्ययुगीन ऊमींदारों और सामचन्‍्तोंका दल कहा करते थे। समग्रतः देखने 
पर दलवेः नेता परम्परावादी होते हुए भी प्रजातंत्रकों स्वीकार कर चुके हैं और शझोपणम्में 
आस्था नहीं रुखते। दूसरी ओर इस दलका राजनीतिक झुकाव सम्प्रति स्थितिको बनाए 
रखनेकी इच्छा रुखनेवाले साधनसम्पन्न लोगोंकी मनोदशाके बहुत अधिक अनुकूल हैं। इस 
दलके दोपंस्थ नेताओंकी प्रजातंत्र या प्रजाके कल्याणसे सम्बद्ध रिप्ठाके विपयमें जितनी 
आश्वस्तताके साथ कहा जा सकता हैं, उतनी आच्वस्तताके साथ उसकी दूसरी या तीसरी 
श्रेणीवे:ः नेताओंके दिपयमें नहीं कहा जा सकता। इन दूसरी और तीसरी श्रेणीके नेताओंमें 
बहुत-से लोग जत्यन्त पुरागपंथी बौर प्रजातंत्र-वे रोधी दृष्टिकोण र>खनेवाले वर्गसे संयक्त हैं अबवा 
देवल स्थार्थपरस्त श्रीमंत हैं। प्रिवीपसंकी श्रमविहीन आय प्राप्त सामन्तगाही वर्गके अनेक वुख्यात 
लाग इस दलके आवारस्तम्म बन गए हू। गजरात, आजल्थान आर उदड्डीसामे स्ततंत्र पार्टीकोी वागशेर 
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अपने हाथमें रखनेवाले वहुत-से नेता इसी बर्गके हैं और इन प्रदेशोंमें ही स्वतंत्र पार्टी अपनी 
शक्ति आनुपातिक रूपसे अच्छी मात्रामें दिखा सकी है। 

आज तो यह कहना मुश्किल हैँ कि प्रो० राजाजी, श्री रंगा या श्री मीनू मसानी 
जैसे प्रजातंत्रके पुरस्कर्ता इन पबिबिलोंका उपयोग करे कांग्रेसकी जड़ उखाड़ फेंक रहे हैं 
या प्रतिक्रियावादी परिवक इन नेताओंकी प्रतिमा ओर प्रतिप्ठाका छाम उठाकर अपने 
पग फैला रहे हैं। उड़ीसामें सत्ता प्राप्त करनेमें स्कतंत्र पार्टीनी अच्छा काम कर दिखाया 
हैं; परन्तु अन्य प्रदेशोंमें विभिन्न दिशाओंमें काम करनेके कारण इन परिवलोंमें टक्कर 
शुरू हो गई हैं। आजकल यह तय करना कठिन हैं कि ख्वतंत्र पार्टीमें किस परिवलका 
प्रावल्य हैं, अतः स्वतंत्र पार्टीके निश्चित स्वरूपको लेकर कोई मत बना लेना असंभव है। 

कांग्रेस-विरोधी और समाजथाद-वि्रोधी तत्वोंकी तथा पार्टीमें स्थित विभिन्न परिवलोंकी 
एकता स्थापित करनेके लिए स्वतंत्र पार्टीवी एक अद्भुत मार्ग ढूंढ निकाला हैं। कित्हीं 
निश्चित प्रश्नोंके अलावा सभी प्रश्नोंके सम्बन्धमें दलके सभी सदस्य अपना स्वतंत्र मत बचाए 
रख सकते हैं ओर उन्हें सावंजनिक रूपसे व्यक्त भी कर सकते हैं। काइ्मीर, मद्य-निषेध, 
हिन्दी-भाषा, गौहत्या और कच्छ-समझोता जैसे कुछ ज्वलूंत तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वतंत्र 
पार्टी दलके रूपमें मौन है और उसके नेता या स्थानीय शाखाएं विभिन्न मत प्रदर्शित करते 
रहे हैं। इस तरह स्वतंत्र पार्टीनि मौन द्वारा ऐक्यकी स्थायना की है, परन्तु यह दल ज्यों- 
ज्यों सत्ता-प्राप्तिके पास आतो जा रहा हैं, त्यों-त्यों मौन रहनेका काम कठिन होता जा 
रहा हैं। उसे एक या दूसरे मतके पक्ष या वियक्षमें फैसला करना ही पड़ेगा। अवतक इस 
दलने जिन बातों पर अपना मत प्रदर्शित किया हैं, उनके आधार पर निश्चित कहा जा 
सकता हैं कि यह दल प्रजातंत्रनिष्ठा, धर्म-निरपेक्षता, सुधारवादी और सामाजिक तथा 
वोद्धिक क्षेत्रमें प्रतिशील हैं; आर्थिक क्षेत्रमें उसका दृष्टिकोण अधिकत: राज्यसत्ताके हस्त- 
क्षेपके विरुद्ध और व्यक्तिगत उद्यममें आस्था रखनेंवाला है। समाजवाद' देश और समाजको 
आध्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक ढंगसे हानि पहुंचाता हैं और उससे अ्रष्टाचार और 
कार्य-अक्षमताको उत्तेजन मिलता हँ---इस बातको यह दल दृढ़तापूर्वक मानता हैं। ऐतिहासिक 
अनुभवोंकी दृष्टिसे इसमें बहुत अधिक तथ्य है। परूुतु भारततके समान गरीब और पिछड़े 
हुए देशोंका तेज़ीस औद्योगीकरण करनेके लिए उत्पादनका अधिक च्यायपूर्ण वितरण करनेके 
लिए राज्यसत्ताके हस्तक्षेपतों छोड़कर आगे बढ़नेके लिए कोई अन्य विकल्प सामने दिखाई 
नहीं देता। आधुनिक यूगमें स्वयं उद्योगपतियोंका ही राज्यकी मदद और उसके हस्तक्षेपवे/ 
विना काम नहीं चलता। १९वीं शत्ीमें यूरोपमें विकसित अर्थतंत्र समाजके लिए अत्यन्त 
विघातक सिद्ध हुआ हैं और वह आजके यूगमें किसी प्रकार भी चर नहीं सकता। इन 
सभी वास्तविकताओंका हिसाव लगाएँ तो देशकी प्रशासनिक जिम्मेदारी जब स्वतंत्र पार्टी पर 
आ पड़ेगी, तव अपने अनेक प्रचलित सूत्रों--मुक्त उद्योग, मुक्त व्याधाद और मुक्त रुपर्धा--को 
बहुत मात्रामें सीमित करना पड़ेगा। “उत्तरदायित्यवूर्ण और प्रजातांत्रिक भूमिका अदा करनेके 
लिए विमित इस दलके पास अमी तो आ्थिक वास्तविकताके आधार पर निभित सुसंगत 
राजनीति, ठोस अवधारणाएँ ओर व्यावहारिक कार्यक्रम नहीं है।” (कॉमर्स : ४ जून, १९६६) । 
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साम्यवादी दलोंका स्वयंका स्वतंत्र अस्तित्व न होनेके कारण उसकी समीक्षा करना कठिन हें 

जाता हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलनका भाग वननेमें गोरवंका अनुमव करनेवाले साम्यवादियोंने 
आरम्भसे ही विदेशी सलाह-सूचनाओं और आदेशोंका अमल अपनी इच्छासे इतने आग्रहके साथ किया 
हैं कि ये दल वर्षोस्ते रूसी अथवा वादमें चीनी विदेशनीतिके औजारके समाव बने रहे हैं। 'विश्वके 
साम्यवादी दलोंकी तुलूनामें भारतका साम्यवादी पक्ष सबसे अनुशासनहीन और मिश्र हैं।“--प्रा० 
पॉमरका यह मत सत्य ही है। मार्शल विडमिलर द्वारा पेसेफिक अफेयर्स में लिखे अनुसार ऐसा होनेका 
कारण यह है कि “यूरोपके वितण्डावादी (5०ए॥$०४८०) और मानवद्वेपी (4)7४८४7) मनोवृत्ति 
धारण करनेवाले साम्यवादी पक्षोंकी अपेक्षा भारतीय साम्यवादियोंमें वचकानी और अनावश्थक 
आदरशेपरायणताकी मात्रा बहुत अधिक रही है।” साम्यवादी दलरके विषयमें दो दशक पूर्व 'फॉरेन 
अफेयर्स : मार्च, १९५ १में श्री मीनू मसानीने अभना अभिप्राय व्यक्त किया था कि “मूलभूत वास्तविकता 
तो यह है कि भारतका साम्पवादी दल अभी निर्वेठ और आम-जनताके विचार-प्रवाहोंसे अलूग हैं और 
वह॒आन्तारिक फूठसे छिन्न-भिन्न हुआ हैं।” यह कथन आज १९६९में भी उतना ही सत्य ह। 
सन्‌ १९२४में कोमिन्ट्न (कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल)के अंकुश और देखरेखमें अधि 
कांशत: अमेरिका तथा ब्रिटिश साम्यवादियों द्वारा भारतमें साम्यवादी आन्दोलनका सूत्रपात 
हुआ। १९२९में मेरठ पड़यंत्र केसमें पकड़े गए साम्यवादी--सर्वश्री डांगे, घाटे, जोगलेकर, 
मिमकर, स्प्राट, ब्रेडले, जोशी, मिरुजकर, शोौकत उस्मानी तथा अन्य १८ नेताओंको लम्बी 
सजाएँ दी गई। परन्तु उच्च न्‍्यायाहूयने इन सजाओंको कम कर दिया, अतः सन्‌ १९३५ 
तक ये सव छूट गये थे। सन्‌ १९३६में अखिल भारतीय संगठनके रूपमें भारतीय साम्य- 
वादी दल खुलकर काम करने लगा और निरन्तर बारह वर्षोतक श्री पूरणचन्द्र जोशीने 
इसकी नाव वड़ी कुशलूतासे तैराई। भारतमें इस कालमें कांग्रेस दल और महात्मा गांवीका 
प्रभाव अपने चरम उत्कर्ष पर था। गांधीजीकी कार्य-पद्धतिा और उनन्‍की विचारधारा 
रूसी नेता बिल्कुल नहीं समझ सके। उनकी समाधान वृत्ति और शान्ति-प्रियतासे पं० नेहरू, 
नेताजी सुभापचन्द्र बोस और श्री जयप्रकाश नारायण जैसे उद्दयामवादी युवक भी ऊब उठे थे; 
फिर भी उनकी सच्चाई और आत्मत्यागके विपयमें किसीके मनमें कुछ भी शंका न थी। 
परन्तु रूसमें अपनी बुद्धि गिरवी रखनेवाले साम्यवादी यह कहने छंगे कि “गांघी श्रप्ट 
सुधारवादी हैं भौर लोकभावनाको गरूत मार्ग पर ले 








जानेके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादका 

साधन है।” गांधीजोकी सत्याग्रहकी छड़ाईमें सम्मिल्ति हो, उस पर अधिकार कार अबवा 
उसे अन्दरसे तोड़ डालनेके गंदे प्रयासोंके कारण साम्यवादी आम जनतासे बहर राष्ट्रीय 
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आन्दोलनसे दूर रह गए। सन्‌ १९३५ तक उनकी मुख्य राजनीतिक प्रवृत्ति आज़ादीकी लड़ाई 
लड़नेवाले नेताओंका अपमान करने तक ही सीमित थी। यों ठेठ १९२२-२४से उन्होंने मजदूर 
संघोंके नेतृत्वकी प्रवृत्ति अपनानी आरम्भ कर दी थी। १ ९३५के बाद संयुक्त मोर्चे स्थापित करनेकी 
रूसने नीति अपनाई, अतः साम्यवादियोंने कांग्रेस समाजवादी पक्षके साथ सहयोग करना आरम्भ 
कर दिया और इस पक्षकी केरल और आंध्र शाखाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इन 
शाखाओंके द्वारा कांग्रेसमें प्रवेश कर उन्होंने उसके पदोंका भी उपभोग किया। 

सन १९१५से ”४१की समयावधिमें अंग्रेजी शासदकी आलोचना करनेमें और उनके 
विरुद्ध लड़नेमें साम्यवादी पूरे जोशमें थे। १९३९में नाज़ी-बआद तथा फासिज्मके विरुद्ध 
आरम्म हुए युद्धकों साम्राज्यवादी युद्ध कह कर साम्यवादी भारतमें अंग्रेजोंके विरुद्ध मोर्चेमें 
कांग्रेसियोंस भी आगे निकल गए थे। सरकारने साम्यवादी दलको गैरकानूनी घोषित कर 
दिया था। इसी समय झूसने - हिटलरके साथ मित्रता कर ही, जिससे साम्यवादियोंकों एक 
प्रकारसे कबंच प्राप्त हो गया था। अंग्रेजोंको परेशान करने तथा उनके युद्ध-संचालनमें 
रुकावटें डालनेके लिए आवेशपूर्वक जूझ रहे तथा दमन और कारावास भोग रहे साम्यवादी ' 
राष्ट्र-प्रेमियॉकी पंक्तिमें प्रशंसा प्राप्त कर रहे थे। परूतु जून १९४१में हिटलर द्वारा 
अचानक रूस पर आक्रमण कर देनेसे साम्यवादी हिटलरके कट्टर शत्रु और अंग्रेज़ोंके मित्र 
न गए। परिणामत: उन्हें जेलोंसे मुक्त कर दिया-और उनके दल पर लगाया हुआ प्रति- 
वन्‍्ध उठा लिया गया। ब्रिटेनके इन वफादार साथियोंने सन्‌ १९४२के भारत छोड़ो 
आन्दोलनका कड़ा विरोध किया। श्री सुभाष बाबू जैसे देशभकतोंको. फासिस्ट 'पंच मांगी' 
कह. कर बदनाम किया। इतना ही नहीं, बल्कि अनेक राष्ट्रवादियोंको पकड़वानेमें ये लोग 
सहायक भी हुए माने जाते हैं। जब दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हुआ तब साम्यवादी दर 
सर्वधा बदनाम और राष्ट्रवादियोंमें धिककारका पात्र बना हुआ दल था। फिर भी साम्य- 
वादी दल अपनी भयंकरसे भयंकर राष्ट्रद्रोही प्रवृत्तियोंमें बरसों तक संलग्न रहने पर 
भी फलता-फूलता रहा, जो स्वयंमें एक आइचये ही है। 

सन्‌ १९४७ तक विश्व शीतयुद्धकी दो छावनियोंमें बेटे गया था। ब्रिटेन तथा 
अमेरिका' रूसके कट्टर शत्रु बत गए थे। साम्यवादी सिद्धान्तोंमें बताया जा चुका था कि साम्राज्य- 
वादका विसर्जन कभी भी शान्तिसे नहीं होता। ब्रिटिश साम्राज्यने जब भारतसे विदा ली 
तब अपने सिद्धास्तमें परिवर्तत करनेके स्थान पर साम्यवादी दलने भारतकी अ।जादीकी 
वास्तविकताको चुनौती दी। इस सिद्धान्तका भी प्रतियादन किया कि भारत एक राष्ट्र 
नहीं है, परन्तु अनेक राष्ट्रीयताओंका समूह हैं और अल्पमत प्रजाको आत्मनिर्णयका अधिकार 
होना चाहिए और सैद्धान्तिक रूपसे घारमिक लघुमतको अस्वीकृत करते रहने पर भी भारतमें 
मुस्लिम अल्पमत प्रदेशोंक इस अधिकारके आधार पर पाकिस्तानकी मांगका समर्थन किया 
और यह कहने रूगे कि मारतको आजादी मिली ही नहीं, नेहरू और कांग्रेस साम्राज्यवादियोंके पिंठठू 
हैं; अतः अंग्रेजोंकी कठपुतली हैं और उनको सत्ता सौंप कर अंग्रेज पर्देके पीछेसे राज्य चलाते 
हैं ओर उनके आर्थिक हित अवाधित रहे हैं। पं० नेहरूकी तटस्थ विदेश नीतिके विषयमें 
अमेरिकाकी भांति: रूसमें भी अनेक आशंकाएं हो रही थीं और ये दोनों समूह भारतको 
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अपना दुश्मन मानने रंगे थे। इसीलिए भारतके साम्यवादी भी अपने देशकी सरकारको 
अमेरिका और ब्रिटेनके बाद तीसरे रम्बरका शत्रु मानते थे। 

साम्यवादी दल उत्तरोत्तर उम्रपंथी होता गया। १९४८में श्री वी० टी० रणदिवे 
दलके महामंत्री हुए। मार-काट, तोड़-फोड़, आन्दोलनों तथा हुल्लड़ों द्वारा भारत सरकारको 
उखाड़ फेंककर सत्ता हथियानेके हास्यास्पद विचारके आधार पर उन्होंने दलको अंध- 
साहसके मार्ग पर धकेल दिया। कलकत्तामें हायवमोंका उपयोग हुआ, लूट-पाट मचाई 
गई। वम्बई राज्यमें श्रीमती गोदावरी पझलेकर (गोदाराणी)के नेतृत्वमें विद्रोह किया 
गया और तेलूंगानामें बड़े पैमाने पर फूट पड़ने बाले सशस्त्र किसान विद्रोहका नेतृत्व श्री 
रवि नारायण रेड्डी जैसे साम्यवादियोंने सम्हाल लिया। इन प्रदेशोंमें दो-डाई हजार गांवों 
और रूगमग दस लाख लोगों पर साम्यवादियोंका शासन स्थापित हुआ। फिर सी साम्य- 
वादी क्रान्ति किसानोंके द्वारा नहीं हो सकती, इस प्रकारके माक्सके मतसे अंबे बने अनेक 
नेताओंने इस आन्दोलनको अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। आखिर तो यह सब हाय-तोबा 
वेकार थी; क्योंकि एक ओर अधिकांशतः बड़े-बड़े नेताओंकी गिरफ्तारी हो चुकी थी आर 
दूसरी ओर “अपनी क्रान्तिकारी भाषाके साथ तालमेल बैठानेवाली क्रान्तिकी योजना श्री 
रणदिवेके पास नहीं थी। इतना ही नहीं, पं० नेहरूकी सुदृढ़ सरकारके सामने हिंसक 
कामोंका सिग्नल देनेवाले दलके द्वारा इस प्रकारके कामको राष्ट्रव्यापी स्तर पर कर सकते 
वाला तंत्र खड़ा नहीं किया जा सका था।” इस वातका उल्लेख श्री बिडमिलर और श्री 
ओवर स्ट्रीटने अपने 'कम्यूनिज्म इन इंडिया” नामक ग्रंथमें किया हैं। 

भारत सरकारने एक ही झटका दिया, जिसमें साम्यवादी दरूकी इमारत पत्तोंके महरूकी 
भाँति घराशायी हो गई। सिप्फलताके लिए अपना दोष देखनेके बदले श्री रणदिवेने अधिक जोशसे 
इस नीतिको अपनाया और इस नीति पर शंका करनेवाले या उसका विरोध करनेवाले अपने 
साथियोंकों दलमेंसे निकाल दिया या ठिकाने रूगा दिया। इस जीहुजूरीकी नीतिके कारण दल 
टूटने लगा और दलके एक नेता श्री पूरणचन्द्रके दताएं अनुसार “दल तंत्रके रूपमें काम नहीं 
कर सका।* तेल्ंगानामें साम्यवादियोंने थोड़ी-वबहुत बिजय प्राप्त की थी। आंध्रके साम्यवादी 
अनुपातमें अधिक संगठित थे, हतः उनके नेता श्री राजेश्वर राव श्री रणदिवेके विरोवीके रूपमें 
सामने आए और १९५०में उनको हटा कर दलके महामंत्री वने। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट 
आन्दोलूनक प्रमुख पत्र कोमिस्फार्म में प्रसिद्ध हुए लेखोंसे ग्रामीण क्षेत्रोंमें आन्योडन जारी रखनेकी 
दलकी नीतिको रूसी समर्थन प्राप्त हुआ हैं। इसे स्वीकार कर उन्होंने आन्दोलन जारी रखे। आसाम, 
मणिपुर, त्रिपुद्में विद्रोह फूट निकला, परन्तु इस प्रकारके आन्दोलनोंकों आगे बढ़ानेकी साम्यवादी 
दलके पास गुंजाइश नहीं घी। अन्तमें, १९० (के आनम्भमें व्रिटिय साम्यवादी नेता श्री रजनी पामदत्तने 
घोषित किया कि भारतीय साम्यवादी दलकी नीति अ्मपूर्ण थी। भारतमें प्रजातांत्रिक परिवलोंके 
मोर्चे खड़े करना और अंतर्राष्ट्रीय घान्ति आन्योडनको समर्थन देना--थे दो साम्बवादियोंक्ी 
मुख्य जिम्मेदारियाँ दताई। पं० नेहरूकी आन्तरिक नीति प्रत्याघाती होते हुए और उनकी विदेश- 
नीति भी चुटिपूर्ण होते हुए पं० नेहरू अंग्रेज साम्राज्यवादके पिट्ठ नहीं हैं, यह उन्हें समझमें आने 
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लगा। इस विचारसे दलूके अच्दन श्री ध्जय घोप, श्री इंगे और श्री अधिकारी जैसे अनेक नेताओंके 


साम्यदादं! दल : २३५ 


हाथ दृढ़ हुए और साम्यवादी दलने प्रस्ताव पारित किया कि दल निरबेल है, अतः जनतासे सम्पर्क 
स्थापित करनेका काम दलको विशेष रूपसे करना चाहिए। १९५ १के अप्रैल महीनेमें नई नीतिकी 
घोषणा हुई। आन्दोलन बन्द हो गए और श्री राजेशवर रावको महामंत्री-पदसे त्यागपत्र देना पड़ा। 
१९४७की पन्‍्द्रह अगस्तको साम्यवादी पक्षने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसके वाद पहली वार 
१९५ १में स्वतंत्रता-दिवस मनाया और संवैधानिक रूपसे काम करना निश्चित किया। तेलंगानाके 
विखरते हुए आन्दोलनको वापिस ले लिया गया। 

मूलभूत करान्तिमार्गके रूपमें शस्त्र उठानेमें विश्वास रखनेवाले किन्तु सीमित हेतुओंके लिए 
संवैधानिक प्रवृत्ति अपनानेकी नीतिके अंगरूप साम्यवादी दलने पहले चुनावमें भाग लिया और अच्छी 
संख्यामें सीटें प्राप्त की। आन्दोलनकारी प्रवृत्तियोँंकी सरे-आम असफलता और स्वल्प संवैधानिक 
प्रवृत्तियोंके परिणामस्वरूप प्राप्त यह उत्साहजनक विजयके बीचके स्पष्ट अन्तरने साम्यवादी नेताओंका 
ध्यान खींचा। साम्यवादी दलकी नीतिमें आमूल परिवत्तेव हुआ और एक दशक तक (१९५२-६२) 
दलमें श्री अजय घोषकी संसदीय प्रजातांत्रिक मध्यममार्गी व्यूहनीतिका प्रावल्य रहा। इसके 
पूर्व भारतके साम्यवादी दलकी विचारधारा या परिभाषामें विशिष्ट रूपसे भारतीय कहे जाने लायक 
कुछ नहीं था। पर अब प्रजातांत्रिक राजनीतिमें आम जनताका समर्थन यदि प्राप्त करना हो तो 
भारतीय प्रश्नोंको समझने और उससे सम्बद्ध उचित नीति वनानेका काम किए बिना कोई विकल्प 
शेष नहीं हैं। साम्यवादी दलने यह काम' करनेके लिए बहुत प्रथास किया, लेकिन उसमें उसने बहुत 
उलझनका अनुभव किया; क्योंकि ऐसा करने पर विदेशी सलाहकारोंकी बुद्धि पर आश्रित न रह 
अपनी स्वतंत्र बुद्धिसि चलना पड़ता हैं। दलकी अब तक हुई सात कांग्रेसोमेंसे चार (१९५३-प४में 
तीसरी कांग्रेस मदुराईमें, १९५६में चोथी कांग्रेस पालघाटमें, १९५८में पांचवीं कांग्रेस अमृतसरमें 
और १९६१में छठी कांग्रेस विजयवाड़ामें) इन दस वर्षोमें ही हुई हैं; पर दलके सभी "समूह और वर्ग 
जिस नीतिसे सहमत हों, ऐसी नीति बना पानेमें साम्यवादी दल असफल हुआ है। श्री नम्बूद्रीपादका 
नोट फॉर दि प्रोग्राम ऑफ सी० पी० आई०” (१९६४) में उल्लिखित यह कथन बिल्कुल सत्य हैं 
कि “दलका स्वराज्योत्तर राष्ट्रीय नीति विषयक आन्तरिक कलह ठेंठ १९४७से चला आ रहा था 
और वर्गोके बीच कटुता बढ़ते-बड़ते १९६१में चरम सीमा पर पहुँच गई।” 

इस समय दलमें अनेक छोटे-बड़े वर्ग वतंमान थे और उनमें सबसे बड़ा और सबसे 
प्रभावशाली वर्ग मध्यम' मा्गियोंका था। श्री डांगे, श्री अजय घोष और श्री नम्बूद्वीपाद 
इसके नेता थे। उधर श्री राजेश्वर राव और श्री रणदिवेके नेतृत्वमें उद्याम साम्यवादी 
एक हो गए थे और उदार साम्यवादियोंका नेतृत्व श्री पूरणचन्द्र जोशीके हाथमें आया। 
मदुराईमें इस प्रइन पर भारी मतभेद पैदा हो गया कि भारत सरकारके साथ किस प्रकारका 
रवैया रखना चाहिए। पं० नेहरूकी नीतिके प्रति सहानुभूति रखने वाले और उसका 
जोरदार विरोध करनेवाले दो वर्गोमें साम्यवादी दल विभकक्‍त हो गया। इस कालमें समाज- 
वादी दलमें मी इसी प्रकारकी प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। विरोधी वर्ग लगभग समान 
वर रखनेवाले होनेके कारण सभी संस्थागत प्रइन टाल दिए गए और दलकी समितिमें 
तीनों वर्गके नेताओंको समान रूपसे स्थान दिया गया। मदुराई अधिवेशनकी सबसे बड़ी 
सफलता यही मानी जा सकती है कि जैसे-तैसे करके दलमें होनेवाले खुले विग्वहको टाला 
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जा सका। इसके वाद १९५६ तक राजनीतिक रवए ओर व्यूह-रचनाको लेकर साम्यवादी 
दलमें उम्र चर्चा चलती रही थी। चीन और रुसके साथ भारतके बढ़ते हुए मैत्री-संबंध, 
एशियामें सैनिक वर्चल्व जमानेके अमेरिकी प्रयासोंकी पं० नेहरू द्वारा कटु आलोचना, 
चीनको राष्ट्रसंधें उचित स्थान दिलानेके लिए भारतका प्रयत्त और उसके साथ पंत्रशील 
समझौता, शान्तिकी स्थापनाके लिए पं० नेहरुके प्रयास और आवड़ी स्थान पर समाजवादी 
समाज रचना विषयक कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव--नेहरू-सरकारके इन कदमोंकी प्रशंसा 
कर पूरे जोशके साथ उसका समर्थत करनेके अलावा साम्यवादियोंका काम चलना कठिन 
था। दूसरी ओर, विकास कार्योके वोज्से जाग्रत हुए राष्ट्रके आन्तरिक असंतोपका लाभ 
अगर उठाना हो तो कांग्रेस मर नेहरूका प्रखर विरोध किए बिना भी काम चल पाना 
मुश्किल था। इस प्रकार विचारूढंद्र्में फंसा हुआ साम्यवादी दर सुसंगत रूपसे नीति- 
निर्माणमें प्रयत्तशील होने रूगा। कांग्रेसके साथ सहयोग स्थापित करनेके लिए श्री राममू्ति 
हारा सुझाए गए शान्ति और म्‌क्तिके लिए मंच” नामक प्रस्तावको लेकर दलमें तीत्र 
विरोध हुआ। दलूमें सर्वंसम्मति स्थापित करनेके लिए जुलाई मासमें अपनी बीमारीका 
इलाज कराने मास्को गए हुए श्री अजय घोपने रूसी नेताओंके साथ मंत्रणाएं कीं। श्री 
घोषके वापिस आने पर दलकी कार्य कारिणीने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेसकी विदेश- 
नीतिका बहुत आदर किया और उसे समर्थन देनेका निश्चय किया। आन्तरिक मामलछोंमें 
कांग्रेसमें ही उद्यामवादी और रूढ़िवादी नामक दो पक्ष होनेसे यह घोषित किया गया कि 
साम्यवादी दलूका यह कत्तंव्य और नीति हैँ कि वह उद्दयासवादी प्रगतिशील तत्वोंकों समर्थन 
देकर मजबूत बनाए। इस तरह साम्यवादी दल द्वारा पूरे कांग्रेस दलका नहीं, अपितु 
उद्दामवादी वर्ग--विशेषतः नेहरू वर्ग--का सम्थंन करनेकी नीति स्वीकार की गई। 
पर भाग्य साम्यवादी दलके विरुद्ध हहा। एक ओर २६ जनवरी, १९०८०को रूसी 
साम्यवादी दलके प्रमुख समाचारपत्र 'प्रबदाके सम्पादकीय लेखमें भारतीय साम्यवादी 
ऊिन्‍्हें प्रतिक्रियादादी और पूजीवादी कह कर अपमानित करते थे, उस भारतीय सनन्‍कारकी 
आन्तारिक नीतिका खूब बखान किया गया। दूसरी ओर उद्यामवादियोंके तवाकथित गरढ़ 
थांध्रमें मध्यावधि चुनावोंमें अन्य दल्तेंके साथ सहयोग स्थापित कर कांग्रेसने साम्यवादियोंको 
साफ क« दिया। उद्दयामवादियोंकी पराजयवेः कारण दलमें चलता झा रहा आन्तनिक संघर्ष 
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आर तंज हा गया। उग्न सघय ऊपरस नाच तक दलांय जावनका लक्षण बदन गया। दलका 








चालू प्रवृत्ति भी बहुत-से प्रान्तोंमें स्थगित हो गई।” (डेमोक्रेटिक रिसर्च पदच्निका) 

रूसके प्रधानमंत्री श्री वुल्यानित और कम्युनिस्ट पार्टीकि नेता श्री कु्चेबने भारतकी यात्रा कर 
साम्यवादी नेताओंकी प्रतिप्ठा प< पानी फेर दिया; क्योंकि रूसी मेहरमानोंने उनसे मिलने या उन्हें 
महत्व देनेका कोई नी प्रयास नहीं किया। श्री स्टालिनके हत्योंस सम्बद्ध १९०६में श्री ऋष्चेद द्वारा 





दा गई सूचनाओंन सारतके अनेक श्रद्धालू साम्यवादियांको हिला दिया--उनूका महान नेता इतना 
दवं ०९ र्ञं ४.० ++ ल्मि गपित कि गया था: १8 ८ भ्जाजा पी नेता दतके उजुचन 3>« सा पक्का 
दवबर जरूर जालम घापत कया गय भा दह ना च््ूय रूसा दताज्षाका जान सा उमा दप 


८जचीीज)ब - 5 यह एन लिर को दकाचलनेमें रू ० ऋणता जान नाजवा' प्; "० कीं जलता 
हगनादे सप्ट्रीय आन्दोलनका कुचलनम रूसयादाता छून्ता झा|ई इशम्रे नाजकों हत्यामं को गई 
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दयावाज़ीकी सचाई प« साम्यवादी नी आँखें वन्दकर लेनेमें समर्थ नहीं हो सके । 


१ क्‍ 


पालघाट अधिवेशन' (१९५६) में साम्यवादी दलने संवैधानिक दलके रूपमें काम करने तथा 
सरकारके प्रगतिशील कदमोंका समर्थन करनेकी नीति घोषित की। साम्यवादी दलने पूंजीवादियोंके 
प्रति अत्यन्त उदार रवैया अपनाया। श्री सादिक अलीने अपने एक विवरणमें बताया हैं कि “साम्य- 
वादी दलने भारतीय पूंजीवादियोंके प्रति जितनी नरमी दिखाई, उत्तनी अन्य किसी भी घोषणा 
पत्रमें---कांग्रेस, प्रजा समाजवादी अथवा जनसंघके भी घोषणापत्रमें--नहीं मिलती। 

सन्‌ १९५७के चुनावोंमें केरलकी विधानसभामें बहुमत प्राप्त कर साम्यवादी दलने एक 
कीतिमान्‌ स्थापित किया। प्रामाणिक और रिष्पक्ष चुनावोंके जरिए साम्यवादी दल द्वारा सत्ता 
प्राप्त करमेका विश्वभरमें यह पहला ही उदाहरण हैं। साम्यवादी नेताओंने साव॑जनिक रूपसे यह 
बंचन दिया कि साम्यवादी दल संविधानकी सीमामें रह करः ही काम' करेगा अर कांग्रेसके अधूरे या 
उपेक्षित कामोंको पूरा करेगा। साम्यवादी दकको यह भी अनुभव हुआ कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त 

रनेके लिए हिसक वर्ग-संघर्ष और षड्यंत्रपूर्ण मार्ग ही एकमात्र मार्ग नहीं है। एक वर्ष तक दल्में 

चली चर्चाके परिणामस्वरूप साम्यवादी दलने संविधानमें आमूलचूल सुधार करना निश्चित कर 
उपोद्घातके रूपमें घोषित किया कि “शान्तिमय साधनों द्वारा और सशस्त्र क्रान्तिका सहारा लिए : 
विद्या दल भा रतमें पूर्ण प्रजातंत्र और समाजवाद स्थापित कर सकेगा। 

साम्यवादी दल अपने अनुमवके आधार पर अधिकाधिक मध्यममार्गी और समय वीतते 
वैधानिक दल बन जायगा, यह आशा ठगौरी सिद्ध हुई। केरलमें २८ महीने तक पदारूढ़ साम्यवादी 
सरकार द्वारा कुछ प्रशंसनीय काम किए जाने पर भी वायर और ईसाई समाज द्वारा शिक्षा क्षेत्रमे 
स्थापित एकाधिकार समाप्त करने और सर्वत्र कम्युनिस्टोंका शासन' सुदृढ़ करतेके लिए उठाए गए 
कदमोंसे जाग्रत व्यापक असंतोषका छाभम उठा क्र कांग्रेसने इस सरकारको उलट दिया। बादमें 
१९६०के उपचुनावोंमें साम्यवादी दलकी भयंकर पराजय हुई। सन्‌ १९५पमें आंध्रके चुनावोंमें 
उद्दामवादी पक्षकी पराजय हुई तो १९६०के उपचुनावोंमें नरम' दलकी हार हुई। दलका वर्गवाद 
पुनः उम्र रूपमें फूट निकछा और संसदीय प्रवृत्ति रूम्बे समयमें व्यर्थ है, प्रगतिका एक मात्र मार्ग क्रान्ति 
हैं---इस प्रकारकी घारणा रखनेवाले लोग पुन: शक्तिशाली हुए । 

इस वर्गवादमें दो कारणोंसे कटुता उत्पन्न हुई। चीन और रूसके बीच उत्तरोत्तर बढ़ते 
झगड़ेने पहले सैद्धान्तिक रूप धारण किया। चीनकी विचारधारा अविकसित देशोंके साम्यवादी पक्षोंको 
रुचनेवाली थी; पर भार्तका साम्यवादी दल रूसके साथ विशेषतः संकलित था, परिणामतः दल 
तटस्थ 'रहा। परन्तु उसमें विभाजन हो गया और अधिक क्रान्तिकारी रवैया रखनेवाले और 
संवैधानिक मा्गके प्रति तिरस्कार-भाव रखनेवाले उद्यामवादी चीनके सिद्धान्तोंके समर्थक वन' गए 
भारत और चीनके वीच सतत विगड़ रहे सम्बन्धोंके कारण चीन' या चीनियोंके प्रति सहानुभूति 
रखनेवाले छोग समूचे राष्ट्रमें घिवकारके पत्र हो जायेंगे; अत: इस निश्चित भयसे किसीने भी 

पना मन्तव्य सार्वजनिक रूपसे व्यक्त नहीं किया। सन्‌ १९६१में विजयवाड़ा-अधिवेशनमें दोनों 

वर्गोका संघ अपनी चरम पराकाष्ठाकों पहुँच गया। रूसी नेता श्री सुस्कोवकी उपस्थिति और 
श्री अजय घोषकी व्यवहार कुशलताके कारण दलमें विभाजन होते-होते रुक गया। भारत पर चीनके 
आक्रमणक बाद साम्यवादी दलकी स्थिति अत्यन्त खराब हो गई। दक्षिणपंथी श्री डांगे और उनके 
साथियोंने वहुत लम्बे समयकी हिचाकिचाहटके बाद चीनको खुलकर आक्रामक घोषित किया। 
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नवम्बर १९६२में हुई कार्यकारिणीकी एक वेठकमें दोनों वंगेके वीच जबरदस्त आरोप- 
प्रत्यारोप लगाए गए और अन्ततः दलरूकी कार्यकारिणीने प्रस्ताव पारित कर चीनी आक्रामकोंके 
विरुद्ध 'मातृभूमिकी रक्षाके लिए आह्वान किया और चीनी समाचारपत्रोंमें पं" नेहरुके 
प्रति जो कीचड़ उछाली जा रही थो, उसके प्रति घृणा प्रदर्शित की। 

सन्‌ १९४२की कम्युनिस्टोंकी राष्ट्रदोही नीतिकी कड॒वी यादके वाद और चीनी आक्रमणके 
पघिपयमें किए गए विलम्बवेः कारण बहुत-से लछोगोंको यह प्रस्ताव केवल शब्दजाल ही प्रतीत हुआ था। 
चीन-पक्षी रवैया रखनेवाले उद्यामवादियोंको वड़ी संख्यामें सरकारने गिरफ्तार कर लिया और दल पर 
सम्पूर्ण अधिकार श्री ढांगे और उनके साथियोंके हाथोंमें आ गए । इन ग्रिरफ्तारियोंको लेकर रूसी समा- 
चारपत्रोंमें टीका-टिप्पणी होने पर भी श्री डांगेने इन अपने साथियोंकी मुक्तिके लिए कोई उत्साह नहीं 
दिखाया और न श्री नम्वूद्रीपादको, जो उस दृष्टिसे प्रयास ही कर रहे थे, कोई विशेष सहायता ही 
दी। सन्‌ १९६३के आरम्ममें उद्यामवादी जब छूटे तो उन्होंने समानान्तर साम्पवादी दरू स्थापित 
करनेकी वकालत आरम्मकी और अपने स्वतंत्र समाचारपत्र प्रकाशित करने लंगे | इस अरसेमें श्री डांगेका 
एक तथाकथित पत्र बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकारको आश्वासन दिया था कि अगर 
उन्हें मेरठ जेल्से मुक्त कर दिया जाय तो वे अंग्रेज सरक/रकी ओरसे काम करेंगे। श्री डांगे द्वारा 
यह घोषित होने पर भी कि यह पत्र जाली है, उन्होंने ऐसे आक्षेप रूग।ने वाले समाचारपत्र करेन्ट' पर 
न्थायिक मामझछा चलाना टाल दिया और उनके निकटतम साथी श्री मिरजकरने यह साक्षी दी कि 
उन्होंने यह पत्र जेलमें देखा था। दलके अन्दर भी इस पत्रको लेकर चर्चा करनेका आग्रह किया 
गया। इसकी चर्चाके लिए हुई कार्यकारिणीकी एक बैठकमें उन्होंने अध्यक्षपद छोड़नेसे इनकार कर 
दिया, फलूत: कार्यकारिणीके ९५ सदस्योंमेंसे ३२ने सभा-त्याग किया। इस तरह साम्यवादी दलमें 
जबरदस्त फूट पैदा हो गई। दोनों गुटोंने अलय-अलरूग सातवीं कांग्रेस वुलाई और अलछूग हुए गुटने 
भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादी) नाम धारण किया। दलके बहुत-से तेजस्वी नेता और 
सदस्य इस नए दलमें सम्मिलित हो गए। 

दोनों दल अपनी-अपनी स्थिति सुदृढ़ करनेमें लग गए और बंगाल, आंध्र तथा केरल्में 
उद्दामवादियोंका वर्ग जौर शेष भारतमें दक्षिणपंथी वर्ग शक्तिशाली वन गया। छोकसभाके चुनावमें 
दोनों दलोंके सदस्य समान संख्यामें चुने गए। परन्तु जहाँ उद्यामवादियोंका जोर था, वहाँ राज्योंकी 
विधानसभाजोंमें बहुत अधिक संख्यामें उद्दमदादी चुने गए और बंगाल तथा केरलमें संयुक्त मोचें- 
की सरकारोंमें अग्नगण्य दलके रूपमें उन्होंने शासन सम्हाल्ा। तेजीसे परिवर्तन लानेके इच्छुक उद्दा- 
मवादियोंने प्रशासनिक और वैधानिक मार्गको एक तरफ रख कर दुगंम प्रदेशमें--विशेषत:ः वंगालके 
नक्सलवारी क्षेत्रमें--- किसान क्रान्तिके रिए सीधे कदम उठाने शुरू किए और झहरोंमें विशेषत: 
कलकत्तामें मजदूरोंकी घेराव करनेकी प्रवृत्ति जोर पकड़ने लूगी। दान्ति और व्यवस्था स्थापित करनेके 
लिए पुलिस दलूका उपयोग करनेमें केरर और वंगालकी सरकार निरुत्साही रही। समूचे देद्में 
इस प्रइन पर चर्चा होने लगी और जन्‍्तमें वंगालूकी संयुक्त सरकार नक्‍्सलवारी जैसे स्‍्वरछों पर 
बल प्रयोगकर पूंजीवादी आर स्थापित हितोंकी रक्षा करनी पड़ी। 

जव माक्संवादी साम्यवादी दलके उद्यामवादी संसदीय पद्धतिवेः छामके विपयमें शंका उठाने 


लगे और दल द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमकी खुलकर आलोचना करने छूगे हैं। जब यह आलोचना 


साम्पदादी दल ४: २३६९ 


असह्य हो गई तब इस उद्दामवादी' दलके महामंत्री श्री सुन्दरैया ने श्री नागी रेड्डी और दलके अन्य 
अनेक नेताओंको मुअत्तल कर दिया। इस तरह माक्सेवादी दलमें पुनः फूट उत्पन्न हुई और केवल 
कऋ्रान्तिमें अपना विश्वास घोषित करनेवाले और चीनी साम्यवादका अनुसरण करनेका अनुरोध 
करनेवाले एक तीसरे साम्यवादी दलका उदय हुआ। देशमें उसके अनेक समूह काम कर रहे हैं। 

साम्यवादियोंकी सदस्य संख्याके विषयमें हमेशा वादविवाद चलता आया हैं और 
तत्सम्बन्धी निश्चित व विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त नहीं होते। परन्तु १९६५-६६समें तीनों 
प्रकारके साम्यवादियोंकी कुल संख्या ढाई-तीन लाख मानी गई है। साम्यवादी अपने सदस्योंकी 
पसंद अत्यन्त सावधानीपूर्वक करते हैं, अतः उनका प्रत्येक कार्यकर्ता कम या अधिक मात्रामें 
निष्ठावान' होता हैं) जनसंघकी भाँति इस दलकी शक्ति भी उसकी सदस्य . संख्याकी 
तुलनामें वहुंत अधिक होती हैं। चुनावोंमें साम्यधादी सदस्योंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि १९६४में अगर' फूट पैदा न हुई होती तो चौथे 
चुनावके बाद यह संसदमें सकवसे वड़ा और महत्वपूर्ण दल बन गया होता और आज दोनों 
बरगेकि कुछ जोड़की अपेक्षा अधिक सीटें प्राप्त कर ली होतीं। विग्नहके मार्ग पर बढ़े हुए 
दलका भविष्य अभी तो बड़ा अनिश्चित दिखाई देता हैं। परन्तु साम्यवादियोंकी शक्तिको कम 
करके आँकनेमें बहुत खतरा है; क्योंकि वे अनेक आघात सहनेके बाद भी खड़े रह सकते हैं। 


छ. 
कनकत्ा (१९४३ मार्च से सित्तम्घर) 
१0१४घिशिव 


/( > है (५ पं 
(८4 प्रकरी कानून कानुना फ्टका 
ऊअकधिन पाक्रफ शू ४ 
€ांचुरक भी 


श््््ट 
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जगसद़ारों की ढंइताकमें काय-विविसों का नुकसान 





300 १४00. २१०० 


स्व॒राज्यके २० वर्षोंके अंतर्गत 


विभिन्न आन्दोलनों में 








2770[१ कप ६७,९१२ बरसे जलाई गईं। 


धर) ७९५३ सार्वजनिक भवनोंको क्षति पहुँची। 


९१९ पुतछे जलाए गए। 





२१९१ रेलके डिव्बोंकोी आग लगाई गई। 


११२२ रेलवे स्टेशन जलाए गए। 





८०,१७२ व्यक्तिगत मोटरोंको क्षति पहुँचाई गई। 


९१३ जीप ग्राड़ियोंको क्षति पहुँची। 


रुू० ९७६५१२००००००० 
(९७६५ अरव रुपयोंकी सम्पत्तिका विनाश) 








गांधीजीका वसीयतनामा 


[गांधाजी द्वारा अपने अवसानके' एक दिन पूर्व अर्थात्‌ 
२९-१-४८को तैयार किया गया भारतीय राष्ट्रीय. काँग्रेसके 
संविधानका मसविदा नीचे दिया गया हैं। अन्तिम लेख 
होनेके कारण इसे उनका अंतिम वसीयतनामा' मानता जाना 
चाहिए।] 

विभाजन होने पर भी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा 
आयोजित साधनोंके द्वारा भारतको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त 
होनेके कारण आजके स्वरूपकी काँग्रेसका अर्थात्‌ प्रचारके 
वाहन और संसदीय प्रवृत्तिके तंत्र रूपमें अब उसका उपयोग 
समाप्त हो गया हैं। नगरों और कस्बोंसे अलग सात लाख 
गाँवोंकी दृष्टिसे भारतकी सामाजिक, नैतिक और आशिक स्वतंत्रता 
प्राप्त करना अभी भी शेष है। प्रजातंत्रके लक्ष्षकी ओर भारतकी 
प्रगतिके बीच सैनिक सत्ता पर विजय स्थापित करनेका मुल्की 
सत्ताका आन्दोलव अनिवार्य हैं और इसे राजनीतिक दलों और 
साम्प्रदायिक संस्थाओंके बीचकी अघटित स्पर्धासि अलग रखना 
चाहिए। इसे तथा इस जैसे दूसरे कारणोंको लेकर निम्नांकित 
नियमोंके अनुसार महासमिति कांग्रेसकी वत्तमान संस्थाको 
भंग करने और लोकसेवक संघके रूपमें प्रकट होनेका निर्णय 
ले। प्रसंगानुसार इन नियमोंमें परिवत्तेत करनेकी सत्ता 
संघके हाथोंमें रहेगी। 

आमवासी अथवा ग्रामवासियोंसे मनवाले वयस्क पाँच 
सत्री-पुरुपोंसे निमित प्रत्येक पंचायत एक इकाई होगी। 

आसवासकी ऐसी प्रत्येक दो पंचायतोंकी उन्हींमेंसे 
चुने गए एक नेताके नेतृत्वमें काम करनेवाली एक मंडली 
बनेगी। 

ऐसी सौ पंचायतोंके बन चुकनेके वाद प्रथम कक्षाके 
पचास नेता अपनेमेंसे दूसरी कक्षाके नेता चुनेंगे और इस 
प्रकार प्रथम वक्षाके नेता दूसरी वक्षाके नेतृत्वमें काम 


करेंगे। जब तक इस प्रकार सम्पूर्ण भारत आवृत नहीं हो 
जाता, तव तक दो सौ पंचायतोंके ऐसे यूग्म रचे जाते रहेंगे 
और वादमें रचित पंचायतोंका प्रत्येक समूह पहलेकी 
भांति दूसरी कक्षाके नेता चुनता जायगा। दूसरी कक्षाके 
नेता समग्र समारतके लिए एकत्र होकर कार्य करेंगे तथा 
अपने-अपने प्रदेशोंमें अलूग-अल्ग काम करेंगे। उन्हें जब 
आवश्यकता अनुमव हो, तव दूसरी कक्षाके नेतागण अपनेमेंसे 
एक प्रमुख चुन लें। वह, जब तक चुननेवाले चाहें, 
तवतक सभी समूहोंकों व्यवस्थित करे और उनका 
नेतृत्व करे। 

[प्रान्तों अथवा विभागोंका अन्तिम स्वरूप अमीतक 
निश्चित न होनेके कारण इन सेवकोंके समूहोंकों प्रान्तीय या 
विभागीय समितियोंमें वॉटनेका प्रयत्त नहीं किया गया और 
इस प्रकार पूरे हिन्दमें काम करनेका अधिकार किसी भी 
समय 'रचे गए समूह अथवा समूहोंमें प्रतिष्ठित होता हैं। 
सेवकोंके इन समुदायोंको अधिकार अथवा सत्ता, उस अपने 
स्वामी अर्थात्‌ भारतकी समस्त प्रजासे प्राप्त होते हैं; जिनकी 
उन्होंने स्वेच्छापूवक और कुशलतासे सेवा की हैं।] 

१. प्रत्येक सेवक स्वयं काते हुए सूत अथवा चरखा 
संघ द्वारा प्रमाणित खादी पहननेवाला हो और मादकद्रव्यसेवी 
नहीं होना चाहिए। अगर वह हिन्दू हैं तो उसे स्वयं 
और अपने परिवारसे सभी प्रकारकी अस्पृश्यता दूर करनी 
चाहिए। कौम-कौमके बीच एकता, सव धम्मोके प्रति सममावना 
तथा जाति, घ॒र्मं या लिगके किसी भी भेदनावसे परे रह कर 
सभीके लिए समान अवसर और समान स्तरके आदर्श 
माननेवाला होना चाहिए। 

२. उसे अपने कार्यक्षेत्रके प्रत्येक ग्रामवासीके व्यक्तिगत 
संसर्गमें रहना चाहिए। 

३. वह ग्रामवासियोंमेंस ही कार्यकर्ता तैयार करेगा 
और उन्हें प्रशिक्षण देगा तथा उनका पत्रक रखेगा। 


४. वह अपने नित्यप्रतिके कामोंका लेखा-जोखा रखेगा। 

५. वह गाँवोंकी इस तरह संगठित करेगा कि 
जिससे वे अपनी खेती व कुटीर उद्योगों द्वारा आत्मनिभेर 
हो सकें। ५ 

६. वह ग्रामवासियोंकों स्वच्छता व आरोग्यका शिक्षण 
देगा और उनकी बीमारियों तथा रोगोंको दूर करनेके सभी 
उपाय करेगा। 

७. हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी नीतियोंके अनुसार वह 
नई तालीमके स्तर पर जन्मसे मरण तककी सभी ग्रामवासियोंकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करेगा। 

८: जिनके नाम सरकारी मतदाता सूचियोंमें लिखनेसे 
रह गए हों, वह उनके नाम उनमें लिखेगा। 

९. जिन्होंने मताधिकार प्राप्त करनेकी आवश्यक योग्यता 
अभीतक प्राप्त नहीं की हैं, वह ऐसे व्यक्तियोंको उसे प्राप्त 
करनेके लिए प्रोत्साहित करेगा। 

१०. उपर्युक्त तथा समय-समय पर जो दूसरे हेतु सिद्ध 
करनेके लिए कर्तव्यपालनार्थ जिन नीति-नियमोंकों संघ बनाएगा, 
उनके अनुसार वह स्वयं तालीम लेगा और योग्य बनेगा। 
संघ नीचे लिखी स्वाधीन संस्थाओंकोी मान्यता देगा: 

(१) अखिल भारतीय चर्खा संघ। (२) अखिल 
भारतीय ग्रामोद्योग संघ। (३) हिन्दुस्तानी तालीमी संघ। 
(४) हरिजन सेवक संघ। (५) गोसेवा संघ। 


वित्त 
संघ अपना ध्येय पूरा करनेके लिए ग्रामवासियों तथा 


अन्योंके पाससे पैसा जमा करेगा। गरीब आदमियोंसे पाई-पैसा 
जमा करने पर विशेष बल दिया जायगा। 
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राजनीतिक, आथिक और सामाजिक क्षेत्रमें प्रजातंत्रकी स्थापना और उसके संवद्धंनके 
लिए शांत तथा विधायक क्रान्ति भारतीय राजनीतिकी मुख्य प्रक्रिया हैं। साथ ही, उसकी 
मुख्य समस्याएं भी हैं। निर्धन, रूढ़िवादी और अशिक्षित समाजमें प्रजातंत्रको स्थापित 
करने और उसे वनाए रखनेका काम अत्यन्त कठिन होने पर भी राजनीतिक और आधिक 
जी-हुजूरीकी लरूम्बी परम्परा और असमानताकी नींव पर रचित वर्णव्यवस्थाके समान सामा- 
जिक रचना रखनेवाले भारतमें स्वातंत्रय और समानताके आदर्शों पर आधारित प्रजातंत्रकी 
स्थापना होना असंभव हैं। भारतीय और विदेशी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदर्शित इस मतकी 
पुष्टिके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति-स्वातंत्र्यविहीन एथेन्समें, गुलामी 
और असीम शोषण पर आधृत अर्थतंत्रवाले अमेरिकामें, धर्मान्धताके कारण विचास्-्वातंत्यके 
मामलेमें अंधे हुए स्विट्ज़रलैण्डमें और त्रासदायी अधिनायकवादकी सदियों पुरानी परम्परा रखनेवाले 
फ्रान्समें, जमंनी तथा इंग्लंण्ड जैसे देशोंमें प्रजातंत्रका विकास हो सका हैं, अतः यह मान लेनेका 
कोई कारण नहीं हैं कि भारतमें प्रजातंत्रकी स्थापना असंभव हैं और हुई भी तो गांवी-नेहरू 
जैसे मुट्ठीभर लोगोंके कारण ही और उनके जीवनकाल तक ही प्रजातंत्र टिका रहेगा। 

हमारे देशमें प्रजातंत्रका ढाँचा .खड़ा हुआ है, सभाएँ और चुनाव रूपी वाहरी चोखटा 
तैयार हो चुका हैं, फिर भी सच्चा प्रजातंत्र स्थापित नहीं हो सका हैं; स्वातंत्रय, समान- 
भाव, विरोध पक्ष ओर विरोधी घारणाओंके प्रति हमारे समाजमें उदार दृष्टि दृष्टिगत नहीं 
होती। हमारा प्रजातंत्र मात्र बाह्याचार है--ऐसी आलोचनामें वहुत-सा तथ्य होने पर भी 
उसमें कितनी ही श्रान्तियाँ समाविष्ट हैं। प्रजातंत्रके निर्माणका कार्य कारखानेके निर्माण 
जैसा अववा उनमें यंत्रसामग्री तैयार करनेके समान नहीं हैं और न ऐसा ही हैं कि उसमें अधिक 
शक्ति और साधनोंको रूगाकर उसे जल्‍दी पूरा किया जा सकता हो। 

प्रजात॑त्रके संवर्धधका काय॑ अत्यन्त कोमल वृक्षकों बड़ा करनेके समान दुःसाध्य हैं। 
उचित खाद, पानी जौर सेवासे उसके विकासकों थोड़ा तेज किया जा सकता हैं और उसे 
फैलाया जा सकता हैं, पर उसे खींचतान कर या अधिक पानी देकर जल्दी-जल्दी बड़ा 
नहीं किया जा सकता। आरभम्ममें उसकी प्रगति अत्यन्त मंदगतिसे होती हैं और उसके 
उचित विकासमें वहुत-्सा समय अनिवाय रूपसे रूण जाता हैं। ऐसे समय पर वहुत बार 
दरशकोंका नहीं अपितु शताब्दियोंका हिसाव लगाना पड़ता हैं। 

वीस वर्षके इस समयमें अफ्रीका और एशियामें, हमारे आसपासके अनेक पड़ोसी 
रप्ट्रोंमें, प्रजातंत्रंके अनेक दीपक सिझमिलाकर बुध गए हैं। ठोक ऐसे समय सर्वत्र व्याप्त 
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अंधकारमें हमारे प्रजातंत्रका दिया टिमटिमा रहा है। पं० नेहरूके कथनानुसार “विधाताने 
खराब परिस्थितियोंमें प्रजातंत्रके परीक्षणके क्षेत्र हेतु भारतको चुना है।” इंग्लैण्डमें प्रजा- 
तंत्रकी नींव तेरहवीं सदीमें पड़ी और उसके बाद उसके राजनीतिक स्वरूपका पूर्ण विकास ठेठ 
बीसवीं सदीमें--सातसौं वर्षोके बाद--हुआ। हाउस ऑफ लॉडंसकी उपस्थिति अभी तक 
भी अंग्रेजी प्रजातंत्रकी अपूर्णताकी द्योतक हैं। अमेरिकामें दो सौ वर्षोसे प्रजातंत्रकी स्थापना 
हुई हैं और वह भी गोरे लोगोंके लिए; परन्तु अपमानित तथा हब्शियोंकी दृष्टिसे अमेरिका- 
को पूर्ण प्रजातांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। समानता, स्वतंत्रता और वन्धु-मावनाकी 
घोषणा करनेवाले फ्रान्सके प्रजातंत्रने दो सौ वर्षोमें चार बार पछाड़ खाई है। योरोपके 
वहुत-से प्रजातांत्रिक देशोंमें स्त्रियोंको मताधिकार प्राप्त हुए अभी पच्चीस वर्ष भी नहीं 
बीते और स्विट्ज़ररण्डकी संघीय संस्थाओंके चुनावमें अभी तक भी मत देनेका अधिकार 
नहीं हैं। अमेरिकाकी दलित हब्शी जाति आज भी पूरी स्वतंत्रतासे मताधिकारका उपयोग 
नहीं कर सकती। 

यह ठीक हैं कि भारतमें भी व्यक्ति और सामाजिक जीवनके अनेक पहलुओंमें-- 
प्रजातांत्रिक संस्थाएँ, प्रजातांत्रिक पद्धति और प्रजातांत्रिक मानसके दर्शन नहीं होते, फिर 
भी प्रजातंत्रके कलेबरको टिकाए रखनेमें हमें मिली विजय विश्वके इतिहासमें अन्य किसी 
भी राष्ट्रको इतने समयमें मिली विजयसे रत्तीमर भी कम' नहीं हैं। वास्तविकता तो यहें 
है कि १९५२से १९६७ तकके समयमें भारतीय नागरिकोंने चार बार और कुछ प्रदेशोमें 
तो सात वार अपने मताधिकारका मुक्त और बेधड़क प्रयोग किया हैं। शासक दलके और 
विरोधी दलके अनेक महारथियोंको चुनावकी आँधीमें उड़ा दिया है; अनेक प्रदेशोंकी सर- 
कारोंकों बदल दिया है। चुनाव-परिणाम जनताके मतोंसे प्रभावित होते हैं, इसका 
ज्वलन्त और सतत अनुभव लछोगोंने किया है। 

दूसरी ओर, एक बात यह भी है कि मुक्त मताधिकार मिलने पर भी गरीबी, 
अज्ञानता और अनुभवहीनताके कारण लोग अपने इस अधिकार और सत्ताका पूरा उपयोग 
ठीक तरह और सर्वत्र नहीं कर पाते। आदिवासी जातियों, अस्पृश्यों और भूमिहीन निर्धनोंके 
लिए अभी भी अपने देझमें पूर्ण प्रजातांत्रिक प्रशासनतंत्र स्थापित नहीं हो सका हैं और 
उन्हें चुपचाप आँख वनन्‍्द कर अपनेसे ऊँचे वर्गकी जीहुक्मी सहन करनी पड़ती हैं। अभी तक 
जनताको इस प्रकारका अनुभवयुक्‍त आत्मबोध नहीं हुआ हैं कि वह स्वशक्तिमान है और भारतके 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक ढाँचेमें मनपसंद परिवर्तन करनेमें समर्थ है। संक्षेपमें 
'इसका अर्थ यह है कि भारतमें प्रजातंत्रकी नींव डाली जा चुकी हैं और तेज़ीसे उसका विकास 
भी हो रहा है; परन्तु देशमें प्रजातंत्रकी सुदृढ़ और पूर्ण स्थापना का काम अभी भी पूरा नहीं 
हुआ हैं, वहुत-से मामलोंमें भारतका प्रजातंत्र विकलांग अवस्थामें दिखाई पड़ता है। 

इस हेतुसे कि प्रजातंत्र केवल संघ और राज्योंकी वरिष्ठ सरकारों तक ही सीमित 
न' रहे, सरकारी तंत्र और आम जनता परस्पर सतत और प्रगाढ़ सम्पर्कमें आएँ, लोग अपने 
प्रइनोंका स्वयं समाधान करने छंगरें और समष्टिके कार्योमें उनकी रुचि जाग्रत हो तथा लोग 
मात्र मताधिकार धारण करनेवाले नकरूचियोंसे निर्जीव और निष्क्रिय न बने रहें, वलवंतराय 


कय 
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मेहता समितिकी स्थापना की गई थी। उसकी सिफारिशोके अनुसार रूगमग सभी प्रदेणोंमे 
जिला परिषदों, तहसील पंचायतों और ग्राम पंचायतोंकी स्थापना द्वारा राज्यका ढांचा 
खड़ा कर समाजके कोने-कोनेमें प्रजातंत्रके प्रवाहको फैलानेका प्रयास हो रहा हैं। 

यह ठीक हैं कि पंचायती राज्यका प्रयोग आरम्म करते समय जो अयपेक्षाएँ या 
आशज्याएँ रखी गई थीं, वह सभी फलीमभूत नहीं हुईं। उल्टे उनमें बहुत-से गंभीर दोप और 
कमियां दिखाई देने रूगी हैं। अनुमवसे मालूम हुआ कि अधिकांश पंचायतें प्रजातांन्रिक 
ढंगसे काम नहीं करती हैं। स्थानीय नेताओं, उच्च वर्गो या जातियों अथवा सम्पन्न व्यक्तियोंके 
दवावमें आकर पंचायतें अवांछनीय तत्वोंकी स्वार्थपूर्तिका साधन वन गई हैं। इसके अछावा 
ग्राम और तहसीलकी पंचायतोंके चुनावोंने गाँवोंमें कलह ओर द्वेपकी मात्रा वढ़ा दी हैँ और 
अल्ग-अरूग वंगोके वीच चल रहे संघर्षतो अधिक तीत्र कर दिया हैं। जिनके हित जुड़े 
हुए हैं वे नेता और उनकी गुट्वाज़ीके कारण प्रशासनिक तंत्रकी तटस्थता और कुशरूता 
पर बहुत अधिक वूरा प्रभाव पड़ा हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक हितमें न किए जाकर 
बहुत ही संकुचित मनोंवृत्तिसे व्यक्ति-विशेषके छामके लिए किए जाते हैं। जनता पंचायती 
घारा और उसके अठपटे जालमें उलझ जाती हूँ। छोगोंमें आत्मविश्वास और सामूहिक 
संवंधोंकी संज्ञानता उत्पन्न होनेके स्थान पर नैराइय और विफलताकी भावना जोर पकड़ती 
जा रही हैं। ऐसा अनुभव भी कभी-कभी होने रूगता हूँ कि पंचायती और प्रजातांत्रिक 
नहीं, वल्कि स्थापित और जअवाझछनीय तत्वोंका अवाधित राज्य हैं। 

इस तरहकी शिकायतमें बहुत तथ्य हैँ कि समाजमें प्रजातंत्रके आरम्ममें, विशेषत: 
स्थानीय स्तर पर ऐसे ही परिणाम आते रहते हैं। अमेरिकाकी स्थानीय और नगर 
सरकारोंसे परिचित लोग इस तथ्यको स्वीकार भी करते हैं। प्रजातंत्र आरम्ममें तानाशाही और 
नौकरशाही तंत्रोंकी अपेक्षा कम कार्यक्षम होता हैं; परन्तु उसमें निहित रूचीरापन भौर 
सामूहिक शक्तिके कारण आगे चलकर फेलाव, त्वरा और शक्ति--प्तमी दृष्टियोंस अधिक 
छानप्रद सिद्ध होता हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि विद्वेप, विग्रह, समूहोंके बीच 
संघर्ष, शक्तिशाल्यो वर्गों और वंणोंका वर्चस्व तथा सिरचढद्रे तत्वोंडी जीहुक्मी परम्पराकी 
नींव अपने ग्रामीण जीवनमें अत्यन्त गहरी हैं। गाँवोंमें झगड़े मोर करूह चुनावोंने नहीं 
पैदा किये हैं, उसने तो उन्हें मात्र प्रकट किया हैं। आथिक और सामाजिक सत्ता भोगने वाछे नेता 
अपने स्वार्थके लिए पंचायतके कामोंमें विष्न डालते हैँ और अधिकाशग लोग वैयक्तिक और 
तात्वालिक स्वार्थवुद्धिसे चलते हैं, जिसे देखकर घवरानेकी ज्ावश्यकता नहीं हूँ। प्रजातंत्रमे आम 





जनता दँवी या सर्वगुणसम्पन्त नहीं वन जाती। इसके विपरीत अरूग-भरूम वर्गों और व्यक्ततियोक्रि 
वीच अपने हितोंकों लेकर चूू रही जीचतान प्रजातांत्रिक प्रक्रियाका एक मबनिवायं तत्व 
हैं। व्यक्तिका हित एकन्दूसरेसे सवंधा विरोधी या भिन्न नहीं हैं, वह तो एकरूपताका 
छोटा-मोटा रूप हैं। व्यष्ठि-समप्टिके ऐसे सुदृढ़ सम्बन्धोंकी रचना करनेमें प्रजातंत्रकी सिद्धि हैं। 


केवल नियम बना देनेसे, सावन-सामग्री प्रदान करनेसे या अधिकार सौंद देनेसे ग्राम- 
पंचायतें प्रजातांत्रिक दंगसे और सक्षम रूपसे वगम नहीं करने ऊूग सकती; काूण कि प्राम- 


पंचायतोंकी स्थापदाका प्रयोग केवल प्रशासनिक प्रयोग नहीं है, अपितु बह एक नैतिक भौर 
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राजनीतिक प्रक्रिया है। इस कामको पूरा करनेके लिए मुख्य आवश्यकता छोक-शिक्षणकी 
है और यह लोक-शिक्षण उपदेशोंसे या किताबी ज्ञानसे नहीं मिऊता, वरन्‌ संज्ञाचता और 
अनुभव द्वारा ही प्राप्तकिया जा सकता है। आरम्भमें भूलों, अव्यवस्था और कुरीतियोंका 
खतरा उठाना पड़ता है। खतरा उठानेके लिए अथवा हानि वर्दाइत करनेके लिए अगर 
समाज तैयार न हो तो वह स्वशासन चलाना सीख ही नहीं सकता। पंचायती-राज्यकी 
स्थापनाकों अभी पूरा एक दशक भी नहीं हुआ हैं, अतः यह शोर मचाना अनुचित है 
कि उसके सुफल नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरहके तंत्रकी आम या नारियलके समान हरूस्वे 
समयमें फल देनेवाले व॒क्षोंके साथ तुलना की जा सकती हैं। 

प्रजातंत्रकी स्थापनाके साथ-साथ और उसके विकासके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करनेके लिए भारत द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रइनः तुरन्त. हल किए जाने हैं। इस 
तरहके प्रश्नोंमें सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय. एकताका हैं। भावात्मक एकताका श्रश्न 
भारतके लिए जीवन-मरणका प्रश्न है; क्योंकि समाजमें एकता स्थापित करनेके लिए और 
उसे वनाए रखनेके लिए किए जानेवाले कार्योकी सफलता अथवा असफलता पर देझके 
अस्तित्वका और उसके भौतिक और सांस्कृतिक विकासका आधार हैं। भारत जैसे विशाल 
देशमें इस तरहकी एकता स्थापित करनेके प्रयास विशेष रूपसे कठिन होते हैं। भारतमें 
सांस्कृतिक तथा विचार-पद्धति विषयक ऐक्य' होने पर भी सामाजिक और राजनीतिक ऐक्य 
स्थापित करनेके प्रयास हमारे इतिहासमें शायद ही दृष्टिगत हों और इस प्रकारके प्रयास 
मौर्यो' व मुगल कालकी एक-दो शतीकी क्षणिक सफलताके बाद समाप्त हो गए मिलते हैं। 

संज्ञानपूर्वक प्रयास करने पर भी अभी तक भावात्मक एकता हमारे यहाँ स्थापित 
नहीं हो सकी हैं। हम अभी तक अपने-आपको जितना भारतीय मानते हैं, उससे अधिक 
गुजराती, मराठी, बंगाली या पंजाबी मानते हैं। भाषा, धर्म, आचार और प्रदेशों की 
भिन्नताकों लेकर लोग जितने सजग हैं, उतनी मात्रामें राष्ट्रीय एकत्ताको लेकर सजग 
नहीं हैं। संकुचित प्रादेशिक भावनाएँ हम सबके हृदयोंमें आरूढ़ हैं। अलूग-अलूग विभागों, 
क्षेत्रों, वर्गों और प्रदेशोंके बीच खींचतान चल रही है। अन्य प्रदेशोंके लोगोंके' प्रति ईर्ष्या 
और तिरस्कारके भावोंकों वाणी देनेवाली सेनाएँ क्षणभरमें छोकप्रिय बन' जाती हैं; मामूली 
कारणोंको लेकर फूट पड़नेवाले दंगोंमें लोग एक-दूसरेकी जन-हानि' करते हैं और घन- 
सम्पत्तिका नुकसान करते हैं। 

देशके विभिन्न भागोंको संकलित कर लेनेवाली और विचार या साहित्यका जिसके 
द्वारा विनिमय हो सके, ऐसी भाषाका प्रइन अभी तक हल हुए बिना ही पड़ा हैं। देशकी 
प्रादेशिक हे अश्वण्डताको चुनौती देनेवाली पूर्व प्रदेशके आदिवासियोंकी माँग भविष्यके अमंगल- 
अपशकुनोंकी भांति हमें घुड़कियाँ देती रहती है। काइमीर प्रदेशके बहुत-से छोग सीमा 
पार दृष्टि लगाए हुए हैं और जमींदोज़ हुआ हिन्दू-मुस्लिम प्रदन भूत बनकर अपनी कब्रसे 
उठ बैठा छंगता हैं। 

एकताके श्रइनकी विंकटता और उसके महत्वसे इनकार नहीं किया जा सकता; 
परन्तु जब हम एकताकी आदर्श कसौटी पर अपने देशको कसने लगते हैं, तब अधिकांशतः 
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राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ 


'राष्ट्रीयवा एकता परियद्‌्का यह मन्तव्य रहा कि राष्ट्रीयता एकताको 
पुष्ट और विकसित करनेके लिए राजनीतिक दलों, समाचारपत्रों, छात्रों और 
सार्वजनिक जनता आदिके लिए आचार-संहिताका होना जरूरी हैं। आगामी 
चनावको ध्यानमें रखकर राजनीतिक दलोंके लिए एक खास आचार-संहिता 
वना देनी चाहिए। इन सव मामलोंसे सम्बद्ध हितोंके साथ विचार-विनिमय 
किए विना व्यापक नियम वना सकता संभव नहीं। इस पर भी परिपदमें 
उयस्थित विभिन्न दलोंके प्रतिनिधि राजनीतिक दलोंके छिए निम्नलिखित 
नियम तुरन्त स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे:-- 

१. भिन्न-भिन्न जातियों तथा घामिक या भाषाई सम्प्रदायोंके वीच 
तिरस्कार उत्पन्न करनेवाली या संकीण्णता वढ़ानेवाली कोई भी प्रवृत्ति किसी 
भी दलको नहीं करनी चाहिए। 

२. राजनीतिक दलोंको समाधान तथा मध्यस्थताके सभी मार्गोका 
अनुसरण करनेके पूर्व साम्प्रदायिक, जातीय, प्रादेशिक अथबा भाषाई प्रश्नोंसे 
सम्बद्ध शिकायतोंको लेकर समर्थन प्राप्त करनेके लिए आन्दोलनका मार्ग 
ग्रहण नहीं करना चाहिए कि जिससे शान्ति भंग हो और जनताके अलग- 
अलग भागोंके बीच कटुता उत्पन्न हो अथवा संकीण्णता बढ़े। 

३. अगर कोई भी राजनीतिक दरकू किसी आतन्दोलनको चछाता हैं 
तो उसे इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि उसके आन्दोलनके दौरान 
हिसाको प्रोत्साहन ना मिले तथा किसी भी प्रकारके हिसात्मक कृत्योंका 
आश्षय न लिया जाय। और अगर दलके सभी प्रयत्नोंके वावजूद हिसा फूड 
निकले तो दलको उसकी तुरन्त निन्‍्दा करनी चाहिए। 

४. राजनीतिक दलोंको दूसरे दलों हारा आायोजित सभाओं और 
जुलूसोंमें अवरोव उत्पन्न करने तथा उन्हें अस्त-व्यस्त करनेकी प्रवृत्तियोंसे दूर 
रहना चाहिए। 

५. कानून व व्यवस्था वनाए रखनेके लिए कदम उठाते समय सर- 
कारकों दो वातोंका ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक स्वातंत्रप पर अनावश्यक 
वंबन न लगाए जायें और राजनीतिक दलोंकी दैनिक प्रवृत्तियों पर किसी 
प्रकारकी भी वाघा पहुँचाने वाले कदम न उठाए जायें। 

६. किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत या अपने पक्षके सदस्थोके हितोंकों 
पूरा करनेके लिए दूसरे पक्षके सदस्योंके हितोंको नुकसान पहुँचानेकी दृष्टिसे 
राजनीतिक सत्ताका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 

अलग-अरूग राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियोंको प्रान्तीय व नप्ट्रीय 
स्तर पर धिप्टाचारके नियम गढ़ लेने तथा परस्पर मंत्रणा और समावानके 





लिए तंत्र तैयार करनेका प्रयत्न जारी रखना चाहिए। 
राष्ट्रीय एकताके लिए विनिन्न प्रदेशोंके मंतुद्धित आर्थिक विक्लासका 


प्रशन महत्वपूर्ण हैं। अनी नी विविव प्रदेशोंके बीच असमानताका अन्तर 


बढ़ा हैं; परिणामत: आश्थिक दृपष्टिसे पिछड़े हुए क्षेत्रोंक़र विकासक्रो विशेष 


महत्व दिया जाना चाहिए। अगर प्रादेशिक और आथिक असमानता दर 
करनी हो तो विभिन्न राज्योंके वीच मजदूरों और अधिकारियोंकी म॒क्त 
अदल्यनवदलोके सभी व्यववानोंकों दूर करना आवध्यक है। शामीश-ेत्रोंका 
भाथिक विकास, अधिक विकेन्रोकषण भौर भाधिक बिकासकी प्रवन्ियोंकि 
अधिक व्यापक प्रसार पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 

[ सितम्बर-अक्लूवर, १९६६में दिलल्‍्दीमें हुई “ाप्ट्रीय एकता परिषद 'वेः 


सर्वंत्म्मत निवेदनसे ] 


राष्ट्रीय ऐक्यका घोषणापत्र 


श्रीनगरमें हुई द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा स्वीकृत 
ध्येयका घोषणापत्र निम्नानुसार है: 

“हमारे राष्ट्रीय जीवनकी बुनियाद सामान्य नागरिकत्व, विविधतामें 
एकता, धार्मिक स्वतंत्रता, अ-साम्प्रदायिकता, समानता, सामाजिक, आर्थिक 
एवं राजनीतिक न्याय और सभी कौमोंके वीच' बन्धुभाव हैं। राष्ट्रीय' एकता 
समिति इन जीवन-मूल्योंमें अपनी श्रद्धाका पुनरुच्चार करती हैं और अपने 
घ्येयकी सिद्धिके लिए स्वयं श्रेष्ठ प्रयास करेगी। 

इस पर भी, राष्ट्रीय एकता समिति गत थोड़े वर्षोमें देशके . भिन्न- 
भिन्न भागोंमें हुई साम्प्रदायिक घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। 
समिति इस वास्तविकता पर बल देती हैं कि बिखरे साम्प्रदायिक और विभा- 
जनवादी स्ंध्षोके बावजूद भी सामान्य लोग, चाहे वे फिर किसी भी घमंके 
हों, और उनका विशाल बहुमत शान्ति और मेलसे रहता है तथा उनमें 
हिंसा और अराजकताके प्रति कोई रुचि नहीं है। 

राष्ट्रीय एकता समित्ति राष्ट्रीय एकताके मूलमें ही आधात करने 
वालोंकी निन्‍दा करती हैं; और वह सभी राजनीतिक दलों, ऐच्छिक संस्थाओं, 

अन्य नागरिक समूहों, समाचारपत्रों, समाजमें प्रभावशाली नेताओं और वस्तुत्तः 
सभी शुभेच्छावादी मनुष्योंसे इस तरहकी प्रवृत्तिको रोकनेके छिए अपील 
करती है। 

इस प्रकारके विचारोंकों अंकुशमें रखनेके लिए समिति नागरिकोंसे 
(१) साम्प्रदायिक विष-वमन और, प्रादेशिक शत्रुताको निरुत्साहित करने 
ओर समाजके पथपश्रष्ट तत्वोंको हिसाके मार्गसे विमुख करने; (२) इस 
देशके जो सिद्धान्त हैं, विशेषतः सहनशीलता और सुमेल जैसे सिद्धान्तोंका 
सक्रिय और जोरदार प्रचार करने; (३) राष्ट्रीय एकता और दृढ़ताके 
हितमें समाजकी रचनात्मक शक्तियोंको गतिशील कर लोगोंको नेतृत्व, 
प्रोत्ताहत और शक्ति प्रदान करने और (४) राष्ट्रीय जीवनमें भाई-चारेका 
भाव पैदा करनेके लिए कौमोंके लिए अनुकूल प्रवृत्तियाँ और कार्यक्रम खोज 
निकालनेकी अपील करती हैं। 

समिति इस बात पर वर देना चाहती हैं कि यह काम अकेली 
सरकारका नहीं हैं, फिर भी सरकारको एकताके वबलोंको मज़बूत करनेमें 
और इस समितिकी सिफारिशोंको शीघ्र तथा प्रभावशाली ढंगसे क्रियान्वित 
करनेमें महत्वपूर्ण भाग अदा करना है। यह विकट काम राजनीतिज्ञों, 
शिक्षाशास्त्रियों, कलाकारों, साक्षरों, शिक्षकों, माता-पिता तथा विद्यार्थियों, 
वुद्धिजीवियों, व्यापारियों और मजदूर नेताओं--इस प्रकार सभी नागरिकोंकी 
संयुक्त जिम्मेदारी है। | 

. समिति सम्पूर्ण आतुरतासे भापाकीय, धामिक, सांस्कृतिक, निष्ठा आदिके 
किसी भी भेदभावके विना सभी भारतीयोंको राष्ट्रीय एकता और दृढ़ताकी 
अभिवृद्धिके इस महत्वके महान कार्यमें सम्मिलित होनेका आमंत्रण देती है। 


हम योरोपीय राष्ट्रोंमें प्रवतित राष्ट्ररभावगाको आदर्श मानकर चलते हैं; क्योंकि राप्ट्र- 
भावना विषयक हमारी धारणा योरोप, विशेषतः इंग्लैण्के आधार पर विकसित हुई है। 
परन्तु इंग्लैण्ड, फ्रान्स, बरमा, श्रीलंका या जापान आदि छोटे-छोटे देशोंकी तुलनामें हमारा 
राष्ट्रीय हमेशा निराला रहेगा। यह वात हमें स्पष्टतः जान लेनी चाहिए। छोटे-छोटे 
राष्ट्रोंमें धर्म, माषा रहन-सहन, जलवायु, आधिक जीवन' और जाचार-विचार लूगमग समान 
होनेके कारण एकताकी जितनी तीज अनुमूति पैदा हो सकती हैं, उतनी भारत जैसे विस्तृत 
और वैविध्यपूर्ण देशमें कभी नहीं हो सकती। मानव-स्वभाव एकांगी या एकनिण्ठ नहीं हैं। 
अपने-अपने धर्म, भाषा, जाति अथवा प्रदेश्योंके प्रति अनुराग-मावना स्वामाविक हैं और वड़े 
देशोंमें स्वागत योग्य भी है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भावना राष्ट्रके प्रति 
व्यापक निष्ठाकी विरोधी न बन जाय। इंग्लैण्डमें वेल्स परगनेका प्रइन, वेलजियममें अभी 
हालमें हुए भाषायी दंगे, अमेरिकामें गोरे-हज्शियोंके बीच खूंड्वार संघर्ष ओर योरोपके बहुत-से 
राष्ट्रोमें अपने ही यहुदी देशवंघुओंके प्रति अविश्वास और तिरस्कार--अगर इन सबको 
ध्यानमें रखें तो पता चलेगा कि छोटे और सुखी राण्ट्रोंमें भी भमावात्मक एकता पूरी तरह 
हासिल नहीं हो सकी है; तब अनेक प्रकारकी उल्झनोंमें पड़े हुए और निराश हुए हमारे 
नागरिकोंकी निष्ठा यदि वँटी हुई और बवहुमुखी हैं तो उसमें आइचय नहीं होना चाहिए। 
सतह पर विग्रहकी लहरें उठते रहने पर भी चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणोंके समान 
संकट कालल्‍में समग्र देशके कोने-कोनेसे देशकी पुकारका जो प्रतिघोष उठा, वह इस बातकी 
सूचना अवश्य देता है कि हमारी राष्ट्रीय एकताकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 

हाल में ही जिस भौगोलिक और राजनीतिक एकताकों हमने स्थापित किया है, व 
स्वयंसिद्ध नहीं हैं और भारतीय जनताके प्रयासों या नेताओंसे निष्पन्न नहीं हैं। यह ते 
अंग्रेजी साम्राज्यके एकाधिकारी शासनके इतिहास द्वारा प्रकट किया गया परिणाम है। 
अंग्रेजी शासवकालमें देशी राज्योंके जगह-जगह स्थापित घावोंके कारण देशके तृतीयांधकों 
एकछत्र शासनका भी राम नहीं मिला। इस प्रकार अवूरी और कृत्रिम रूपसे स्थापित 


कप 
उसके -प-« 


एकतासे सच्ची राष्ट्रीय एकता स्थापित करना सरल नहीं हैं और उसके दिए कोई सीधा- 
सादा और छोटा रास्ता नहीं हैँ। प्रजातंत्रकी भांति ऐसी सर्वाज्भीण एकताका भी हमारे 
देशमें विकास हो रहा है! यह प्रक्रिया भी ऐसी है जिसमें तेज्ञ दोड़ नहीं छगाई जा सकती। 
इस तरहके परिवतंनोंमें एक-दो सदियाँ रूूग जाती हैं भौर इस समयकों अधिक नहीं माना 
जा सकता। इस छूम्वी मंजिलमें कनी-कनी मात नी खानी पहती हैं, प्रजातांबिक कार्य- 
पद्धतिके कारण घांघलीवाज़ीकी मात्रार्में वृद्धि हो सकती हैँ; परन्तु इस अस्थायी उफानसे 
घवराकर भूलनूत तत्वोंके विकासके प्रति दुलेक्ष्य नहीं करना चाहिए। 

भावात्मक एकताका विकास करनेके लिए वोद्धचिक जोर साहित्यिक छलेन्रमे सनी 
प्रदेशोंको संकलित कर लेनेवाले विचार-विनिमय निरंतर दनाए रखने झ्ावध्यक है। विचारों, 
अनुभवों और जनूभूतियोंके विनिमयवा माध्यम वन सकतनेमें समर्थ भापा या नापाशोंका 
प्रशतत भारतका सबसे महत्वपूर्ण प्रशव है। बोद्धिक स्तर पर घ्‌ राष्ट्रीय कक्षा पर विचार- 


न्‍ः 


विनिमय बुद्धिजीवियोंके लिए जीवन-मरणका प्रग्न हैं। यह समस्या अत्यन्त जदिल 





7 पर 


ज्थ्ही 


समत्याएँ और प्रदाह : २४५ 


है। तथ्यों और उसके विविध अंगोंकी उपेक्षा कर हम उसे और भी जटिछ बनाते 
जा रहे हैं। 

हमारे देशमें, १६६२ वोलियाँ प्रचलित हैं। परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे उसके तीन 
विभाग किए जा सकते हैं: संस्कृतसे निष्पन्न उत्तर भारतमें प्रचलित वोलियाँ, द्रविड़ 
परिवारकी--विशेषत: दक्षिण भारतमें वोली जानेवाली वोलियाँ और देशके कोने-कोनेमें 
फैली हुईं आदिवासियोंकी बोलियाँ। इनमें ढाई सौ से अधिक भाषाएँ हैं, जिनमें १५ भाषाएँ 
तो ऐसी हैं जो दस करोड़ छोगोंसे भी अधिकके द्वारा बोली जाती है और जिल्हें प्रादेशिक 
भाषाओंके रूपमें संविधानमें स्थान प्राप्त है। समग्रत: ७८ प्रतिशत प्रजा उनका उपयोग 
करती हैं। परन्तु उत्तर भारतमें जिसका करोड़ों लोग उपयोग करते हैं उस उर्दू भाषाका 
समावेश इस सूचीमें नहीं हैं। यह दलील दी जा सकती हैं कि यह भाषा किसी एक 
प्रदेशमें नहीं बोली जाती, लेकितः इस कदममें साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहकी गंध आए विना नहीं 
रहती; क्योंकि उर्दू भाषा मुसलूमानोंकी भाषा हैं, इस तरहका भ्रम वहुसंख्यक छोगोंमें हैं। 

अंग्रेजी शासतके समय अंग्रेजी भाषा विदेशी होने पर भी प्रशासनिक तंत्रकी, 
विचार-विनिमयकी और ज्ञान-साधनाकी भाषा बन गई। शिक्षित वर्गमें उसकी जड़ें काफी 
गहरी जम गई हैं और भौतिक तथा बौद्धिक दृष्टिसे अपनेसे उच्च समाजकी भाषाके रूपमें 
उसकी प्रतिष्ठा भी स्थापित हुई हैं। इतना ही नहीं, अपितु समाजके आथिक और राज- 
नीतिक जीवनमें अंग्रेजी भाषाके जानकारोंका वर्चस्व स्थापित हैं और स्वराज्य-प्राप्तिके वाद 
भी उनके नेतृत्वके नीचे १९४७के बाद प्रजातंत्रकी रचना विषयक प्रगतिशील विचारों और 
ध्येयोंकी अपना लिया गया है। दूसरी ओर, राष्ट्रभक्ति, विदेशी भाषाके विरुद्ध विरोच 
और प्रशासनिक सरलूता--इस प्रकारकी अनेक दलीलोंके आधार परः हिन्दीको प्रशासनकी 
भाषाके रूपमें स्वीकार कर लिया गया हैं और पंद्रह वर्षके बाद हिन्दी भाषाकों अंग्रेजी 
भाषाका स्थान दिया जाता निश्चित किया गया। परन्तु इस परिवर्ततका दायित्व सरकारी- 
तंत्रकेक हाथमें होनेके कारण, अधिकांशतः सरकारी अधिकारियोंका हिन्दी भाषासे अपरिचित 
होना तथा उनके पुरानी छीक पर चलते रहनेके कारण इस परिवर्तंतको व्यावहारिक रूप 
देनेके लिए अपेक्षित कदम उठाए ही नहीं जा सके। संसद और विधानसभाओंमें बैठे हुए 
सदस्योंने प्रसंगोपरांत उसके लिए हायतोवा की, आयोगोंकी नियुक्तियाँ हुईं, रिपोर्ट तैयार 
हुईं, परन्तु परिवर्ततकी नीतिका सातत्य बना नहीं रह सका। 

भाषाका भ्रइन मुख्यतः शैक्षिक हैं और साथ ही प्रशासनिक भी। इस दिशामें 
छूगमग स्वानमति प्रवर्तित हो गई हैं कि शैक्षिक प्रथाओंमें मातृभाषा शिक्षाका सर्वश्रेष्ठ 
माध्यम हूं। परन्तु इस पर भी उच्चस्तरीय शिक्षाके लिए माध्यम होनेकी सूक्ष्म शर्व्ति 
भारतीय भाषाओंमें नहीं हैं, जटिक विचारोंके छिए उचित शब्दभण्डार उनमें नहीं हैं-- 
इस श्रकारकी कुछ उल्झनें प्रस्तुत की जाती हैं। दूसरी ओर, भाषाशुद्धिके आग्रही अन्य 
साषाओंके शब्दोंके विनियोगके लिए तैयार नहीं हैं। योरोपमें प्रयुक्त अनेक भाषाओं, रूसमें 
प्रयुक्त अनेक एशियाई भाषाओंमें और चीन तथा जापानकी भापाओंमें अगर उच्च शिक्षण 
दिया जा सकता हैँ तो भारतीय भापाओंमें क्‍यों नहीं दिया जा सकता? इसके उत्तरमें 
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अभी तक कोई भी तकंसंगत दलील प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। अगर प्रशासनकी दृष्टिसे 
देखें तो प्रजातांतिक समाजका यह एक न लुप्त होनेवाला लक्षण हैँ कि उसके प्रशासन तंत्रमें 
और न्यायतंत्रमें लोग प्रत्यक्ष रूपसे भाग ले सर्के और उसकी कार्यवाहीको समझ सकें; 
अतः इनमें लोकभाषाका उपयोग होता है। भारतकी प्रजाका यह दुर्भाग्य हैं कि पिछले 
हजार वर्षसि उसका प्रशासनिक कार्य विदेशी भापाओंमें हो रहा है: फारसी या अंग्रेजी ? 
परिणामतः उत्पन्न वकीलों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्ासनके उच्चवर्गके लोगोंने 
प्रजाको खूब हैरान किया है। आज भी अंग्रेजी भापाके उपयोगके कारण हमारे यहाँकी 
निचली अदालतोंमें व्यायकी किस प्रकार विडम्बना होती है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं हैं! 

अंग्रेजोंके चले जानेके वाद भी अंग्रंजीके चलते रहने और सर्वत्र उसका प्रभुत्व बने 
रहनेके कारण सामान्य जनताको अपनी स्वतंत्रताका सीधा अनुभव नहीं हुआ; उनके सिर 
पर तो वही प्रशासन, वही परम्परा और वही भाषा थोप दी गई हैं। अगर हमें अपनी 
प्रजाको वास्तविक प्रजातंत्रका स्पर्श कराना हो तो शिक्षाके क्षेत्रमं मातृभापा और प्रादेशिक 
क्षेत्रमें प्रादेशिक माषाओंको स्वीकार करना ही पड़ेगा (बहुत बड़े समुदायके लिए ये दोनों 
भाषाएँ एक ही अथवा लगभग एक-सी ही हैं)। सौभाग्यसे इन दोनों प्रश्नोंको लेकर कोई 
विशेष ऊहापोह नहीं है; क्योंकि बहुत-से छोगोंने इतना तो स्वीकार कर ही लिया है। 

अब प्रश्न रह जाता है सम्पर्क भाषाका । अलूग-अछग प्रदेशोंको संकलित करनेके 
लिए प्रशासन और विचार-विनिमयकी भाषाका स्थान महत्त्वपूर्ण हैं, आज इस कामको 
अंग्रेजी भाषा करती हैं। यह स्थान स्वराज्यके वाद देशमें किस भाषाकों दिया जाय, यह 
भाषा-समस्याका सबसे अधिक चचित और ज्वरून्त प्रइन है। विशेषतः एक प्रदेशकी भाषा 
दूसरे प्रदेशोंमें समझी नहीं जाती, अतः अगर किसी अन्य सबरूू सम्पर्क-मापाके होने पर 
अथवा सबको स्वीकार्य न होने पर यह भय अनुचित नहीं माना जायगा कि देशका विचा- 
रात्मक ऐक्य, उसके वाद भावात्मक ऐक्य और अन्ततः राजनीतिक ऐक्य नष्ट हो जायगा । 
आज अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे देशके कोने-कोनेसे शिक्षित छोग परस्पर विचार-विनिमय 
कर सकते हैं, जो छोटी-मोटी सिद्धि नहीं हैं। अतः हमारे यहाँ प्रचलित अनेक भाषाओंके 
शंभ्‌ मेलेमेंसे किस भाषाकों यह स्थान दिया जाय, इस विपयमें देशमें उग्र विवाद चल रहा हैं। 

संविधानने यह स्थान हिन्दीको दिया हैं। ४२ प्रतिशत छोगोंकी मातृभाषा या 
प्रादेशिक मापा हिन्दी या हिन्दीकी उपभाषा हैं। ६६ प्रतिशत छोग किसी विशेष असु- 
विधाओंके विना इस भाषाकों समझ लेते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। अतः परस्पर 
व्यवहारके लिए यह भापा सहज और स्वाभाविक रूपसे प्रयुक्त होती आ रही हैं। व्यापार, 
यात्रा, चलछूचित्र और रेडियोके समान मनोरंजनके साधनोंने भी हिन्दीके चौतरफा फैलावमें 
बहुत बड़ा योग दिया हैं। परन्तु साहित्यकी गुणवत्ताकी दृष्टिस यह भाषा बंगला, तमिल 
या मराठीसे निम्न स्तरकी हैँ। पूर्वी भारतके आदिवासी और दक्षिण भारतके ६.३५ छाख 


वर्ग किलोमीटर क्षेत्रमें बसनेवाले दस करोड़ लछोग हिन्दी मापासे सर्वधा अपरिचित हैं और 
उत्तर भारतके लोगोंके लिए द्रविड़ भाषाएँ सीखना जितना मुश्किल हैं, उतना ही इन 


लोगोंके लिए हिन्दी सीखना कठिन है। मापाका प्रदइन आज तो लोगोंके आक्रोगको जाग्रत 
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करनेका साथन वन गया है। परल्तु अगर निष्पक्ष और सर्वेंसम्मत कोई हल खोजना हो 
तो यह असाध्य समस्या नहीं है। 

इस मामलेमें इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी जैसे छोटे और एकभापी राष्ट्रोंके तथा अन्य 
अनेक बड़े देशोंके उदाहरण हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। अमेरिकामें आरम्ममें अंग्रेजी- 
भाषी उपनिवेश्ञोंका प्राधान्य होनेके कारण और अन्य भाषाभाषी अलग-अलग स्थलों पर 
बसने और स्थानीय लोगोंके साथ सम्मिलित हो जानेके कारण, अन्य भाषाएँ उपयुक्त अबनु- 
पातमें प्रयुक्त होनेपर भी, अंग्रेजी भाषा सर्वेसामान्य वन गई। रूसमें रूसी भाषा बोलने 
वालोंके प्रभृत्व, गैररूसी भाषाओंके पिछड़ेपत और विशेषतः अधिनायकवादी शासनतंत्रके 
कारण वहाँ अब तक यह प्रइन उम्र रूप घारण नहीं कर सका है। चीनके प्रदेशोंमें अलग- 
अलूग भाषाएँ बोली जाने पर भी उनकी लिपि विशिष्ट प्रकारकी और एक लिपिके साव॑- 
त्रिक प्रयोग तथा अधिनायकवादी शासनतंत्रके कारणसे इस प्रश्नकी उस्रता शान्त रही है। 
हमारे देशकी स्थिति इन सबसे भिन्न और विलक्षण है। 

प्रत्येक राष्ट्रमें व्यवहार-विनिमयके लिए अच्तर्देशीयः माध्यमकी आवश्यकता होती है। 
लेकिन इस माध्यमका एक ही होता जरूरी नहीं है। बेलजियम, स्विट्जरलैण्ड, फिनलैण्ड, 
दक्षिण अफ्रीका, केनेडा जैसे छोटे और कम आबादी वाले राज्योंमें भी दो, तीन, चार 
भाषाओंको राज्यकी भाषाओंके रूपमें स्वीकार कर लिया गया है। भारत जैसे विशाल देशके 
लिए एक ही भाषाको मान्यता देनेका आग्रह करना आवश्यक नहीं है। इस दृष्ठिसि भारतकी 
इस परिस्थितिमें हिन्दीको ही समग्र भारतके लिए सम्पर्क-भाषाका स्थान देनेका विधानसभाका 
निर्णय उचित या बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। दक्षिणकों छोड़कर हिन्दी भाषा 
लगभग सभी प्रदेशों--भारतके रूगभग ६६ प्रतिशत लोगोंके लिए सम्पर्क-भाषाके रूपमें 
सरलूतासे काम दे सकती है; क्योंकि भाषाओंमें जितनी भिन्नता लिपिकी है, उतनी शब्दोंकी 
या व्याकरणकी नहीं हैं और लिपि भाषाका महत्वपूर्ण अंग होने पर भी उसका अविभाज्य 
अंग नहीं हैं। लिपिको लेकर रूसने अनेक प्रयोग किए हैं; परन्तु इस प्रश्नकी जटिलतामें 
वृद्धि इसलिए भी होती हैं कि दक्षिण भारतमें बोली जानेवाली चार भाषाएँ : तमिल, 
तेलगू, मलयालम, कन्नड़; द्रविड़ भाषासे उत्पन्न होने पर भी उनके बीच इस 
प्रकारकक्ी कोइ समानता नहीं है। तो ऐसी स्थितिमें हिन्दीके अतिरिक्त दक्षिण 
भारतकी चारों भाषाओंको सम्पर्क-माषाओंका स्थान देना असंभव नहीं माना जाना 
चाहिए। यह ठीक हैँ कि इससे आदिवासियोंकी भाषाको लेकर कोई समाधान नहीं होता; 
क्योंकि इनके समूह इतने छोटे हैं या एक-दुसरेसे इतने भित्च हैं कि उनका इकाईके रूपमें 
विचार नहीं किया जा सकता। उनकी भाषाएँ शायद ही प्राथमिक अथवा अधिक-से-अधिक 
माध्यमिक कक्षाओं तक माध्यम बननेकी क्षमता रखती होंगी। संक्षेपमें कहें तो मारतकी 
संघ सरकार द्वारा वहुभाषित्व अपनाए जानेके अलावा भाषा-प्रश्कका कोई सरल समाधान 
दिखाई नहीं देता। इस प्रइनकों थोड़े समयके लिए टालनेका ही प्रयत्न किया जा रहा है, 


जो उचित नहीं है। प्रश्नोंको ठालते रहनेसे उसका कोई हल नहीं निकल आता, वल्कि 
उसमें विंकृति पैदा होने छगती है। 
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इस प्रश्नके तात्कालिक उपायके रूपमें स्वीकृत तिभापा-सुत्रमें अंग्रेजीको स्वीकार 
किया गया हैं। पर अगर अंग्रेजी भापा जारी ही रखनी हो तो अन्य किसी भी प्रकारकी 
हायतोबा करनेकी आवश्यकता नहीं हैं। इससे तो जनतासे दूर रहकर और अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त लोगोंके द्वारा ही शासत चलाया जा सकता है और इस तरहका शासन प्रजातांचिक शासन 
नहीं माना जा सकता। 

भाषा-समस्याकी चर्चामें दिखाई देनेवाला आक्रोश बहुत वार तो प्रादेशिक भावनाओंके 
प्रदर्शन-रूपमें ही होता है और घामिक, भापागत अथवा सांस्कृतिक वेविध्य रखनेवाले बड़े 
राज्योंमें प्रादेशिक मावनाओंकी खींचतान हमेशा प्रवलर होती है। अमेरिका और स्विट्ज़र- 
लेण्डकी भाँति यह कई वार तो अन्तः:विग्रहट तक पहुँच जाती है। प्रादेशिक भावनाओं 
और संघीव एकताके बीच संतुलन वनाए रखनेके छिए सतत सावधान रहना पड़ता हैं। 
ब्रिटिश शासकोंके अज्ञान और उेक्षा, इंग्लैग्डके औद्योगिक और आशथिक हितोंको नुकसान 
न पहुँचे, यह ध्यानमें रखनेकी तत्वरता और देशी राज्योंकी उपस्वितिके कारण पैदा हुई 
घासनतंत्रोंकी विविधता--इन स्व प्रकारके आथिक और राजनीतिक कारणोंस अछूग-अरूग 
प्रदेशोंके शैक्षिक और आथिक विकासके स्तरोंमें बहुत वड़ा अन्तर रहनेके कारण प्रादेशिक 
भावनाएँ अत्यन्त द्वेपपूर्ण हो गई हैं। इतना ही नहीं, अपितु यह सच्ची-मूठी भावना भी 
प्रवल होती गई हैं कि अन्य प्रदेशोंके छोग उनका घोपण करते है, उनकी साथन-सम्पत्तिका 
अनुचित छाभ उठाते हैं और उन्हें उचित विकाससे वंचित रखते है। भारतवा सभी 
प्रदेश परम्परावरूम्बी हैं, एकता वनाए रखनेमें और राष्ट्रीय विकासमें समीका छाभ है-- 
अगर यह वात प्रत्यक्ष अनुमवसे सवकी समझमें न आए तो पारस्परिक पूर्वाग्रह दूर करना 
मुध्विल ही है । 


पु 


न्र्प 
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प्रादेशिक भावनाएँ रूगभग सभी राज्योंमें और सभी भापाई समूहोंमें हैँ। परन्तु दुः् 


प्‌.» 
प्रदेशोंमे यह अधिक जोर पकड़ रही है--विश्वेपतः सीमा प्रान्तोंमें। समग्रतः, न्दतंत्र तमिझनाइुकी 
माँगमें, नागा, मीज़ों और कूकी प्रजाके विद्रोहमें, काइमीरी प्रजामे प्रवर्तित उदासीरतामे 


ओर सर्वत्तावारण मुसलमानोंके पाकिस्तानके प्रति अनुरागमें यह भावना छगनग अलठूमताकी 
तक पहुँच गई हैं। इसमें भारतीय संधके जंग्रूप वने रहनेकी स्पप्ट या अस्पप्ट अनिच्छाका 
दर्घान किया जा सकता हूँ। 


ता, 
2 श्र | 
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नल 


इस समस्याक्रों हल करनेके लिए संसद हारा अपनाया गया मार्ग अत्यन्त विचित्र 


हैं। उसने प्रादेशिक अल्यताकी माँय अववा राष्ट्रीय सार्वनौमत्वक्नों चुनौती देतेसे सम्बद्ध 
प्रचार करनेके कामकों अपराब माननेवाल्या कानून गढ़ क्या हैं और चुनावमें नाग छेने 
वाले प्रत्येक प्रत्याशीको देशकी एकता तथा अखंडतामें बान्या रखनेकी शपथ झेनी परइती 


हूं। सघस जअडग हावका मांग अवश्य अनुचित जोर खतरनाझ हैं; परन्तु धशलगावकी यह्‌ 


० 


नावना जब देशके किसी कोनेमें प्रवद्ल होती है, तव उसके कारयोंको खोजने आर 
उनवा निनादार फ्ण5 डाल उल २]>-> उसका उच्चार ण तक दवा दिया जाता - धार्शा 
उनका ननन्‍्वकरण करनंक वददर उसका उच्चारण तक दवा दिया जाता हू। यह धादहः 
भी गलत हूँ कि इस प्रकार देशकी एकता दनी रहेगी या दृद्द दन जायगी। यह सत्य भूल 
नहां जाना चाहिए कि लीपापोती करनेसे दीवारकी दस्मरको देंका तो झा सदाता है, पर 

समत्याएं ओर प्रदाह : २४९ 


॥ 


उसे जोड़ा नहीं जा सकता। अप्रिय ओर खतरनाक दिखाई देनेवाले विचारोंको प्रकट करने 
तथा उसके प्रचारका सीमित स्वातंत्र्य प्रजातंत्रका सच्चा वर है। समष्टि और राज्य- 
सत्ताको पसंद आनेवाले विचारोंका प्रचार करनेकी छूट तो अधिनायकवादमें भी मिलती है। 

भाषा, समाज-व्यवस्था, वेशभूषा व आचार-विचारकी दृष्टिसि उत्तर भारत और 
दक्षिणके चार राज्योंके बीच (विशेषतः तमिलनाडुके बीच) बहुत विभिन्नता है। वहाँ इस 
प्रकारकी एक भावना अच्छी-खासी फैली हुई हैं और यदाकदा उच्च स्वरमें व्यक्त भी की 
जाती रही है कि उनके साथ प्रत्येक मामलेमें अन्याय किया जाता है और अधिक आवादी 
वाले प्रदेश लाभ ले जाते हैं। पंच द्वविड़ोंकी एकता स्थापित कर समस्त दक्षिण भारतका 
स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य स्थापित करना और द्रविड़-संस्कृतिका वैभव पुनः पूर्ण रुपमें 
प्रकट करना---इस उद्देश्यको सामने रखनेवाली द्रविड़ कषुगम' और उससे उत्पन्न द्रविड़ 
मुनेत्र कषंगम नामक दोनों संस्थाओं द्वारा चलाया गया आन्दोलन थोड़ा-बहुत लोकप्रिय बहुत 
वन गया था। यह आन्दोलन हट्विमुखी है। जिस रूपमें वहाँके निवासी उत्तरके छोगोंके 
प्रति तिरस्कारकी भावना रखते हैं उसी प्रकार स्थानीय स्तरपर आर्य-संस्क्ृतिके प्रतिनिधि- 
रूप ब्राह्मणों--उच्चवर्णों और द्रविड़ मानी जानेवाली जातियोंके वीचके संघर्षको भी समा- 
विष्ट कर लेते हैं। द्रविड़ आन्दोलनका यह प्रमुख स्वर हो गया है कि सामाजिक, आर्थिक, 
प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमें समी ओर वर्चस्व जमाकर वैठनेवाले क्राह्मणोंकी सत्ताको 
समाप्त किया जाय। इस स्तर पर राजनीतिक मतभेद लुप्त हो जाता है। चीनी आक्रमणके बाद 
द्रविड़ आन्दोलनमें निहित अलगतावादी तत्व गौण हो गया है और मुनेत्र कषूगमकी ओरसे औपचारिक 
रुपसे उसे छोड़ भी दिया गया है; परन्तु वह सम्पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ है। भारतका संविधान, 
भारतका ध्वज, भारतका राष्ट्रीय गीत--सभीके प्रति तिरस्कार फैलानेवाले आन्दोलनको 
चलानेवाले तथा स्वतंत्र तमिलनाडुकी पताका फहरानेवाले लोगोंके प्रति वहुत-से लोगोंकी 
सहानुभूति है और अभीतक संस्कृत और उर्देके नामोंको हटानेका आग्रह रखा जा रहा है। 
वहाँके विचक्षण नेता यह मानते हैं कि हिन्दीको राजभाषा बनानेका निर्णय दक्षिणके दर्जेको 
जानबूझकर कम करनेके लिए लिया गया है। इस प्रकारकी भावनाकों शक्ति या भाषण- 
प्रवाहसे नहीं वदका जा सकता। स्वानुभव और समय--यही इसके दो अन्तिम निदान हैं। 

काइ्मीरमें फैली हुई उदासीनता आजादीका उत्तराधिकार है। विशिष्ट परिस्थितियोंके 
कारण स्थानीय नेताओंके हाथोंमें असीम सत्ता देनेके परिणामस्वरूप यह प्रइव विशेष 
रूपमें उलझ गया है। अविभाजित भारतका यह देसी राज्य यातायातकी दृष्टिसे पाकिस्तानके 
साथ संयुक्त था और उसकी आवादी मुख्यतः मुसलमान बहुत होनेके कारण विभाजनके समय 
पाकिस्तानके नेताओंको यह विश्वास था कि वह उन्हींके साथ मिल जायगा; परन्तु वहाँकी 
जनताके सर्वमान्य नेता शेख अब्दुल्ला आथिक और सामाजिक क्षेत्रमें अधिक प्रगतिशील विचार 
रखनेवाले कांग्रेस दक तथा पंडित नेहरू जैसे नेताओंके प्रति झुके हुए थे। वहाँके शासक 
महाराजा हरिसिंह अभी कोई निर्णय न कर पाए थे कि पाकिस्तानने अघीर होकर राज्य पर 
आक्रमण कर दिया; इस आक्रमणसे रक्षण प्राप्त करनेके छिए शासक और स्थानीय नेताओंने 
मारतके साथ मिलना स्वीकार किया। मारतने उसकी रक्षा करनेमें बहुत बड़ा योग दिया। 


२५० ५ स्वराज्य दर्शन 


कारमीर प्रशनका छलोकमत द्वारा अन्तिम निर्णय करनेका वचन हम लोगोंने सन्‌ 
१९८६में वापिस ले लिया हैं। वहाँकी जनता नाराज होगी-स्वानीय नेताओंके द्वारा 
उत्पन्न इस हौवेके कारण काइमीरका भारतके साथ अधिमिलन पूर्णतः स्वापित नहीं किया 
जा सका है। भारत तरफी नेताओंको मुक्त हाथ मिलने पर, उनके द्वारा स्थापित जीहुकमीके 
कारण, स्थानीय प्रजाको पूरी स्वतंत्रता या प्रजातांत्रिक स्वातंत्रवका पूरा लछाम नहीं मिला 
हैं और काश्मीरमें आयोजित १९६७ तकके सभी चुनाव चुनाव-आयोगकी सीमाके क्षेत्रसे 
वाहर रहकर आयोजित किए जाते थे। काश्मीरी जनतामें वहुत अधिक सम्मान-प्राप्त शेख 
अवब्दुल्हाको वर्षो तक बिना किसी अपराधकों सिद्ध किए जेलमें डाले रखना भारतके प्रजा- 
तंत्रके लिए कलरूंक माना जाना चाहिए। परदेशी निरीक्षकोंने बहुत बार अपना मन्तव्य 
इस झूपमें प्रकट किया है कि काइमीरके लोग मारतके नागरिक न होकर उसके वन्दीजन 
हैं। ताबाशाही और अ्रष्टाचारके परिणामस्वरूप जनतामें उत्पन्न उदासीनताका पूरा लछाम 
पाकिस्तानकी स्वार्यपूर्ण और कुटिल राजनीतिको मिला है। यह दूसरी वात है कि सैनिक 
शक्तिके द्वारा काशइ्मीरको हड़प लेनेके पाकिस्तानी सभी प्रयत्न अव तक असफल सिद्ध हुए हैं 

प्रशत इतना उल्स गया हैं कि उसका निदान कोई भी नहीं वता पा रहा। भसेस 
अब्दुल्ला काइमीरको पाकिस्तानमें मिला देनेका आग्रह नहीं कर रहे हैं पर वह भारतकी 


गिरे कप व 


सत्ता चलते रहनेका भी विरोध कर रहे हैं। काइ्मीरके दोनों टुकड़ोंको मिलाकर स्वतत्र 
राज्यके झूपमें वनाए रखनेकी या फिर इस प्रदेशको पांच-दस वर्ष तक राष्ट्रसंध था अमेरिका 
और रूसके सामूहिक प्रशासनके अन्तर्गत रखनेकी कल्पना अध्यावहारिक हैं और कास्मीरी 
लोगोंके लिए घातक भी है। स्वतंत्र राज्यके रूपमें रहकर जी पा सकनेकी दशक्तित काइ्मीरमें नहीं 
हैं और भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे महाकाय राणष्ट्रोंके पड़ोसमें इतना छोटा 
राज्य स्वतंत्र रूपसे अधिक समय तक टिक नहीं सकता। काइमीरका सर्वसम्भत निराकरण 
ज्ाज तो सामने दिखाई नहीं देता, परन्तु इसमें शंका नहीं कि यह हमारी आन्तरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय शृंखला रूप यह प्रइन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

भारतके पूर्वी सीमान्त पर स्थित आदिवासी समूहोंमें---विशेषत. नाग्राजातिमें क्षलूयाव 
ओर स्वायत्तताका आन्दोलन चल रहा है, जो विल्कुल भिन्न प्रकारका हैं। अनेक देशोंकी 
सीमाएँ यहाँ एकजदूसरेदा पास स्थित हैं। ये जादिवासी अत्यन्त दुर्ग प्रदेशोंमं रहते है। 
उनका जीवन-ल्तर जत्यन्त नीचा हैं और उनका सांस्कृतिक विकास नी अपेक्षाइत कम 
हुआ है। सैनिक वलके आधार पर अंग्रेजोंने इस प्रदेश पर थपोड़ी-बहुत सत्ता स्थापित 
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थी और उसे जैमे-तैसे टिकाए रखा था; परन्तु जादिवासी नाततीय ऊनतावे सामाजिक 
या बौद्धिक प्रभावमें कभी रंगे नहीं थे ओर १९४४में स्द्त्रता-प्राप्तिगी भावात्मद ऊप्मा 
उन्होंने कमी अनूमव नहीं की। उनके मनमें तो जँसे अंग्रेडी शासक विदेशी थे, उसी प्रकार 
भारतीय प्रशासक भी परदेशी हैं। इन प्रदेशोंमें विदेशी मिशनण्योंन दहत लम्बे समयसे झपने 
मिशन कायम कर रखे हैं और बहुत-सी संस्यामें क्लादिदानियोंने ईसाई धर्म झौर शंणेडी 
भापाको स्वीकार कार वच्थि है। इनमेंसे कितनी ही डजातियोंमे शिक्षाती शात्रा भारतों 
क्षन्य बहुतनसे प्रदेशोंगी अपेक्षा अत्यधिक उची हैं। परन्तु प्राटतिक सम्परदाया सनाद, इन 


भ्पए 


३ 
समतच्दाए ज्ञार पदाह 


प्रदेशोंके विशिष्ट प्रश्नोंके विशेष अध्ययनके प्रति उपेक्षा और राजनीतिमें आदि-वासियोंकी 
कम पकड़ होनेके कारण शिक्षित लोगोंका यह प्रदेश आथिक दृष्टिसे अत्यन्त पिछड़ा . हुआ 
रहा है। परिणामस्वरूप यहाँकी सभी जातियोंमें असंतोषकी आग घधघकने छूगी हैं और 
प्रादेशिक स्वायत्तता, अलग-अलग प्रदेश और राज्य तथा आत्यन्तिक स्तर पर प्रादेशिक 
राज्योंकी माँग होने छगी है। इस असंतोपकी आग सबसे पहले नागालैंडमें ममक उठी हैं। 

मुठठीभर किन्तु सुदृढ़, युद्धप्रय और बहादुर नागालैंडके लोग स्वयंको भारतीय 
लछोगोंसे भिन्न मानते हैं; और ऐतिहासिक कारणोंसे उनके प्रदेशका प्रशासन' भारत सरकारके 
गृहविभागकी ओरसे न' होकर विदेश विभागकी ओरसे होता था, इस तथ्यने उत्तकी उक्त 
मान्यताको अधिक प्रोत्साहन' दिया हैं। अंग्रेजी शासनके हट जानेके बाद उनकी धारणा यह 
बन' गई है कि वे अपने आप स्वतंत्र हो जाते हैं। १९४७में आसामके राज्यपाल श्री अकबर 
हैदरीके साथ उनके नेताओंकी हुई संधिके कारण उनकी यह धारणा और अधिक पुष्ट 
हुई थी। इस समझौतेके (जिसे नाग्रालोग संधि कहते हैं) अनुसार दस वर्षकी अवधिमें 
बातचीतके द्वारा उनका दर्जा (स्टेट्स) निश्चित किया जायगा--इस प्रकारका वचन उन्हें 
दिया भी गया था। दर्जा शब्दके' दो भिन्न अर्थ किए जा सकते हैं और किए भी गए। 
उनके' साथ किसी भी प्रकारकी बातचीत किए बिना भारतके नए संविधानको अमलमें 
लाया गया और उसके छठे परिशिष्टके अनुसार नागा प्रदेशका प्रशासन निश्चित किया गया। 
इसके आधार पर नागा लोगोंका यह मानना हैं कि उनके साथ धोखा किया गया हैं। फीजोंके 
नेतृत्वमें संगठित नागा राष्ट्रीय परिषद्‌ (नागा नेशनल काउंसिल) ने वातचीतमें दाद न मिलते देख 
सभी जातियोंकों एकसूत्रमें करनेके हेतुसे भारतसे स्वतंत्र समवायी नागा सरकार'की स्थापना 
कर सन्‌ १९५६में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। आरम्भमें उस विंद्रोहको कुचलनेका काम 
पुलिसको और' बादमें सेनाकों सौंप दिया गया। नागा विद्रोहियोंके द्वारा किए गए रकक्‍तपात, 
लूटपाट और आग लगानेके अनेक उदाहरण भारत सरकार द्वारा उजागर किए गए हैं 
ओर सेनाके अनुचित व्यवहार, बलात्कार, लूट और जुल्म करनेकी अनेक शिकायतें नागा 
नेताओंने प्रस्तुत की हैं। इस मामलेमें सदासे होती आईं अतिशयोक्तिको अगर एक-ओर रख 
भी दें तो भी दोनों ओरसे प्रस्तुत किए गए उदाहरण और शिकायतोंमें कुछ सचाई होनेकी 
संभावनाको नकारा नहीं जा सकता। . 

चार वर्षों तक चलीं झड़पोंसे दोनों पक्षोंकी बहुत अधिक हानि हुई; नागा-विद्रोही 
अपने असफल प्रयासोंसे थक गए और उन पर सम्पूर्ण अधिकार जमा कर शान्ति स्थापित 
करनेकी अपनी कमजोरी भी भारत सरकारने अनुभव की। १९६०में कोहिमामें हुई एक 
परिषदमें नागा-नेताओंने सार्वभौमः राज्यकी मांगकों छोड़ दिया तथा स्वायत्त और अलग 
प्रदेश-राज्यकी माँग करने और विद्रोहका मार्ग छोड़कर बातचीतका मार्ग स्वीकार करतेका 
अपना निर्णय घोषित किया। तत्पश्चात्‌, इन्होंने पहले इम्को ग्लिबो और उसकी हत्याके 
वाद शिलुआओंके नेतृत्वमें भारत सरकारके साथ हरूम्वे समयः तक वातचीत की। परिणामतः 
इस प्रदेशके लिए अन्तरिम सरकार बनाई गई। १९६२में (नागराल्‍ैण्ड) नामक अछूग इकाई 
राज्यकी स्थापना की गईं। परन्तु नागा प्रजाकी सभी जातियोंने इस परिपदके प्रस्तावोंको 
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स्वीकार नहीं किया और विद्रोही आन्दोलन चलता रहा। स्वानीय जनतामें उसकी अच्छी- 

खासी प्रतिष्ठा होते हुए भी उसका वल शर्ने-श्ने: क्षीण होने रूगा। फ़ीज़ोने भाग कर 

इंग्लैग्डमें शरण लो। १९६पमें वेप्टिस्ट सम्प्रदायके प्रयासोंस आसामके मुख्यमंत्री श्री विमरूू 

प्रसाद चाहिला, श्री जयप्रकाश नारायण तथा श्री रेवरेण्ड माइकेल---इन तीन सदस्थोसे 

निर्मित शान्ति-मण्डलकी स्थापना हुई। इस मण्डलने विद्रोही नागा नेताओंसे सम्प्क स्थापित 

किया और यूद्ध-विराम किया गया। विना किसी पूर्व शर्तके सरकारी नेता और विद्रोहियोंके 
| 





बीच, पहले स्थानीय स्तर पर और वादमें उच्च स्तर पर बातचीत आरम्म की गई 
मण्डलके एक सदस्य श्री माइकेल स्कॉटने, इन नागाओंका प्रइन मानों कोई अच्तर्राप्ट्रीय 
प्रघन हो, इस प्रकारका रूप देकर राष्ट्ररंघ और वरमाकी सरकारकों पत्र लिखे। फलत: 
भारत सरकारने उसे देशसे निकलरू जानेका आदेण दे दिया और विद्रोही नागा नेताओंक! 
साथ मतभेद उत्पन्न हो जानेके कारण श्री जयप्रकाश नाराबणने त्यागपत्र दे दिया। दुवारा 
इस तरहका मंडल गठन करनेका प्रयास असफल हुआ। परन्तु केन्द्र सरकार आर नाग्रा- 
नेताओंके वीच लम्बी और नाजूक वार्ता चल ही रही हैं। इस वातकि सम्बन्धर्में दोनों पक्षोंकी 
ओरसे अधिकांशतः मौन ही रखा जा रहा हैं। १९६७के मध्यमें यह वार्ता अचानक रुका गई 
थी और नागा विष्टिकार दिल्‍ली कभी भी वापिस न आनेकी घोषणा कर चले गए। 
इस वात्तके बीच स्थापित सैनिक युद्धविराम और नागा प्रदेशशी सरकार द्वान्ा 
गए सामाजिक कल्याण कार्यंसि स्थानीय प्रजाकों राहतकी तीव्र भावनाका अनुनव हुआ 
भारत सरकारने, जैसाकि आरम्भमें ही कहा था, तदनुसार भारतीय संघके भीतर 
उसका अंग रह कर यथासंभव सभी स्वायत्तताकी व्यवस्था कारनेकी तत्यरता दिखाई 
। परन्तु सम्पूर्ण स्वतंत्रताकी पुरानी माँगकों कभी स्वीकार नहीं किया। निराश हुए 
नागा नेता अन्य मार्ग खोजने रंगे और अनेक उद्रवादी युद्धविरामका छान उठाकर गुस्ल्लि 
प्रशिक्षण और यूद्ध सामग्री प्राप्त करनेके लिए चीन पहुँच गए। चीनी सहायताशो लेकर 
नागा ऋोगोंमें विग्रह उत्पन्न हुआ। छम्वे समयके संघर्षसे अत छोगोंमें भी शान्तिकी माँग 


बलवती होने लूगी। फिर भी दागालैण्डकी समस्या हल नहीं हुई हैं। नागा नेता भारत 


द्स 
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समाप्त नहीं करे सकोी। हछूम्वे समयकी आन्तरिक खटपटके कारण विद्रोहियोंमें कई वर्ग 


हो गए है ओर वहुबा जातियोंके आवार पर बने इस वर्ग-नेदके काइंण नागा जानियोंकी 





एकता नण्द हो गई है भार बहूग-अरहूग जातियाँ एकलूसरेके विदद्ध वरून्प्रयोग कर रही हैं 
नागा-विद्रोहको कुचलनेमें भारतकी असकलतासे उसके पड़ोसी मीछो जातिके लोगों 
हिम्मत बढ़ गई है। उनके प्रश्नों और कठिनाइयोंके प्रति प्रदेश या संघ सरकार उद्नेज्ना- 
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गउंमें जो विद्रोह दिया 





नाव हज रदष्ता हैं, इस तबरहन उत्ताज्त हा उन्हांन १९६६कः उत्तराद्ध 
। 





घा, उसे दया दिया गया हू : कितने ही नेता कौंदमें हैं, परन्तु प्रमुख नेता धनी नी 
मुक्त हैं शोर भारतीय सेवा शोर मीडो विद्रोहियोंकी ज्इपोंडे समाचार यदावदा समाचार 
पत्नोम प्रदाशित होते रहते हैं। 

टूस तनहें. भनाजतमें झदगतावादी परिलों भोर शान्दोडनोंदा धमाव नहीं के। ये 
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आन्दोलन आजकी स्थितिमें देशकी एकताको भंग करनेमें समर्थ नहीं हैं, फिर भी यह आन्दोलन 
सीमाप्रान्तोंगें फैली उदासीनताके कारण विद्रोहियोंके हाथ मजबूत करते हैं और सीमा- 
सुरक्षाके प्रन्‍नको अधिक कठिन बना देनेकी संभावनाको श्रस्तुत करते हैं। 


समृद्धि और योजना 


प्रजातंत्र और एकताका प्रश्न' समृद्धिके साथ दृढ़तासे जुड़ा हुआ है। भारतीय जनताके 
जीवन-स्तरमें जब तक सुधार नहीं होता, तब तक देशके करोड़ों लछोगोंके मनमें आज़ादी, 
प्रजातंत्र और एकात्मताकी बात एक मिथ्या भ्रमजाल और मोहक शब्दछलना प्रतीत होती 
है; जो बहुत ही स्वाभाविक है। वे अपने दैनिक जीवनमें अगर आँखोंको आकषित कर हेने 
वाले परिवर्तत नहीं देखते तो प्रजातंत्र और एकताकी भावनाकी प्राण-प्रतिष्ठा हो ही नहीं 
सकती। सदियोंके परिपाक जैसी दारुण निर्धनताको नष्ट करनेके लिए आशिक प्रयास पिछले 
बीसेक' वर्षोकी राजनीतिक प्रक्रियाका संचालक परिवल और सत्व हैं। इस ग्ररीवीको दूर 
करनेके लिए राज्य' संस्थाओंको नेतृत्व करना पड़ेगा और देशके थोड़े-से साधनोंका उपयोग 
करनेके लिए योजनाका पथ ग्रहण करना पड़ेगा। इस बातकों भारतीय प्रश्नोंसे सुपरिचित 
सभी दल और समूह स्वराज्यकी प्राप्तिके पूर्वसे ही स्वीकार करते आए हैं। कांग्रेसने इस 
विचारधाराको स्वीकार कर योजना-कार्योकी समस्याओंका अध्ययन करनेके लिए सन्‌ 
१९३८में एक समितिकी स्थापना की थी। दूसरे विश्वयुद्धेँ कारण अस्त-व्यस्त हुए अर्थतंत्रको 
पुनः स्थापित करनेके लिए अंग्रेजी सरकारने श्री अरदेशर दलालके नेतृत्वमें एक योजना 
बोर्ड बनाया था। भारतके प्रमुख उद्योगपतियोंने 'बम्बई योजना'के नामसे परिचित एक 
पंद्रह-वर्षीय योजनाका निर्माण कर डाला। इसके उत्तरमें श्री मानवेन्द्र रायने प्रजाकीय 
योजना (पीपिल्स प्लान) प्रस्तुत की थी। 

स्वतंत्रता-प्राप्तिसे उत्पन्न तात्कालिक प्रश्नोंकों हल करनेके बाद भारत सरकारनें 
सन्‌ १९५०में योजना आयोगकी स्थापना की और पं० नेहरू उसके अध्यक्ष हुए। कार्यकारिणीके 
प्रस्तावके अनुसार स्थापित इस आयोगके हाथमें किसी भी प्रकारकी संवैधानिक या विधायक 
सत्ता नहीं थी। परत्तु पं० नेहरूके प्रभाव और केन्‍्द्रीय' मंत्रियोंकी उपस्थितिके कारण 
आरम्मसे ही यह आयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्ताकेलद्ध बन गया। उसकी सत्ता और उसके 
कार्यक्षेत्र: कारण वित्त-मंत्रालयका महत्व नष्ट हो गया और इसी प्रइनः पर तत्कालीन 
वित्तमंत्री श्री जॉन मथाईने वित्तमंत्री पदसे त्यागपत्र दे दिया। इस आयोगकी सत्ता धीरे- 
घीरे: इतनी अधिक हो गई कि श्री संथानमने इसे केवल केन्द्र सरकारका ही नहीं, अपितु 
सभी राज्योंकी सरकारोंके सर्वोच्च मंत्रिमण्डल'के नामसे विभूषित किया। इस आयोगको 
9 परामशंदाता मंडर बनाने, उसमें केवल तज्जज्ञोंको ही स्थान दिग्रे जाने और योज- 
नाओंके कार्याववयनका दायित्व उससे ले लिये जानेका वार-वार दिया गया सुझाव अस्वीकृत 
कर दिया पे है। आयोगके कार्यक्षेत्र॥ विस्तार सतत बढ़ता गया है। उसके कार्यालयमें 
सेकड़ों रयोंका समावेश किया गया है और योजना-मवत्र नामक विशाल भवन' पूर्ण- 
रूपसे उसीके द्वारा उपयोगमें छाया जाता है। 
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योजनाके सम्बन्धमें उत्पन्न कठिनाइयों, विदेशी आक्रमणों और अकालके द्वारा बिगड़े हुए 
अर्थतंत्र, नेताओंके वीच मतभेद और राजनीतिक परिपाटीमें हुए परिवर्तनोंके कारण योजना-कार्य का 
चक्र घीमा हो गया हैं। योजना-स्थगनके लिए विरोध पक्षोंक्रे हारा--विशेषतः स्वेतंत्र दरके द्वारा--- 
की गई माँग सैद्धान्तिक रूपसे अस्वीकृत होने पर भी व्यवहारमें वह स्वीकार कर छी गई है। 

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओंके द्वारा देशके आथिक ढाँचको वदछ डालने, तेजीसे 
उद्योगीकरण करने, मूल्मूत उद्योगोंकी स्थापना करने और अर्थतंत्रमें सरकारी आधिपत्य 
स्थापित करनेका प्रयास किया गया हैं। इन प्रयासोंकी सफलता और उसके आथिक परि- 
णामोंकी गृणवत्ताके ऑकड़ोंको लेकर विद्वानोंमें उग्न चर्चा व्याप्त हैं। सम्पूर्ण सिद्धिकी 
आशाके आधार पर योजना-आयोगके कार्यका परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। मूलमूत 
महत्वके उद्योगोंकी स्थापना करने और औद्योगिक विकास करनेमें योजना-आयोगने महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु कृपिके क्षेत्रमं और दैनिक उपयोगकी वस्तुओंके मामऊेमें 
आम जनताको संतोप देनेवाली सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। 

वेन्द्रीय योजनाके अनुसार काफ़ी बड़ी, खर्चीढली और हूम्वे समयकी योजनाओंको प्राधान्य 
दिया गया हैं तथा स्थानीय जनताके उत्साह और क्रियाणीखताको जाग्रत कार तात्कालिक 
परिणाम देनेवाले छोटे कार्योकी अवगणना की गई हं-+ऐसी आलोचना करनेवाले सर्वोदियी 
विचारक विवेन्द्रित योजनावेः सब समर्थक हैं। यह चर्चाका विपय दूँ कि योजनाका 
विवेन्द्रीकदरण कितनी मात्रामें संभव हैँ? विश्यृंखलित और स्वेच्छासे किए जानेवाछे प्रयासों 
द्वारा आथिक साधनोंके दुरुपषयोगकों रोकनेबे लिए प्रयत्न करना योजनाका मुख्य उद्देश्य 
होनेसे योजना-कार्यकों जब तक पूरी तरहसे केन्द्रित नहीं किया जाता; तब तक यह्‌ तर्क 
दिया जा सवाता हैं कि उसका हेतु पूरा नहीं होता। दूसरी ओर, भारत जैसे विद्याद् 
देशमें एक केन्द्रीय स्थान पर बैठकर वनाई गई योजनामें स्थानीय और साधनहीन प्रजाके 
तात्वाछ्िक प्रश्नोंकी उपेक्षा होना संभव हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता; बल्कि इस 
प्रदार॒का अनुभव इतने वर्षोसि वरावर होता आ रहा है। 

सरकारी तंत्र द्वारा परिचालित विकास-कार्योका सबसे वड़ा खतरा यह है कि 
समाजके श्रीमंत और सत्तावारी वर्गके लोग उसका छाम उठा ले जाते हैं और अधिक 
आवशध्यकतावाले वर्ग उसका पूरा लाभ नहीं उठ पाते; क्योंकि इस प्रकारके छानोंकों छेनेवे 
लिए आवश्यक सुविधाओं, साधनों या बुद्धिका उनमें अमाव होता हैं। जो हीन है, वह 
सभीसे विहीन है--इसे रोकनेके लिए अपेक्षित कदमोंको उठानेमें और तत्संबंधी सजगताका 
उपयोग करनेमें भारत सरकार बिल्कुल असफल हुई हैं। उक्त कथनमें कोई अतिगयोक्त 
नहीं हैं। अतः: विकास योजनाजओोंके फलस्वरूप जिनके पास कुछ था, उन्हें ही 'अधिका मिल्ला 
हैं; भौर जिनवे! पास बहुत था, उन्हें बहुत अधिक! मिला हैं। इसका अर्थ यह नहीं है 
कि गरीबोंकों कल्याण-कार्यसे विल्कुल ही छाम नहीं मिला है। परन्तु विकास कार्योके परिणाम- 
स्वरूप पैदा हुई राष्ट्रीय सम्पत्ति मुट्ठीभर छोगोंके हाथोंमें एकत्र हो गई हैनयह श्री 
मिहालनोविलके विवरणसे स्पप्ट हो जाता हैं। समग्रत: गरीव और अमीर दोनोंके हारा 


प्रगति किए जाने पर भी गरीब और जमोरके बीच पहलेसे स्थापित अन्तर बढ़ा ही है। 


क् 
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उत्पादन पर ध्यान' केन्द्रित करनेके कारण योजनाकारोंने और सरकारने सम्पत्तिके 
वितरणमें निहित प्रश्नों और उससे उत्पन्न सामाजिक और राजनीतिक परिणामोंकी लगभग 
सम्पूर्ण उपेक्षा की हैं। आम-जवताकी दुर्बलता, उनमें संगठनका अभाव, उनके हितोंका संरक्षण 
करने वाले और उसके लिए सतत झगड़ने वाले वर्ग, संस्था और दलोंकी अनुपस्थिति आदि 
कारणोंसे समाजके निचले तवकेको विकास-कार्योका पूरा छाम नहीं मिल सका। आथिक 
विकास-कार्य बहुत अधिक भाग माँगनेवाला है और अत्यन्त चासप्रद हैं। परन्तु उसका 
लाभ भी अद्भुत होता है। हमारे यहाँ शक्तिशाली वर्गको योजनाके विकास-कार्योका राम 
मिला और समाजके कमज़ोर वर्गको विकास-कार्यके लिए अपेक्षित त्याग और चासका कट 
अनुभव हुआ। लोग इस त्रासकों मोगनेके लिए स्वेच्छासे किस ह॒द तक तैयार होंगे ? 
कहाँ तक तैयार रहेंगे? इस प्रकारका प्रइन पैदा होता हैं और इस तरहके उत्तर भी दिए 
गए हैं कि इस कामके लिए अधिनायकवादको स्वीकार किए बिना काम' नहीं चलेगा। 

सरकार और नेताओंको यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं आत्मभोग' देकर प्रजाका 
विश्वास प्राप्त कर सकने वाला अगर नेतृत्व है तो प्रजा आत्मत्याग और त्रास भोगनेमें कमी 
पीछे नहीं हटती। अपने और विश्वके अन्य देशोंका भी यही अनुभव है। इसमें कोई शंका 
नहीं कि सरकारी तंत्र और नेतागण जनताकों विकास-कार्योमें मनोयोगपूर्वक रुचि हलेनेमें 
प्रवत्त करनेमें निश्चय ही असफल हुए हैं। 

जनताको जाग्रत करते और उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करनेके लिए अमेरिकन 
इंजीनियर द्वारा सुझाया गया और इटावा में सफल कर दिखाया गया सामाजिक इकाइयों" 
(कम्युनिटी डेवलेपमैंट प्रोजेक्ट्स)का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। शैक्षिक, 
सामाजिक और आशिक विकास-कार्योमें छोगोंको प्रवृत्त करनेके लिए और अपने बूते अपना 
भविष्य. खुद गढ़ लेनेको उद्यत होनेकी जागृति पैदा करनेके लिए ग्राम-सेवकों और विकास 
अधिकारियोंकी बड़ी फौज खड़ी कर दी गई है। 

ये समाज-विकासकी इकाइयाँ वहुत बड़ी आशासे आरम्म की गई थीं और भारतीय 
प्रजातंत्रके ग्रत्यात्मक परिबलके रूपमें पं० नेहरूने उनकी प्रशंसा की थी परन्तु एक दशक 
पूरा होनेके पहले ही सभी आशाएं धूलमें मिल गईं। कितने ही घटकोंमें अच्छा काम हुआ 
भी, परन्तु समग्रतः सरकारी अधिकारियों और दफ्तरकी फाइलोंमें अत्यधिक वृद्धि होने पर 
भी इस प्रयोगके अन्य परिणाम बहुत कम आए। नए स्कूल और रास्ते बनाए गए, शिक्षण 
वर्ग आरम्म किए गए, खेती और पशुपालनके क्षेत्रोंमे नयी पद्धतिकों आजमाया गया, पर 
सभी कुछ नोकरशाही ढंगसे हुआ; परन्तु छोकशिक्षण और जागृतिका मूल हेतु पूरा नहीं हो सका। 
इसके दशेन श्री कुसुमनायरके अद्भुत प्रवासग्रंथ “बलॉसम्स इन डस्ट'में सहज ही प्राप्त होते 
हैं। लम्वे और कदु अनुभवोंके कारण जनता अधिकारियोंसे डरती थी। सदियोंसे अन्याय 
और जी-हुजूरी सहन करने वाले अज्ञानी लोगोंकी सेवा करनेके लिए अपेक्षित उत्साह, घीरज 
या नम्नता पैदा करनेका काम लछोकसेवकोंके लिए वहुत कठिन होता है और इस पर वेतन 
और अधिकारके लिए नौकरी करनेवाले सरकारी अधिकारी वर्ममें इन गुणोंकी अपेक्षा रखना 
कुछ अधिक ही माना जायगा। फिर भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि विकास-कार्य 
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विल्कुल असफल हुए हैं; क्योंकि आरम्भ हुए इस प्रयोगके परिणामोंको देखकर ग्रामीण- 


जनतावे कोशलूमें और साधन-सम्पन्न लोगोंकी जीवन-प्रणालीमें परिवर्तत होता दिलाई दे 
रहा हैं और कृषि तथा पशूपालनके क्षेत्रमें अच्छी-खासी प्रगति हुई हैं। 

लोगोंकी भाववा और उनका उत्साह जाग्रत करनेके लिए दूसरा महत्वपूर्ण छोक 
ऋन्ति-प्रयोग संत बिनोबाजीके भूदानमें समाविष्ट है! 

शासक-वर्गकी उपेक्षा और सम्पन्नन्वर्गकी स्थार्ववृत्तिक कारण भारतीय अर्थतंत्रकी 


सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या--भूस्वामित्वका चुधार--के क्षेत्रमें हम कोई विज्ञलेप प्रगति नहीं 
कर पाए हैं। जमींदारी उन्मूलन विषयक ओर स्वामित्वकी उच्चतम सीमा निर्वारण करनेसे 


वद्ध कानन' बना देनेसे छोटे किसानोंको लाम होनेके बदले शायद नकसाम आ हैँ 
सम्बद्ध कानून वना दस छ केसानोंको हू हनिक बदल शायद नुकसान ही हुआ ह। 


घोड़ा. न्त _>श्फ प्‌सा लहूगा कर दसर ते जर्म ग्रीन जतवा कर जलती करनेवाले से जमीदार कम अपर्न 
ड्ानबहुत पत्ता रूगा कर दूसरोस जमान जुतवा कर खेती करनेवाले जमींदारोंकों क्षपनी 


का. 


जमीनें खो देनी पड़ी हैं; परन्तु स्वयं खेती करनेवाले वड़े जमींदारोंको कुछ विधेष नुकसान 
नहीं हुआ। मूमिहीन और वेकार ग्रामीण जनता भारतीय समाजका सबसे अधिक विकट, 
आर्थिक और सामाजिक प्रइन हैं। इन प्रश्नोंका निराकरण सरकारी नियम बोर कायदे 
कानूनोंके बल पर नहीं; परन्तु मानवकी सद्वृत्ति और समज्नदारीके आधार पर करनेका 
प्रयास विनोवाजीने सन्‌ १९५१में आरम्भ किया। 


सन्‌ १९५०१के अप्रैलूमें तेलंगाना प्रदेशमें भूदान आन्दोलन उत्साहके साथ आरम्न 
हुआ ओर उसके बाद सात-आठ वर्षोमिं लगनग ४२ लाख एकड़ भूमि मूदानमें प्राप्त हुई 
यह आन्दोलन वहुधा विहारी आन्दोलन हैं; क्‍योंकि ३० लछाज एकड़ भूमि वेबल विहास्से 
ही प्राप्त हुई धघी। इसमेंसे १९ राख एकड़ भूमि भूमिहीनोंमें वाँट दी गई भोर १३ राय 
एकड़ भूमि विना बेटी पड़ी हैं और १७ लाख एकड़ भूमि बनुवेर होनेके वरुण परती मान 
ली गई हैं। सन्‌ १९६०के बाद भूदान आन्दोलन रूगनग बन्द हो गया भौर भूमि प्राप्तिका 
काम रुका गया। विनोदाजी द्वारा निश्चित पाँच करोड़ एकड़के लक्ष्यांकसो दस प्रतिशतसे 


भी कम भूमि प्राप्त हुई है भऔौर उसमें केवल दो या ढाई प्रतिशत जमीन ही भूमिहीनोंमें 
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वांदी गई हैं। 

सन्‌ १९६०के वाद ग्रामदान शोर १९६५८दे वाद सुलन ग्रामदान पर हुक्ष्य वेन्द्रित 
किया गया हैं और १९६८के अगस्त मास तक हुए कुल ग्रामदानकों क्ागे एक झोप्डकर्मे 
दर्शाया गया है। इनमेंसे बहुत-से गाँवोंमें तो केवल दानका संकल्प हुआ है भौर दानपत्रों पर 


हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। कुछ ग्रामदान वाले गाँवोंमें नए-नए प्रयोग दिए ऊानेदा समाचार 


आया करते हैं; परन्तु भावी समाज-रचनाकी स्पष्ट कल्पता इस कामके नेताम्तोडे पास न 
होनेके वगरण आन्दोलन इस द्विविवामें था पड़ा प्रतीत होता हैं कि लव किस दिशामें उसे 
चलना हैँ? यह सिद्धांत रूपमें सही होने पर भी कि लोगोंशो झआत्मनिर्नर होता चाहिए 
भर अपने दर्शदसे चलना चाहिए, भदिष्यका आकलन करने शौर मा्ममें झाने दाली दाघा 
ओोको झोडेड़े ही पार कार जानेकी शक्ति जनतामें हो सझती है था नहीं; यह मतमेदया 


हे 
समत्याएं छार प्रदाहु ४३ २०७ 


इस कामके लिए सतत, एकाग्र और दीर्घकालीन अखण्ड कार्यक्रममें रूगः जानेवाले 
निष्ठावान्‌ सर्वोदयी कार्यकर्ता प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। इसके अतिरिक्त मानव-समाजके 
अर्थतंत्र और दैनिक व्यवहास्से सम्बद्ध सर्वोदियके कार्यकर्ताओंकी धारणाएँ अवास्तविक 
और कभी-कभी तो प्रतिक्रियावादी भी प्रतीत होती हैं। यह होना असंभव नहीं हैं कि 
निश्चित सुधार कार्यदो आवेग और आवश्यकता उन्हें अधिक सही रास्ते पर खींच लेजा 
सकती है और उनके द्वारा उठाए गए भगीरथ कार्यका इतने कम समयमें कोई निरिचित 
परिणाम आना ही चाहिए, यह अपेक्षा ही अनुचित है। 


असाम्प्रदायिकता 


भारतके सामने तुरन्त हल चाहने वाले अनेक प्रश्त एक साथ उपस्थित हुए हैं; 
क्योंकि भारतकी आज सर्वागीण कायापलछट हो रही है--भारत आज राजनीतिक, आशिक 
और सामाजिक रूपसे तीन-तीन क्रान्तियोंसे गुज़र रहा हैं और इन तीनोंमेंसे किसीका भी 
महत्व कम नहीं आँका जा सकता। सामाजिक क्षेत्रमें मी वहुत-सी सवातन समसस्‍्याएँ हमें 
उत्तराधिकारमें मिली हैं, जो हमें हैरान कर रही हैं। हमारा हजारों वर्षोका पुराना और 
पुरातन-पंथी, सुषुप्त और रूढ़िवादी समाज अनेक साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों और आचार-विचारकी 
श्वृंख्ाओंमें अभी तक बंदी हैं। भारतमें लोग विविध घर्मोका पालन करते हैं। पाकिस्तानकी 
स्थायनाके परिणामस्वरूप भारतमें हिन्दू-धर्मका पालन करनेवाले लोगोंका प्रतिशत बढ़ ग्रया 
हैं और ८३-५ प्रतिशत लोग हिन्दू-धर्मका पालन करते हैं, १०७ प्रतिशतके वरावर मुसल- 
मान हैं, ईसाई घर्ममें आस्था रखनेवालोंकी संख्या २:४४ प्रतिशत है और बाकीके लोग 
अलग-अलग धर्मोका पालन करते हैं। ! 

साम्प्रदायिक झगड़े भारतीय इतिहासमें निषट अपरिचित नहीं हैं; परन्तु साम्प्रदायिक 
संकुचितता, दंगे और हिन्दू-मुसलूमानोंके बीच साम्प्रदायिक वैमनस्थकी जो मात्रा बीसवीं 
सदीके पृववर्द्धेमें प्राप्त होती है, वह भारतीय परम्पराके अनुकूल नहीं हैं। अतः अचानक 
उत्पन्न साम्प्रदायिक प्रश्नने भारतीय' नेताओंको स्तब्ध कर दिया हैं। भारतमें प्रचलित मुख्य- 
धर्म--हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय वहुत वड़ी नींव पर संगठित तंत्र न होनेके कारण हमारे 
देशमें बहुत समयसे धामिक असहिष्णुताकी प्रम्परा स्थापित हो गई थी। सिख-मुसल्मानोंके 
युद्धोको यदि अलग रख दें तो हमारे यहाँ घामिक युद्ध हुए ही नहीं और धामिक दमन 
और संघर्ष भी योरोपके समान उम्र और दीर्घजीवी नहीं हुए। आज़ादीके उषःकालमें हिन्दू- 
मुसल्मानोंने पशुओंसे भी अधिक विक्ृत रूपमें व्यवहार किया हैं, यह वात सही होने पर भी 
सामान्यतः विभिन्न धर्म पालने वाले सम्प्रदाय हमारे देशमें मेल-जोलसे रहे हैं और परस्पर 
मेत्री तथा सदमभावनापूर्ण सम्बन्ध बनाए हुए हैं। धर्म मनुष्यकी व्यक्तिगत बात है और 
समाज या राज्यको उसमें अपना सिर नहीं खपाना चाहिए। हमारे यहाँ सदियोंसे यह 
विचार जनमानसमें रूढ़ हो गया हैं। इस तरह असाम्प्रदायिक राज्यकी स्थापताके लिए, 
योरोपकी तुलनामें, भारतकी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल थीं। इसी कारण तो विश्वके वहुत 
ही कम देशों हारा स्वीकृत घर्मनिरपेक्ष राज्यकी स्थापनाका प्रयोग हमने साहसके साथ 


२५८ : स्व॒राज्य दशेन 
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आरम्म किया हैं। प्रत्येक व्यक्ति या समूहको अपना धर्म पालने, उसका प्रचार करने, 
मन-पसंद मान्यताओंका आग्रह रखने और अपने ढंगसे ईइवरोपासना करनेकी छूट संविधानमें 
दी गई हैं। धर्मके आधार पर राज्य नागरिकोंके वीच भेद नहीं करेगा और किसी भी 
धर्मके विकासमें राज्य उत्तेजक या वाधारूप नहीं होगा--इस प्रकारका आब्वासन भी दिया 
गया हैं। इस तरहकी धर्मनिरपेक्षता अत्यन्त प्रशंसनीय राजनीति हैं। परन्तु उसकी सीमा 
स्पष्ठतः समझ लेनी आवश्यक है। धर्मकी मान्यता या पूजा-पद्धतिसे अगर सार्वजनिक सुख- 
समृद्धि, सुरक्षा या नीति-भावनाको क्षति पहुंचती हो तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता 


है और घामिक सम्पत्ति पर अंकुश रख सकता हैं। घधर्मकी आइमें देवदासियोंसे वेध्यावृत्ति 
नहीं कराई जा सकती, मच्चनिषेधका मंग नहीं किया जा सकता और पुलिस हारा निपिद्ध 


किए जाने पर कृपाण, भाला या त्िशूल लेकर घूमा नहीं जा सकता। 

घर्मनिरपेक्षाका अर्थ धर्मविमुख नहीं हैं। राजनीतिन व्यक्तिगत ढंगसे अपने-अपने 
धर्मका पालन कर सकते हैं, पर इकाईके रूपमें राज्यका कोई घ॒र्म नहीं हो सकता। केरलके 
हिन्दू मंदिरोंकों आथिक सहायता देनेकी व्यवस्था करनेवाल्ी संवंधानिक धारा रसिद्धान्तोंको 
भंग करती है। परन्तु त्रावणकोर राज्यके विलीनीकरणकी यह एवा आवशध्यक शर्त थी। 
फिर भी धर्मस्थानोंकों सुधरवानेके लिए और धर्मसम्मेलनोंके लिए राज्यकी सहायताका लाभ 
सभी धर्मोको मिलता रहा हैं। यों यह ठीक होते हुए भी इसका ताल-मेल धर्मनिरपेक्षतावेः 
साथ बैठ नहीं पाता। 

भारतकी दिशिप्ट सामाजिक स्थितिके कारण भारतमे धर्मनिरपेक्षताका पूरी तोौरसे 
पालन कर सकना संभव नहीं है और वह इच्छनीय भी नहीं है। हमारे सभी नागरिकोड़े 
लिए फौजदारी कानून समान होने पर भी अलग-अलग कौमोंमें रूम्त, मुक्ति, उत्तराधिकार 
तथा संरक्षकत्ववेः विपियमें दीवानीवे नियम अलरूग-अलूग सम्प्रदायोंके नियमानुसार है। प्राचीद 
कालवी झरूढ़ियों और धामिक रीति-रिवाज़ोंके साथ संकलित थे नियम भर कानून वहुथ 
अन्यायी भौर पीड़ादायक होते हैं। अगर भारतमें नवसमाजकी रचना करनी है तो इन 
वानी कानूनोंमें परिवर्तत कारनगा ही पड़ेगा और ऐसा किए विना काम नहीं चछ सबता। 
ओर इसी अनुपातमें सरकारकों धामिक मान्यताओं भौर रीति-रिवाज़ोंमें हस्तक्षेप का उनमे 


कः 


परिवर्तन छाना चाहिए। इस पर गायद ही मतनेदके लिए अवकाश होगा। 


22% 


रूढ़िप्रस्त हिन्दुओंका जबरदस्त विरोध सहन कार सरकारने सन्‌ १९८१में हिन्दू कोड 


दिल नामक सर्डग्राही बिल संसदमें प्रस्तुत क्षिया था; परन्तु पं० नेहरू द्वारा इस काननऊे 


जिर्माणमें अत्यन्त भाग्रह होने पर भी झपने दल कापग्रेसमें ही वि उत्पन्न हो जायगा, यह 
धचमा अत्यन्त जझान्रह हाना पर ना छपना दल काप्रसम हा विद्रह उत्पन्न हा जायगा, यह 
राप्ट प्रतीत होते पर उन्हें नी छुछना पड़ा था। हिन्दुओंकी धामिक मान्यता और जीवन- 
प्रणार्द श्फ+े डहअजप्झ5ओ३ साजमि८र झा वद्यन "० निरप८ क्षतादः सिद्धान्तक जनअजत करता रे 5४ 
पहह्ाम ह्क्‍्तक्षप दारदवाज़ा यह कानूव घनानसपक्षताके नसद्धानक्मा भग कारता हू आभार 
नम हः 


घ्े हि प्र >टे छाग 2 ला हो 5० पक कारण नार्गा 20332 5 25% लक अं कल 
वह दावल हहन्दुंदा पर हा लागू हानवाला हाोनका कारण नागारदाक्ता प्राति धमके आधार 








र भेदभाव उत्पन्न दारने वादा ह---इन दोनों दलीलोंदी सौरित्यमे ४ 

पर नदनाव इतसकसन्न दरन वादा हू->शन दाना दल्ालाईदा शाइत्यस इनकान नहीं छिया जा 

सकता। सन पके आम-चनादके दाद इस धाराकझों चार सागोंगें दोंद कर चारों पम 

सकाता। सन्‌ १५५००: आम-चनावपा दाद इस घाटराकों चार नागागे दाद दार चारो भनागोंजो 
5 

बल्ग-सझ्य पारित किया गया। सभी दागरिक्षोंे लिए 4 >नान 

जलभन्नणल्य पान्ते कया गया। सना दामारक्राह्गर छए समान दांदाना दानद दनसानरा 


आदर्श संविधानमें निर्देशक सिद्धान्तके रूपमें स्वीकृत होने पर भी मुस्लिम समाजके अत्यधिक 
पुराने विवाह कानूनोंमें परिवर्तन करनेमें मारत सरकार संकोच और भय अनुभव करती है। 
वह समाजके रूढ़िवादी लोगोंको प्रसन्न रखनेके लिए करोड़ों मुसलमान स्त्ियोंकी जीव॑न- 
वर्बादीको वर्दाइत करनेके लिए तैयार हैं। भारतका मुस्लिस-समाज विश्वके सभी मुस्लिम 
समभाजोंकी अपेक्षा सामाजिक दृष्टिसे पिछड़ गया हैं। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान भी बहु- 
पत्नीत्व और तलाकके मामलेमें शरियत (घधर्मसूत्रों)के अनुसार नहीं चलते हैं। 

प्रगतिके मार्गमें अवरोधक बन जाने वाली धर्मनिरपेक्षताका आग्रह इच्छनीय नहीं 
हैं। ऐसा संक्रान्तिकालमें ही नहीं होता। धर्मसमस्थाएँ और मान्यताएँ हमेशा कुछेक अंशोंमें 
भूतकालीन' होती हैं, फिर भी वे व्यक्ति और समाजके जीवके साथ अतिशय- प्रगाढ़ सम्बन्ध 
रखती हैं। अतः विश्वका कोई भी राजतंत्र सम्पूर्णतः तटस्थ नहीं रह सकता। अर्थतंत्र या 
समाज-व्यवस्था पर धर्मका जितना प्रभाव होगा, उतनी ही मात्रामें राज्ययों धारमिक मामलोंमें 
सिर खपाना पड़ेगा। ; 

धर्मके प्रवल प्रभावके कारण जनता जब अलग-अलग विभागोंमें वैँट जाती है और 
प्रत्येक वर्ग जब हर एक मामलेमें अपनी ही दृष्टिसि विचार करने लगता है, तब वर्गों या 
समूहोंमें अविश्वास या तिरस्कारका भाव उत्पन्न हो जाता हैं; इस भावनाकों हमारे यहाँ 
सम्प्रदायवादका नाम दिया गया हैं। अंग्रेजी शासन-कालमें पोषित सम्प्रदायवादके कारण 
अनेक हुल्लड़ और दंगे होनेके बाद 'उसके स्थायी हलके लिए पाकिस्तानकी स्थापनाकों स्वीकार 
कर लिया गया। तदुपरान्त हिन्दुओं और मुसलमानोंके बड़ी मात्रामें स्थानान्तरणके कारण 
और मुसलमान आबादीमें कमी हो जानेके कारण साम्प्रदायिक समस्या कुछ अंशोंमें कम 
हो गई थी। परन्तु उसका स्थायी हल ढूंढ़ा नहीं जा सका हैं। महात्मा गांधीजीकी ह॒त्याके 
आघातके कारण और उसके बाद दस वर्ष तक शमित साम्प्रदायिक हुताशनकी चिनगारी 
पुनः प्रज्ज्व्लित हो गई हैं। इस तंगदिलीने हाल हीमें बहुत उग्र रूप धारण कर लिया हैं 
और भारतमें--विशेषतः उत्तर भारतमें--स्थान-स्थान पर छोटे-बड़े हुल्लड़ होते ही रहते हैं। 
अत्यन्त सामान्य कारणोंको छेकर फूट निकलनेवाले ये हुल्लड़ एकता स्थापित करनेके' कामोंमें 
विन्न रूप हैं। 

एकताकी वहुविध समस्याओंका सामना करनेके लिए स्थापित राष्ट्रीय. एकता परिषद 
(नेशनल इण्टिग्रेशन काउंसिल)को पुनः सक्तिय किया गया हैं। उसके द्वारा बहुत अच्छे- 
अच्छे भाषण और प्रस्ताव प्रसारित और पारित होते हैं; पर अभी तक उसका कोई ठोस 
परिणाम सामने नहीं आया हैं। है 

सम्प्रदायवादके समान ही महत्वपूर्ण और लूगभग उतना ही जटिल प्रशइन जातिवादका 
है। हिन्दुओंकी जाति-व्यवस्था कम या ज्यादा मात्रामें ईसाई और मुसलमानोंने भी अपना 
ली हैं। हमारे समाजका वाह्य निर्माण असमानताके आधार पर होनेसे प्रजातंत्रके मूलभूत 
तत्वके साथ उसका मेल नहीं वैठता। सदियोंसे जातियोंके बीच ऊँच-नीचके भेद चले आ 
रहे हैं और निम्न माने जाने वाली जातियोंमें लोग सदियोंसे शैक्षिक, आथिक और सामाजिक 
प्रतिष्ठाकी दृष्टिसि निम्न स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं। अत्यन्त निम्न जातियोंकों अस्पृश्य 
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मान लिया गया है। प्रजातांत्रिक तंत्रमे सभी प्रकारकी समानता अभिप्रेत होनेके कारण संविधानमें 
र॒ तत्सम्बन्धी कानून 





अस्पृश्यताका पालन करने वालेके लिए दण्डका विधान किया गया 

(प्यागिटयाल्त लधराए ण ०००४ 3८६) भी सन्‌ १९५५में पारित कर दिया 
स्वतंत्रताके दाद भी अस्पृश्यताका पाप हिन्दुस्तानसे पूर्णतः: मिठा नहीं हैं। अमी भी यह भेदभाव 
सारे देशमें वर्तमान हैं, जिसे दलित जातिके लिए नियुवत अधिकारियों द्वारा अपने वापिक 
विवरणमें वायवार जोर-शोरसे कहा गया है। ये दलित जातियाँ और आदिवासी समाजके अन्य दर्गों 
और समाजकी तुलनामें इतने अधिक कमज़ोर हैं कि अगर उन्हें विधेष 


पड़ती हैं; संसद और विधानसभाजोंमें उनके लिए सुरक्षित सीटें रखी गई है। शिक्षण 
संस्थाओंमें--विशेषतः इंजीनियरिय और मेडिकल संस्थाओंमें---उतके लिए धविधेष 
गए हैं और निश्चित किए हुए प्रतिशतके अनुसार नॉकरियोंमें उन्हें पद किया जाता है। 
इस तरहकी सरकारने दलित जातियोंकी एक सूची तैयार की है और उसमें प्रसंगानुकूल सुधार 
किया जाता हैं। अधिकांशत: उसमें वृद्धि ही की जाती है; क्योंकि दलित जातियोंकी इस 
सूचीमें अपनी-अपनी जातियोंके नाम सम्मिलित होनेसे प्राप्त लाभ उठानेके लिए जातियां अपनेको 
निम्न जातिका मनवानेके लिए प्रयत्त करती हैं भार उसके लिए सिफारिगे करवाती है। 

इस प्रकार, कौमों और जातियोंके आधार पर विशेष सुविधाएँ प्रदान किए जानेगे 
कारण जातिवादको प्रोत्साहन मिला हैं और जाति-संगठन अधिक पुप्ड हुआ हूँ। दलितों 
द्वारका प्रशंसनीय काम करते समय जातियों और जातिवादकों परोक्ष रूपसे पोषण प्राप्त 
होता हैं। परन्तु इस चक्रवातमेंसे निकलनेका कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इस प्रकारकी 
सुविधाएँ केवल आर्थिक दृष्टिसे देनेके कालेलकर-समितिके सुझाव स्वागत-योग्य होने पर भी 
वे व्यावहारिक नहीं हैं। कारण कि ६०-६५ प्रतिशत आवादी आधिक दृष्टिस पिछड़ी हुई 
होनेके कारण इस प्रकारकी व्यवस्था निरंक वन जाती हैं। यों नी ज्ाथिक स्वितिदा माप 
निकालना रूगभग असंभव हैं। क्योंकि उसमें यदाकदा परिवर्तत होते रहते है। ऊबव समाजसे 
जातिवादकी भावना दूर हो जायगी और कौमोंके वीच मसमानता मिट जायगी, तनी इस 
संरक्षणात्मक नेदनाव (?7०८८४ए८ वीं$छड्फां0 20०४ ) का अन्त हो सकता है। परन्तु क्ाद 





तो यह संरक्षण ही साम्प्रदायिक भनावनाको पृष्ट करनवाला और भेदनावक्रों दनाए रुखनेमे 
हत्वपूर्ण परिवद्त बन गया हैं, जो हमारी परिस्यितिका विचित्र विरोबानान है। 


प्रजातंत्र--दिध्दंसक समत्या 


तारक तय और हे 7६३ "कलर 2० लिए बी कि लल्‍गण व्यवस्या३ नर पिंका कक. 22 वेलकम. 22 पंप न 
स्वातः र₹ उसके रक्षणक छए का गइ व्यदस्वानज्षाह्म प्रश्न बहुत-हुष्ट मात्रान इसा 
डे ५ ५८ अल कि > 

घंधोंके सद्धांत ह कि प्रहाशों 


प्रदारका हैं। वाणी, विचार परिवर्तन और घंधोंके मामलेमें प्रजातंत्रका यह सिद्धांत है कि प्रजाओ 








प्र 
पूणा स्वातंत्य मिलना चाहिए। प्रजातंत्र्मे यह नी अपेक्षा की जाती है कि नागरिक राप्ट्र या समाऊका 
नुकसान न करते हुए उसका उत्तरदायित्वयू्ण ढंगसे उपयोग कारते रहेंगे। इस तरहदी स्वतंत्रता 
देनेवाली अनेक घाराओोंका संदिधानमें समावेश किया गया है झोर व्यवहारमें उन पर उचित 
मात्रामें अमल नी किया जाता है। परन्तु भारतीय समाडदी सनःाम्विति झत्यल्त दिनफोटक ह#। 


तीव्र आथिक दवाव' और सामाजिक असमानताके कारण उत्पन्न असंतोप इतना अधिक उम्र है 
कि नगण्य कारणोंसे और अनेक वार तो अकारण ही आन्दोलन भड़क उठते हैं। अन्याय और 
अत्याचारका प्रतिकार करनेके लिए गांवीजीने हमेशा इस वात पर वरू दिया हैं कि नागरिकोंको 
सीधे कदम उठानेका अधिकार हैं और उसके लिए द्वेपरहित अहिसक सत्याग्रहका मार्ग उन्होंने सुझाया 
हैं। अहिंसा और आत्मशुद्धिकी नींवपर स्थित इस शान्त प्रतिकार-पद्धतिका आज व्यापक रूपसे दुरुपयोग 
हो रहा हैं। लोकसभामें पं ० नेहरूेके कथनानुसार 'भारतमें आज प्रत्येक आदमी--पत्थर फेंकने 
वाला और सिर फोड़ने वाला प्रत्येक आदमी--सत्याग्रही हो गया हैं।” और “नेताओंकी इच्छा हो 
यान हो, फिर भी प्रत्येक आन्दोलन हिंसक और भयानक रूप घारण कर छेता है“--पंडित 
गोविन्दवल्लभ पंतकी यह वात सर्वाशतः सत्य हैं। केवछ आत्मशुद्धिकी भावनासे अथवा हृदय*परिवर्तनके 
हेतुसे सत्याग्रह आयोजित नहीं होते और इस तेजस्वी किन्तु ख़तरनाक शस्त्रका उपयोग विल्कुल उचित 
रीतिसे कर सकने वाला कोई नेता दिखाई नहीं देता। स्वयं गांधीजी भी सत्याग्रहसे हिसाके तत्वको 
पूरी तरहसे निकाल नहीं पाए थे और सन १९४२के आन्दोलनको अहिसक युद्ध कहा ही नहीं जा 
सकता। किन्तु इस समय अपने देशमें दंगों और तोड़फोड़की कार्यवाहियोंके द्वारा अपना कोघ व्यक्त 
करने या अपनी माँगोंको मनवा लेनेका दृष्टिकोण और अधिक पुष्ट होता जा रहा हैं। 
दूसरी ओर, आम जनताकी जरूरतों और प्रशासनिक उपायोंके बीच जमीन-आसमानका 
अन्तर है। सरकारी तंत्र इतना जड़ और सुस्त बनता जा रहा हैं और उसका काम' इतनी मंद गतिसे 
चलता है कि उसके विरुद्ध अर्जियों, दलीलों और शान्ति-पूर्ण प्रदर्शनका कोई असर ही नहीं होता। 
सरकारी कार्यालयोंमें घेरा डाले बिना आम जनताका कोई काम होता ही नहीं। सिर फुटोव्वल, 
'गजनी और लूट-पाट किए बिना सरकारी कर्मचारी और नेता कदाचित ही अपनी भूल समझते 
या सुधारते हैं; इतना ही नहीं, बल्कि एसे फसादोंके वाद सर्वाधिक अन्यायी माँगोंके सामने झुक 
जाते हैं। द्विभाषी वम्बई राज्यका विसर्जन करना हो, हिन्दी भाषाके सम्बन्धमें कोई निर्णय लेना 
हो, तटस्थ आयोगोंके हारा दिए गए निर्णयों पर अमल करना हो, सरकारी कर्मचारियोंकी 
वेतन-वृद्धि करनी हो अथवा रेलगाड़ियोंकी समय-सारणीमें परिवर्त्तन करना हो; परन्तु जब तक 
तूफानी दंगे नहीं होते, तब तक उनके पेटका पानी तक नहीं हिल्ता। इस तरह जनताकी 
आन्दोलनकारी प्रवृत्ति और सरकारी निष्क्रितताके कारण देश भरमें कहीं-न-कहीं छोटे-मोटे दंगे 
होते ही रहते हैं। जनताकी ही सरकारने छोगोंके विरुद्ध लाठियाँ और गोलियाँ चलाई हैं। अंग्रेजी 
शासनके डेढ़ सो वर्षके शासनके दरम्यान पुलिसकी गोलीसे जितनी जनहानि हुई थी, उसकी अपेक्षा 
कहीं अधिक जनहानि आज़ादीके वाद इन पचीस वर्षोमें हुई हैं। यह प्रजा और सरकार 
दोनोंके लिए ही वड़ी अशोभनीय वात हैं। प्रजा और सरकार द्वारा रूगाई इस हिसाकी 
आगमें अपने नवोदित प्रजातंत्रके भस्मीभमूत होनेकी संभावना नकारी नहीं जा सकती; क्योंकि 
उत्तरदायित्वहीन प्रजातंत्र या स्वातंत्रय रूम्वे समय तक टिक नहीं सकता। 
आज तो अपने नागरिकोंको प्रदान किए हुए वाणी स्वातंत्रय, समास्वातंत्रयः और संगठन 
स्वातंत्रयका भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और परिणामस्वरूप जानमारूकी 
हानिके अतिरिक्त अराजक तत्व समाज पर अपना वर्चस्व थोड़े समयके लिए स्थापित करनेमें सफल हो 
जाते हैँ; अत: इस प्रकारके अपराध करनेवालों और उसमें सहायक होने वाले छोगोंको दण्डित करनेकी 
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व्यवस्था प्रत्येक राज्यको करनी पड़ती है। अपराधियोंको पकड़ने और उन्हें नसीहत देनेका काम हमारे 
यहाँ वहुत मुश्किल हैं; क्योंकि अपराधशोवमें सहायक होनेका कत्तंव्यवोव हमारे समाजमें लूगमग नहीं 
है। विध्वंसक प्रवृत्तिकी मात्रा हमारे समाजमें इतनी अधिक हैं कि अपराबीको दण्ड देने मात्रसे अब 
अपना काम चलनेवाला नहीं हैं। ऐसी प्रवृत्ति आरंभ होनेसे पहले ही उसे रोकना हमारे लिए अत्यन्त 
जरूरी है। अपराध करनेके वाद दण्ड देनेका न्यायतंत्रका सामान्य नियम प्रत्येक स्थितिमें स्वीकार 
नहीं किया जा सकता; फरूत: हमारे संविधानमें निरोघात्मक गिरफ्तारीकी व्यवस्था की गई हैं। 

यह वात न्यायके आदशंकी दृष्टिसे तो अनुचित ही होगी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करना 
चाहता है, उत्तके लिए आवश्यक पूर्व तैयारी कर लेता हैं या तैयारी करनेकी संभावना हैं, इसका 
समाचार मिलते ही उसे ग्रिरफ्तार कर नज़रवन्द कर दिया जाय। यद्यपि नज़रबन्द हुए ध्यक्तिका 
जब तक अप राघ सिद्ध नहीं होता, तव तक वह निरपराघ हैं। फिर मी हमारी संसदने इस तरहका 
कानून सन्‌ १९५०में एक वर्षके लिए बना डाला था और उसकी अवधि वारवार बढ़ाई गई हैं। अब 
तो यह काबून अपनी कानूनी पुस्तकका एक स्थायी अंग बन गया हैं। ऐसे नज़रवन्द लोगोंकी न्यायतंत्र 
कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। इसका निर्णय कार्यकारिणीको करना होता हैं। व्यक्तियोंके विपयमें 
कार्यकारिणी तंत्र द्वरा--विश्येपतः पुलिस तंत्र द्वारा--निद्दिचत किए हुए अभिप्रायोंके अनुसार उनका 
निर्णय होता हैं। अपराध करनेके पूर्व कारावासकी व्यवस्था करनेवाली नज़रवन्दीकी घारा शुद्ध 
प्रजातंत्रके तत्वोंके प्रतिकूछ है। परन्तु इसका उपाय क्‍या ? उसका निरन्तर परिहार कैसे किया जाय ? 

इस मामलेमें शीघ्रतामें कोई घारणा वना लेना उचित नहीं है। यह सही है कि इस प्रकारका 
कानून विशुद्ध प्रजातंत्रके सर्वथा विरुद्ध है; परन्तु इस प्रकारकी सुदृढ़ वाढ़के द्वारा रक्षणके अछावा इस 
देशमें प्रजातंत्रका यह कोमल पौधा टिका नहीं रह तकता। अतः उक्त तककंको यों ही नहीं उड़ाया जा 
सकता। इस घाराके वन जाने पर भी अराजक तत्व इतना बलरू-प्रदर्शन करते हैं तो इसके न होने पर 
उनका वल कितना बढ़ गया होता--ऐसा तके भी अनुचित नहीं हैं। सरकारी तानाशाही डिस प्रकार 
प्रजातेंत्रके लिए घातक है, उसी प्रकार प्रजाकी हिंसक अराजकता भी प्रजातंत्रकी जड़ उखाड़ फेंकती है। 

यह कहना कठिन होने पर भी कि नज़रवन्दी कानूनका कनी दुरुपयोग हुआ ही नहीं, इतना 
तो अवश्य कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने और लम्बे समयके लिए उसका दुरुपयोग नहीं ही हुआ ह। 
नजरबन्द किए गए लोगोंकी संख्यामें घटवढ़ होती रहती है; परन्तु कुछ मिलाकर देखने पर उसमें कमी 
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होती गई है। नज्जरवन्दी कानूनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक नेताओंके विरद्ध दिए 





जाने पर भी मृख्यतः तो इसका प्रयोग अराजक तत्वों, देधद्रोहियों और छूद-पराटकी प्रवृत्तिको समर्थन 
देनेवाले तत्वोंके विरुद्ध किया गया हैं। किसी भी दलकी या वर्गकी प्रवृत्तियोंकों ददानेके लिए 
उसका उपयोग नहीं किया गया और न कोई विचारधारा या संस्था इससे नप्ट ही हुई है। दवोदित 
प्रजातंत्रको हमेशा इस तरहकी स्वितियोंका सामना करना पड़ता हैं शौर नवष्नाल स्वातंत्रूपके 

हु र्फ्ण मीखनेत एृर्द स्वतंदरता 





नगस समाज-जावनको नष्ट द्ानस बचाना पड़ता हैं। उत्तरदादवित्द एथ ल्यवटाल साइतक एक इस तन 0 * 


प्राप्ति खतरनाक हैं; परन्तु स्वतंत्रता प्राप्त किए विना लोग उत्तरदायी व्यवहार मीख नी नही सकते। 

परावीनता बौर जीहुकमी रखनेवाले समाऊमें ऊुद प्रजातंत्रका प्रयोग करना होता है, ठद दो परस्पर 

विरोधी समस्याजओोंका एक साथ ही समावाद करना पड़ता है। रवोदित प्रजातंत्रशी दसोदी ही इस 
तरह का संतुलन बनाए रखनेकी सफलता पर आधृत हूँ । 

उनत्याएँ एज चर प्रवाह » बट्5 

सनत्याए जार प्रदाह ४ ६६३ 





श्री सोनू मसानी .. श्री एस० एम० जोशी 
[स्वतंत्र पार्टके नेता ] | संयुक्त समाजवादी दलके नेता ] 


व्यापारिक समूहोंकी राजनीतिक दलोंको देन 


(श्री फलरुद्दीन अली अहमदका लोकसभामों प्रतिवेदन) 
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जनसंघ २६,००१ १,४०,८०२ ड्स् 
संयुक्त समाजवादी दल ७१ १,७०० बज 
प्रजा-समाजवादी दरू .- १२,७७१ -.. १,००० न 
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' हिन्दू महासभा | [५०१ ६५१ ५ 
जनता पार्टी १५१ लक न 
जन कांग्रेस ५,००० रा औ बज 


महा गुजरात प्रान्तीय हिन्दू समा १०,००० | 
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तमिलसेनाका 
पोस्टर 





२६ जनवरी, १९६८के गणतंत्र-दिवस पर आसामकी रूचित सेनाके पोस्टर प्रव्ट हुए। 
तदुपरान्त रूगमग ऐसे ही पोस्टर तमिलनाडुमें प्रकट हुए, उसके मुख्य सूत्र थे: 


44. 


ए भारतीयों जागो! 
तमिलनाडु तमिलोंके छिए हैं 
ए वाल ठाकरे, इन्दिरा, मोरारती और चोहाप 


हूठ- जाबजो तमिलनाडुसे 


अपने सिक्‍्ये देखो: 
मुद्रा तमिलमें है? 


अपने पोस्टकार्ड पर देखो: 
देंगे लमिजम: है? 

मुद्रग तामलढम हू: 
च्द 

पहू शर्म मिटाने, चलो, वबढ़ों 


नी न न ड्छलेके रहेंगे कि 
तामलनाडू लक रहुग। 


१) 
सर्वोदिय आंदोलनके प्रणेता 
आचार्य विनोदा भावे 
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ब्र्‌ (./२ ६६ 
(' जा.१३ / 
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अभा.९२९२ 
प्र ष्रः 


जा. ३९२६७ 
प्र. २९ 








हि लत . प्रामगात्न 


प्र. प्रस्दंडगान 
जि. ज़िनल्शा ठान 
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आधविकाण्कि भाषा-सम्मस्या 


भ्रावनुसार आबादी ओर वुःछ आबादी का प्रतिशत 


२९७१ 


[ आबादी न्कारव से] 


3२९ ३३०, 
२७० १-८२ 
१०९ 
| 


ऊपरकी आक्ृतिमें २१७१ लाख (कुल आवादीका ४५ प्रतिशत) दिया है। (हिन्दी 
गेन्स्ट इंडिया : श्री मोहनरामके आधार पर) 
हिन्दी भाषा-भाषियोंकी निश्चित संख्याको लेकर ऊहापोह रहा हैं। दटी० जो० ज्ाई० 
डाइरेक्टरीके आधार पर सन्‌ १९६१९की जनगणनाके आधार पर : हिन्दीमापा-मापियोंकी 
संख्या मात्र १३३४ लाख मानी गई है, यह कुल आवादीका ३०९६ प्रतिशत हैं। इसमें 
विहार और राजस्थानको जोड़ देने पर १६५१ लाख होती है जो कुल आावादीका ३८६ 
प्रतिशत हैं; परन्तु उसमें १५० लाख जादिवासियोंकी प्रजाकी हिन्दीसे मिलती वोलियोंका 
समावेश करने पर १८०० लाख होती हैँ जो कुल ४१ प्रतिशत होती है जबकि हिन्दीनापी 
प्रदेशोंकी कुल आवादीके हिसावसे गणना करें तो यह संख्या ४५ प्रतिशत मानी जाती 
हिन्दी-मापी माने जाने वाले प्रदेशोंकी पूरी आदादी हिन्दी-मापी नहीं है, ऐसा ध्यानमें 
रखनेसे यह अनुमान १६००-१८०० छाज़के दीचमें मानने पर ४० प्रतिशत हझधिकाधिकः 
उचित लगता हैं। 
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२ स्वराज्य दर्शन 


संविधानमें राजकीय भाषा 


घारा ३४३ : 


(१) संघकी राजकीय भाषा देवनागरी क्विपिम हिन्दी रहेगी। 


संघके सरकारी कामकाजके लिए प्रयोगमे आनेंबादे अंकोंके रूप भारतीय 
अंकोंके अन्‍्तर्राप्ट्रीय रूप रहेंगे। 

(२) इस धाराकी उपधारा (१)में चाहे जो हो पर सविधानके 
आरम्मसे (२६ जनवरी १९८००से) १५ वर्ष नक, आरम्मकालम अग्रेजी 
भाषा जिस किसी सरकारी कामकाजके किए प्रवृक्‍त्त होती है, उन सभी 
कामकाजोंमें उसका प्रयोग चालू रहेगा। 

यहाँ यह व्यवस्था की गई हैँ विः इन पंद्रह वर्षोर्की अवधिमे, सघवे किसी 
भी सरकारी कामकाजके लिए अंग्रेजी भाषाके अतिन्क्ति हिन्दी भापा भा 
भारतीय अंकोंके अन्तर्राप्ट्रीय रूपोंगी अलावा देवनागरी रुपोक्ा आधिका 
उपयोग किए जा सवनेके लिए राष्ट्रपति आदेश सबता हूैँ। 

(३) इस धारामें चाहे कुछ भी जाता हो, परन्तु उपर्यक्त पद्रढ 
वर्षकी अवधिके वाद संसद्‌ द्वारा कानून ददाकर उसमें सपप्टनया सूचित काम- 
वागजके लिए (क) अंग्रेजी भापा अथवा (ख) देवनागरी अकोंका उपयोग 
किया जा सकेगा। 


>>! 


घारा ३५० ९ 


पं कोई कन्षी शिक्चात कप्ने था मसमर्धन 52 
कसा मना व्याक्तका काह ना वशक्कालश कन्‍ना या समथधना पानशः 


लए ष या किसी ब्न्द शदातत या य फल ->क्मत्ाउ"5 ४4%जपओरओ अक्‍सिजर 
लए, संघ या राज्यके किसी भी शासक था पाबवित्ञारीकों आवेदन करते समय 





संघ या राज्यमें प्रयुक्ष भायाशोमिसि किसी नी भनापाहा हपद्योग ऋननेवा 
अधिवगर रहेया। 


3६९४९ (५४ सितम्बर) : संदिघान समामे हिन्दी भाराझों संघकी 
ध्व धिकर रिक नसापाक्त रूप में मसाव नायर लापकः साथ दादलतः चारा बह मतते स्तर 


न्‍्- 


पर प्रस्ताव पारित कर स्वीकार किया गया (एउटदे विरद्ध झझूमत ) 


१ 
री 
2] 
१॥४ 

पे 


न्र्त 


संविधानक्ी धारा ३५१ : 


“संघका कतंव्य रहेगा : हिन्दी भापाका विस्तार करना और उसका 
इस ढंगसे विकास करना जिससे भारतकी सुसंगठित संस्क्ृतिके सभी तत्वोंकी 
अभिव्यक्तिके माध्यमके रूपमें वह काम आ सके।. इसके अतिरिक्त उसकी 
मूलभूत प्रकृतिको आँच न आए, इस ढंगसे हिन्दुस्तानी तथा संविधानकी ८वीं 
धारामें वताई गई अन्य भाषाओंके स्वरूपों, शैलियों और अभिव्यक्तियोंको 
आत्मसात कर तथा जो कुछ आवश्यक और उचित प्रतीत हो; उससे उसके 
शब्दभण्डारको समुद्ध करनेके लिए, मुख्यतः संस्कृतसें और गौण रूपमें अन्य 
भाषाओंसे लाभ लेकर उसे (हिन्दीको) समृद्ध वनाना। 


घारा ३४४के अनुसार: 


“संघीय संविधानके छागू होनेके वाद पाँच वर्षोकि उपरान्त राष्ट्रपति 
एक आधिकारिक भाषा-आयोग नियुक्त करेगा। (इस आयोगमें राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त एक अध्यक्षके अतिरिक्त ८टवें परिशिष्टके अनुसार प्रत्येक 
भाषाके एक-एक प्रतिनिधिकी नियुक्ति होगी।) 

निम्नलिखित बातोंमें राष्ट्रपतिको सिफारिश करना आयोगका कर्तव्य 
होगा : 

(क) संघराज्यके आधिकारिक हेतुओंके लिए हिन्दो भाषाका 
उत्तरोत्तर और अधिकाधिक उपयोग करनेके सम्बन्धमें; 

(ख) संघराज्यके सभी या अमुक आधिकारिक हेतुओंके लिए अंग्रेजी 
भाषाके उपयोग पर नियंत्रण करनेसे सम्बद्ध; 

(ग) संघीयसंविधानकी ३४८वीं घारामें* बताएं गए सभी अथवा 
अमुक हेतुओंके लिए प्रयोगमें आनेवाली भाषाकों निश्चित करनेसे सम्बद्ध; 

(घ) संघराज्यके सभी या किन्‍्हीं भी निश्चित हेतुओंके लिए प्रयोगमें 
आने बाले अंकोंके स्वरूप; 

(च) हिन्दी, संघक्ी आधिकारिक भाषाके रूपमें संघ और राज्यों 
के वीचः तथा राज्य-सरकारोंके आपसी विचार-विनिमयकी भाषाके रूपमें 
धीरे-धीरे किस तरह अंग्रेजीका स्थान ले, अतः उसके लिए कार्यक्रम तैयार 
करना। 


+इे४८वीं धाराके हेतु : (१) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्‍्यायारूयकी 
कार्यवाही, (२) संसद्‌ तथा समी राज्य विधान-सभाओंके बिरू तथा कानून, 
(३) संबधय संविधानके अनुसार या संसद या किसी भी राज्यकी विधानसभा 
द्वारा निमित किसी भी कानूनके अनुसार घोषित कोई भी आदेश, नियम, विधि- 
विधान और उपनिवम। 


४ : स्व॒राज्य दर्शन 


२. अपनी सिफारियें करते समय भापा-आयोग भारतकी अभौद्योगिक, 
सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक प्रगतिको ध्यानमें रखेगा और हिन्दीमापी प्रदेशोके 
लोगोंके सरकारी नौकरीसे सम्बद्ध दावों भौर हितोंको घ्यानमें इखेगा। 

१९५७ (अन्त) : आधिकारिक भाषा कमीशनकी रिपोर्ट दो वर्षकी 


जाचको बाद न्यू अमन  थ अंग्रेजीक 48० ०. स्थान 5 छापा हे ० 80 अ पत्रिकफि्नलि कि की 556 नम, 
जांचक वाद ब्रकट हुइझ। अग्रजाक्त स्थान पर ।हन्दीका प्राताप्ठत्त करनेकी 
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हि 


समयावधि निदध्चित करनेका सुझाव दिया गया. . 
विशज्येपत: मद्रासमें, आन्दोलन हुए। दक्षिणके छोकसभाक्े सदस्योंने अंग्रेजीको 
अनिश्चित समय तक चालू रखनेके छिए दवाव डाछा। 

दिसम्बर १९५७: 

पंडित नेहरूने एक पत्रमें कुछ निद्धान्त प्रस्तुत किए: 

(१) निर्णय वबहुमतके द्वारा अल्ममत पर व्वादा नहीं जाना चाहिए; 
महदंधत: सम्मति ली जानी चाहिए। 

(२) प्रत्येक भापाकों पूरा अवकाश मिलना चाहिए, सरकारी 
नौकरियोंमें अहिन्दी प्रदेशके लछोगोंकों नुकसान ने हो, इसका ध्यान रखना 
चाहिए; अंग्रेजीका अव्यवन चालू रहना चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि उसका 
विस्तार होना चाहिए। 

(३) यह मेरी समझमें नहीं आता कि अंग्रेदी नविप्यमें धिल 
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भारतकी भाषा वन जायगी, यह कैसे कहा जा सकता हैं। यहे ऋमक समय 


तक भले ही चालू रहे और उसके वाद नी, अल्वत्ता महत्वपूर्ण भाग क्दा 


वरेगी। परन्तु किसी परदेशी नापाको हम देशदी धशाचिक्वारिक्ष अखिल भारतवी 
ऊापाके रूपमें स्वीव्गर कारें, यह मूझे श्षपमानजनक्ा छंगता है। 


(४) चाहे जो हो, पर इस प्रवारके मामलोंमें जल्दी-हल्दी किसी 


निर्णय पर पहुँचने या उसझे लिए कोई निचक्चित तिथि निश्चित इन देसेवा 
मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। 

१९५८ : पंडित नेहढने गोहाटी कांग्रेसमें घोषित छिया कि : जब तक 
अ-हिन्दोनाएी प्रजा हिन्दोौको स्दीक्वार करनेके लिए तेयार म हो जाय, तव तक 


हिन्दीके 
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< पा ईजर 55. चडी 
१९६३ हे प्रतात हा चढ़ 
हूं आर झाज न गारतभ हाई हनी नच्चा 
५ > > 
जन-जान्दालन, होता सनव नहा हू ।.. . 
हमे अनिदाय ५ पा क्तां न्यात. प्रधाडउ-लन-+न 
हम जानदावत: किन पत्य दाहगएनस 
पथ ४: बे 
नहा ता दावल इसाझए "पता रखाबस शनत 
ट्‌ ५ ८ 
हैं। (और हिन्दीको श्स हीच एन्न झाथ- 
स्यक्ष हा नहा, इलदा पर + काएए अपना पाता 
४ ५ ० 2! 
यह #था एसा नह हु अंक काया जाए हउपकाओ 





+ 
आधिकारिह भाषानमरथा : ० 


१९६३: आधिकारिक भाषा कानून १९६३ : 


आफिशियल लेंग्वेज एक्टके सेक्शन ३के अनुसार, अंग्रेज्ीका उपयोग 
१९६५की अवधिके बाद भी, पहलेकी ठरहसे संघके सभी आधिकारिक 
हेतुओंके लिए तथा संसदकी सभी कार्यवाहियोंके लिए चलतां रहे (7थव३ 
0०7्रपंधप८)] का निर्णय लिया गया। 


१९६३ : 


१९६४ 


१९६४ 


१९६५ 


१९६५ 


१९६५ 


पंडित नेहुूने पालियामैन्टमें इस तरहका व्यक्तिगत रूपसे आश्वासन 
दिया (इसके बाद पंडित नेहरूका अवसान हो गया)। 
(१५ अक्तूबर) : 

संविधानके अनुसार १९६६में २६ जनवरीको हिन्दी एकमात्र आधिकारिक 
भाषा होनेवाली होनेके कारण, उसकी पूर्व तैयारीके रूपमें, केन्द्रीय गृहमंत्राऊयकी 
ओरसे केन्द्र सरकारके सभी मंत्राल्योंको एक परिपत्र भेजकर यह पूछा गया कि 
हिन्दीके उपयोगकों सफल बतानेके लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। दिल्‍लीके 
सचिवालयको हिन्दीमाषी राज्योंके साथ हिन्दीमें पत्र-व्यवहार करनेका सुझाव 
दिया गया। और इस तरहकी स्टेशनरी (प्रथम हिन्दी और बादमें अंग्रेजी विगत 
वाले लेटरहँड्स) तैयार करवायी गई।. . . . . इतना ही नहीं, मानसिक वातावरण 
तैयार करतेके लिए कितने ही मुद्रित प्रपत्र प्रेषित भी कर दिए गए। 

--इस कदमसे अ-हिन्दीभाषी प्रदेशोंमें खलबली मच गई। 
(दिसम्बर) : ह 

गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल ननन्‍्दाने यह स्पष्ट किया कि 'दिवनागरी लिपिको 
सम्पूर्ण भारतकी लिपिके रूपमें जबरदस्ती लादनेका सवार ही नहीं उठता।” 
(२६ जनवरी) : 

संविधानके अनुसार १५ वर्षकी अवधि पूरी होते ही हिन्दीको 
आधिकारिक भाषाके रूपमें स्थान देनेकी घोषणा की गई। 
(२५ और २६ जनवरी ) : 

मद्रास नगरमें द्रविड़ मुन्नेत्र कषृगमके दो कार्यकर्त्ताओंने सार्वजनिक 
स्थानों पर आत्मदहन कर देशमें खलबली मचा दी। मद्गास राज्यमें भयंकर 
दंगे शुरू हो गए। 
(११ फरवरी) : 

श्री लालवहादुर शास्त्रीने पंडित नेहरूके आइवासनोंको दोहराते हुए एक 
चार सूत्रीय कार्यक्रम रखा : (१) प्रत्येककों अपना कामकाज अपनी भाषामें 
चलानेका अधिकार हैं, (२) राज्योंके बीच पत्र-व्यवहारका माध्यम अंग्रेजीमें 
रहेगा अथवा उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद रहेगा (३) अ-हिन्दीभाषी-प्रदेश 
पहलेकी तरहसे ही केन्द्रके साथ अंग्रेजीमें ही व्यवहार कर सकेंगे और (४) 
केन्द्र सरकारके कामकाजमें अंग्रेजी जारी रहेगी। 


६ ४ स्वराज्य दर्शन 


म 


परन्तु पंडित नेहरूके आइशवासनकों कानूनका रूप न देनेके कारण 
द्विविधा वनी रही। केद्धीय खाद्य-मंत्री श्री सी० सुद्हाण्यमने त्यागपत्र दें 
दिया । 

१९६५ (१९ फरवरो) : 

पारलियामेंटमें राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली रावाकृप्णनून वचन देते हुए 
कहा : “पंडित जवाहररारू नेहरूने जो आइवासन दिए थे और हमारे प्रधान- 
मंत्रीनी जिनको दोहराया हैं, वह विना किसी घटवड़ और हिचकित्राहटके 
पूरे किए जायेंगे---इस तरहका हम स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं। हिन्दी 
संघकी आधिकारिक भाषा हैं, फिर भी ज-हिन्दीभापी लोगोंकों जब तक 
जरूरत होगी, अंग्रेजी जारी रहेगी।” ओर उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक 
प्रशासनिक तथा वार्यकारिणीके क्षेत्रोंमें उचित किया जावगा। 

-+इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली और उत्तर प्रदेश्य में दंगे हुए । 

“कांग्रेस कार्यकारिणी, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ओर हराज्यके मुर्य- 
मंत्रियोंने मिल कर एक समाधान (फार्मूला) तैयार विद्या और पं० नेहूरोे 
आइवासनोंको समाविप्ट करते हुए सन्‌ १९६३के आधिकारिक नापा 
कानूनमें संशोधन करनेका आश्वासन भी दिया। 

--१९६१में राष्ट्रीय एकता परिपद्में स्वीकृत विनाया फार्मूले' 
पर प्रभावशाली ढंगसे अमल करनेकी वात भी वी गई। हिन्दी-नापियोंको 
तीसरी भाषाके रूपमें संस्कृत नहीं, वरत्‌ आधुनिक भारतीय भर विधेषत 
दक्षिणयी किसी एक भाषाकों पढ़नेका आग्रह किया गया। 

१९६५ (जून)* : 

दक्षिणमें उप्र दंगे होनेके बाद वेल्द्रने नई नापा-वीति घोषित की। उसमे 
तीन मुद्दे थे: (१) हिन्दीके साथ अंग्रेजी सहनापाक्षे रूपमें चलती रहेगी। 
(२) केन्द्रकी नौकारियोंके लिए परीक्षामें हिन्दी, अंग्रेजीके ध्ृतिरिक्त संविधारमे 














मान्य सभी भापाओंकों स्थान मिलेगा। (३) विश्वविद्यालय स्तरके शिक्षण 
तक विभाषा फार्मुला : मातृभापा, आधिकान्छि नापा हिन्दी (हिन्दी प्रदेशोंमे 


कोई भी एक आधुनिक नापा) तथा अंग्रेजी था घोरोपकी कोई नी एक भाषा। 
१९६७ : 
१९६३३ एक्टके क्‍लाज पहलेगें %(5७ शब्द है, जो इच्छाह्ावरट 
हैं; उसके स्थान पर १९६७के संशोवन प्रस्तादमें मद्रास सरकहारने यह माय की 
कि शीशे! अनिवायंतासूचदः घब्द रखकर शंग्रेजीशिी चलनके दिप्यमे 


निश्चितता कर देनी चाहिए। 





*ः दस एव्टकेः न डर कप 5 अत सकी ॥ (रमन तरस नल 

/ इस एवंटओः अनुत्तार नात्तका छादनन्‍नन्धा ज्ज (उदाहरणार् 
नागालेण्ड, जिसदी मसाधिवर्गाः अंग्रेजी है जौर उसमें वह पत्दिर्तन ने बने 
नामालरूण्ड, जित्तदत जाधदगारक नापा बप्रजा हू आए इसन बहू पान्दतन ना बार 


० 


तव तय) के अधिवारमें अंप्रेजीको बंद कारनेके विरद्ध दीटो सत्ता झा पाती है। 


जद घक्तारिकि ऊआापा-समस्धा 
घझाधघधहारदा रायानसमतस्था : 5 


१९६७ 


१९६८ 


---१९६३के एक्टमें संशोधन हुआ। तदनुसार जिन्होंने हिन्दीको 
आधिकारिक भापाके रूपमें स्वीकार न किया हो, उन सभी राज्योंमें अंग्रेजीका 
वैधानिक उपयोग बन्द करनेका प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। 
उक्त प्रकारके प्रस्तावों पर विचार होनेके बाद ही, और जब तक पालिया- 
मेण्टके दोनों सदनोंमें अंग्रेजीका उपयोग बंद करनेसे सम्बद्ध प्रस्ताव पारित 
न हो, तव तक अंग्रेजीका उपयोग चालू रह सकता हूं (09५ (:०१४४०९९) । 


(दिसम्बर) : 


उपरोक्त एक्ट-संशोधनके अतिरिक्त एक नभाषा-नीतिका प्रस्ताव 
भी पालियामेण्टमें ३५ घण्टोंकी वहसके बाद लछोकसभामें १६ मईको २०५ 
(विरोधमें ४१ मत) तथा राज्यसभामें २२ मईको ११४ (विरोधमें १४ मत ) 
मतोंसे पारित कर दिया गया जिसके अनुसार : ह 

संघकी नौकरियोंके लिए परीक्षामें संविधानके परिशिष्ट ८में उल्लि- 
खित सभी प्रादेशिक भाषाओंमेंसे किसीका भी उपयोग किया जा सकता _ 
हैं; परन्तु नौकरीके लिए पसंद होने हेतु अंग्रेजी अथवा हिन्दीमेंसे' किसी 
एकका ज्ञान पर्याप्त होगा। 

इस प्रस्तावमें हिन्दी-भाषी प्रदेशोंमें तीसरी भाषाके रूपमें किसी एक 
आधुनिक विशेषतः दक्षिण भारतकी भारतीय भाषा (परिशिष्ट थमेंसे)के 
अध्ययनकी सुविधा देनेका उल्लेख है। | 

त्रिभाषा फार्मूलेके अनुसार हिन्दी-भाषाभाषियोंको हिन्दी-अंग्रेजीके 
अलावा एक आधुनिक भाषा सीखनी थी, इस निर्णयका अमर हिन्दी- 
प्रदेशोंमें न होनेके कारण अ-हिन्दी प्रदेशोंमें असंत्तोष था ही। इस मान्यतासे 
अ-हिन्दी प्रदेशोंमें और भी अधिक असंतोष बढ़ा कि एक्टके संशोधन तथा 
प्रस्तावसे समग्रतः हिन्दीके पक्षमें और अंग्रेजीके विरुद्ध झुकाव बढ़ा हैं। 


(२५ जनवरी) : 


मद्रास विधानसभाने त्रिभाषा फार्मूलेको अस्वीकृत करते हुए एक 
प्रस्ताव पारित किया। संविधानके अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
राज्य सरकारके अबीन' होनेके कारण केच्द्रके इस निर्णयकी वैधानिकताको 
चुनौती दी। 


८ ४ स्वराज्य दशेन 


ग्राधिकारिक भाषा (078०० 7.छा हण्ण्ट०)की समस्या 
[विदेशों के उदाहरण] 


स्विट्ज्ञरलंण्ड ; 

--जर्मनभापी प्रजा ७३ प्रतिशत, फ्रेन्त्रभापी २१ प्रतिगत, इठेख्यिन 
५ प्रतिशत और रोमन मात्र १ प्रतिगत। 

+जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन तथा रोमन : चारों भाषाओंका सबि- 
धानमें राष्ट्रीय भाषाओंके रूपमें स्थान (जिस तरह भारतमे १४ मुख्य 
भाषाओंका संविवानमें राष्ट्रीय भापाओंके रूपमें स्थान हैं)। 

आधिकारिक भाषाके रूपमें जर्मन और फ्रेन्त्कें अतिरिक्त, मात्र ५ 
प्रतिशत वाली इटालियनका भी समान स्थान है। उनकी पाख्यिमेण्ट 
(नेशनल काउंसिल) तथा राज्यकी विधानसभाओंमे प्रत्येकों इनमेसे किसी 
एक भापामें बोलनेका अधिकार हैं। सभी कानून ई भापाओंमसे प्रतट होते 
हैं। उच्चतम न्‍्यायालूयकी कार्यवाही तथा उसके निर्णय तक भी बादी धार 
प्रतिवादी मनचाही भाषामें प्राप्त कर सबते हैं। उच्चतम स्याबाहमे बीस 


न्यायाधीश बैठते हैं, जो तीनों आधिकारिक भाषाओंके प्रतिदधि होते 


डे 
ज्पर 


केनेडा ; 
कंनडा ६ 


“+मूल फ्रेन्च उपनिवेश; बादमे ब्रिटिशाधिद्वत। 
-+फ्रेन्चभापी प्रजा आवादीका कुल तीस प्रतिशत होने पर नी 
अंग्रेजीवीग साथ फ्रेन्चः भापाको आधिवारिक भाषाके रूपमे स्थान प्राप्त है। 
बेल्जियम : 
>फ्रेत्वच और प्लेमियश--दो आधिकाडश्कि नापाएं है, उत्तन्‍न्मे फत्रेदी 
प्लेमिशका आधिकारिक उपयोग होता है, दक्षिणपमे फ्रे 
भाषा प्रदेशोंमें दोनोंका उपयोग होता है। 
सोवियत रूत (कुल जाबादी २३ करोड़): 
लगभग १२० स्पप्ट भौर भिन्न नापाओं तथा संकाहा बखिया 
वाला विराट देश है। 
+-मुज्य भापाएं ५९ है+ मुज्य नापाझंके स्वधार प+ १० इकाई साउद है। 
-+एकमात्र रूसी भापा-नापषियोंकी संख्या ०० प्रतिशतसे अधिक हे। 
रूसी नायाब तुलनामे बहांवी सभी भाधथाएं शब्पविद्रनित है। 
“7६५ भाषाएँ आधिवारिक नापाशोंवे रूप स्थित है। 
[हमारे यहां सनी १४ नापाशोंशों इस रूपमें 


है. परन्तु मुस्य तीन-चार नापादोंकों आधेकानरिक समान भायाओ्नोश रूपभे 





तेप्ठित तो किया जा सकता है। कार्य कठिन शापत्य हे 
प्रतिप्ठित तो किया ऊ॑ संदला हू। काय दकाठन झऊअपग्पग हे, पर शन्‍ततः दा 
4 न्‍्‌ 


टन प्रजातांभिद -- पग्रणादीदः “-5 च्ब्ए दर डर 
अश्य बजातातन्रक बणादाक बहए आउप्रह्ता हे ] | 


डा० सुधौतिकुमार चटर्जी: 
(सन्‌ १९५५-५६के आधिकारिक भाषा आयोगके विवरणसे) 


कोई भी भाषा आज्ञानुसार विकसित नहीं हो सकती और भाषा 
विकास-प्राप्त हो उसके पूर्व ही उसका समयपत्रक निश्चित कर देता मिथ्या 
हैं। कारण कि इस तरह उसे सिद्ध करता असंभव हैं। श्री के० एम० 
मुंशीके अनुसार; हिन्दी भाषा शिक्षित छोगोंके हाथमें जब तक अभिव्यक्ति 
का सबल माध्यम नहीं बन जाती, तब तक वह शक्तिशाली भाषाके रूपमें 
अंग्रेजीका स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। भाषा वर्तमान और प्रगतिशील 
लोगोंकी राजनीतिकी और जीवनके अन्य क्षेत्रोंकी मानसिक अभिव्यक्तिका 
पर्याप्त वाहन बने; इसके पूर्व सर्वप्रथम, मनुष्योंके चित्त अद्यतन होने चाहिएँ 
और विज्ञान तथा संस्कारके क्षेत्र में परिपूर्ण रूपसे आगे बढ़े हुए होने चाहिएं। 

हिन्दीको स्वैच्छिक स्वीकार करनेके बाद और उसके बौडिकोंमें 
उसका ज्ञान विस्तृत होने पर, अपनी प्रादेशिक भाषाओंका उपयोग करनेवाले 
राज्यों द्वारा यह निर्णय लिया जाना शेष रहेगा कि संघ और राज्य सर- 
कारोंके बीच और अन्य राज्योंके परस्पर व्यवहारमें हिन्दीका उपयोग कितनी 
सीमा तक किया जाय। 


महात्मा गांधीकी देन 
१९१७: 
महात्मा गाँधीने गुजरात शिक्षण परिषद (गोघरा) में राष्ट्रभाषा 
पर विचार प्रस्तुत करते हुए। उसकी निम्न कसौटियाँ बताई : 
--देशके एक बड़े भागकी प्रजा द्वारा वह भाषा बोली जानेवाली हो। 
-5पूरे देशके लिए उसका सीखना आसान हो। 
-“अधिकारियोंके लिए सीखना सरल हो। 
>ऊदेश भरमें धामिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक प्रवृत्तियाँ उसके 
द्वारा संभव हों। 
१९१८ ६ 
महात्मा गांधीने हिन्दी साहित्य सम्मेलनके समक्ष हिन्दी-उर्दूका भेद किए 
बिना, भारतके हिन्दू और मुसलमान जिस भाषाकों बोलते हैं, उस हिन्दुस्तानी 
भाषाकी सिफारिश की। उसकी लिपि देवनागरी या फारसी हो सकती है। 
१९२५ ; 
महात्मा गांधीने राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिल्‍्दुस्तानीकों आधिकारिक 
भाषाका स्थान दिलवाया। 
भारतके और संविवानमें हिन्दुस्तानीके स्थान पर हिन्दी और एकमात्र 
देवनागरी लिपिको स्वीकार किया गया। 


१० ; स्व॒राज्य दर्शन 


साषाके आधार पर प्रान्तोंकी रचना 
इतिहास 


१८९४ : श्री महेशनारायणने अपने विहार प्रदेशको वंगालसे अूग करनेके 
लए प्रयास किए। (लिग्विस्टिक विविसेकक्‍्णनन ऑफ इंडिया”, श्री बी० बी० 
कामथ ) । 

१९०५ : बंगविभाजनके विरुद्ध वंग एकताका आन्दोलन । 

१९०८ : कांग्रेसने विहारको अछूग प्रान्तका स्थान दिया। 

१९११ : (२५ अगस्त) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया 
गया दि स्कीम आफ प्रोविशियल ऑटानॉमी'में भाषावार प्रान्त-रचनाते 
सिद्धान्तको स्वीकार किया गया। 

१९१३ : सर वी० एन० शर्माकी अध्यक्षतामे तेलुगुभापी प्रजाकों 
आंध्र प्रदेशेमे अछग करनेके लिए आयोजित परिपद्‌। 

१९१६ : आंध्र परियदने कांग्रेससे भापाके आधार पर आध्नको 
स्वतंत्र प्रदेशके रूपमें स्वीकार करनेकी माँग की। महात्मा गाँधीजी तथा 
धीमती एनी वेसेंटके विरोधके वावजूद उसे स्वीकार कर लिया गया। 

१९१७ : आंध्र और सिंवकी स्वतंत्र कांग्रेस समिति मान्य हुई 

१९१९ : माण्टेग्यू चेम्सफोडकी रिपोर्टमें भाषाओंके आधार पर प्रान्त 
वनानेके सिद्धान्तकों स्वीकृति मिली। 

१९२० : नागपुरमें हुई कांग्रेसकी वैठकमें अपने प्रथासनिक कार्योक्रि 
लिए भाषाके आधार पर भारतके २१ कांग्रेस-प्रदेश निश्चित किए गए। 
(पश्तोंके साथ तेरह भाषाएँ तथा बम्बई, दिल्ली, ब्रह्मदेश शादिकों मिला 
कर) । 





१९२२ : देशवंध्‌ चितरंजनदास और दा० नयवानदासने स्वराज्य 
योजना' तैयार की, जिसमें घोषित किया गया कि “नाथपाके आधार पर 
प्रान्तोंवी पुनर्रंचना की जानी चाहिए।' 

१९२७ : इंडियन स्टेच्यूटरी कमीयनकी नियुक्ति हुई। कांग्रेलने 
प्रस्ताव पारित किया कि आंध्र, उत्कल, सिव जौर कर्नाटक अलग 
प्रान्त बनानेका समय आ गया हैं। इस समय इसके समर्धकोमेंस एकने 'प्रहाका 


आत्मनिर्णयका अधिकार” उपस्थित किया था। 


भापाके आधार पर प्रान्तोंदी रचना 
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१९२७ : श्री एस० श्रीनिवास द्वारा तैयार किए स्वराज्य संविधानमें 
भाषाके आधार पर प्रान्तोंकी पुनररेचनाकी सिफारिश की गई। 

१९२७ : मद्रासकी विधानसभाने ३ए९के मुकाबले ४० मतोंसे आंध्रके 
अलग राज्यकी मांगको लेकर प्रस्ताव पारित किया और उसे गवनंर जनरलके 
पास भेज दिया। 

१९२७-२८ : साइमन कमीशनने अपनी रिपोर्टमें इस तरहका मत प्रदर्शित 
किया कि प्रान्तोंकी जो सरहदें जीवित हैं वे अमेक मामलोंमें स्वाभाविक 
सम्बन्धोंके' रखनेवाले प्रदेशों और प्रजाके आधार पर निश्चित नहीं हुई हैं। 
अनेक बार तो अन्य योजनाओंके अन्तर्गत जिन्हें प्राकृतिक ढंगसे एकत्र किया 
गया होता, उन्हें भी अलग कर दिया गया है... .जो एक भाषा बोलते 
हों, सघन और आत्मनिर्भर प्रदेशोंमें संगठित हों, स्वतंत्र प्रान्त बनाए जाने 
पर अपना अलग अस्तित्व टिकाए रखनेमें समर्थ हों, यह निःशंक वांत हैं 
कि समान बोलीका उपयोग प्रान्तीय वैयक्तिकताके लिए दृढ़ और प्राकृतिक 
आधार है। इसके अलावा जाति, धर्म, आर्थिक हित, भौगोलिक एकता, 
तगर और ग्राम प्रदेशोंकी तथा नदी-तट और अन्दरके प्रदेशोंके बीचका 
संतुलन भी सम्बन्धित परिबल है। जिन' प्रदेशोंको इन' परिवर्तेनोंसे लाभ 
या हानि होगी, उनके बीच अधिकाधिक संभव मात्रामें सहमति होना जरूरी 
है। 

इस कमीशनने अनेक प्रदेशोंके पुनविभाजनकी सिफारिश भी की थी, 
परन्तु उस समय राष्ट्रीय' संग्रामके लिए राष्ट्रीय एकता'का नारा पूरे जोर- 
शोर पर था। े 

१९२८ : पंडित मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें नियुक्त स्वंदलीय समितिने 
अपने विवरणमें भाषाके आधार पर प्रान्त-रचनाकी मुख्य कसौटियाँ इस 
प्रकार प्रस्तुत की थीं: “भाषा प्रजाकी इच्छा, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक 
अनुकूलता, आधथिक और विक्तीय पुष्टता, . . .अगरः प्रान्त खुदको शिक्षा 
देनेके लिए और दैनिक काम अपनी भाषामें करना चाहते हैं तो उनका 
भाषाके आधार पर निर्मित होना जरूरी है. . . .भाषावार प्रदेशोंमें ये सब 
परिवल उसके विकासमें सहायता करेंगे।” 

१९३५ : सप्रू-रिपोर्ट, प्रि० श्रीमन्नारायण अग्नवालू (सम्प्रति गुजरातके 
राज्यपाल) द्वारा तैयार किया गया गाँधी संविधाव, हिन्दू महासभा, जस्टिस 
पार्टी, मानवेन्द्र रायकी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी--सभीने भाषावार प्रान्तों- 
की योजनाको स्वीकृति प्रदान की. . .। कांग्रेसके चुनाव-घोषणापत्रमें घोषित 
किया गया कि : कांग्रेस इस प्रकारका आग्रह रखती है कि भारतके प्रत्येक 
नागरिकको---स्त्री-पुरुपोंकों समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिएँ... . 
तथा इस प्रकारका आग्रह रहा है कि राष्ट्रके भीतर प्रत्येक वर्ग और 


: स्व॒राज्य दर्शन 


प्रादेशिक विस्तारकी स्वतंत्रता वनी रहनी चाहिए तथा राष्ट्रके ढाँचिमें उनका 
विकास होना चाहिए। ... .इस हेतु भापावार और सांस्कृतिक आधार 
पर इस प्रकारके प्रदेशों और प्रान्तोंका विचार किया जाना चाहिए। 

१९३५ : ब्रिटिश पालियामेण्टने १९३५का “यवनेमेन्ट ऑॉफ इंडिया 
एक्ट' पारित कर सिंघ और उड़ीसा नामक दो नए प्रान्तोंकी रचना की। 

१९३८ : कांग्रेसने आंध्र, कर्नाटक और केरलके प्रतिनिधि मण्डलोंको 
विश्वास दिलाया कि सत्ता हाथमें आते ही नभापावार प्रान्तोंकी पुनर्ंच्रनाका 
काम हाथमें ले लिया जायगा। 

१९३८ (मार्च) : मद्रासकी विधानसभामें श्ली कोंशा वेंकटप्पैया 
पन्‍्तसने तमिल, तेलुगू, कन्नढ़ और मल्यारूम प्रान्तोंगी रचनाका प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया। मुख्यमंत्री श्री सी० राजगोपालाचारीने उसे समथित किया थौर 
प्रस्ताव पारित हो गया। 

१९३८ (अप्रेंड) ; वम्बईका विधानसभा और  राज्यसनभामें 
कर्नाटक प्रान्तको अरहूग करनेका प्रस्ताव पारित हुआ। 

१९३९-४५ : दूसरे विश्वयुद्धंके वर्षोमिं यह आन्दो्न पायंभूमियाम 
चला गया। 

१९४६ (दिसम्बर) ४ भारतका संविधान वनानेके छिए संविधान 
सभाके बताए जानेके वाद भाषावार आन्दोलनको पुनर्जीवन मिछा। 

१९४६ (८ दिसस्व॒र) : डा० पट्टामि सीतारामयाकी अध्यक्षतामें 
दिल्लीमें भाषावार प्रान्तोंगी रचनाके लिए सम्मेलन हुआ। शआ्ांध्र, तमिल, 
वेरल और कर्नाटक--इन चारोंको नए संविधानमें स्वतंत्र नापावार प्रान्ोरे 
रूपमें स्थान देनेवा लिए दवाव डाला गया। 

१९४७ (१३ मई) : प्रसिद्ध इतिहासकार भौर माषाबिंद डा० 
शबादूमुद मुकर्जीकी अध्यक्षतामें देसवाड़ामें अखिल भारतीय नापावार 
प्रान्तोंदी लीगका सम्मेलन हुआ। उसमें संविधान सनासे नापावार प्रान्त 
रचनावेः सिद्धान्तकों मूलभूत उद्देश्य रूपमें स्वीकार कारनेका झाग्रह क्षिया 
गया। 

१९४७ 5 केविनेट मिशानने नी ४० नए राज्योंदी सिफान्शिदी। 


2 पर द 2 र हे 
स्व्राज्य मिलते हो नापाकः आधार पर प्रास्ताक्षा रचनादाा भाग जाए 
कड्ती ग >ह 
पवड़ती गई। 
१९४८ (छझूव) : क्री एस> के घारकी झध्यक्षतामे भापादार 
प्रान्त कर्म डे शानर्दा “तल ई->ीज->न्डज सकने स्ज्कि अचथा लता, विदिन्त ई>कनन>समल 
न्त कमाशनदय दावदत्‌ घाएणा दा गई. . . इस वितरण १० दिसम्बर, 
६९८८दा प्रस्तुत दया गयषा। 
१९४८ (टदित्म्दर) : दांग्रेगदी उपाए शवधिदेशनर्मे पें० जबाजरणाद 
जता इअजपओज ओञ5+-++>ज>णतााईी पद्देटः चल द्दा ६२०. अदीजपल्‍नानननम»नननकनक न + ० 2, 
नहर, सबभदार दलएजननाईए पदल, डाए पट्टाकझ् साहाइानहणथा “जडझ० बाल पार 
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नापाक्ष छाघार पर प्रान्तादत रचना 
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कमीशन नियुक्त हुआ, जिसका विवरण १ अप्रैल, १९४९को प्रस्तुत किया 
गया। 

दोनों रिपोर्टनि भाषावार प्रान्त-रचनाके सिद्धास्तको स्वीकार करने 
पर मी राष्ट्रीय एकताको केन्‍्द्रमें रखकर, तत्कालीन देशकी परिस्थितिको 
देखते हुए तत्काल पुनरंचनासे होनेवाले भयको प्रकट कर अधिक अनुकूल 
समय पर भविष्यमें पुतः विचार करनेका मत व्यक्त किया और दोनोंने 
ही आंध्रको मद्रास नगर पर अपने अधिकारके दावेको उठा लेनेके लिए कहा। 
इसकी प्रतिक्रियामें : ह॒ 

१९५१ (१६ अगस्त) : आंध्रके प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्री सीता- 
राम तथा उनके अनुयायियोंने आमरण उपवास शुरू किया। आचाये विनोवा 
भावेकी प्रार्थना पर श्री सीतारामने ३५ दिनके वाद उपवास समाप्त किया। 

१९५२ (१५ दिसम्बर) :आंध्रके श्री पोट्टी सीरामुलने ५६ 'दिनके 
उपवासके वाद शरीर-त्याग कर दिया। प्रतिक्रियास्वरूप दंगे हुए। 

१९५२ (१९ दिसम्बर) : भारत सरकारने आंध्रके लिए अलग 
राज्य-रचनाका वचन दिया। आंध्र स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ। 


जे० वी० पी० कमीशनके मुद्दे 


(१) कांग्रेसने जब भाषावार प्रास्तोंके सर्वसाधारण सिद्धान्तको 
स्वीकृति दी, तब उसके व्यावहारिक प्रइन' पर विचार नहीं किया था; अतः 
उसके सभी परिणामों पर पूरी विचारणा नहीं हुई थी। 

(२) सबसे पहली गणना देशकी रक्षा, एकता और आथिक समृद्धिकी 
होनी चाहिए। देशका विघटन' करनेवाली सभी प्रवृत्तियोंके विरुद्ध सख्त 
नापसंदगी प्रकट की जानी चाहिए। 

(३) भाषा केवल एकता स्थापित करनेका बल ही नहीं, अपितु 
विग्रहदका कारण भी बन जाती हैं। 

(४) प्रत्येक मामले पर ध्यानपूर्वक गहराईसे विचार करनेके बाद 
ही भाषावार प्रान्तोंके विषयमें पुरानी कांग्रेस-नीति पर अमल हो सकता 
है। यह देखना शेष रहता है कि ऐसा करनेसे कहीं प्रशासनिक गड़बड़ 
या पारस्परिक घर्पण तो उत्पन्न नहीं हो जाता; क्योंकि ऐसा होने पर राज- 
नीतिक और आशथिक समृद्धि ही खतरेमें पड़ जाती हैं। अतः थोड़े वर्षोके 
लिए नए प्रान्तोंकी रचनाका कार्य स्थगित कर दिया जाना चाहिए, जिससे 
इस अवधिके बीच देशके लिए अत्यावश्यक अनेक मामलों पर ध्यान 
केन्द्रित किया जा सके और इस मामलेमें घिसटदनेसे अपने आपको 
बचाए रखें। 


१४ : स्वराज्य दरोन 
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वंगालके मुख्यमंत्री डा० वी० सी० राय, बिहारके मुख्यमंत्री डा० 
सिंह, संसत्सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी, श्री सी० राजगोपालाचारी आदिने 
बहुभाषी राज्योंका पक्ष लिया था। 


भौगोलिक प्रदेश (क्षेत्र) 
(१९५६के राज्य पुनरंचना एक्टके अनुसार) 


सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंके पाँच भौगोलिक प्रदेश (क्षेत्र) 
बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रदेशकी अपनी सलाहकार समिति हूँ: 

(१) उत्तर प्रदेश (पंजाब, राजस्थान, काश्मीर, दिल्‍ली और हिमाचल 
प्रदेश ) 

(२) मध्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) 

(३) पूर्व प्रदेश (बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर 
और त्रिपुरा) 

(४) पश्चिम प्रदेश (गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर) 

(५) दक्षिण प्रदेश (आंध्र, मद्रास, केरल तथा स्थायी आमंत्रित 
राज्यके रूपमें मैसूर)। 


मुख्य राजनीतिक पक्ष (मन्तव्य) 


[१९५२ : सभी दलोंके चुनाव-घोषणापत्रोंका मुख्य विषय] 
काँग्रेस : जे० वी० पी० रिपोर्टका समर्थन किया। 


समाजवादी दल : भाषाके अतिरिक्त भौगोलिक एकता और आधथिक 
समृद्धि भी ध्यानमें रखी जानी चाहिए। 


साम्यवादी पार्टी ; भाषा-इतिहास, प्रदेश और मानसिक रुझानकी 
एकताके आधार पर भिन्न राष्ट्रीयताको स्वीकार किया जाना चाहिए और 
प्रत्येक राष्ट्रीयताको आत्मनिर्णयके अधिकार (]रांह ण॑ इतला तताल- 
ग्णंगणबांंणा) के आधार पर भारतसे अलग होनेका भी अधिकार होना 
चाहिए। 

किसान-भसजदूर पार्टो : उच्च अधिकार-प्राप्त कमीशन नियुक्त कर 
समग्र समस्याका परीक्षण किया जाना चाहिए। 


हिन्दू महासभा : भाषावार प्रान्तोंका समर्थन करने पर भी विशेष 
ध्यान भारतकी सुरक्षा, आथिक समृद्धि तथा अन्य इसी प्रकारके अन्य प्रश्नों 
प्र रखा जाना चाहिए। 


१६ : स्व॒राज्य दर्शन 


१९४८ 


२ है की जु 


छलिग्विस्टिक 
( ९4१३।०८५१ 
भाषावार 





आन्तारक रूपस 


सहमत हद के पद 


८ 
प्रकारक भायषादा 





डा० भीमराव अम्देदकर 
(केन्द्र सरकारके प्रथम विधिमंत्री) 


पर्धिः ०4 शयल बेड कक कमीशनदके ० नल 2७. आम.“ आम मं जल ज मम ०. औअ औ)- मी ली जल ७ घी 
प्राविशियल कमीशनके सामने प्रस्तुत मेमोकाइमसे) 














प्रथयकी उचरार्सम यह दात दि > 
प्रान्तोंकी रचनाके प्रइ्नकों चर्चाम यह दात विदारयासे 
का नल 5 उन के नम कलम + न नन ल टीय 8 2 
(के सावष्यम सारत सरकानका इमारत ह्मनन्‍द्ा सवरूपत्षा 
शो 
१) दान्द्र सरकार, २) दझनक प्रातदांय सन्‍क्नार जा झानस 
प्रशासनिक्त और न 5 >> 
बधातसानक्ा आर वंगयकारयाक्ि कायाश मामला 
सम्बद्ध हू आर बना हुई हूं। सायावार प्रान्त-रतनास 
ट यु 


ब्ल्जः एकक इस दवतका ई>ड-जज+- अ>ल+--- दल ज्ज्स्ल ईडन दन्‍ाडर 
हर-एकको द्ट् तिका दचार करना आहुए कक्षा इस 





प्रान्ताका दान्‍द्र सरकारक दाममदगजह पर 


पड़ेगा ? बहुतन्से प्रभावोंमेंसे जो देखे जा सकते है. वे ह#े: 





भाषावार प्रान्तोंगा परिणाम यह आयेगा दि देश जाति (नस), 


अपनका राष्ट्रल्पम वतान लूगग। दान्द्रका वियानसभा (हन्‍न्द्रत सआ 





/27+“म ली ही बल (४ जोर आफ “अमर नेजान्दवो ० समान लक "८ 52० केक, कअल्‍मन्ाओ 7, « (मोड जद अम्मदी अंकल, 
स्लेचर) लाग आफ नबान्दक, समाद हा जावया तथा पान दपहज्ान्फया 


हल एक्जीक्यूटिव ! वि सं कं वनटकना->०- 3. पहनण-जल>क पजक अर 
(सेन्ट्रल वजावयूटव ) अपनेफो सतल्झत झपसा झताः छत-दण्टस सागग : 


स्वतंत्र माननेवाले 
आइचयं नहीं कि 


वहुमतको स्वीकार 
प्रकारके. मादसका 


मान ्ज््क सित 
मानस विकासित् 


नहीं रहेगा। 





धतः हिति-दर्थिसि साणग ोशर 
हा हे 
अलग और सघन राप्टोक्ी दैठदारे समान हो पापगी 
5 जार न राषप्ट्रादआ बद्ददशा समान हा गाएया। 
35 नजर निकाल न ने 4 नर सनस 5. सीक+ मन 
इससे राजनीतिक एद्धतताइग मादस दिश्रसित हा शवात्‌ 
कारना हां अच्वद्धति कर द कपदा सनात्याय शर। इस 





विकास अशक््य नहीं हैं। झंगण शसम 


हो जाय खो फिद्ण कललदिजदजाा अजनीचजज- (नि, दर धन ई>>-+त 
ट्‌ जा प ॥। घूच्द्र हज ह। आकर कि 6 छात्रज्ञाज >््द्रा हट, 4:52 ०। 


श्री फ़रेन्क एन्थोनी 
(एंगलो इंडियन समाजझा प्रदिनिघ) 


रात्र नूलन भरा कदन ही नहीं उद्य रहे, परन्तु देशबाहणा 
रह हैं। भापायी लूघुगहती शयर दोई एदमसाइ दुस्ला 
दह दहनायों शाश्यागों दनाए रखनेमे हं।' 
आचार्य बे नल. अं कपलाद 
प क्री जं>० दो० झपलादी 
> ५ ४35 





लोदःसना में प्रदादोशिपलित्द पर्षहें प्रतिनिधि) 





की ० 
+ 


७ काफिकका का 7-५. ५ कफफनकाफानर प्र ब्क्‍्ज्लिज लक ऑअय्च-जऊर द् 
नाएाक्न झाझार एर प्रानद्माण रुूदमा 5: १5 
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श्री बी० वी० गिरि 

(सम्प्रति भारतके राष्ट्रपति : भूतपूर्व मेसुर राज्यके राज्यपाल) 

मैंने हमेशा -यह माना है कि भाषावार राज्योंकी रचना हमारे 
राजनीतिक विकासके लिए एक आवश्यक कक्षा थी... .भाषावार राज्योंने 
विविध प्रदेशोंके पुनरुत्थानमें अपना योग दिया ही हैं। उदाहरणाथे, आंध्रमें 
तुंगभद्रा और नागार्जुन सागरके प्रोजेक्ट्स तथा उड़ीसामें हीराकुण्डके प्रोजेक्टसे 
सम्बद्ध प्रदेश राज्योंक गहरे रसके अभावमें इतने जल्दी पूरे न हुए होते। 
पालिय!मेण्टमें जब राज्य-पुनरंचना कमीशनकी रिपोर्ट पर विचार हो रहा 
था, तव भी मैंने वलपूर्वक कहा था कि विभिन्न भाषायी समूहोंकों उनका 
अलूग राज्य देनेका आश्वासन देना एक आवश्यक कदम होने पर भी कुछ 
समयके बाद उसमेंसे प्रदेश राज्य (जोनल स्टेट्स) और अन्‍न्ततः एकात्मक 
(यूनिटरी) सरकार निष्पन्न होनी चाहिए। 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि वहुत-से लोगोंको अब इस 
वातकी प्रतीति हो गई हैं कि भाषायी राज्योंका रोल पूरा हो गया हैं और 
अब एकता पर भार देनेका समय आ गया है। 


श्री दादा धर्माधिकारी 
(दिसम्बर २) : 

भारतवर्ष एक उपखण्ड नहीं, एक अखण्ड देश हैं और यह 
अपना उत्तराधिकार है। जब एकताकी प्रतीति नहीं थी, राष्ट्रीय 
भावना नहीं थी, राष्ट्रीयताका विचार भी नहीं हुआ था; उस समय 
देशके पुरातन साहित्य और इतिहासमें कभी भी उसकी एकताको 
लेकर कोई प्रशइन' नहीं उठाया गया। हमारे देशमें आधुनिक राष्ट्रीयताका एक 
भी लक्षण दिखाई नहीं देता, फिर भी भारतीय एकता प्राचीव भारतमें .एक 
सिद्ध वस्तु रही है।.. . .आज एक राष्ट्रके अनेक राष्ट्र करनेके लिए तत्पर 
हुए हैं।.. ..आज हम वहुराज्यवाद, बहुराष्ट्रवादमें डूब गए हैं।.. . . 
आज देशमें भाषायी अहंवाद है।. .. .निरा उदृण्ड भाषावाद है। इसमेंसे 
भाषावार राज्योंका जन्म हुआ है। यहाँका यह दुर्भाग्य है कि यहाँकी 
संस्कृति, यहाँका इतिहास, भाषा, लिपि, सभी कुछ सम्प्रदायोंके साथ 
चलते हैं। 

#भाषा सम्प्रदायके संयुक्त होनेके कारण यहाँ केवल भाषावादी राज्य 
ही नहीं, पर साम्प्रदायिक राज्य भी बने हैं। उदाहरणा्थ, दो बंगाल, 
दो पंजाव। 

#प्रत्येक प्रास्तमें दूसरे प्रान्तके छोग--विशेषतः पड़ोसी प्रान्तोंके 
लोग--- नौकरियोंमें कुछ प्रतिशतमें होने ही चाहिए। 


: स्व॒राज्य दशेन 


*सभी कॉलेजोंमें कुछ प्राध्यापक दूसरे प्रान्तोंके होने ही चाहिएँ। 
“प्रत्येक विश्वविद्याल्यमें दूसरे प्रान्तोके विद्याथियोक्रे लिए कुछ स्थान 
सुरक्षित रखने ही चाहिएँ। 
*उच्च शिक्षा अखिल भारतीय भापामें हीददी जानी चाहिए। 
# दाई आंख मातृभाषा 
बाई आंख हेन्दी 
तीसरा ज्ञाननेत्र है संन्छृत, 
चोथा अंग्रेजी, 
मानो, हों आँखके चअच्मे: 
चलो, पढ़ें चारों भाषा! 
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श्री गांधीजी 
१९४२ : (अप्रेंलल) 
भारत पर जापानके आक्रमणके भयके समय : मेरी घाहया ह# कि 
प्रान्तोंकी पुनर्ंचनाके लिए भाषावार आधार सच्चा कझापार मित्र ग्रया 


है. . . .गुणवत्ताकी दृष्टिसि मैं इसे स्वीकार करता हूं, परस्तु देशरे सामने 
जो मुख्य सवाल हैँ, उसे गलत रास्ते पर चढदानेरे प्रवत्नों ओर आन्दो- 
लनोंके मैं विरुद्ध हूँ। 

१९४७ : (७ सितध्वर) 

मेरी यह घारणा हैँ कि सभी प्रान्तोंक छोग भारतके निवासी हैं 


और वह सभीका वतन हैं। इससे सम्बद्ध सीमा या शर्त एक ही हू कि 
कोई अपना प्रान्त छोड़कर दूसरे प्रान्तोंमें वहाँके निवासियोंदा शोपग या 


बज ८-०. 


उन पर अधिवार करने या उनसवे हितोंको किसी नी प्रवार नरसान 
पहुंचाने न जाय। हिन्दके सभी निवासी भारतमात्राके सेबक होनेझे बारय 
उसकी सेवाकी भावनासे ही जहाँ जायें, वहाँ जीवन व्यतीत करें। 

१९४७ : (३० नवम्बर) 


भापाके आधार पर प्रान्तोंकी रचनामे जो हील हो रही हे, उसदा 


कारण समझ्त लेगा चाहिए। यह कारण झाजझका दियद्ा हृझा वातावरण 
हैं। आज जहाँ नी देखो वहां हरेक अपना ही देखता है. अपना ही खीचअता 


॥6 
!|॒ 


हैं; देशकों नहीं देखता, उसवा कोई नहां झीचता। 
आज तो नभापावार प्रास्तों था सूवोती रचना वन्‍नेमे झगई होनेशा 


भय लगा रहता है। 





3280 २46 >> ४ ० रे नि 
दाग्रसव नापावार प्राल्तादा दद्थारा दाक मत १६४० से वाया 
० पे ८" रा _..८२0.> 

था। सरवंगरा दृगंसा नियम नर जा अ3+ गए <45०+६ ३६3७० ०७४७: 
मिला धां फि विचार आज जा अअडिआाएन ऑअल्‍ओडजा बअऑऑओ++। ईडजाडर स्नोजओओडा पीजन्‍न्‍क 
एड या। ]फर कजा।ण १.५० (चं. बलअआशशद, छू ० हम शत | आप ॥ 3560 005 5 


नाएाहझा झादार एर प्रानद्ह्ा रचना : 


॥ 
९ 





जायें? इसी तरह वम्बईका वँटवारा किस प्रकार किया जाय? सभी 
विभाग मनमें समझकर अपनी-अपनी सीमाएँ वना लें तो नियमानुसार भाषा- 
वार प्रान्त इसी घड़ी बन जायें। परन्तु क्‍या आज हुकूमत या राज्य कामके 
बोझको उठा लेनेकी स्थितिमें हैं? कांग्रेसी जो शक्ति सन्‌ १९२० में 
थी, क्‍या वह आज हैं? 

इस ददश्षामें प्रजा अन्दर ही अन्दर मिलकर और समझकर भाषावार 
प्रान्‍्त बना ले, इस समय तो यही सरल हैं। संभव हैं कि दूसरे ढंगसे आज 
यह बन ही नहीं पाये। --हरिजन बंधु, ३०-११-१९४७ 


१९४८ : (२५ जनवरी) 

कांग्रेसने भाषावार प्रान्त-रचनाका सिद्धान्त कभीसे स्वीकार कर लिया 
था और स्वयं सत्तामें आने पर उसे कार्यान्वित करनेकी इच्छा भी प्रकट की 
थी; क्‍योंकि इस तरहकी पुनरंचना देशकी सांस्कृतिक प्रगतिमें अनुकूल वन 
जायगी, ऐसी धारणा थी। परन्तु यह पुनरंचना भारतकी जीवन्त एकताकी 
हानि' करनेवाली नहीं होनी चाहिए।. . . .अगर प्रत्येक प्रान्त अपनेको भिन्न, 
सार्वभीम' इकाई समझने लगे तो भारतकी स्वतंत्रताका कोई अर्थ नहीं रहेगा 
और इसके साथ विविध इकाइयोंकी स्वतंत्रता भी अदृश्य हुए विना नहीं 
रहेगी। 


चौथी योजनामें राज्योंको केन्द्रसे प्राप्त होनेवाली सहायता 


संसदके सामने चौथी योजनाके प्रस्तुत मसौदेमें केन्द्रकी ओरसे राज्योंको 
कुल ६०६६ करोड रु० की योजनाके लिए ३५०० करोड़ रु०की सहायता 
नियत की गईं, जो निम्न प्रकार हैं: 


योजना . केन्द्रकी | केन्द्रकी 








08, (5. करोड़में) सहायता (रु. करोड़में) सहायता 
१. आंध्र ३६०,५५ र२४०,०० १०. मैसूर २३२७,.१० १७३.०० 
२. असम २२५.५० २२०,०० | ११. नागालेण्ड ३५.०० ३५.०० 
३. विहार ४४१.०१ ३३८.०० | १२ उड़ीसा १८०, ०० १६०,०० 
४. गुजरात ४५० ,०२ १५८.०० | १३. पंजाब २७१,०० १०१,०० 
५. हरियाणा १९०,४८ ७८.५० | १४. राजस्थान २३८-०० २२०.०० 
६. कद्मीर १४५. ०० १४५. ०० | १५. तमिलनाडु ५०२,०० २०२,०० 
७. केरल २५८, ०० १७५.०० | १६. उत्तर प्रदेश -९५१,०० ५२६.०० 
८. मध्य प्रदेश रे५५ ९६ २६२.०० | १७. पदिचम बंगाल ३२०,०० २२१.०० 
९. महाराप्ट्र ८११,.८० २४५, ०० 


२० ६ स्वराज्य दर्शन 





विस्तार (नेफाकों छोड़कर) : ४७,२९० इहर्गगीचड (१,६5८ श्ट१ 
किलोमीटर); जिसमे पहाड़ी प्रदेश ६२२.००० इर्गमील। 
शिक्षा : २७.४ प्रतिशत । 
*> «6 «>*- (८८ हर ६-२९००२७०० च््ज्जि+ बाज >जजतन+ » 
जादादराी 57८, 5 #४ ७० | 578 );. (जिनमे जल कआडा 5 
२० छाखज; १६ दाख जझादादी पहाहोंने)। 
हर 8 द् गम करी नल रत नम 
घम : चुद हत्ट्ू; ३० ला मानदन 28 7] 
मुए्य भाएा : नंदानी प्रदेशोंगें शसमी; पहाही प्रदेशों्ने विशिक्त 
खलाद्सापाए झाए सझाश जऊझाइनदाणश भा ह“5डजा। 
पहाहो प्रदशरेंगों समस्या : ६१ 


श्र : 


जातियां : निश्रोइड, आस्ट्रिक, किरात (मोंगोलोइड), द्रविड़ (मेडि- 
टरेनियन), आहल्पनोइड-दिनारिक-आर्मेनोइड तथा आयेन (नोडिक)--इस 
प्रकार छः जातियाँ हैं। इनमें राज्यशासन, घर्म, भाषा, साहित्य, करा 
आदिकी दृष्टिसि किरात सबसे अधिक प्रगतिशील रही है। 


समतल प्रदेश : (१) लखीमपुर, (२) दारांग, (३) सिवसागर, 
(४) नौगोना, (५) कामरूप, (६) गोआलपुरा और (७) काचार। 

पहाड़ी प्रदेश : (१) खासी, (२) गारो, (३) उत्तर काचार, 
(४) मिकिर, (५) नाग और (६) छुशाई (मीज़ो)। 

इतिहास : लगभग ई० सनकी सहसख्राव्दीके बीच आये, मंगोल, 
आस्ट्रिक और. द्रविड़ जातियोंके सम्मिश्रण द्वारा वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक 
विकास । 


ब्रिटिश शासन (१८८० से आरम्भ) : असमके नेफा प्रदेशको 
अलग रख कर“ विदेश मंत्रालय'के अन्तर्गत रख दिया गया। .शेष पहाड़ी 
प्रदेशोंमें बहुत-से जिलोंको अलग प्रदेश” मानकर वायसरायके सीधे अधिकारमें 
रख कर गोरी सरकारकी देखरेखमें रख दिया गया। इन' प्रदेशोंका असमके 
अन्य विस्तारोंके साथ संबंध-सम्पक नहीं था (इससे स्वयं भारतके होनेकी 
भावता विकसित नहीं होने पाई)। 


१९०५ : बंगालका जब विभाजन' हुआ, तब असमको पूर्व बंगालके 
साथ जोड़ दिया गया (ढाका राजधानी) 

१९११ : बंग-विभाजन' समाप्त होते ही लेफ्टीनेंट गवनेरके अधि- 
कारमें चला गया। 

१९२१ : संशोधनके अतुसार असमको विधानसभाकी प्राप्ति) 

१९३७ : मुस्लिम छीगके नेतृत्वमें मंत्रिमंडलकी स्थापना । 

१९३८ : कांग्रेसका मंत्रिमण्डल (अन्य दलोंके सहयोगसे) स्थापित। 
मुख्यमंत्री श्री] गोपीनाथ बारडोलिया हुए। 

१९४१ : राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ होनेके कारण मंत्रिमण्डलने 
त्यागपत्र दे दिया (१९३९-४५)। विश्वयुद्धकं अवधिमें जापानी फोज्ञोंने 
कोहिमामें प्रवेश किया था। 

१९४६ : चुनावमें कांग्रेसकी ज्वलन्त विजय हुई। इसके बाद कांग्रेसकी 
पकड़ सन्‌ १९६७के चुनाव तक वनी रही। 

१९४७ से १९४९ : भारतको जब स्वतंत्रता प्राप्त हुईं, उस समयसे 
ही असम प्रदेशकी राज्य-रचना विपयक समस्या उलझती रही है। 
मुख्यतः: समस्या दो प्रकारकी थी : (१) भारतसे अलूग होनेके दृष्टिकोणसे 
निपटना, (२) उसकी संंस्कृतिक जीवन-पद्धति और स्थानीय स्वायत्तता 


स्वराज्य दर्शन 


बनाए रखकर उसके सर्वागीण विकास द्वारा भारतीयताकी भावनाक्ा उनमें 
विकास करना। 

इस हेतुसे भारत सरकारने पहाड़ी प्रदेशोंके स्वायत जिलोंकी योजना 
पर विचार किया और पं० नेहरूकी घोषणाके अनुसार पहाड़ी प्रदेगोक्रि 
विकासकी भूमिकाको ध्यानमें रखकर संविधानके परिशगिष्ट ६में विशेष व्यवस्था 
की गई। तदनुसार यह आइ्वासव दिया गया कि पहाड़ी जन-ज्ानियोंके 
धामिक, सामाजिक रिवाजों तया मूस्तामित्व विषयक विधेषताओंकी व्यवस्था 
रहेगी। मध्यावधिमें राज्यपाल द्वारा प्रशासन-संचालन और सल्ाह-सहायताके 
लिए नागाप्रदेशकी प्रतिनिधि समितिकी व्यवस्था की गई। केन्द्र सरकार 
द्वारा आथिक विकासके लिए खराब समस्याओंकों हतह करनेका आपूद्ामन 
दिया गया। विकास और सीमाके संरक्षणकी दष्टिसि छगसंग २० वर्षो 
तक ४ करोड़ रु०की सहायताकी गणना की गई 

















पहाड़ी जातियोंको इससे कोई मंतोप नहीं हुआ। नागा जानिने तो 
इसके विरुद्ध सम्पूर्ण स्वातंत््यका आन्दोडन आरम्भ कार दिया। (शेप 
पूव॑ंबत्‌) दूसरी जातियाँ घुधुवाती रही। 

१९५३-५४ : राज्य-पुनरंचना कमीयन नियुवत्र होते ही घधुवाहद 
बढ़ती गई। उसके सामने अलूग पहाड़ी राज्योकी मांग प्रस्तुत की गे। 
परन्तु पहाड़ी प्रदेश एक साथ व संलूग्त न होनेके कार्य तथा झअनया अनेक 
कारणोंसे वह अस्वीकृत हुई। 

१९०७ : अलग राज्यके पक्षघर ईन्टर्न इंडिया द्राइवड यूनियन 
(पूर्व भारतीय जनजाति संघ)की स्थापना कर दूसरे आम-चुनावमे उतरे। 
उसने असमकी विधानसभाके लिए निश्चित सभी सीटों पतन अधिशार छार 
लया और असमके मंत्रिमण्डलमें उनके प्रतिनिधि केप्टेन विलियमसद संगभाशों 
लिया गया। उसके अधिकारमें ही जनजातियोंका मंत्रालय सौपा गया। यह 
एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। 




















१९६० : असनकी विधानसना द्वारा कसम भापा दिला स्वीशा: 
वार केवल असमी भाषाकों सम्पूर्ण राज्यक्ी भापा घोधित दिए जाने पर 
इस चिनगारीसे पुन जाग भड़क उदो भर तवसे भारतओे फीता परन्तु 
असमसे जग, पहाड़ी राज्यकी माँग जोर परवाइती गई। 

(६९६३ (अवकतूवर) : असमकी सरक्षारती इच्छा शोर हंसी 
नेतृत्वकी इच्छाके दिसद्ध जाइर मी वेल््र सरवारते पंडित नेजहरके शब्दों 
'शतप्रतिशत स्वायत्तता (एटोनोसी) की दिल्लानें सोचदा झारग्न शर दिया। 
परन्तु इसके वियतमें विभिन्न हितोंदी डीच मेद्र बैंदता ही नहीं। १६६८७ 
दिसम्वरमें नाग्रारुण्ट नामझ अलय हाज्यकी रचना हई। (छकिशेष झागे। 


बे 
ही 


१९६४ (दिसम्बर) : श्री एस० वी० पाटस्करकी अध्यक्षतामें 
आयोगकी नियुक्ति की गई। उसने पहाड़ी प्रदेशके लिए अलग मंत्री नियुक्त 
करने और उन' विस्तारोंक लिए विशेष समितिकी सम्मतिसे उस प्रदेशसे 
सम्बद्ध कानून पास करनेकी सिफारिश की; परल्तु' पहाड़ी नेताओंको यह 
मान्य न हुई। | लय 

१९६७ : श्री अशोक मेहताकी अध्यक्षतामें नए कमीशनकी निथुक्ति 
हुईं। उसने पहाड़ी विस्तारोंके स्वायत्त ढाँंचेकी सिफारिशका समर्थन किया; 
परन्तु मंत्रियोंके स्था4 पर प्रशासनिक काउंसिककी रचनाकी सिफारिश की। 
यह भी अस्वीकृत हुई। 

--इस वीच पहाड़ी आन्दोलनने आकार ग्रहण किया था। अल 
पार्टी हिल लीडर्स कास्फ्रेन्स (&?ित्रा,2)की स्थापना हो चुकी थी। उसने 
सन्‌ १९६२ तथा १९६७के आम-चुनावोंमें अधिकांश सीटों पर अधिकार कर 
अपना बल प्रदर्शित किया। 

१९६७ (१३ जनवरी) : केन्द्र सरकारके घोषणापत्रके «अनुसार 
“भारत सरकार पहाड़ी प्रजाकी राजनीतिक आकांक्षाओंकी क॒द्र करती. हैं - 
और निद्दितत करती है कि असम राज्यकी पुनरचना की जाय। इस 
पुनर्रचनाका स्वरूप प्रादेशिक फेडरेशन'का होगा।” 

१९६८ : उक्त आधार पर भारत सरकारने असमकी पुनरेंचनाका 
जो ढाँचा तैयार किया, वह इस प्रकार है 

दो पहाड़ी जिलोंका एक उपराज्य वनाया जाय। एक जिला खासी 
जयन्तिया हिल्‍्सका तथा दूसरा गारो हिल्सका। तीसरा जिला मिकर और 
उत्तर काचार हिल्सका हैं; अगर उसे फंडरेशनमें सम्मिलित होना ही तो 
वह अपनी जिला काउंसिलके वहुमतसे सम्मिलित हो सकेगा। आचन्तरिक 
खींचतानीके कारण मीज़ो हिल्सके विषयमें कुछ भी निर्णय नहीं किया 
गया। 

इस उपराज्यके अधिकारमें विधानसभा, मंत्रिमण्डल होगा ही। 
उपराज्यको कर लेनेके उचित अधिकार भी सौंपे जाएँगे और राज्यसूचीके 
सभी कार्याल्यों--असम फेडरेल राज्यके अधिकारमें जो निश्चित कर 
दिए गए हैं, उनके अलावा--को वह सम्हालेगा। फेडरेल राज्याधिकृत 
सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिसका विभाग रहेगा; इसके अत्तिरिक्त गवनर, 
हाईकोर्ट, लोक सेवा अयोग, विद्युत आदि साझेंदारीमें रहेंगे। विशेषतः 
इस उपराज्यको असम राज्य (फेडरेलमें) आजकी तरह ही प्रतिनिधित्व 
रहेगा। उसी प्रकार असमके मंत्रिमण्डलकी मी राजधानी शिल्ांग रहेगी। 
विशेष उत्तरपुृर्वकी काउंसिलकी रचना होगी। उसमें असम नाग्रभमिका गवनंर 
चेयरमैन रहगा। असम नागालैण्ड और नए स्वायत्त (उपराज्य)के 
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बसी ३.७ 52. 


विद्रोही नागा-देता 
वाथित मीजोरम सरकारकी ओरसे पाविस्तान सरकारके से 
विभागके श्ली आलमको दिनांक ५।०।६एछकों लिखे गए पत्रके छुछ अंग | 
अगर आप इस मामलेको स्वयं हाथमें ले लेनेकी कृपा बारे 
कार्य के लिए आवश्यवा साधन प्रदान बारे तो द्विटेनस झनी हालमें 
गए भारतीय ऋूजरवो नप्ट करने तकके महत्वपूर्ण ध्येयोको प्राप्त 
आपको आइवासन देता टू। इन यूवकोंकों में आपकी सेबामे भज नह 
और मूर्ले विश्वास हैँ विः वे अपने वमवों सफलतासे पूरा बारझेवा दाद 
| वापिस आएंगे । 
श्बर आप पर हुपा बकरे और आपको भविष्पयदो झिए विदेश झीर 
मार्ग-दर्भन प्रदान कर | 


ीा > सप्यकी कामन जे 8०, 4पक श् 
आपकः स्व गीव दस्त ह्ण। 









के 22 | । 
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मुख्यमंत्री रहेंगे तथा प्रत्येक के एक मंत्री और 
शक यह नल काउं ही कप: सत्र पारस्प: जता हु >++5- >> ज्ज्फज-जजत+त् * न जज 
भी होंगे । हू काउंसिंद्र पारससरिक आन्तरिक मसामलोंको संवद्ित 


करेगी । 


दर 


॒॒ प्रदेशके संत्र कमिम्यर 


न 


नागमूमि 


[पुराण प्रख्यात जाति : नाम अथबा संगननागक्तों 
पूजनेवाली अथवा नगच्न्पर्वत पर रहनेवाली। ढेशी 
भाषामें नॉक"-लोकका भी अर्थ है।] 
विस्तार : ६३३६ दर्गमगील (६००० से १०,००० फटकी ऊँचाई)। 
जावादी : ३,९६,२०० (मणिपुर ओर नेफाके साथ दूल साहे छ 
लाख ) । 
जातियाँ : नागोंमें १४ जातियाँ हैं और प्रत्येक भिन्न बोदी दो 
शायद ही किसीकी अपनी छिपि हो। नृत्य, संगीत, बेप-सूपा, गृः 
जाति वहुत आगे हैं। शासन-पद्धति भी लिन्न ह। दोयचगरस गानदारोता 


न ८ 
दन कर, द््न्ई- 


निरंकुश शासन, आजओमें बृद्धोंढा वर्चस्व, अग्रामीम लोहतब्र धगादि। 
* पादरियोंके प्रतापसे रोमन लिपि द्वारा ६० प्रतिगत शागोंने शंग्नेणी 


भाषा सीख ली हैं और प्रजाकी बड़ी आबादीने पशिचमी शरहन-सहन भापनाया:। 


राजनीतिक इच्छा-सेग्राम 


१८४९-७९ : अंग्रेजी शासन स्थापित होनेकी झदधिमे यहाईा सांग 


बार वार ्वतंत्रताकी रक्षाके लिए शानदोलना वारते रहे हैं। पदसाा बाद 
र्भ के छोटे कि के झगड़े ०) ०० रमन >> श्र ७०००>कनपृनकनकत-ञकण ० ताज जय 3 कक बम नकल भाप ल्‍5 जो कर 
 छोटे-बड़े झगड़े होते रहे हैं। समग्रतः: ब्विटिग दसन-नीतिया शिवजेमे 


परेशान होते रहे। 
अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर भी सभी प्रदेशों प्र अद्नेजागा 


की हि 
रहा जा 


पूरा वर्चस्व स्पापित नही हो रूदा झोर घरेज नी 


उत्पन्न नहां हटा सवा। वे अपवडकंा नऋनद्तत्र झानत नहा 
साई आम दामीशन (० पककी* पककलबभकननञ«»- ७. 22 पमपनभकक, ई-->+ >अ-नत बनननत 
१९२९ : साइमसन कमांंगददा सामना नवदन प्रमदत दणा शमाया त्स 


स्वतत्र हूं आर स्वतंत्र सटदा 
१९६१४ : हृत्यवा लाये 


होनेकी मांग 
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१९४६ : युद्धकालमें आज़ाद हिन्द फौजको मदद देनेवाले ए० 
जेड० फीज़ोने नेतृत्व किया। नागा नेशनल काउंसिलकी स्थापना हुई। 

१९४७ : भारतके सार्वभौमत्वका स्वीकार होते ही नाग्रा काउंसिल 
हारा स्वतंत्र होतेकी कोशिशके अलावा पं० नेहरूने स्कॉटलैण्ड पद्धतिके 
आधार पर स्वीकृत विशिष्टाधिकारोंकोी संवैधानिक स्वरूप देनेकी 
माँग की। 

महात्मा गांवीजीने उनकी स्वतंत्रतके रक्षणका वचन दिया। 
(स्वतंत्रताका दोनोंका अर्थ ही भिन्न था! ) 

१९४९ : संविधानके छठे परिशिष्टके अनुसार दी गई भेरेन्टीमें नागा 
लोगोंकी भावना रही कि उन्हें धोखा दिया गया हैं। उन्होंने शान्तिमय 
युद्ध शुरू कर दिया। 

१९५२ : प्रथम आम-चुनावका उन्होंने वहिष्कार किया। ! 

१९५२-५६ : एक ओर तो फीज़ोके नेतृत्वमें चलनेवाले समूहने' 
हिंसक आक्रमण आरम्म कर दिए। दूसरी ओर सरकार पर दवाव डालनेके 
हेतु ज्ञान्तिमय मार्ग--वार्ताछाप सहित--अपनाए जाते रहे। के 

१९५६-५८ : ४-५ हजार विद्रोहियोंने (भूमिगत विद्रोहियोंने) 
शस्त्रोंका आश्रय लिया (१९४प५में जापानी सेना जो शस्त्र वहाँ छोड़कर भाग गई 
थी, उनका अब इस रूपमें उपयोग हुआ)। पाकिस्तान' और ब्रिटेनसे इन्हें 
प्रशिक्षण और शस्त्र आदि प्राप्त हुए। विद्रोहियोंको दवानेके प्रयत्नमें भारतीय 
सेनाने व्यापक और क्र दमन किया। सैकडोंको कत्ल कर दिया गया। एक-एक 
गुरिल्लेके ऊपर ३०से लेकर ५० सैनिक तक रूगाए गए। दूसरी ओर, 
विद्रोहियोंने अपनेको बनाए रखनेके लिए प्रजाकों लूटकर धन, अनाज तथा 
अन्य, आवश्यकताएँ पूरी कीं--सरकारने आबादीको हटाना आरम्भ किया; 
पहाड़ों परसे उन्हें मैंदानों पर छाकरः बसाया गया। 

-“इस बीच फीज़ोंके साथियोंमें ही विरोध उठ खड़ा हुआ। साख्री 
तथा शिलू आओ हिसक लड़ाईके विरोधी थे। परिणामतः फीज़ोंके हाथ 
साखीका खून हुआ। फीज़ों पर हत्याके आरोपमें वारन्ट निकला। फीज़ों 
ब्रिटेन भाग गया। अलवत्ता वहाँ रहकर उसने नेतृत्व और सहायता देना 
जारी रखा। 


१९६० : भूमिगत विद्रोहियोंमेंसे श्री टी० एन० अंगामी, जासोकी 
तथा डा० इन्कोमग्लिवा ने अंग होकर नेशनल पीपल्स कन्वेन्शन/ नामक 
पार्टीकी स्थापना की। डा० आओका खून होते ही शिलु आओने उसको सम्हाला 
और दिल्‍लीके साथ बातचीत द्वारा 'नागा राज्य'की स्थापनाके लिए प्रयत्त 
आरम्म किया। 
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१९६९ (जनवरी) : कुधाटो सुखाई (काइटोके बड़ा भाई तथा 
फेडरेल सरकारके प्रधानमंत्री)ने भूमिगत नागा सरकारसे अरूग होकर 
कऋ्रान्तिकारी सरकारकी स्थापना की और उसने फेडरेल अध्यक्ष महिसु 
तथा गृहमंत्री माओ अंग्रामीको गिरफ्तार कर अपने अधिकारमें कर लिया 
है और फेडरेल सरकारके चेदमा नामक मुख्य केन्द्र पर उसने अधिकार 
कर रखा हैं। 


१९६९ (फरवरी) : आम-चुनावमें कुधाटों तथा फीज़ो-समथ्थकोंने 
प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था, परन्तु उनके समर्थकोंने हिस्सा लिया जो एक 
नए मोड़की निशानी मानी जा सकती हैं। 

१९६९ (मा) : फीज़ो-समर्थश. (चीन) भूमिगत (फेडरेल) 
सरकारकी सेनामें बड़ा विग्रह खड़ा हो गया है। शस्त्रोंके बहुत-से साजो- 
सामानके साथ उन्होंने मोकाकचुंग जिलेके खेन्सा नामक स्थान पर अपना 
केन्द्र स्थापित किया हैं और भारत सरकारके साथ समस्याका कोई समाधान 
निकालनेकी भावनासे मशीनगन, राइफल्स आदि चीज़ें जिला डिप्टी कमि- 
इनरको सुपुर्द कर दी हैं। यह वर्ग कुधाटोके साथ मिलकर शान्तिमय मार्ग 
निकालनेके लिए आतुर दिखाई देता है। 


नागमूमि (नागालेण्ड) 
(राज्य-रचता : १-१२-१९६३) 
चुनाव : १९६४ जनवरी : कुल सीटें ४६ (७६'५७ प्रतिशत 
मतदान ) ।7 
नागालैण्ड नेशनल आर्गेनाइजेशन २९ सीट 
विरोधपक्ष १७ सीट 
--गवर्नतर : श्री वी० के० नेहरू। 
-मंत्रीगण : मुख्यमंत्री श्री टी० एन० अंगामी, श्री होकिशे सेसा 
(वित्त और रेवेन्यु), श्री जसोकी अंगामी (वन), श्री आस्सी चितेन' जामिर 
(कृषि-उद्योग ), श्री आकुम इम लॉन्ग (सहकारिता-विकास), श्री म्होनदामां 
किथन (शिक्षा और समाज-कल्याण) आदि। 
चुनाव : (मार्च, १९६९) (कुल सीटोंके लिए (लोकनियुक्त ४०) 
९० प्रतिशत मतदान )। । 
नागा राष्ट्रवादी संस्था २२ सीट 
विरोधपक्ष १० सीट 
निर्देलीय ८ सीट 


२८ : स्वराज्य दशोन 


सभी निर्वाचित होनेवाले प्रत्याशी १२ तथा निर्देखीबोंको मिल्यक्तर राद्र 
वादियोंकी ४१ सीटें हो जायेंगी। 

“श्री टी० एन० अंगामीके स्वान पर श्री होकिशे सेमाईका चुनाव भी 
एक महत्वपूर्ण व कूटनीतिक परिवतंन है (कुबाटों सुखाई सेमा जातिका है; उसे 


जीत लेनेके लिए तो कहीं यह प्रयत्त नहीं हैं? )। 


मीज़ोहिल्स 
(असमके दक्षिणमें मोज़ो हिल्स) 


विस्तार : ८,१३४ वर्गमील (असमका वड़ा जिल्य ; ३,०००मसे ८,००० 
फूट ऊँचाई)। 

बावादी : २,७२,०००। मूल नाम दुतन्माई (हमसिर, सार 
काटनेवाला : सिर काटने बाला)। १९५४में नाम बंद हार एसे मीजों 
हिल्‍स नाम दिया गया। 

घ॒र्म : ईसाई। 

शिक्षा : ४८ प्रतिशत (सम्पूर्ण भारतमे संदसे शाोधिण।) 


१८२६ : ब्हदेशने ब्रविटिशरोंको लू-शार हिक्‍स लुपुई गम दी। 
ब्रिटिश मिशनरियोंके कारण ८३ प्रतिशत लोग ईसाई दन गए: हदग्रडी शिध्ग 
प्राप्त की; मीजो भाषाके लिए रोमन लिपि स्वीदार दी, सामाधिण फीवटमे 
भी ईसाईयत स्वीकार कर लछी। भारतमे स्व॒राज्यशी कझावाद झुनाए देते 
ही मिशनरियोंने शिक्षित युवकोंको चद्मया;। झनताया जतनशातियं (हिन्द 
ब्रह्ददेश और पूर्व पादिस्तानमें फैली हुई)का एक. ख्वदत्र राज्य दाएनेएण 





लिए आन्दोलन शुरू किया। परन्तु पुराने मीजों सरदारों शोर शिशनियों- 


दीच वर्चेस्वकी रुपर्धा चल रही पी। दूसरी ओर भावतहों शज्षादी भदत 


पर वांग्रेसका प्रनाव वह रहा था। 


शी ० घानके ब्लड, "हस्त 5 222 नर * 02 ७ 0 ८ 
१९८७-८९ : सावधादकाः छृु्ट पाराश्दवा शनभारं ऋद्गण स्थाउनच 

जला पे स्दीवा न्‍ज्कण क्या ्ं जग दी....>>०+ मोजो ०क-ई _७०>७०-कन टन... फफनवनन-नः-नान- जगोकनलओ. 2 चार 
जिला दनाना स्वीवार किया गदा डझिसने मीज्ो परनिप्नता मना याभ »;! 


१९५० : मीजझों नेशनल क्रपष्ट (६ ४.,)जली कझापणा गाता थार 
विद्येहियोंने पहाड़ी उोल्पवी माँग प्रस्टते को कया वारेस झौर शाप शरशाररे 
साथ सम्पर्क दनाए रुखा। 

१९५०२ : संदियानजे शदु्यर साजानने जिया: मामिकियोजी मोनयत 
बंगे। 

एहाही प्रदेशोंश! समस्या 


चुनाव : (सन्‌ १९५२, १९५७ और १९६२के सभी चुनावोंमें लगभग 
सभी सीटों पर मीज़ो यूनियननें अधिकार कर लिया। 

१९६५ (जनवरी) : कुछ मिशनरियोंके साथ रूगभग ८० मीज़ों 
नेता गुप्त रूपसे मणिपुरमें मिले। तीव दिनके विचार-विमशंके वाद मीजोराम , 
राज्यः (अ-ताग पहाड़ी प्रदेशं)की माँग पर वे सहमत हुए। उन्होंने बिना 
यह स्पष्ट किए ही कि यह राज्य भारतके भीतर ही होगा या बाहर, 
आन्दोलनकी घोषणा कर दी। मीज़ो नेशनल फ्रण्टके नेता छार डेन्या 
(पहलेके असमके मुख्यमंत्रीक खास साथी)ने नागा विद्रोहियोंसे सम्पर्क 
स्थापित किया; दूसरी ओर वह स्वयं पाकिस्तान गया; तीसरी ओर ब्रह्म- 
देशकी चीन जातिके साथ सम्बन्ध स्थापित किया। 

--मीज्ो नेशनल काउंसिलमें एक वर्गके नेता श्री रेवरेच्ड लुशाई 
तथा श्री वनलावमा लाल डेन्गासे संयुक्त हो गए। 

--कच्छमें असफल हुई पाकिस्तान सरकारने इस अवसरका लाभ 
उठाया। उसने पूर्वी बंगालमें ६०० कार्यकर्ताओंको हथियारों सहित गुरिल्ला 
प्रशिक्षण देनेके लिए लाल डेन्गा द्वारा की गई विनतीकों स्वीकार कर लिया। 
उसने नागा और मीज़ो विद्रोहियोंको पास-पास छानेमें महत्वपूर्ण भाग अदा 
किया। सहयोगी षडयंत्र तैयार किया जा चुका था। मार्च १९६६में तो 
उसका प्रथम विस्फोट चौंकानेवाला था; दूसरी ओर पुलिस-दमनके अत्या- 
चारोंने विचित्र स्थिति पैदा कर दी। 

१९६५ (नवम्बर) : लाल डेन्गा पाकिस्तानसे वापिस आते समय पकड़ 
लिया गया, परन्तु असमके मुख्यमंत्रीने बीचमें पड़कर उसे छुड़वा दिया। 

-“केत्र सरकार पर जब मीजो नेशनल फ्रण्टको गैरकानूनी घोषित 
करनेके लिए दवाव पड़ा, तव भी श्री चालिहा नागा-शान्ति मिशनमें रत 
होनेके कारण, नया विस्फोट न करनेके आग्रही रहे। 

पाकिस्तान रेडियो स्वातंत्य युद्धे लिए बरावर उकसाता रहा। 

“पहाड़ी कमीशनके अध्यक्ष श्री पाटस्करने 'परिस्थितिका गृप्त 
विवरण राज्य सरकार और केन्द्र सरकारको भेजा, परन्तु कोई सुनवाई न 
हुई । 

“० नेहरूने पहाड़ी स्वायत्तता (स्कॉटलैण्ड प्रकारकी कह कर) 
का स्वागत किया; अखिल हिन्द पहाड़ी नेता परिषद (47प्रा,0८)ने उसे 
प्रयोग तक ही स्वीकार किया। 

१९६५-६८ : एक ओर, मीज़ो नेशनल फ्रण्टके भूमिगत नेताओं या 
विद्रोहियोंकी सरस्त्र कारंवाई आरम्भ हुई। दूसरी ओर सरकारने रूगभग 
३,५०० विद्रोहियोंको या तो मौतके घाट उतार दिया या उन्हें बन्दी वना 
लिया। १,३०० विद्रोहियोंने शरणागति स्वीकार कर ली। 


: स्व॒राज्य दर्शन 


है विद्ोहों “सरकार के जेल लोन अंज कि पके गो) 





--“इस अवधिमें केद्र सरकारने 
वस्ाकर इस प्रजाके पुनर्स्थापनका 


प्रदाका सहयोग मिल रहा 








अआददों हि र्म जी जया 5 जज लजलजन>+ चना ईलशओओ- 

4५५८६ - ९ १२,००० | [मीजो. 3434 * _१।०६ ३ ०] | १९4 ०॥) 

न आम अर मन 

टव्पुट आावादा दाला ब्रजा। यह मादा जाता 7 का हा हा कपूर 

सांग छेद्रसे आई है और यहा आवार दस गई थी ० लननल हलपचा :3; 

शाम क्षत्रस आइ हु ज्ञार वहां जाकर दल सच था। छा: उाहय कर 

ईन्ल्त ज्किच्ता 5 रजत 

छिन्नमिन्न हा गइ ।] 


प्येघ : नागा धोौर मीजोकी नाति विद्रोह करे आरनी साहद्ता भार 


स्तायतक्तदा प्राप्त करना। 


राजद तक मण्डल ' हमार नगनल पएनयन। 
5 डर रू बी५>ज>-5 5 लियलं हि: ५४ 
दतां : शा ड्स्माटयन चिनद। 


क्ेन्द्रीप पंचिसण्डलदा ददता हा दिल्‍्ता 
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१९५२ ; प्रथम आम चुनाव: स्थान 
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२& नवम्बर, १००५ 
विभाग १ ५: संघ और उसका विस्तार 


, संघका नाम और उसका विस्तार; 

» नेए राज्योंका प्रवेश अथवा उनकी स्थापना 

. नए राज्योंकी स्थापना और प्रदेशों, राज्यों अथवा सीमाओंके चल रहे नामोंमें परिवतेन । 
. पूरक 


नर नए 0 “७ 


विभाग २ : नागरिकत्व 


« संविधानके आरम्मकालका नागरिकत्व 
. पाविस्तानसे स्थानान्तरण कर आए हुए लोगोंके विषयमें 
. पाकिस्तान चले गए लोगोंके विययमें 
. भारतमें पैदा होने पर भी मारतके बाहर रहनेवाले लोगोंके विषयमें 
९. स्वेच्छासे विदेशी नागरिकता लेनेवालोंके सम्बन्धमें 
१०. नागरिकताके अधिकारोंका चालू रहना 
११. पालियामेन्ट द्वारा नागरिकताके अधिकारोंका नियमन : 
“त्ागरिकताकी प्राप्ति अथवा उसके अन्तके सम्बन्धमें और नागरिकतासे सम्बद्ध सभी 
मामलोंमें किसी भी प्रकारका कानून वनानेकी पालियामेन्टकी सत्ता अबाघ रहती है।” 


(७ छ6छआ -%& 


है विभाग ३ : मूलभूत अधिकार ), 

१२. राज्यकी व्याख्या : (राज्य-भारतकी सरकार, पालियामेन्ट, राज्य सरकार, 
घारा सदन सहित) 

१३. (१) मूलमूत कानूनोंके साथ असंगत पुराने कानूनोंके विषयमें 

१३. (२) इस विभागके अन्तर्गत प्राप्त अधिकारोंकों कम करने या उसके व्यवहार 
पर रोक लगानेसे सम्बद्ध कोई भी कानून राज्य नहीं बना सकेगा और इस धाराके विरुद्ध 
निभित कोई भी घारा उस विरोघांश तक, कानूनी दृष्टिसे निरस्त हुई मानी जायगी। 

१३. (३) धारा शब्दका अर्थ और संदर्म; (अध्यादेश, आदेश, उपनियम, घारा, 
नियम और घाराके समान माने जाने वाले रीति-रिवाज़) 


४२ 8 स्व॒राज्य बशेन 


संविधानके-प्रणेता 


< 5 डू 


ु हक मलन्म दर 
3000 8० | 


६७ कक अल ललरक जला 
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सत्ता-परिवतंन और संविधान-सभा 


१५-३-१९४६ ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटलीका प्रतिवेदन : भारत नए शासनसे सम्बद्ध निर्णय 
करेगा और केविनेट मिशन भारत जाकर उसमें सहायक होगा। 

१६-५-१९४६ केविनेट मिशन तथा वायसरायका प्रतिवेदन : तदनुसार भारतकी कामचलाऊ 
सरकार और भारतके संविधानकी व्यवस्था। 

(सन्‌ १९१५के इंडिया एक्टके अनुसार प्रान्तीय विधान-सभाओंके लिए सीमित 
चुनावका स्‍्तर। ये चुने हुए सदस्य संविधान-समाके सदस्य माने जायँगे।) 
१६-५-१९४६ अन्तरिम सरकारके नामोंकी दरखास्त। (इसमें श्री मु० अछी जिन्ना, श्री लियाकत 

अली खां, नवाब मुहम्मद इस्माइल खां, झ्वाजा सर निज़ामुद्वीग और सर अब्दुर रब 
निश्तरका समावेश हुआ था।) 
२६-६-१९४६ तात्कालिक कामचलाऊ सरकारसे सम्बद्ध केबिनेट मिशनका निवेदन। 
९--१२-१९४६ संविधान-सभाकी पहली बैठक; कामचलाऊ अध्यक्ष डा० सच्चिदानन्द सिन्हा 
(संविधान-सभाके सबसे वयोवृद्ध सदस्य--सन्‌ १९१०से संसदीय कार्योके अनुभवी) । 
११-१२-१९४६ संविधान-सभाके स्थायी अध्यक्ष : डा० राजेन्द्रप्रसादजी। 
१३-१२-१९४६ संविधान-सभामें उद्देय और हेतुओंका प्रस्ताव पण्डित जवाहरलाल 
नेहरुने प्रस्तुत किया। भारतके लिए स्वतंत्र सावभौम गणतंत्रका' सुझाव। 
२२-१-१९४७ उक्त प्रस्ताव पारित। 
२०-२-१९४७ दि इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स एक्ट', सन्‌ १९४७। 


इण्डियन इण्डिपेन्डन्स एक्ट, १९४७ 
(सार) 
(१) ब्रिटिश ताजकी भारतके देसी राज्यों परसे परमाधिकार सत्ता 
(एथ/था०ए्रा०9) समाप्त होती हैं। 
(२) भारत और पाकिस्तान नामक दो 'डोमेनियन'की स्थापना की जाती है। 
(३) दोनों डोमेनियन की विधान-सभाओंके पास सावेभौम सत्ता रहेगी और 
सन्‌ १९४७की पंद्रह अगस्तके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कोई 
भी एक्ट इन डोमीनियनों पर छाग्रू नहीं होगा। 
(४) जब तक डोमेनियन्स अपना संविधान नहीं बन लेतीं, तब तक 
थोड़े-से संशोधनके साथ सन्‌ १९३५का गवर्नमेंट आफ इण्डिया 
एक्ट संवैधानिक कानूनोंके रूपमें चलता रहेगा। 
४-७-१९४७ संविधान-सभामें भारतके संविधानका “मेमोरेण्डम” प्रस्तुत। 
१४--८-१९४७ संविधान-सभाकी पांचवीं बैठकमें भारतके सार्वभौम' संविधानके निर्माणका काम 
पूरा हुआ। प्रत्येक सदस्यने प्रतिज्ञा छी। 
२६-१-१९५० भारतके संविधानके अनुसार स्वतंत्र सार्वभौम गणतंत्र'की घोषणा हुईं। संविधान 
लागू किया गया। 

. . केविनेट मिशनके अनुसार सन्‌ १९४५में संविधान-सभा अस्तित्वमें आई थी, जो 
सार्वभीम न थी। सन्‌ १९४७के इण्डिया इण्डिपेन्डेन्स एक्ट'की हैसियतसे इसे सा्व॑भौमत्वका 
स्वरूप प्राप्त हुआ। 

मारतकी संविधान-समाने अपना काम आरम्म करनेके पूर्व अपना उद्देश्य स्पष्ट 


रूपसे निश्चित कर लिया था; और वह था : भारतको 'स्वतंत्र सावभौम गणतंत्र के रूपमें 
घोषित करना। 


प्रदेश 
ब्रिटिश भारत 
देसी राज्य 


घर्म 

म्‌ृसलमान ७ 
सिख 

अन्य सभी २१ 


२९ 


संविधान-समा और संविधान 


जनसंख्या 


२९,५८,०८,७२२ 
९,२१,८९,२३२ 


(ब्रिटिश भारत) 
स्थान 


जनसंख्या 
/९३,९९,००२ 
३६,२३,५४१ 
४ 9,८५,६७८ 
4 फ्‌ ८ ्र 0 ८ 4 | र्‌ र्‌ 
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संविधान-समामें सदस्य-संख्या* 
(ब्रिटिश भारत : दलीय अनुसार ) 


१. वाग्रेस 
२. मुस्लिम लीग 
३. पंजाब 


. बंगाल कृपवा 


« कम्यूनिस्ट 


पी 6 
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स्वराज्य-दशन 


* 
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४२ 


२०. (१) (२) (३) अपराधोंके सम्बन्धमें हुई सज़ाओंके सम्बन्धमें रक्षण। 

२१. जीवन और व्यक्तिगत स्वातंत्रता रक्षण। 

२२. (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) अनेक मामलोंमें गिरफ्तारी और 
नजरबन्दीके विरुद्ध रक्षण। 


शोषणके विरुद्ध अधिकार 


२३. (१) (२) गुलामोंके व्यापार और बेग,र पर प्रतिबन्ध। 
२४. कारखाने आदिमें वालकोंको काम पर लगानेके विरुद्ध प्रतिवन्‍्ध इत्यादि-इत्यादि। 


धामिक स्वतंत्रताका अधिकार 


२५. (१) आम व्यवस्था, नीति और सुखसमृद्धिके नियमोंके तथा इस विभागमें 
दूसरी जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उनके अधीन रहकर अपने-अपने अन्त:करणकी स्वाधीनता 
और अमुक धर्म पर आस्था रखने और उस पर आचरण करनेका सभीको समान' अधिकार रहेगा। 

(अ) धामिक क्रियाओंके साथ संकलित हो सकनेवाली आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक 
अथवा किसी दूसरी अ-साम्प्रदायिक प्रवृत्तिका नियमन करने या उस पर नियंत्रण रखने, 

(आ) सामाजिक कल्याण या सुधारके लिए व्यवस्था अथवा सार्वजनिक मानी जा 
सकनेवाली हिन्दू घामिक संस्थाओं को हिन्दुओंके सभी वर्गों व विभागोंके लिए उन्मुक्त करने वाले, 

अमलमें हो इस प्रकारके किसी कानून पर इस धाराका कोई असर नहीं होगा; और 
राज्यको इस प्रकारके कानून बनानेसे रोका नहीं जा सकेगा। 

टिप्पणी : कृपाण धारण करनेकी सिखोंकों मान्यता; हिन्दुओं में सिख, जैन, बौद्ध 
धर्मके अनुयायियोंका समावेश। 

२६. आम ' व्यवस्था, नीति और सुखसमृद्धिके अधीन' रहकर ' प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय अथवा 
उसके किसी एक भागकों (अ) धामिक संस्थाएँ स्थापित करने, उनका निर्वाहि करने, 
(आ) उनकी प्रवृत्तियोंको चलाने, (इ) (ई) चलाचल सम्पत्ति रखने, सुचारु रूपसे काम 
चलाने तथा प्रशासन करनेसे सम्बद्ध अधिकार रहेंगे। 

२७. धामिक सम्प्रदायके कामके लिए व्यय की जानी वाली राशि पर किसी भी 
प्रकारका कर नहीं होगा। 

२८. (१) राज्यके वित्तसे ही पूर्णतः: जिसका निर्वाह होता हो, ऐसी किसी संस्थामें 
घामिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी।' 

अपवाद : (२) राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओंमें धामिक शिक्षण नहीं दिया जा 
सकेगा--अगर यह संस्था दान पर निर्भर है या टस्ट है और उसमें घामिक शिक्षण आवश्यक 
माना गया होगा तो (३) धामिक शिक्षा लेनेके लिए विवश नहीं किया जा सकता। 


सांस्कृतिक तथा शिक्षा-विषयक अधिकार 


२९. (१) भारतमें वसनेवाले किसी भी नागरिकको, जो विशिष्ट और अपनी कही जा 
सकने वाली भाषा, लिपि अथवा संस्क्ृतिका धारक होगा, उसे बनाएं रखनेका अधिकार 


४४ : स्व॒राज्य दशेन 


४२. कामकाजके लिए वातावरण और प्रसूतिमें राहतके लिए प्रबन्ध । 

४३. कामदारोंको जीवन-निर्वाहके लिए पर्याप्त सुविधा आदि देनेसे सम्बद्ध। 

४४. “राज्य समस्त भारतमें सर्वत्र सभी नागरिकोंके लिए समान नागरिक नियम अमलल्‍में 
लानेका प्रयास करेगा। 

४५. संविधानके आरम्भमिक दस वर्षकी अवधिमें चौदह वर्षकी उम्रके सभी बालकोंके 
लिए राज्य निःशुल्क और अनिवारय शिक्षाकी व्यवस्था करेगा। 

४६. प्रजाके पिछड़े हुए भागको विशेषतः परिशिष्टमें समाविष्ट जातियोंकी शिक्षा 
और आशिक व्यवस्थाके लिए राज्य विशेष कदम उठाएगा और सामाजिक अन्याय और किसी 
भी प्रकारके शोषणके विरुद्ध उनकी रक्षा करेगा। 

४७. अपनी प्रजाका जीवन-निर्वाह और पोषणका स्तर ऊँचा लाने और सार्वजनिक समृद्धिमें 
सुधार करना सरकार अपना प्राथमिक कतेव्य मानेगी; और विशेषतः वैद्यकीय कारणोंके अछावा 
मादक पेय और स्वास्थ्यको हानिप्रद पदार्थोके सेवन पर प्रतिवन्ध लगानेके लिए प्रयत्नशील 'रहेगी। 

४८. खेती और पशु-संवर्धधका अद्यतन और वैज्ञानिक ढंगसे विकास करनेके लिए 
राज्य प्रयास करेगा और संततिके रक्षण और सुधारके लिए राज्य कदम उठायेगा; और 
गायों, बकरियों, उनकी संतति और अन्य दुधारू अथवा भार वहन करनेवाले पशुओंके वंधकों 
रोकनेके लिए कदम उठायेगा। 

४९, राष्ट्रीय महत्वके स्मारकों, स्थानों और कृतियोंका रक्षण। 

५०. कार्यकारिणी और न्यायविभाग अरूग करनेके लिए कदम उठाना। 

५१. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाको प्रोत्साहन' देना। 

विभाग ५ : संघ 
प्रकरण १ : कार्यकारिणी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 

५२. भारतके राष्ट्रपति। 

५३. (१) (२) संघकी कार्यकारिणी सत्ता। 

५४. राष्ट्रपतिका चुनाव। 

५५. (१) (२) (३) राष्ट्रपतिके चुनाव की पद्धति। 

५६. (१) (२) राष्ट्रपतिके अधिकारकी अवधि। 

५७. नए सिरेसे चुनावकी प्रत्याशिता। 

५८ (१) प्रत्याशीकी योग्यता : भारतकी नागरिकता, ३५ वर्षकी आयु, लोकसभामें चुने 
जानेकी पात्रता (२) अपात्रता। 

५९. (१) (२) (३) (४) राष्ट्रपतिके अधिकारसे सम्बद्ध शर्तें। 

६० राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ : 

तू ईइवरको उपस्थित मानकर प्रतिज्ञा करता हूं 
आर गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ 
अधिकारोंका निष्ठाधूर्वक पालन करूँगा: (अथवा राष्ट्रपतिके कर्तव्योंका पालन करूँगा) और 
यथाशक्ति मैं संविधान और नियमोंकी देखभाल करूँगा, उन्हें वनाए रखूंगा और उनका रक्षण 
करूँगा और मारतके लोगोंकी सेवा और कल्याणके लिए काम करनेमें प्रवृत्त रहँगा। 


कि राष्ट्रपतिके रूपमें प्राप्त 


४६ : स्व॒राज्य दर्शन 


८५. (१) (२) पालियामेण्टकी बैठकों बुलाने तथा भंग करनेसे सम्बद्ध । 

८६. (१) (२) दोनों सदनोंके समक्ष भाषण करने और उन्हें संदेश भेजनेसे सम्बद्ध 
राष्ट्र पतिका अधिकार। 

८७. (१) (२) प्रत्येक वैठकके आरम्भ में राष्ट्रपतिका विशेष माषण । 

८८. दोनों सदनोंसे सम्बन्धित मंत्रियों और अटर्नी जनरलके अधिकार। 

संसदके अधिकार 

८९-९७. राज्यसभा और लोकसभाके अध्यक्ष और उपाध्यक्षोंसे सम्बद्ध धाराएँ। 

९८. संसद-कार्यालय। 

९९. सदस्यों द्वारा ली जानेवाली शपथ। 

१००. (१) (२) (३) (४) सदनोंमें मतदान और कामकाजकी सत्ता। 

सदस्योंकी अयोग्यता 
१०१. से १०४ तक सदस्योंकी अयोग्यता-संबंधी धाराएँ। 
पालियामेण्ठ ओर उसके सदस्योंके अधिकार और विशेषाधिकार 

१०५. (१) नियमानुसार वाणी-स्वातंत््य । (२) पालियामेण्ट अथवा समिति मात्रमें दिए गए 
भाषण अथवा प्रदर्शित मतके कारण पालियामेण्टके किसी भी सदस्पके विरुद्ध, किसीभी अदालतमें 
किसी भी प्रकारकी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और पालियामेण्टमें किसी भी सभागृह हारा 
स्वीकृत किसी भी रिपोर्ट, माषण, मत अथवा कार्य॑वाहीके प्रकाशनके सम्बन्धमें किसीको अपराधी 
नहीं ठहराया जा सकेगा। (३) इस सम्बन्धमें जबतक पालियामेण्टमें प्रस्ताव पारित न' हो, तव तक 
ग्रेट ब्रिठेनकी पालियामेण्टके सदस्यों और समितियोंके विशेषाधिकार छागू होंगे। 

१०६. सदस्योंके वेतन और भत्तेसे सम्बद्ध । 


कानूनी कार्यवाही 


१०७. से १११। 
वित्तीय विषयोंसे सम्बद्ध कार्यवाही 
११२. से ११७। 
कार्यवाही -- सामान्य 
११८. से १२२। 


प्रकरण ३ : राष्ट्रपतिकी वेधानिक सत्ताएँ 

१२३. (१) पालियामेण्टके दोनों सदनोंकी वैठकोंके समयके अछावा दूसरे किसी भी 
समय तुरन्त कदम उठानेके लिए आवश्यक स्थितियोंके अस्तित्वकी प्रतीति होते ही राष्ट्रपति 
उन स्थितियोंका सामना करनेके लिए आवश्यक अध्यादेश जारी कर सकता है। 

(२) इस घाराके अन्तर्गत अमलमें आने वाले प्रत्येक अध्यादेशका प्रभाव पालियामेण्टके 
कानूनके समान ही होगा। परन्तु इस प्रकारका प्रत्येक अध्यादेश : 

(अ) पालियामेण्टके दोनों सदनोंके समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा और पालियामेण्टकी 
वैठक पुनः आयोजित हो, उसके छ: सप्ताहकी अवधिके अन्तमें, या उक्त अवधिके पूरा होनेके 


४८ : स्वराज्य दर्शन 


प्रकरण २ : कार्यकारिणी 


१५३. प्रत्येक राज्यके लिए राज्यपाल होगा। 

१५४. (१) (२) राज्यकी कार्यकारिणी-सत्ता। 

१५५. राष्ट्रपति राज्यपालकी नियुक्ति करेगा। 

१५६. (१) राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, तव तक राज्यपाल अपने अधिकार-पद पर 
वना रहेगा। (२) त्यागपत्र। (३) पाँच वर्षकी अवधि। 

१५७. योग्यता : भारतका नागरिक, २५ वर्षकी आयू। 

१५८. (१) (२) (३) अधिकार-पदकी शर्तें। 

१५९. शपथ। 

१६०-१६१. दायित्वका निर्वाह। 

१६२. राज्यकी कार्यकारिणी-सत्ताका विस्तार। 

राज्य-सन्त्रिमण्डल 

१६३. (१) राज्यपालके दायित्व-निर्वाहमें सहायता करने और सलाह देनेके लिए 
मुख्यमंत्रीके अन्तर्गत मंत्रिमण्डल। (२) किसी भी मामलेमें संविधानके अन्तर्गत अथवा तदनुसार 
राज्यपालके विशिष्ट अधिकारोंमें हैं या नहीं, इस प्रकारके प्रइन उपस्थित होते ही 
अपने विशिष्ट अधिकारके अनुसार राज्यपाल जो भी निर्णय देगा, उसे अन्तिम माना जायगा 
और राज्यपाऊुको अपने विशिष्ट अधिकारका उपयोग करना चाहिए थाया नहीं, इस आधार 
पर राज्यपालने जो कुछ किया हैं, उसकी संवेधानिकताके विषयमें शंका नहीं उठाई जा 
सकेगी। (३) कोई भी न्यायारूय इस बारेमें जाँच नहीं कर्‌ सकता कि मंत्रियोंने राज्य- 
पालको सलाह दी थी या नहीं अथवा अगर सलाह दी, तो क्या दी थी? 

१६४. (१) (२) (३) (४) (५) मंत्रियोंसे सम्बद्ध अन्य व्यवस्थाएं। 


राज्यका एडवोकेट जनरल . 


१६५. (१) (२) (३) उच्च न्‍्यायारूयके न्यायाधीश हो सकनेकी योग्यता €खनेवाले 
व्यक्तिकी राज्यपाल एडवोकेट जनरलके रूपमें नियुक्ति करेगा, जो राज्य - सरकारको सलाह 
देने तथा अन्य सौंपे हुए कार्योकी करेगा। (४) राज्यपाककी जब तक इच्छा होगी, वह इस 
अधिकार-पद पर बना रहेगा। 


सरकारी प्रशासनका संचालन 


१६६. (१) राज्य-सरकारकी कार्यकारिणीके सभी निर्णय राज्यपालके नामसे ही लिए 
जा सकेंगे। (२) नियमानुसार राज्यपालके नाम पर लिए गए निर्णय और अमलमें आने वाले 
आदेश व दस्तावेजों पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृतिकी मोहर रूंगेगी। (३) जिन कामोंको 
राज्यपारू अपने विशिष्टाधिकारकी हँसियतसे करता हैं, उन कामोंको छोड़कर शेष अन्य सभी 
काम राज्यपाल मंत्रियोंमें वांट देता है। 

१६७. प्रत्येक राज्यके मुख्यमंत्रीका दायित्व हैं कि मंत्रिमण्डलके निर्णयकी जान- 
कारी राज्यपालको दे; राज्य-प्रवन्ध तथा घाराओंकी दरख्वास्तसे सम्बद्ध जो कुछ सूचना राज्य- 
पाल चाहे, वह प्रदान करे। 
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राज्यके विधान-सदनों और सदस्योंके अधिकार और विशेषाधिकार 


१९४, 
१९५. 


(१०५ के अनुसार) । 
सदस्योंके वेतन और भत्ते। 


वैधानिक कार्यवाही 


१९६-१९७. प्रस्ताव प्रस्तुत करने और पारित करनेसे सम्बद्ध । 
१९८-१९९, वित्त-प्रस्ताव विषयक । 


र्‌ 0०0. 
२०१. 


२०२. 
२०३. 
२०४, 
२०५. 
२०६. 
२०७. 


२०८. 


२१३. 


प्रस्तावोंकी स्वीकृति | 
सुरक्षित प्रस्ताव। 
वित्तीय विषयोंसे सम्बद्ध कार्यवाही 


वाधषिक वित्तीय निवेदन । 
बजट---अनुमान' विषयक । 

स्वीकृति विषयक । 

पूरक खर्च विषयक। 

हिसाब विषयक । 

वित्तीय प्रस्तावके लिए विशेष व्यवस्था । 


कार्यवाही--सामान्य 
से २१२. 
प्रकरण ४ : राज्यपालकी वेधानिक सत्ताएँ 


(१) राज्यके विधान-सदनोंकी बैठक न चल रही हो, उस समय तात्कालिक 
कदम उठानेकी आवश्यकता उत्पन्न होनेकी प्रतीति होने पर राज्यपाल आवश्यक आदेश अमलमें 
ला सकता है। परन्तु राष्ट्रपतिकी स्वीकृतिके बिना राज्यपाल इस प्रकारके किसी भी अध्यादेशको 
अमलमें नहीं छा सकता। (२) इस प्रकारके अध्यादेशकी सत्ता विधान-सदनोंके नियमोंकी भाँति 
ही मानी जायगी, परन्तु इस प्रकारका प्रत्येक आदेश राज्यके सदनोंके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा 
और विधान सभा पुनः बैठक रूपमें आए, उसके उपरान्त छः सप्ताहके अन्त तक, अथवा उसके 
पूर्व अगर वह विधान-सदनोंमें अस्वीकृत हो जाय तो प्रस्ताव पारित होते ही उसका निष्पादन 
बंद हो जायगा। और इसके अलावा राज्यपाल किसी भी समव उसे वापिस ले सकता हैं। 
(३) इस प्रकारके अध्यादेशमें अगर कोई ऐसी वात हुई जो राज्यके सदनों द्वारा निर्मित 
तथा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत कानूनके भीतर समाविष्ट हो जाती है तो यह अध्यादेश निरस्त 


हुआ मात्रा जायगा। 


२१४. 
२१५. 
२१६. 
२१७, 


प्रकरण ५ : राज्योंकी उच्च अदालतें 


प्रत्येक राज्यके लिए उच्च न्‍्यायालूय | 
उच्च न्यायालय नजीरी न्यायालय बन जायेंगे। 


उच्च त्यायाल्यका संविधान। 
न्यायाधीशोंकी नियुक्ति और पद सम्बन्धी छातें। 


५२ : स्व॒राज्य दर्शन 


. प्रथम परिशिष्टके भाग 





« संर्वोच्चि अदाछतकी कितनी ही ब्यवस्थाएँ उच्च न्याब्यत्य पर लागू होती है। 


« न्यायाघीशोंकी शपथ । 

« न्यायाधीश कही भी वकारूत नहीं कर सकेंगे। 

« न्यायाघीशोंके वेतन । 

« स्थानान्तरण (एक उच्च अदालतसे दूसरी उच्च ऋदालतमे) । 
१. कामचलाऊ न्यायाधीशकी नियुक्ति। 

. निवत्त न्यायाधीशोंकी उपस्थिति। 


८ 


.. अधिकार क्षेत्र । 

« कितने ही आदेश देनेका अधिकार । 

. उच्च अदालतका वर्चस्व। 

. कितने ही दावोंकों उच्च न्यायात्यम दानेस गरग्यय । 

» अधिकारियों और कर्मचारियोका सर्च । 

. पालियामेण्टको उच्च अदाल्तवे आधिवार-लेद्रम एरिया परूरय 
. विस्तार-क्षेत्राधिकार विपयवा । 

- अर्थधटन। 


प्रकरण ६४ राज्यपालकी देधानिछ सत्ताएं 


. से २३७. 
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धम प्रिशिप्द भाग हुवे दिस्तारोंगे श्ि: 
भर (रागप्ट नाग हृका इन्तदारह्ा हा 
दिनाग १० 
अनुरू(दचत अर जन-जा।त--दसभारतत प्रशागनग नम्दद्ध 





२४६. (१) ७वें परिशिष्टकी सूची (१) (संघ सूची) में प्रदर्शित किसी भी मामलेमें 
पालियामेण्टको कानून बनानेका अनन्याविकार है। (२) प्रथम १रिशिष्टके भाग अ' अथवा व्में 
निर्दिष्ट किसी भी राज्यकी विधानसभा, पर, ७वें परिश्षिष्टकी सूची ३ (संयुक्त सूची) में निदिष्ट 
किसी भी मामलेमें कानून वनानेकी सत्ता पालियामेण्टके पास हैं। (४) प्रथम परिशिष्टके भाग अ' 
अथवा ब'में दिखाए गए किसी भी राज्यकी विधानसभाकी, ७वें परिश्षिष्टकी सूची २ (राज्य 
सूची) में निर्दिष्ट किसी भी मामलेमें उक्त राज्यके लिए अथवा उसके किसी भागके लिए कानून 
बतानेका अनन्याधिकार है। (५) प्रथम परिश्षिष्टके भाग अमें जो समाविष्ट नहीं हैं ऐसे 
विस्तारोंके' किसी भी भागके किसी भी मामलेमें कानून बनानेकी सत्ता पालियामेण्टके पास है। 

२४७. पालियामेण्टको अतिरिक्त अदालतें स्थापित करनेकी सत्ता हैं। 

२४८. (१) संयुक्‍त सूची अथवा राज्य सूचीमें जो नहीं बताए गए है ऐसे किसी 
भी मामलेमें कानून बनानेकी अनन्यसत्ता पालियामेण्टके पास हैं। (२) दोनों सूचियोंमें 
जिसका उल्लेख न हो ऐसे कर लगांनेसे सम्बद्ध कानून बनानेकी सत्ता भी है। 

२४९. कमसे कम २/३ उपस्थित सदस्योंके समर्थनसे पारित प्रस्तावमें राज्यसभा अगर 
यह ॒ वताए कि राष्ट्रहितके लिए “राज्य सूची'में निर्दिष्ट किसी भी मामलेमें पालियामेण्ट 
द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है तो उस मामलेमें पालियामेण्ट द्वारा बनाया गया 
कानून वैधानिक माना जायगा। 

२५०. संकटकालीन घोषणा अमलूमें आने पर राज्य सूचीमें निर्दिष्ट विषयोंमेंसे किसी 
भी विषयको लेकर भारतके पूरे विस्तारके लिए अथवा उसके किसी भागके लिए कानून 
बनानेकी सत्ता पालियामेण्टके पास रहेगी। 

२५१. उक्त दो घाराओंके अनुसार पालियामेण्ट द्वारा बनाया गया कानून राज्यकी 
विधानसभा द्वारा बताए गए कानूनके विरुद्ध होनेकी स्थितिमें राज्य द्वारा बनाया गया कानून 
अमलमें नहीं लाया जा सकेगा। 

२५२. राज्योंकी स्वीकृतिसे दो या उससे अधिक राज्योंके लिए कानून बनानेकी सत्ता 
पालियामेण्टके' पास; और दूसरे राज्यों द्वारा उसका स्वीकार। 

२५३. अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धघोंकी अमलमें लानेसे सम्बद्ध धारा। 

र५४. (१) राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनसे, अगर कोई बात पालियामेण्ट 
अधिकारूज्ेत्रमें हो या संयुक्त सूचीमें निर्दिष्ट हो तो उससे सम्बद्ध पालियामेण्ट द्वारा बनाएं गए 
कानूनमें विरोध होता हो तो पालियामेण्ट द्वारा बनाया गया कानून अमलमें आयेगा और इस 
विसंगति तक सीमित राज्य द्वारा निर्मित कानून निरस्त माना जायगा। 

२५५. संस्तुति और पूर्वस्वीकृति विषयक आवश्यकता मात्र कार्यवाही तक ही। 


प्रशासनिक सम्बन्ध 


२५६. राज्य और संघके दायित्व। 
२५७. “राज्यकी कार्यकारिणी सत्ताका उपयोग इस तरहसे होगा कि जिससे संघकी 
कार्यकारिणीके सत्ता उपयोग पर बाघ ने आए अथवा वह सीमित न हो जाय; और संघकी 
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सीमाकर, रेलभाड़ा तथा नर पर रूगाएं गए कर, क्रय-विक्रय सम्बन्धी कर तथा समाचार पत्रादिं, 
सार्वजनिक सूचना या खबरों पर कर) । 

२७०. संघ द्वारा लगाए गए और उगाह़े गए कर, जो संघ और राज्योंके बीचमें बट जाते हैं। 

२७१-२७४. कराधान--विषयक अधिक सहायता । 

२७५. संघकी ओरसे राज्योंकी अधिक सहायता (पालियामेन्टके द्वारा बनाए नियमानुसार) 

२७६-२७७. कराधान--अपवाद । 

२७८-२७९. वित्तीय मामलोंमें ब' राज्योंक साथ समझौता । 

२८०. राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आयोगकी नियुक्ति, राज्योंको दी जाने वाली राशि 
(अनुदान सहित)के वितरण सम्बन्धी दायित्व। 

२८१. वित्तीय आयोगकी सिफारिशों। 

२८२. अपनी आयसे संघ अथवा राज्यकी ओरसे हो सकनेवाला खच्चे। 

२८३-२८४. संचितनिधि, संकटनिधि और सावंजनिक विभागमें जमा हुए वित्तकी तथा 
इतर वित्तकी रक्षा। 

२८५. संघ-सम्पत्तिकी राज्य कराधानसे मुक्ति। 

२८६. मालकी खरीद तथा विक्रय सम्बन्धी कर लगानेसे सम्बद्ध नियंत्रण । 

२८७-२८८. पालियामेण्ठके कानूनके बिना कर लरूगानेकी मनाही; कुछ मामलोंमें पानी 
अथवा बिजली सम्बन्धी करोंसे मुक्ति। 

२८९. राज्य-सम्पत्ति और आय पर संघ-करोंसे मुक्ति। 

२९०. कुछ खर्च तथा निवृत्ति-वेतत सम्बन्धी व्यवस्था । 

२९१. “इस संविधानके आरम्भ होनेके पूर्व किसी देशी राज्यके राजाके साथ उसके 
द्वारा की गई संधि अथवा समझौतेके अनुसार, हिन्द संस्थान (डोमिनियन )की सरकार उक्त 
राज्यके राजाकों वाषिक रूपमें, करोंसे मुक्त, धनराशि देनेका आश्वासन दिया हो तो, 

(अ) ऐसी राशि भारतकी संचित निधिके खातेमें डालकर दी जायगी। 

(आ) इस प्रकार किसी भी राजाकों दी गई राशि आय-करसे मुक्त रहेगी। 


प्रकरण २: आथिक सहायता (उधार) लेनेसे सम्बद्ध ' 


२९२. भारत सरकार द्वारा उधार घन लिए जानेसे सम्बद्ध । 
२९३. राज्यों द्वारा धन उधार लिए जानेसे सम्बद्ध । 


प्रकरण ३ : सम्पत्ति, करार, अधिकार, दायित्व, कतंव्य और दादे 
२९४-३०० 
विभाग १३ : भारतीय क्षेत्रफलमें व्यापार, वाणिज्य और व्यवहार 


३०१. सम्पूर्ण भारतमें सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और व्यवहारकी स्वतंत्रता रहेगी। 
३०२. पालियामेन्ट सार्वजनिक हितमें ज्ञात होनेवाले बंधनोंकों कानून बनाकर एक 
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३३५. प्रशासनिक कार्यकुशलता बनी रहे; इस रूपमें संघ अथवा राज्यकी सरकारी 
नौकरियोंमें नियूक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियोंके दावोंको 
लक्ष्यमें रखना होगा। 

३३६. संविधान लागू होनेके दो वर्ष बाद तक रेलवे, कस्टम, डाक-तार विभागोंमें एंग्लो 
इण्डियन जातिके लिए स्वतंत्रतापूर्वके निकटस्थ कालमें जिस आधार पर नियुक्तियाँ होती थीं. 
उसी आधार पर नियक्तियाँ होंगी। उक्त अवधिके बाद १० प्रतिशतके आधार पर सुरक्षित 
स्थानोंकी संख्या कम करते-करते दस वर्षमें सभी रक्षित स्थान समाप्त कर दिए जायें। 

३३७. एंग्लो इण्डियन जातिके लाभार्थ शिक्षणके निमित्त वित्तीय सहायता। 

३३८. उक्त जातियों के लिए विशेषाधिकारोंसे सम्बद्ध । 

३३९. उक्त जातियों की व्यवस्थासे सम्बद्ध। 

३४०. पिछड़ी हुई जातियोंकी हालतके विषयमें जाँचके लिए आयोगकी नियुक्ति। 

३४१-३४२. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियाँ। 


विभाग १७ 


३४३. (१) “संघकी भाषा देवनागरी लिपिमें हिन्दी रहेगी। संघके सरकारी 
कामकाजके लिए उपयोगमें राए जाने वाले अंकोंका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय रूप रहेगा। 

(२) इस धाराकी उपधारा (१)में चाहे कुछ भी आता हो, पर इस संविधानके 
लागू होनेके १५ वर्ष तक प्रारम्भमें अंग्रेजी भाषा जिस किसी काममें प्रयुवत होती हो, उस 
काममें उसका प्रयुक्त होता जारी 'रहेगा। 

यहाँ यह व्यवस्था की गई हैं कि इस १५ वर्षकी अवधिमें संघके किसी भी कामकाजके 
लिए अंग्रेजी भाषाके अतिरिक्त हिन्दी भाषा और भारतीय अंकोंके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपके 
अलावा देवनागरी रूपोंका आधिकारिक उपयोग करनेके लिए राष्ट्रपति आदेश दे सकता हैँ। 

(३) इस धारामें चाहे कुछ भी हो, पर उक्त १५ वर्षकी अवधिके बाद पालियामेन्ट 
कानून' बना कर बताए गए अमुक कामकाजके लिए (अ) अंग्रेजी भाषा अथवा (आ) देवनागरी 
अंकोंका उपयोग कर सकेगी। 

३४४. (१) इस संविवानके अमलमें आनेके पांच वरस वाद राष्ट्रपति आधिकारिक 
भाषा-आयोग' नियुक्त करेगा। इस आयोगमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्षके अलावा प्रत्येक 
भाषाके एक-एक प्रतिनिधिको राष्ट्रपति, ८वें परिशिष्टके अनुसार, नियुक्त करेगा। 

(२) आयोगका कत्तंव्य राष्ट्रपतिको निम्न मामलोंमें संस्तुति करना होगा: 

(अ) संघराज्यके आधिकारिक हेतुओंके लिए हिन्दी भाषाका उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
उपयोग करनेसे सम्बद्ध; 

(आ) संघराज्यके सभी अथवा अमृक आधिकारिक हेंतुओंके लिए अंग्रेजी भापाके 
उपयोग पर नियंत्रण रखनेसे सम्बद्ध; 

(इ) इस संविधानकी ३४८वीं धाराके अनुसार सभी अथवा अमुक हेतुओंके लिए 
प्रयोगमें छाई जानेवाली मायाकों निश्चित करनेसे सम्बद्ध; 


५८ : स्व॒राज्य दर्शन 


भारतकी संगठित संस्कृतिके समी तत्वोंकी अभिव्यक्तिके माध्यमके रूपमें काम आ सके; इसके 
अतिरिक्त उसकी मूलभूत प्रकृतिको आँच न आए, इस प्रकार हिन्दुस्तानी तथा संविधानके ८दवें 
परिशिष्टमें दी गई भाषाओंके स्वरूपों, शैली और अभिव्यक्तिको आत्मसात कर तथा आवश्यक 
और इष्ट लंगनेवाले रूपमें शब्दभण्डारकी समृद्धिके लिए मुख्यतः संस्कृत और गौण झरूपसे 
अन्य भाषाओंसे लाभ लेकर हिन्दी भाषाकों समृद्ध करना।” 


विभाग १८ : संकटके लिए प्रबन्ध 


३२५२. (१) अगर राष्ट्रपतिको यह विश्वास हो जाय कि आन्तरिक अशान्ति, वाह्म 
आक्रमण अथवा युद्धके कारण भारत अथवा उसके विस्तारकी किसी भाषाकी सुरक्षाके लिए खतरा 
पैदा हो गया हैं तो प्रवर्तित गंभीर परिस्थितिके कारण वह घोषणापत्रके द्वारा घोषणा कर 
सकेगा। 

(२) (अ) राष्ट्रपति उस घोषणाको चाहे जब वापिस ले सकेगा। 

(आ) इस घोषणापत्रको पालियामेन्‍्टके प्रत्येक सदनके समक्ष उपस्थित करना ही होगा। 

(इ) अगर इसे पालियामेन्टके दोनों सदतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति प्रदान' 
न की जाय तो दो महीनेकी अवधिके अन्तमें उसका अमल बन्द हो जायगा। 

३५३. संकटका घोषणापत्र अमलमें हो उस समय--- 

(अ) “इस संविधानमें चाहे कुछ भी कहा गया हो फिर भी, संघकी कार्यकारिणी सत्ता, 
राज्योंकों अपनी कार्यकारिणी सत्ताका उपयोग किस प्रकार किया जाय, इस सम्बन्धमें सूचनाएँ 
देगी।” 

(आ) किसी भी बातका संघसूचीमें उल्लेख न होने पर भी (संकटकालमें) तत्सम्वन्धी 
कानून' बनानेकी सत्ता संघके अधिकारमें रहेगी। 

३५४. संकटकालमें आयके वितरणको लेकर राष्ट्रपति अपने आदेशके द्वारा परिवर्तन 
कर सकेगा, इस प्रकारके आदेशको यथासंभव शीघ्र पालियामेन्टके दोनों सदनोंके समक्ष रखता 
होगा । 

३५५. बाह्य आक्रमण और आतन्तरिक संघर्षके समय प्रत्येक राज्यका रक्षण करने 
और राज्यकी सरकार संविधानके अनुसार काम कर रही हैं या नहीं, यह देखनेका दायित्व 
संघका है। 

३५६. (१) राज्यके राज्यपाल अथवा राज्यप्रमुखसे प्राप्त विवरणके आधार पर अथवा, 
किसी दूसरे रूपसे अगर राष्ट्रपतिको यह विश्वास हो जाय कि प्रस्तुत संविधानकी व्यवस्थाओंके 
अनुसार राज्यका चलना संभव नहीं हैं, राष्ट्रपति एक घोषणापत्र प्रकाशित कर सकेगा। और 
उसके द्वारा-- 

(अ) राज्य सरकारकी सभी अथवा उसमें की कुछ चीज़ोंको अपने अधिकारमें ले 
सकेगा, अथवा राज्यपाल (अथवा राजप्रमुख) की सत्ता अपने हस्तगत कर सकेगा। 

(आ) राज्यकी विधानसभाकी सत्ताओंका अमल पालियामेन्ट करेगी अथवा पालियामेन्टके 
वर्चस्वके नीचे होगा, जिसका निर्णय भी वह कर सकेगा। 


६० : स्वराज्य दान 


थाएँ जम्मू और काइमीरके राज्य पर छागू नहीं होगी।” (पालियामेन्टको कानून 


ननिकी यह 


३७१. 
३७२. 
३७३. 
रे७४, 
३७५. 
३७९. 
३७७. 
३७८. 
३७९. 
३८०. 
३८१. 


सीमा होगी।) 

(व राज्यों तक सीमित) । 

वर्तमान कानूनोंके अमलसे सम्बद्ध । 

नजरबन्दी विषयक। राष्ट्रपतिकी सत्ता विषयक। 
समवायी अदालत और प्रिवी काउंसिकके कामकाज विषयक । 
अदालतों, सत्ताओं और अधिकारियोंके काम विषयक । 
उच्च' न्यायालूयके न्यायाधीशोंसे सम्बद्ध । 
सहनिधिरक्षक और नियामक विषयक | 

सार्वजनिक नौकरी आयोगसे सम्बद्ध व्यवस्थाएँ । 
अन्तरिम पालियामेन्ट विषयक । 

राष्ट्रपति विषयक व्यवस्था । 

राष्ट्रपतिका मंत्रिमण्डल । 


३६६-३६७. व्याख्याएँ और अर्थ । 


श्८र्‌ 


३८३. 
३८४. 


(अ) राज्योंके' लिए अन्तरिम प्रबन्ध विषयक | 
प्रान्तोंके राज्ययार विषयक । 
राज्यपालोंके मंत्रिमण्डल विषयक । 


३८५-३८६. ब' वर्गके राज्योंसे सम्बद्ध । 


३८७. 
३८८. 
२३८९, 
३९०. 
३९१. 
३९२. 


३९३. 
३९४. 


३७९, ३८० 


कितने ही चुनावसे सम्बद्ध । 

अन्तरिक संसद और सदनोंसे सम्बद्ध । 

संस्थाके प्रान्तों और देशी राज्योंके सदनोंसे सम्बद्ध । 

अन्तरिम कालके वित्त और व्ययसे सम्बद्ध । 

परिशिष्ट १ तथा डेमें अन्तरिम सुधार विषयक | 

अन्तरिम कठिनाइयोंकोी दूर करनेके लिए राष्ट्रपतिकी सत्तासे सम्बद्ध । 


विभाग २२ 


यह संविधान भारतका संविधान कहलाएगा। 
यह धारा और ये घाराएँ---५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, 
३८८, ३९१, ३९२ और ३९३ तुरन्त अमलमें आ जायेंगी और इस संविधानकी 


शेष व्यवस्थाओंका अमल २६ जनवरी १९५०से आरम्भ होगा, जो दिन इस विधानके 
आरम्मके रूपमें उल्लिखित किया गया है। 


३९५. 


१९४७की भारत स्वातंत्र्य्धाराका तथा १९३प५के गवर्नमेंट आफ इण्डिया 


एक्ट (और) उसकी पूरक अथवा उसमें सुधार करनेवाली सभी धाराओं सहित, 
परन्तु एवोलिशन आफ प्रिवी काउंसिल ज्यू रिसडिक्शन एक्ट, १९४९के अलावा, का अन्त 


आता है। 


६२ : स्वराज्य दर्शन 


--सर्वोच्च न्‍्यायारूयके मुख्य न्यायाधीशकों रु० ५,००० - 


हा » . अन्य न्यायाधीशोंकों रू० ४,००० 
तथा मकान-किराया, प्रवास भत्ते; व | 
--राज्यके उच्च न्यायारूयके मुख्य न्यायाधीशका रू० ४,००० 
रे 9 अन्य न्यायाधीजशोंको रू० ३,५०० 
--महालेखा परीक्षक (ऑडिटर जनरल), रू० ४,००० 


छुट्टियाँ और भत्ते पूव॑क्त्‌ 
तीसरा परिशिष्ट 


[धाराएँ : ७५ (४), ९९, १२८ (६), १४८ (२), १६४ (३), १८८ और २१९ | 
+.. संघके मंत्रियों द्वारा ली जानेवाली शपथ (पद और गोपनीयताकी ) । 
-पालियामेन्टके सदस्यों द्वारा ली जानेवाली शपथ। | 
>»--सर्वोच्च न्‍्यायालयके न्यायाधीशों तथा महालेखा परीक्षक द्वारा ली जानेवाली शपथ। 
-+---राज्यके मंत्रियों द्वारा ली जानेवाली शपथ (पद तथा गोपनीयताकी ) । 
]|--राज्योंकी विधानसभाके सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। 

०--राज्यके उच्च न्‍्यायालूयके न्यायाधीशों द्वारा ली जानेवाली शपथ। 


+पदकी शपथ 
थ लेता हें « है 
ईइवरको हाजिर मानकर शपथ लेता हैं & में भारतके 


गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ 

वैधानिक रूपसे निर्मित संविधानमें सच्चा विश्वास रखूंगा और उसके प्रति वफादार रहेंगा; और मैं 
वफादारी और निष्ठापूर्वक संघके मंत्रीके रूपमें अपना कत्तंव्य निभाऊँगा और सभी लोगोंके प्रति 
भय अथवा पक्षपातके बिना, सिफारिश अथवा बिना किसी बूराईके कानून और संविधानके 


अनुसार उचित व्यवहार करूँगा। 
*गोपनीयताकी शपथ 


7 कम कक कक कर) ईइबरकों हाजिर मानकर शपथ लेता #& के भेरे सामने 
गंभीरतापूुर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ 
विचारणा के लिए आए हुए मामलोंमें, अथवा संघके मंत्री के रूपमें मेरी जानकारीमें आए हुए 
मामलोंमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियोंकों परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमें, संघके मंत्रीके रूपमें दायित्वोंके 
उचित निर्वाहके लिए अगर ऐसा करना मेरे लिए आवश्यक हो तो उसे छोड़कर कुछ नहीं कहूँगा। 
ईइवरको हाजिर मानकर शपथ लछेता हूं हाजिर मानकर शपथ लेता है। री जो शन 
। गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ 
वैधानिक रूपसे निर्मित संविधानमें पूर्ण आस्था रखूंगा और जिन दायित्वोंको स्वीकार करनेके 
लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, उन दायित्वोंको निष्ठापूर्वके पूरा करूँगा। 
के | ईश्वरको हाजिर मानकर शपथ लेता हूँ 
गंभी रतापूर्वक प्रतिशा करता हूँ 
निक रूपसे निर्मित संविवानमें सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा; और अपनी सर्वोच्च शक्ति, 


कि भारतके वैधा- - 


६४ ४ स्व॒राज्य दर्शन 


दल-परिवतेनका इतिहास 


१. १९४७ : कांग्रेस समाजवादी दलने कांग्रेसकों छोड़लर नए दलूकी 
रचना की, उस समय सभी सदस्योंको विधानमण्डलोंसे त्यागपत्र देकर पुनः 
चुनाव लड़नेका आदेश दिया गया। ; 

२. १९५२ भद्रास ; पहले आम चुनावके बाद मद्वासमें कांग्रेस 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त करनेमें असफल हुई। .फिर भी राज्यपालने कांग्रेसी नेता 
श्री सी० राजगोपालाचारीको सरकार बनानेके लिए निमंत्रण दिया। इसके 
बाद विरोधी पक्षके १६ सदस्योंने दलू-परिवत्तेन किया। 

« ३. १९५२ पेप्सू £ (१) पहले आम चुनावके बाद कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नहीं हुआ। कुछ निर्दलीयोंके साथ कांग्रेसने सरकारकी रचना की। (२) 
एक महीनेमें तीन' कांग्रेसी और तीन' निर्देलीयोंने कांग्रेसको छोड़ दिया और 
ज्ञानसिंह झूरेवालाके नेतृत्वमें संयुक्त मो्चेकी सरकार स्थापित हुई। (३) १९५२के 
दिसम्बरमें २ सदस्योंके दल-परिवर्ततके कारण राष्ट्रपतिका शासन स्थापित हुआ। 

४. १९५२ उत्तरप्रदेश: (१) पहले आम चुनावके वाद श्री' गोविन्द 
वललभ पंतके समझानेसे श्री हाफिज़ मोहम्मद इब्नाहिमने मुस्लिम लीगसे त्यागपत्र 
दिया और' कांग्रेसमें आ गये। इस कारण उन्होंने विधानसभासे त्यागपत्र 
देकर पुन: चुनाव छड़ा और जीत कर आए। 

५. १९५३ उत्तर प्रदेश + श्री रफी अहमद किंदवई कृषक मज़दूर 
प्रजापार्टी छोड़कर कांग्रेसमें आ गए और  केन्द्रमें खाद्य-मंत्री बने। 

६. १९५३ आंध्र ४ आंध्र प्रदेशकी रचनाके समय प्रजासमाजवादी 
दलके एक नेता श्रीप्रकाश निर्दलीय या कांग्रेसके सहायक सदस्यके रूपमें अगर 
सरकारकी रचना करते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी--कांग्रेसने यह प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया था। श्रीप्रकाशको उनके दल द्वारा इस पर सम्मति न मिलने 
पर उन्होंने दरू-त्याग किया। तदुपरान्त श्री विश्वनाथके नेतृत्वमें १२ समाजवादी 
सदस्योंने दलू-परिवर्तेत किया। 

७. १९५६ केरल : १९५६के मार्च महीनेमें कांग्रेसफे ६ सदस्यों द्वारा 
दल-परिवर्तेत किए जाने पर मंत्रिमण्डलका पतन हुआ। 

८. १९५७ जड़ीसा : दूसरे आम चुनावके वाद उड़ीसामें कांग्रेसको 
बहुमत न मिला। वादमें ४ निर्देलीय सदस्य कांग्रेसमें आ गए। 

९. १९६४ केरल : १९६४के सितम्बरमें १५ कांग्रेसी सदस्योंने 
श्री आर० शंकरनके नेतृत्वके विरुद्ध विद्रोह कर दल-त्याग किया। परिणामत: 
८ सितम्बरकों मंत्रिमण्डलका पतन हुआ। 

१०. १९६४ फरवरी ४ श्री अशोक मेहताने योजना-आयोगके उपाध्यक्ष 
पदको स्वीकार किया। प्रजा समाजवादी दलने उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक 
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द्श् 


(१६) राजस्थान : (१) चौथे आस चुनावके वाद ४ निर्देखीय और १ 
स्वतंत्र पार्टीके सदस्य कांग्रेसमें शामिल हुए, ऐसा दावा श्री मोहनलाल सुखाड़ियाने 
किया, परन्तु विधानसभामें शक्ति परीक्षा किए जानेके पूर्व ही राष्ट्रपतिके 
शासन (मार्च १३, १९६७)की घोषणा कर दी गईं। (२) अप्रैल १९६५७में 
कांग्रेस मंत्रिमण्डलकी रचना हुई। तदुपरान्त विविध दलोंसे बड़ी संख्यामें 
विधायक कांग्रेसमें शामिल हुए। 

(१७) पंजाब : (१) संयुक्त विधायक दलूकी सरकारको उलटनेके लिए 
कांग्रेस दल-परिवर्तेन द्वारा प्रयत्न करती रही, परन्तु अपेक्षित मात्रामें 'वह 
दल-परिवतंत करानेमें सफल नहीं हो सकी। (२) २२ नवम्बर १९६७को श्री 
लक्ष्मणसिंह गिलके नेतृत्वमें १७ विधायकोंके दल-परिवर्तेतके कारण संयुक्त 
विधायक दरूकी सरकारका पतन हुआ और श्री गिलूकी अल्पमत वाली 
जनता पार्टीकी सरकार कांग्रेसके समर्थन पर अस्तित्वमें आई।, 

(१८) उत्तर प्रदेश : (१) विरोधपक्षके १७ विधायकोंकी सहायतासे श्री सी ० 
बी० गुप्तने चौथे आम चुनावके बाद कांग्रेसी सरकारकी रचना की। (२) अप्रैल 
१९६७में श्री चरणसिंहके नेतृत्वमें विधायकोंने दल त्याग किया, जिससे सरकारका 
पतन हुआ और संयुक्त विधायक दरूकी सरकार स्थापित हुई। 

(१९) परचम बंगाल : (१) नवम्बर १९६७में खाद्य-मंत्री श्री पी० सी० 
घोषके नेतृत्वमें १७ विधायकोंने संयुक्त विधायक दलसे त्यागपत्र दिया, 
कांग्रेस समर्थनसे श्री पी० सी० घोषके प्रजा छोकतांत्रिक मोचेंके मंत्रिमण्डलकी 
रचना हुई। (२) फरवरी १९६८में श्री आशुतोष घोषके नेतृत्वमें १८ कांग्रेसी 
विधायकोंने घोष सरकारसे अपना समर्थन वापिस ले लिया और उन्‍होंने 
कांग्रेस दलको छोड दिया। 


मंत्रियोंके वेतन और प्रवास-भरत्ते 


केन्द्रिय मंत्रिमण्डलके मंत्रियोंने सन्‌ १९६८में वेतन तथा प्रवास 
भत्तेके रूपमें कुल ३,०२,२३६ रु० प्राप्त किए थे। इस राशिमें मुफ्त निवास, 
बिजली और जलसुविधा तथा मुफ्त मोटरगाड़ी तथा अन्य सुविधाओंका समावेश 
नहीं होता। 


* स्वस्ादकत उदास 





१. बिहार 
२. हरियाणा 
३. मध्य प्रदेश ६. राजस्थान 
४. पंजाब ७. पदिचिमी बंगाल 
५. उत्तर प्रदेश 
“*तराजू के पास दिखाई गई संख्या प्रदेशशी ओर संकेत करती है। 
#तराजूके भीतर दी गई संख्या पहली संख्या दल-त्याग करनेवालोंकी 
है। दूसरी संख्या यह बताती हैं कि उनमें से कितनोंकों सत्ता-स्थान प्राप्त 
हुए। समग्रतः कांग्रेसके १२५ गयारामोंमेंसे मात्र ५२को सत्ता-स्थान प्राप्त 
हुए, जबकि विरोधपक्षके ९ गयारामोंमें से ६४को सत्ता-स्थान प्राप्त हुए। 


७० ४ स्वराज्य दहन 











+€ 4२ 





लिप 


भ्ः ७०९४ 7 -9 नर ४८५ 





